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 हु
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 लोक  सभा  पूर्वाह्न  11.00  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 श्री  रामजी  लाल  सुमन
 में  आज  दलितों  की  निर्मम  हत्या  हुई  .

 आप  बैठ  जाइये  और  जीरो  आँवर  में  इस  मैटर

 :  अध्यक्ष  टूंडला
 .(  व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 को

 )

 प्रो०  एस०पी०  सिंह  बघेल  :  अध्यक्ष  में  क्षेत्र
 का  दौरा  करके  आया  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  में  चार  हरिजन  लोगों

 की  निर्मम  हत्या  कर  दी  गई  और  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ

 )

 भ्री  रामजी  लाल  सुमन  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 मामला  (  व्यवधान )

 (

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ

 आप  जीरो  आँवर  में  रेज

 पूर्वाह  11.01  बजे

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड

 हु

 *521.  श्री  मवबल  किशोर  राय  :
 श्री  शंकर  सिंह  वाधेला  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  युवा  ग्रामीण  श्रमिकों  को  शिक्षा  और
 प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  का  गठक
 किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  बोर्ड  द्वारा  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया
 गया

 —————  अनजान  ््पणयणा प्य्य्प्स्प्प्प्ण----+--+-++++-+-+-+म्र।:रस >  फनफकफफ  ्  ऊना  5  किक्रफेीेक्त  न  जज

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इन  कार्यक्रमों
 को  शुरू  करने  के  लिए  पहचाने  गये  स्थानों  के  नाम  क्‍या  और

 इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  कितना  वार्षिक  व्यय  होने
 की  संभावना

 श्रम  मंत्री  सत्यनारायण  :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  स्थापना  1958  में  भारत
 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  श्रमिकों  के  लिये  विविध  शिक्षा  कार्यक्रमों  का आयोजन
 करने  के  लिये  की  गई  इन  कार्यक्रमों  का  मुख्य  उद्देश्य  शहरी
 तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  संगठित  एवं  असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  के
 सभी  वर्गों  में  जागरुकता  पैदा  करना  केवल  ग्रामीण  श्रमिकों
 के  लिये  चलाया  गया  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  शुरू  में  7  प्रायोगिक
 पस्योजनाओं  के  साथ  1977-78  में  शुरू  किया  गया  अब  यह

 एक  नियमित  और  देशव्यापी  कार्यक्रम  बन  चुका  भूमिहीन
 कृषि  श्रमिक  तथा  सीमान्त  कृषक  मछली  पकड़ने  वाले  जनजातीय

 ग्रामीण  वन  श्रमिक  सामान्य  ग्रामीण  श्रमिक  तथा  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवा  इसकी  परिधि  में  शामिल  कर  लिये

 गए  इन  शिक्षा  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  ग्रामीण  श्रमिकों  में  उनकी
 सामाजिक-आर्थिक  समस्याओं  के  प्रति  संवेदी  जागरुकता  उनमें
 आत्म-विश्वास  बढ़ाना  तथा  उन्हें  अपने  संगठन  बनाने  के  लिये  शिक्षित
 करना  जिसके  माध्यम  से  वे  अपने  धर्मनिरपेक्ष  तथा
 समाजवादी  मूल्यों  को  पुष्ट  कर  बोर्ड  की  भूमिका  शैक्षणिक

 एवं  उत्प्रेरक  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिये  चलाये  जा  रहे  तीन  कार्यक्रम
 इस  प्रकार  हैं  ग्रामीण  शिक्षा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  (  ग्रामीण  शिक्षकों
 का  पूर्वाभिमुखीकरण  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  जागरुकता
 शिविर  इन  कार्यक्रमों  का आयोजन
 दिल्‍ली  तथा  मुम्बई  स्थित  4  आंचलिक  निदेशालयों  तथा  49  क्षेत्रीय  व
 14  उप-द्षेत्रीय  केन्द्रों  के  नेटवर्क  द्वारा  पूरे  देश  में  किया  जाता
 बोर्ड  के  विभिन्‍न  कार्यकलापों/कार्यक्रमों  का  खर्च  सरकार  द्वारा  दी  जाने
 वाली  अनुदान  सहायता  से  वहन  किया  जाता  1998-99  के  दौरान
 बोर्ड  के  लिए  आबंटित  कुल  1.84  करोड़  रुपये  की  योजनागत
 निधि  में  से  1.00  करोड़  रुपए  का  खर्च  ग्रामीण  श्रमिक  शिक्षा
 कार्म्रक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिये  उपगत  किया  गया  वर्ष  1999-2000
 तथा  2000-2001  के  लिए  आबंटित  कुल  योजनागत  निधि
 3.00  करोड़  रुपए  तथा  4.68  करोड़  रुपए  जिसमें  से  उपर्युक्त
 कार्यक्रम  के  लिये  वर्ष  1999-2000  के  लिये  अनन्तिम  व्यय  1.47  करोड
 रुपए  है  तथा  वर्ष  2000-2001  के  लिये  प्रायोजित  व्यय  2.85  करोड
 रुपए

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  अध्यक्ष  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा
 बोर्ड  की  स्थापना  से  संबंधित  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी
 ने  स्वीकार  किया  है  कि  1958  में  श्रम  मंऋलय  द्वारा  श्रमिकों  के  लिए
 विविध  शिक्षा  कार्यक्रमों  का  आयोजन  करने  के  लिए  इसकी  स्थापना
 की  गई  यह  कार्यक्रम  प्रायोगिक  परियोजनाओं  के  साथ  1977-78
 में  शुरू  हुआ  और  अब  यह  देशव्यापी  कार्यक्रम  हो  गया



 3  प्रश्नों  के

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रायोगिक

 परियोजनाओं  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  जो  प्रशिक्षण

 और  ठत्प्रेरण  के  कार्यक्रम  चालू  किये  गये  उसमें  अब  तक  किस-किस

 राज्य  में  कितने  श्रमिकों  को  किस-किस  स्थान  पर  प्रशिक्षण  देने  और

 उत्प्रेरित  करने  का  काम  किया  गया  और  उसके  परिणाम  क्या  हुए  ?  मैं

 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे  में  क्या  कोई  मौनीटरिंग  की

 गई  है  और  उसके  फलाफल  में  उन  श्रमिकों  का  क्या  विकास  हुआ  ?

 डॉ०  सत्थनारायण  जटिया  :  माननीय  अध्यक्ष  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  को  जानकारी  है  कि  केद्धीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  का  गठन  1958
 में  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्र  में  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  का
 सवाल  देश  भर  में  4  49  रीजनल  और  4  सब  रीजनल  सँंटर्स
 के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  देने  का  काम  जारी  माननीय  सदस्य  यह  जानना
 चाहते  हैं  कि  इसमें  प्रदेशवार  कितने  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  गया
 वह  जानकारी  मेरे  पास  मेरे  पास  29  2000  तक  की  जानकारी

 उसके  हिसाब  से  17,30,210  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  का  काम  हुआ
 प्रदेशवार  जानकारी  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हमारे  जो

 प्रशिक्षण  केन्द्र  चलते  आंध्र  प्रदेश  में  विशास्थ्रापट्टनम
 आदि  में  शिविर  आयोजित  किये  गये  हैं  और  उन  शिविरों  के  माध्यम  से
 प्रशिक्षण  देने  का  काम  किया  गया  यदि  माननीय  सदस्य  उसकी  पूरी
 जानकारी  चाहते  हैं  तो  मैं  उसको  पढ़  देता  हूं  और  वे  किसी  निश्चित  जानकारी
 को  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  ठसको  भी  देने  का  काम  कर  सकता
 मेरे  पास  आंध्र  प्रदेश  की  जानकारी  उसके  हिसाब  से  हैदराबाद  में

 39,479  विजयवाड़ा  में  29,864  विशाखापट्टनम  में  44,961  लोगों  को
 प्रशिक्षण  दिया  गया  यह  1999-2000  की  जानकारी  असम
 जो  तेजपुर  में  प्रशिक्षण  हुआ  उसमें  प्रशिक्षित  किये  गये  लोगों  की  संख्या
 33,401  है  और  तिनसुख्तरिया  में  32,384  बिहार  के  धनबाद  में  हुए
 प्रशिक्षण  में  28,148,  जमशेदपुर  में  33,802,  मुजफ्फरपुर  में  42,089,  ओर
 रांची  में  30,868  लोग  लाभांवित  हुए  और  इस  प्रकार  कुल  1,33,907
 लोगों  के  प्रशिक्षण  का  काम  हुआ

 श्री  नवल  किशौर  राय  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  अपने
 प्रथम  पूरक  प्रश्न  में  यह  भी  पूछ  था  कि  क्‍या  विभाग  ने  इस
 संबंध  में  कोई  मॉनिटरिंग  कराई  है  और  इसके  फलाफल  में  श्रमिकों
 में  क्या  उन्‍नति  और  उत्प्रेरण  हुआ  है-माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  बिन्दु
 को  नहीं  छुआ

 मैं  आपको  माध्यम  से  दूसरा  परक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो
 ग्रामीण  शिक्षा  प्रशिक्षण  पाद्यक्रम  ग्रामाण  शिक्षकों  का  पूर्वाभिमुखी
 ग्रामीण  जागरुकता  शिविर  आदि  कार्यक्रम  आयोजित  किये  जा  रहे
 इन  सभी  ग्रामीण  कार्यक्रमों  पर  अब  तक  प्रशासनिक  व्यय  क्‍या  हुआ

 इसके  दूसरे  बिन्दु  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  प्रशासनिक  व्यय  के
 अलावा  कार्यक्रमों  पर  कितना  व्यय  हुआ  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी
 ग्रामीण  युवाओं  के  लिए  और  गावों  की  ओर  से  जाकर  विस्तृत  रूप
 में  इस  कार्यक्रम  को  चलाने  वाले  हैं  ?  अगर  चलाने  वाले  हैं  तो  इसकी
 क्या  योजना

 सत्थनारायण  जटिया  :  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  पूछ  है  कि
 उसके  उद्देश्य  क्‍या  हैं-निश्चित  रूप  से  उद्देश्यों  के  बारे  में  मुझे
 हुए  गर्व  है  कि  इसका  उद्देश्य  श्रमजीवी  लोगों  में  देशभक्ति  का

 राष्ट्रीय  अखंडता  का  राप्टाय  एकता  का  परस्पर
 पंथनिरपेक्षता  का  राष्टाय  स्वाभिमान  के  भाव  को  जागृत  करते
 के  उपाय  करना  है  और  हम  रूप  में  ये  प्रशिक्षण  के  कार्यक्रम  लागू
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 किये  जाते  जहां  तक  आपने  कहा  है  कि  इस  पर  कितना  खर्च

 होता  मेरे  पास  पिछले  दो  वर्षों  की  जानकारी  है  और  उसमें  जो

 धन  आबंटित  हुआ  कुल  श्रमिक  शिक्षा  पर  जो  खर्च  किया  गया

 वह  ।  करोड़  84  लाख  रुपये  था  यानी  18.4  मिलियन

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  मैंने  पूछ  कि  प्रशासनिक  व्यय  कया

 हुआ  है  और  इन  कार्यक्रमों  पर  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  मैं  उसे  बता  रहा  चूंकि  इसकी

 पूरी  पद्धति  है  और  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कया  खर्च  हुआ

 इसका  स्प्लिट  अभी  मेरे  पास  नहीं  है  किन्तु  जो  जानकारी  मेरे  पास

 जो  खर्च  उस  पर  हो  रहा  पूरी  व्यवस्था  ।  करोड़  84  लाख

 रुपये  1998-99  में  ऐलोकेट  हुए  जिसमें  से  एक  करोड़  उस  पर
 खर्च  हुआ  निश्चित  रूप  से  आपकी  जिज्ञासा  को  बताना  मेरा  फर्ज

 1999-2000  में  यह  3  करोड  रुपये  हो  पिछले  वर्ष  1  करोड
 84  लाख  रुपये  का  आबंटन  था  जो  1999-2000  बढ़कर  तीन  करोड
 रुपये  तक  हो  गया  और  उसमें  से  1  करोड  47  लाख  रुपये  उस  पर
 खर्च  करन  का  काम  इस  वर्ष  4  करोड  68  लाख  है  और  उस
 पर  जो  खर्च  किया  जाना  वह  2  करोड़  85  लाख  रुपये  आप
 जानना  चाहते  हैं  कि  इन  सारे  कार्यक्रमों  को  चलाने  को  दृष्टि  से  क्‍या

 हुआ  निश्चित  रूप  से  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  वर्ष  जो  हमारे
 पास  पिछले  वर्ष  का  आंकडा  आया  हुआ  वह  मैंने  पिछले  वर्ष  कुल
 मिलाकर  जो  उसमें  प्रशिक्षित  होने  वाले  लोगों  के  बारे  में  बताया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  माननीय  सदस्य  को  सूचना  बाद  में  भेज
 सकते

 |

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  प्रशासनिक  खर्चों  और  कार्यक्रमों  पर
 अलग-अलग  खर्च  के  बारे  में  स्पेसिफिक  प्रश्न  मैंने  पूछ  माननीय
 मंत्री  जी  ने  उत्तर  नहीं  दिया  उत्तर  भेज  ऐसा  तो  आप  कह
 दें

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पहले  ही  उत्तर दे  दिया

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  स्थापना
 1958  में  ग्रामीण  विशेष  रूप  से  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  और  ग्रामीण
 दस्तकारों  को  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  की  गई  इसके  तीन
 कार्यक्रम  हैं  ग्रामीण  शिक्षक  प्रशिक्षण  ग्रामीण  शिक्षकों  के

 लिए  प्रबोधन  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  जागरुकता  इस  प्रशिक्षण  का

 उद्देश्य  उनमें  आत्म-विश्वास  उत्पन्न  करना  और  उन्हें  अपना  संगठन  बनाने
 के  लिए  शिक्षित  करना  है  जिसके  माध्यम  से  वे  अपने  लोकतांञिक ,  धर्मनिरपेक्ष
 और  समाजवादी  मूल्यों  को  मजबूत  कर

 हमारे  देश  में  ग्रामीण  गरीब  कृषि  श्रमिक  और  भूमिहीन
 श्रमिक  सबसे  अधिक  शोषित  श्रमिक  उन्हें  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों
 द्वारा  नियत  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  केद्धीय  ग्रामीण  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  राज्य
 सरकारों  द्वारा  नियत  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  की  प्राप्ति  के  लिए  कोई
 कार्यक्रम  चला  रहा  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  अनुसार  खर्च  कम
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 हो  रहा  यह  खर्च  इस  प्रशिक्षण  और  शैक्षिक  कार्यक्रम  हेतु
 निर्धारित  राशि  से  भी  कम  चूंकि  यह  कार्यक्रम  लाखों  ग्रामीण  श्रमिकों

 के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  फिर  वर्ष  प्रतिवर्ष  यह  खर्च  कम  क्‍यों

 हो  रहा  क्‍या  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी
 की  प्राप्ति  के  लिए  ग्रामीण  विशेषकर  कृषि  श्रमिकों  को  शिक्षित

 करने  हेतु  कोई  कार्यक्रम  सरकार  के  पास

 श्री  सत्यनारायण  जटेया  :  माननीय  अध्यक्ष  खेतिहर  मजदूर
 और  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  के  बारे  में  उन्होंने  पूज  हमारे  देश

 में  कुल  श्रम  बल  35  करोड़  से  ज्यादा  उसमें  से  असंगठित  क्षेत्र

 में  33  करोड़  और  ग्रामीण  क्षेत्र  में  प्रायः  20  करोड़  हैं  और  कृषि
 क्षेत्र  में  जो  लगे  हुए  हैं  वे  12  करोड  इन  सब  लोगों  में  जागरुकता
 पैदा  करने  का  काम  हम  करते  जैसा  आप  जानते  हैं  कि  जितने
 संसाधन  हैं  उनको  देखते  हुए  इस  प्रकार  के  काम  को  कर  पाना  अभी
 संभव  नहीं  हो  किन्तु  यह  बात  जरूर  है  कि  हम  निरन्तर  इस
 बारे  में  ध्यान  देते  हुए  बजट  एलोकेशन  को  बढ़ा  रहे

 अध्यश्ष  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  अभी  श्रम
 सम्मेलन  को  संबोधित  करते  हुए  कहा  था  कि  सूचना  प्रौद्योगिकी  में

 क्रान्ति  और  ज्ञान  पर  आधारित  अर्थष्यवस्था  से  श्रमिकों  को  निरन्तर  शिक्षित
 करना  अधिक  जरूरी  हो  गया  इसलिए  सरकार  राष्ट्रीय  श्रम
 संस्थान  एवं  केन्द्रीय  कामगार  शिक्षा  बोर्ड  को  उत्कृष्ट  संस्थानों  के  रूप
 में  उभारने  पर  सक्रिय  तौर  पर  विचार  कर  रही  निश्चित  रूप  से
 यह  हमारी  का  कमिटमेंट  इसको  करने  के  लिए  और  भी
 संसाधन  जुटाने  होंगे  और  मैं  निश्चितरूप  से  विश्वास  करता  हूं  कि  आने
 वाले  समय  में  कितना  बड़ा  श्रम  बल  हमारे  पास  जितने  खेतिहर
 मजदूर  हमारे  पास  उनमें  जागरुकता  पैदा  करने  के  लिए  कि  उनके
 अधिकार  क्या  इस  बारे  में  हम  प्रयास  कर  रहे

 अध्यक्ष  जैसा  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  वे  मौसमी
 काम  में  लगे  हुए  उनके  पास  निरन्तर  रोजगार  नहीं  है  और  इस
 दृष्टि  से  उनकी  चिन्ता  करना  ज्यादा  जरूरी  हो  गया  है  और  सरकार
 इस  पर  ध्यान

 श्री  भेरूलाल  मीणा  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया
 है  उससे  मैं  समझा  हूं  कि  मजदूरों  को  जागृत  करना  और  वे  अनजान
 नहीं  इसके  लिए  उन्हें  शिक्षा  दी जाए  -  इस  पर  करोड़ों  रुपए  सरकार
 की  ओर  से  व्यय  होते  हैं  और  यह  खर्च  उनको  शिक्षित  करने  पर  होता

 मेरे  क्षेत्र  या  मैं  तो  राजस्थान  में  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  कुछ
 केन्द्र  तो आपके  जरूर  चलते  लेकिन  मुझे  बहुत  तकलीफ  के  साथ
 कहना  पड़  रहा  है  कि  सरकार  की  से  जो  विभाग  खोला  जाता

 उसमें  इस  प्रकार  कि  ट्रेनिंग  दी  आती  है  कि  मजदूरों  को  जो

 सुविधाएं  पेंशन  इत्यादि  की  जा  सुविधाएं  मिलती  उनके  बारे
 में  वे  अनभिज्ञ  नहीं  परन्तु  मजदूरों  में  अभी  तक  यह  जागृति  गहीं  आई

 आपका  उन्हें  शिक्षित  करने  पर  खर्च  जरूर  हो  रहा  लेकिन  उन्हें
 अभी  तक  यह  मालूम  नहीं  है  कि  सरकार  की  ओर  से  उन्हें  क्‍्या-क्ष्या

 सुविधाएं  दी  जाती  ताकि  वे  उन्हें  हासिल  कर

 अध्यक्ष  मेरे  क्षेत्र  में  मार्बल  की  खानें  कोटा  स्टोन
 सौफ्ट  स्टोन  है  और  अन्य  प्रकार  के  स्टोन  उनमें  काम  करने  वाले
 मजदूरों  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  उन्हें  क्या-क्या  सुविधाएं  मिलनी
 चाहिए  और  क्या-क्या  मिलती
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 अध्यक्ष  महेदव  :  मोणा  आप  सरकार  से  सप्लीमेंट्री

 श्री  भेरूलाल  मीणा  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  मांग  करूगा
 कि  विभाग  द्वारा  क्या-क्या  सुविधाएं  मजदूरों  को  दी  जाती  उनके

 अधिकार  क्या-क्या  उनके  कर्तव्य  क्या-क्या  इस  प्रकार  की  ठीक

 प्रकार  से  उन्हें  शिक्षा  दी  जाए  और  वे  उन्हें  ले  तब  तो  शिक्षा

 दिया  जाना  उचित  भरा  प्रश्न  यह  है  कि  आप  मजदूरों  को  क्‍या

 शिक्षा  देते  उन्हें  किस  प्रकार  की  ट्रेनिंग  देते  हैं  ?

 श्री  सत्थनारायण  जटिया  :  माननीय  सदस्य  जो  राजस्थान  से  हैं

 उन्होंने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  शिक्षण  के  कार्यक्रम  में  प्रभाव  आता

 व्यापकता  आनी  राजस्थान  के  जो  आंकडे  मेरे  पास

 हैं  उनके  अनुसार  पिछले  वर्ष  1999-2000  में  शिक्षण  का  जो  काम

 हुआ  है  उसकी  जानकारी  देना  समीचीन  जयपुर  में  41.196  और

 जोधपुर  केन्द्र  के  माध्यम  से  13,169  और  इस  प्रकार  से  कुल  54,365
 लोगों  को  प्रशिक्षित  करने  का  काम  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछ  है  कि  उस
 से  मजदूरों  को  वास्तव  में  कोई  सहायता  मिलती  है  या  नहीं  ?

 श्री  सत्यनारायण  जंटेया  :  निश्चित  रूप  से  इस  शिक्षा  से  उनमें
 प्रभाव  पैदा  हो  रहा  जागरुकता  आ  रही  उनके  लिए  श्रम  शिक्षा
 के  अतिरिक्त  भी  और  कार्यक्रम  जागरुकता  पैदा  करने  के  किए  जा

 रहे  उनमें  ग्रामीण  जागरुकता  शिविर  ग्रामीण  प्रशिक्षण  के  एक
 माह  के  पाठ्यक्रम  को  लागू  ग्रामीण  प्रशिक्षकों  के  लिए  ग्रामीण

 अभिमुखीकरण  के  कार्यक्रम  आयोजित  असंगठित  श्रमिकों  के  लिए
 शिविर  आयोजित  करना  और  कमजोर  तबकों  के  महिलाओं  के

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  विशिष्ट
 सेमीनार  आयोजित  इस  प्रकार  से  यह  जागरण  का  कार्य  निरन्तर
 जारी  यह  बात  ठीक  है  कि  इसमें  और  अधिक  व्यापकता  लाने

 जरूरत  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  से  सहमत

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडडी  :  अध्यक्ष  इस  प्रश्न  और  इसके
 जवाब  को  पढ़कर  के  मैं  हतप्रभ  रह  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जिस  प्रकार
 से  माननीय  मंत्री  ने  दर्शाया  है  कि  कुछ  विशेष  कैप्सूल  प्रोग्राम  करते

 रूल  एजूकेशन  ट्रेनिंग  कोर्स  फार  वन  ओरिएटेंशन  प्रोग्राम  फौर
 रूरल  मैं  ही  नहीं  पूरे  सदन  के  सभी  सांसद  आज
 हतप्रभ  होंगे  कि  यह  जानकार  कि  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  देहात  के  किसी
 कोने  में  चलाया  जाता  है  और  विशेषकर  के  बिहार  मैं  18  वर्ष
 से  बिहार  के  राजनीतिक  जीवन  में  मैं  वहां  विधायक  भी  लोक
 सभा  का  सदस्य  भी  दो  बार  रहा  लेकिन  ऐसी  कोई  योजना  अखबार
 में  या  कहीं  कोई  प्रकाशन  में  या  सरकारी  तंत्र  के  माध्यम  से  कहीं
 देखने  या  सुनने  को  मुझे  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  योजना  को  बिहार  में  भी  चलाया  जा  रहा
 यदि  तो  उसका  विवरण  दें  और  यदि  नहीं  तो  आने  वाले  दिलों  में
 ये  सक्षम  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  पा  रहे  तो  क्‍या  इस  कार्य  को
 स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  विभिन्‍न  भागों  में  कार्य  देने  का  प्रयास  करेंगे  ?

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मुझे  माननीय
 सदस्य  के  अनुभव  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  किन्तु  उनकी  चिन्ता
 से  मेरी  चिन्ता  और  बढ़  गई  इस  दृष्टि  से  मैं  चाहूंगा  कि  जो  ग्रामीण
 श्रमिक  शिविर  हैं  उनके  प्रति  यह  जो  रुझान  हो  रहा  है  वह  निश्चित

 रूप  से  हमारे  सब  के  लिए  उत्साह  का  एक  कारण  हो  सकता
 ग्रामीण  शिविरों  में  क्या  होता  किस  तरर  से  लोगों  को  बुलाया  जाता
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 इस  बारे  में  मेरे  पास  अभी  मध्यप्रदेश  के  टीकमगढ़  जिले  की  पूरी
 रिपोर्ट  है  और  उसमें  किस  प्रकार  से  किस-किस  गांव  में  दिनांक
 से  तक  शिविर  आयोजित  किए  उसका  विवरण
 है  जिसे  मैं  नमूने  के  तौर  पर  लाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  बिहार  के  बारे  में  पूछ  रहे

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  वे  निश्चित  रूप  से  बिहार  का  पूछ
 रहे  थे  जिस  प्रान्त  के  यारे  में  पूछना  मैं  बता

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  बिना  मैं  दावे  के  साथ
 कह  सकता  कि  कुछ  नहीं

 बिहार  में  तो  कोई  मतलब  ही  नहीं  है  हस  प्रकार  का

 कुछ  होने  ये  सभी  कागजी  आंकड़े  मैं  प्रत्येक  दिन  सदन  में
 बार-बार  प्रश्न  उठकर  यही  चीज  प्रकाश  में  लाना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 बिहार  राज्य  इस  देश  की  सरहदों  से  बाहर  चला  गया  .  .

 )

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  बिहार  के  बारे  में
 इस  प्रकार  की  जो  धारणा  है  वह  ठीक  नहीं  मैं  दे  में
 बहां  इस  संबंध  में  किए  गए  कार्य  के  बारे  में  भी  जानकारी  दे  सकता

 उसमें  जमशेदपुर  सिंहभूम  हजारीबाग  में  जो  कैम्प  लगाए
 उनमें  जो  सिंहभूम  के  गांव  कथषर  हुए  43  और  3  इस  प्रकार  46  जगह
 पर  ये  कैम्प  लगाए  रांची  में  रांची  और

 मुजफ्फरपुर  सेंटर  में

 बख्तियारपुर  में  ये  शिविर  लगाए

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 के  जवाब  को  चुनौती  देता

 )

 उन्होंने  मेरे  जिले  का  उल्लेख  किया  है  और  मैं  उससे
 भलीभांति  परिचित

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अच्छा  नहीं  मंत्री  जी  को  रिप्लाई  देने
 उसके  बाद  आप

 श्री  सत्थनारायण  जटिया  ;  अध्यक्ष  जो  जानकारी  मेरे  पास
 वह  मैं  बता  रहा  यदि  वह  जानकारी  गलत  तो  माननीय  सदस्य

 उस  बारे  में  मुझे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  जानकारी  माननीय  सदस्य  को  भेज

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी

 चुनौती  देता

 |

 :  अध्यक्ष  मैं  इस  जानकारी  को

 दिल्ली  को  अतिरिक्त  जल

 के

 5522.  श्री  रतनलाल  कटारिया  :
 श्रीमती  जयाबहन  बी०  उठकर  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  दिल्‍ली  जल  बोर्ड  ने  केन्द्र  सरकार  से
 अतिरिक्त  मात्रा  में  जल  उपलब्ध  कराए  जाने  के  मामले  को  हरियाणा
 सरकार  के  साथ  उठने  का  आग्रह  किया

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 दिल्‍ली  जल  बोर्ड  को  हरियाणा  द्वारा  अतिरिक्त  जल
 उपलब्ध  न  किए  जाने  का  प्रमुख  कारण  क्‍या  और

 दिल्ली  को  अतिरिक्त  मात्रा  में  पानी  जारी  किया  जाना  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  केद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 जल  संसाधन  मंत्री  सी०पी०  :

 दिल्‍ली  जल  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  सरकार
 ने  हरियाणा  की  सरकार  पर  हरियाणा  को  संवाहक  प्रणाली  द्वारा  125

 क्यूसेक  अतिरिक्त  जल  देने  के  लिए  भाखड़ा  व्यास  प्रबंधन  बोर्ड  के
 पास  एक  मांग  पत्र  प्रस्तुत  करने  की  तात्कालिक  आवश्यकता  पर  ओर
 देने  का  अनुरीध  किया

 हरियाणा  ने  अपनी  संवाहक  प्रणाली  में  क्षमता  की  कमी
 के  कारण  अतिरिक्त  जल  ले  जाने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की

 केन्द्रीय  जल  संसाधन  मंत्री  ने  27.4.2000  को  हरियाणा
 और  दिल्ली  के  मुख्य  मंत्रियों  के साथ  एक  संयुक्त  बैठक  की  तथा

 सौहार्दपूर्ण  तरीके  से  इस  मुददे  का  समाधान  करने  के  लिए  विचार
 विमर्श

 श्री  रतन  लाल  कटारिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  प्यासी  होतो  तो
 दिल्ली  की  प्यास  बुझाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  हरियाणा  के  ऊपर  दबाव
 बनाती  है  और  हर  तरह  से  हरियाणा  से  पानी  लेती  है  जबकि  हरियाणा
 प्रदेश  पहले  से  ही  पिछले  32  वर्षों  से  पानी  की  समस्या  से  जूझ  रहा

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  मंत्री
 जी  हरियाणा  की  पानी  की  प्यास  बुझाने  के  लिए  सतलुज-यमुना  लिंक
 कैनाल  बनाने  का  मसला  हल  करेंगे  ?

 '
 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  दिल्ली

 जल  बोर्ड  को  हरियाणा  द्वारा  अतिरिक्त  जल  उपलब्ध  न  किए  जाने
 के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  कोई  प्रेशर  डाला  इस  प्रकार  का
 प्रश्न  किया  है  और  इसमें  एस०वाई०एल०  नहीं  आता  मैं  इस  बारे
 में  यह  कहूंगा  कि  दिल्‍ली  की  जितनी  आवश्यकता  है  उसके  अनुसार
 मई  के  महीने  में  300  गैलन  पानी  की  कमी  आती  है  और  उसके  लिए
 नांगलोई  में  एक  प्लांट  आलरेडी  तैयार  इसलिए  सरकार  चाहती  थी
 कि  हरियाणा  से  पानो  लाने  के  लिए  जो  रास्ता  है  उसके  लिए  125

 क्यूसिक्स  का  एक  रास्ता  वह  उस  पर  पहले  से  कुछ  पत्राचार  और
 बातचीत  चल  रही  हरियाणा  सरकार  का  कहना  था  कि  हमारे  पास
 जो  रास्ता  वह  इतना  पानी  ले  जाने  क॑  लिए  सक्षम  नहीं  ठसके

 हमारे  विभाग  में  सेंट्रल  वाटर  कमीशन  के  चेयरमैन  को  यह  मामला
 भेजा  कि  वह  रास्ता  इतना  पानी  ले  जाने  लायक  है  या  उन  लोगों
 ने  रिपोर्ट  दी  कि  उस  रास्ते  से  पानी  जा  सकता  उसी  के  आधार
 पर  हम  लोगों  ने  दिल्ली  की  मुख्य  मंत्री  हरियाणा  के  मुख्य
 दोनों  से  निवेदन  किया  कि  इस  समस्या  का  ममाधान  होना

 दिनांक  27.04.2000  को  दोनों  मुख्य  मंत्री  हमारे  तिखेदन  पर  हम
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 उनके  शुक्रगुजार  उसमें  कुछ  बातें  उसमें  जो  बातें  उनको

 मैं  सदन  के  सम्मुख  रखना  चाहता

 उन  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  सारे  अफसरान  उन्होंने  कहा  कि

 दिल्ली  में  लंदन  से  भी  प्रति  व्यक्ति  दर  से  ज्यादा  पानी  मिल  रहा  है
 -  यानी  लंदन  में  केवल  140  लीटर  प्रति  व्यक्ति  पानी  मिलता  है  और

 दिल्ली  में  210  लीटर  प्रति  व्यक्ति  मिल  रहा  फिर  पानी  की  क्‍या

 आवश्यकता  हम  लोगों  ने  कहा  कि  ठीक  पानी  की  आवश्यकता
 की  बात  हम  देखेंगे  कि  जो  पानी  मिलता  है  वह  कहां  जाता  लॉस
 होता  है  या  प्रति  व्यक्ति  कितना  मिलता  उसके  बाद  लगा  कि  वास्तविकता

 कुछ  और  है  और  जब  दूसरा  प्रश्न  उतर  तो  पता  लगा  कि  हमारे  मानमीय

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  हरियाणा  को  पब्लिक  इंटरैस्ट  लिटिगेशन  में  कोई  आदेश
 दिया  कि  दिल्ली  में  जो  दो  वाटर  ट्रीटमेंट  प्लांट  वजीराबाद  और  हैदरपुर
 में  हैं  उनको  हमेशा  पानी  से  फुल  रखा  जाना  उसमें  कंटैम्प्ट
 आफ  कोर्ट  जिसमें  हरियाणा  के  कुछ  अफसरों  के  जेल  जाने  तक
 की  स्थिति  आ  गई

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  लम्बा  उत्तर  देने  से  बहुत  सी  समस्याएं  खड़ी
 हो  जाती

 श्री  सी०पी०  खकुर  :  अध्यक्ष  उसके  बाद  हरियाणा  के

 मुख्य  मंत्री  न ेकहा  कि  इस  पर  जो  कटैप्ट  उसको  पहले  उठाने  की
 बात  तभी  हम  आगे  बातचीत  करेंगे  क्‍योंकि  हरियाणा  के  कुछ
 अफसर  लोग  जेल  जाने  के  चक्कर  में  आ  गए  उनसे  हम  लोगों  ने
 कहा  कि  हम  एटार्नी  जनरल  को  लिखेंगे  और  उनसे  राय  हमने  इस
 बारे  में  उससे  निवेदन  कर  दिया  उसके  बाद  यह  तय  हुआ  कि  जो  रिपोर्ट

 उसके  बाद  दूसरी  बैठक  में  इस  बारे  में  बात  तय

 श्री  रतन  लाल  कटारिया  :  अध्यक्ष  हरियाणा  प्रदेश  इस
 कैपेसिटी  में  आ  सकता  है  कि  दिल्ली  के  सारे  टैक्स  भर  इसके
 लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 आपके  विभाग  को  सैटेलाइट  से  कोई  ऐसी  जानकारी  मिली  है  कि  हरियाणा
 प्रदेश  के  यमुनानगर  में  रणजीतपुरा  और  बिलासपुर  के  बीच  में  आदि
 बद्री  नाम  का  एक  स्थान  जहां  से  सरस्वती  नदी  बहती  हुई  गुजरात
 के  अन्दर  करती  है  और  उस  धारा  के  अन्दर  बहुत  ही  मीठा
 जल  जो  कि  बहुत  नीचे  सैटेलाइट  से  यह  चित्र  आ  चुके  हैं
 कि  उसमें  बहुत  पानी  है  और  जोधपुर  के  अन्दर  हुई  रिसर्च  से  यह
 साबित  हो  चुका  जोधपुर  की  पानी  की  समस्या  के  समाधान  के

 लिए  सरस्वती  नदी  का  जो  चैनल  जिसकी  सैटेलाइट  से  पिक्चर  आई
 उससे  ही  पानी  लिया  गया  कया  हरियाणा  प्रदेश  के  अन्दर  उस

 पानी  को  लेने  के  किन्‍्हीं  कारणों  से  जहां  से  वह  पानी  निकलता
 कोई  ऐसे  प्राकृतिक  कारण  हुए  कि  वह  पानी  अब  नीचे  चला

 उस  पानी  को  ऊपरी  सतह  पर  लाने  के  लिए  क्‍या  आपका  मंत्रालय
 प्रयत्न  करेगा  ताकि  हरियाणा  और  आसपास  के  प्रदेशों  की  पानी  की
 प्यास  बुझ  सके  ?

 डॉ०  सी०पी०  खक्र  :  सरस्वती  का  उदगम  स्थान  जो  आदि
 बद्ों  की  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  उस  पर  हमारा  विभाग  भी
 काफी  खोजबीन  कर  रहा  उसमें  पानी  का  स्तर  थोड़ा  नीचे
 इस  पर  कुछ  और  खोजबीन  के  बाद  हम  इस  पानी  को  ऊपर  लाने
 का  प्रयास
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 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  यह  प्रश्न  हरियाणा  से
 संबंधित  इसलिए  हमें  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  को  अनुमति  दी

 श्रीमती  जयाबेन  बी०  खकर  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपके
 माध्यम  से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  27  2000  की  जो  मंत्रियों
 के  मुख्यमंत्रियों  के  साथ  मीटिंग  उसमें  केन्द्र  सरकार  से  डराडी

 ट्रिब्यूनल  एवार्ड  और  सतलुज  यमुना  लिंक  कैनाल  का  बकाया  काम
 खत्म  करने  हेतु  क्या  कोई  बात  हुई  है  और  क्‍या  उसे  सुचारू  रूप  से
 क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  कोई  बात  हुई

 डॉ०  सी०पी०  ठाकुर  :  उसके  पंजाब  और  हरियाणा  दोनों
 प्रदेशों  के  मुख्यमंत्रियों  को  जब  हम  उसमें  बात
 27.4.2000  की  जो  बैठक  उसमें  केवल  दिल्ली  और  हरियाणा  के
 बोच  के  सवालों  के  बारे  में  बातचीत

 श्री  विजय  गोयल  :  रतन  लाल  जी  का  प्रश्न  बड़ा  साधारण  सा
 दिल्ली  ने  हरियाणा  सरकार  से  यह  कहा  था  कि  हम  उनके  कैरियर

 चैनल  का  प्रयोग  करना  चाहते  इसमें  पानी  के  लिए  कोई  पेमेण्ट

 नहीं  करना  वह  पहले  की  गई  कोई  पानी  नहीं  मांगना
 वह  दिल्‍ली  का  अधिकार  उस  चैनल  के  अन्दर  10,000  क्यूसेक
 पानी  की  क्षमता  9,000  क्यूसेक्स  अभी  उसके  अन्दर  पानी  रहता
 है  और  दिल्‍ली  को  सिर्फ  125  क्यूसेक्स  पानी  जिसके  लिए
 हरियाणा  ने  यह  शर्त  रख  एक  पड़ी  हुई  हरियाणा
 सरकार  ने  कहा  कि  अगर  आप  यह  वापस  लें  तो  हम
 आपको  इस  चैनल  में  से  पानी  आने  जबकि  दिल्ली  सरकार  ने
 यहां  तक  कह  दिया  कि  हम  नई  चैनल  बनाने  के  लिए  भी  तैयार  हैं
 और  उसके  लिए  300  करोड  रुपये  देने  के  लिए  भी  तैयार  मुझे
 लगता  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  हस्तक्षेप  के  बिना  यह  मामला  सुलकेगा

 मेरा  सवाल  यह  है  कि  क्‍या  मंत्री  जी  प्रधान  मंत्री  जी  से  हस्तक्षेप
 के  लिए  निवेदन  करके  इस  मामले  को  सुलझाएंगे  या  27.4.2000  की
 बैठक  की  तरह  ही  विचार-विमर्श  करते  रहेंगे

 डॉ०  सी०पी०  ठखकुर  :  अध्यक्ष  उस  दिन  जो  बातचीत

 हुई  माननीय  सदस्य  का  कहना  बहुत  ठीक  लेकिन  दिल्‍ली  का
 उस  पानी  पर  उतना  नहों  वह  बोर्ड  का  पानी

 श्री  विजय  गोयल  :  बोर्ड  ने  उसे  पानी  दे  रखा

 डॉ०  सी०पी०  ठकुर  :  उस  समय  यह  प्रश्न  उठ्र  कि  ग्रोर्ड  के
 अधिकार  क्‍या  बोर्ड  में  जितने  राज्य  उनका  हिस्सा  उसके
 चीफ  मिनिस्टर  की  बैठक  इसके  मायने  उन  लोगों  ने  इसको
 कॉम्पलीकेट  लेकिन  हरियाणा  ने  कहा  कि  हमारा  जो  कैनाल
 सिस्टम  वह  एकस्ट्रा  पानी  ले  जाने  के  लिए  सक्षम  नहीं

 श्री  विजय  गोयल  ;  आपने  माना  है  कि  वह  सक्षम  #।  आप
 अभी  अपने  जवाब  में  कहा

 डॉ०  सी०पी०  खकुर  :  बैठक  तो  दो  मुख्यमंत्रियों  के  बीच  हुई
 दोनों  का  अपना-अपना  मसला  प्रधान  मंत्री  जी  से  तो  हम  निवेदन

 लेकिन  लग  रहा  है  कि  दूसरी  बैठक  में  यह  सब  काम  हो  जायेगा
 और  मसला  सुलझ

 डॉ०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  हरियाणा  से  जैसे  दिल्ली  ने  पानी
 मगर  आज  स्थिति  यह  हैं  और  सभी  जानते  हैं  कि  हरियाणा  में  खुट
 पानी  की  किल्लत

 .
 मेश  सवाल  तो  पूरा  होने
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 श्री  विजव  गोयल  :  पानी  तो  हमारा  आपका  थोड़े  ही
 पानी  दिल्‍ली  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  आप  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  मंत्री
 जी  से  श्री  विजय  गोयल  से

 ह

 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  वे  मुझे  बीच  में
 टोक  रहे  इसलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  वे  मुझे  न

 ]

 आज  हरियाणा  में  भी  अगर  हालात  देखे  जायें  तो  राजस्थान  और

 गुजरात  की  तरह  सूखा  दक्षिणी  हरियाणा  में

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  जिस  तरह  प्रधान  मंत्री  जी  ने
 अन्तर्रज्यीय  जल  विवाद  सुलझाए  कावेरी  की  तर्ज  कया  वे

 का  मसला  सुलझाने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाएंगे  ?

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  32  किलो
 मीटर  जो  यमुना  का  एरिया  खराब  पड़ा  वहां  जल  स्तर  नीचे  जा
 रहा  अगर  उसमें  सुधार  कर  दिया  जाए  तो  दिल्ली  को  किसी  भी
 राज्य  से  पानी  मांगने  की  जरूरत  नहीं  इस  बारे  में  मंत्री  जी  क्‍या
 कर  रहे

 डॉ०  सी०पौ०  खकुर  :  का  मामला  सब-यज्थयूडिस
 उसके  लिए  अनुकूल  माहौल  बनाया  तभी  उस  समस्या  का

 समाधान  हो  सकता

 डॉ०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  मैंने  विशेषरूप  से  यह  कहा  है
 कि  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  होना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मंत्री  जी  को  बात  तो

 डॉ०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  यह  हरियाणा  की  एक  चिरलंबित

 डॉ०  सी०पी०  ठखकुर  :  माननीय  सदस्य  की  चिंता  ठीक  है
 लेकिन  एक  समस्या  सुलझ  जाएगी  तो  हम  उसे  भी  सुलझ्नाने  का  प्रयास

 ]

 श्री  के०  येरननावद्ू  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  एक  सुझाव
 देगा  चाहता  मैं  कोई  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहा  यह  एक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस
 विषय  पर  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा  की  अनुमति  दी  देश
 में  काफी  मात्रा  में  पानी  है  फिर  भी  हम  सूखे  का  सामना  कर  रहे

 सवाल  यह  है  कि  उपलब्ध  पानी  का  उपयोग  कैसे  किया
 अनेक  संसद  सदस्य  इस  संबंध  में  महत्वपूर्ण  सुझाव  देना  चाहते
 इस  मामले  पर  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा  कराई

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  चर्चा  की
 प्रश्न  काल  के  दौरान
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 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय/पासपोर्ट  कार्यालय

 वि  कौ  स्थापना

 *523.  श्री  बृजलाल  खाबरी  :
 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वियार  देश  में  और  अधिक  संख्या  में

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों/पासपोर्ट  कार्यालयों  को  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थानवार  ब्यौरा  क्या  है  और  पासपोर्ट

 कार्यालयों  को  खोलने  के  लिए  कया  मानदंड  अपनाए  जा  रहे

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 और
 "

 देश  में  इस  समय  स्थानवार  कितने  पासपोर्ट  कार्यालय  कार्य

 कर  हहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार  :
 अभी  सरकार  का  देश  में  कोई  नया  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय

 या  ,  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं

 नया  पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  जाने  के  लिए  कुछ  मानदण्घ्
 निर्धारित  किये  गए  हैं  यथा  वर्तमान  कार्यालय  की  किसी
 क्षेत्र  विशेष  से  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  और  विदेश  मंत्रालय  की  स्थायी
 समिति  की  यह  अनुशंसा  कि  किसी  क्षेत्र  में  नया  पासपोर्ट  कार्यालय
 खोले  जाने  के  लिए  उस  क्षेत्र  से  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  प्रति  वर्ष
 कम  से  कम  50,000  होनी

 प्रश्न  नहीं

 अभी  देश  में  28  पासपोर्ट  कार्यालय  निम्नलिखित  स्थानों  में
 कार्य  कर  रहे  हैं  :

 त्रिवेन्द्रम  और

 श्री  बुजलाल  खाबरी  :  अध्यक्ष  सरकार  पासपोर्ट  कार्यालय
 खोलने  के  संबंध  में  विचार  कर  रही  लिखित  उत्तर  में  दर्शाया  गया

 है  कि  पूरे  देश  में  28  पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  गए  जिसमें  देश
 के  सबसे  बड़े  प्रदेश  उत्तर  जिसकी  आबादी  15  करोड़  में

 मात्र  तीन  पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  गए  उत्तर  प्रदेश  का  सबसे  बड़ा
 भाग  बुंदेलखंड  के  नाम  से  जाना  जाता  बुंदेलखण्ड  का  एक  जिला

 ललितपुर  वहां  की  जनता  को  यदि  पासपोर्ट  बनवाना  होता  है  तो
 500  किलो  मीटर  दूर  प्रदेश  की  राजधानी  लखनऊ  जाना  पड़ता



 13  प्रश्नों  के

 मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  बुंदेलखण्ड  क्षेत्र  में  पासपोर्ट  के

 लिए  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  कया  उनका  कोई  विचार

 (

 श्री  अजित  कुमार  पांचा  :  बुंदेलखंड  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 श्री  बुजलाल  खाबरी  :  यदि  मंत्री  जी  का  महीं  खोलने  का  विचार

 है  तो  यह  हमारे  क्षेत्र  की  जनता  के  साथ  अन्याय  जैसा

 आपने  दर्शाया  है  कि  अगर  50,000  लोग  इस  बात  की  मांग  करें  तो

 वहां  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोला  जा  सकता  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 संख्या  बहुत  कम  क्‍योंकि  हमारे  यहां  50  लाख  आदमी  क्षेत्रीय  कार्यालय
 खोलने  की  मांग  कर  रहे  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  क्षेत्र  की  जनता  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  वे  वहां

 क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  प्रावधान  करेंगे  ?

 श्री  अजित  कुमार  पांचा  :  अध्यक्ष  बुंदेलखंड  में  एक
 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  न  खोलने  का  निर्णय  मैंने  नहीं  लिया
 वर्ष  1994  में  संसदीय  स्थायी  समिति  ने  एक  नया  पासपोर्ट
 कार्यालय  खोलने  हेतु  कतिपय  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  ऐसा
 हीं  एक  दिशा-निर्देश  यह  है  कि  कार्यालय  खोलने  हेतु  एक  साल  में
 कम  से  कम  50,000  आवेदन  प्राप्त  होने  यद्यपि  बुंदेलखंड
 की  आबादी  काफी  है  कितु  प्रत्याशित  आवेदनों  की  संख्या  50,000
 नहीं

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  की  आबादी
 दस  करोड़  से  ज्यादा  है  और  महाराष्ट्र  में  तीन  पासपोर्ट  कार्यालय
 थाणे  और  पुणे  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  से  हजारों  लोग  रोजगार  के

 लिए  अरब  देशों  में  जाते  हैं  और  जो  अरब  देशों  में  नौकरी  के  लिए
 जाते  उनमें  से  अस्सी  प्रतिशत  कॉकण  रीजन  से  जाते  हैं  जिनका
 पासपोर्ट  कार्यालय  मुम्बई  में  कोंकण  रीजन

 सिंधुदूर  जो  पूरा  पहाड़ी  इलाका  वहां  से  अरब  देशों  में  हजारों  की
 संख्या  में  लोग  जाते  हैं  और  वहां  की  आर्थिक  स्थिति  बहुत
 खराब  गरीब  आदमी  के  लिए  मुम्बई  में  पासपोर्ट  बनवाने  के  लिए
 आना  और  एक  दिन  भी  रहना  बहुत  महंगा  पड़ता  जो  लोग  अरब
 देशों  में  नौकरी  के  लिए  जा  रहे  उनमें  से  अस्सी  प्रतिशत  कॉकण
 रीजन  से  जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  सप्लीमेंट्री  पूछने  के  लिए  क्या  इतना  एक्सप्लेमेशन
 चाहिए  ?

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :  पासपोर्ट  ऑफिस  खोलने  के  लिए  जो
 नॉर्म्स  बनाये  गये  उसके  लिए  लगभग  पचास  हजार  लाभार्थी
 मेरा  कहना  है  कि  पचास  हजार  से  ज्यादा  लोग  वहां  से  नौकरी  के

 लिए  जाते  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  इस  विषय  पर  गंभीरता  पूर्वक  विचार  करेगी  और  वहां
 एक  पासपोर्ट  ऑफिस  खोलेगी  ?  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय
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 नहीं  यह  जवाब  न  देते  क्‍या  कार्यालय  खोलने  क॑  बारे  में
 गंभीरता  पूर्वक  सरकार  विचार  करेगी  ?

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  भावनाओं

 का  आदर  करता  इस  संबंध  में  संसदीय  स्थायी  समिति  ने

 निर्देश  निर्धारित  किए  किंतु  जैसाकि  माननीय  सदस्य  स्वयं  यह  कह
 रहे  हैं  कि  50,000  आवेदन  मिलने  जरूरी  मैं  आपके  माध्यम  से

 उनसे  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मुझे  एक  पत्र  हम  इसे
 कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  के  समक्ष  रखेंगे  और  वे  इसके  लिए  एक

 विशेष  सर्वेक्षण

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :

 श्री  सत्यत्रत  चतुर्वेदी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से
 माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जितने  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय
 आपने  अभी  देश  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में  खोले  उनमें  से  प्रत्येक  क्षेत्रीय
 पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  बनाने  के  लिए  जो  फीस  ली  जाती
 क्या  उसमें  एकरूपता  है  या  अलग-अलग  फौस  अलग-अलग  स्थानों

 पर  ली  जाती  यदि  अलग-अलग  ली  जाती  है  तो  उसका  क्‍या
 कारण  है  और  क्‍या  आप  उसमें  एकरूपता  लाने  का  प्रयास  करेंगे  ?

 यदि  नहीं  तो  क्‍यों  ?

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  पूरे  देश  में  एकरूपता  साधारण
 पासपोर्ट  के  लिए  फौस  300  रुपये  तत्काल  सेवा  के  लिए  अनेक
 प्रावधान  यदि  आवेदन  नया  है  तो  अलग  शुल्क  लगता  है  और  यदि
 आवेदन  नवीकरण  से  संबंधित  है  तो  अलग  शुल्क  लिया  जाता  किंतु

 देश  में  एकरूपता  के  लिए  सम्रान  शुल्क  लिया  जाता

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :  यह  सच  नहीं

 )

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूडी  :  अध्यक्ष
 पासपोर्ट  कार्यालय  के  लिए  जो  पचास  हजार  का  मानक  बनाया  गया

 उसके  ऊपर  चर्चा  हो  रही  है  और  जवाब  में  मंत्री  थी  ने  कहा  है
 कि  पचास  हजार  का  मानक  शहरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाया
 गया  पर्वतीय  क्षेत्र  या  पिछड़े  क्षेत्र  और  ऐसे  क्षेत्र  जहां  से  लोग

 बाहर  नौकरी  के  लिए  जाते  वहां  से  उनको  दूर-दूर  आना  पड़ता
 जो  यह  मानक  बनाया  गया  भौगोलिक  कठिनाइयों  को  देखते
 क्‍या  मंत्रालय  इस  मानक  में  शिथिलता  लाभे  के  बारे  में  विचार

 करेगा  ?  दूसरा  इसी  से  संबंधित  प्रश्न  मैंने  जब  माननाय  मंत्री  जी
 को  देहरादून  में  एक  पासपोर्ट  ऑफिस  खोलने  के  लिए  पत्र  लिखा  था
 तो  उनका  जवाब  था  कि  यह  संभव  नहीं  है  जो  उन्होंने  मानक  के
 आधार  पर  बताया  लेकिन  वहां  एक  पासपोर्ट  एप्लीकेशन  कलैक्शन

 की  बात  हुई  उससे  भी  काफी  सुविधा  हो  सकती  कया
 भौगोलिक  क्षेत्र  को  देखते  हुए  पासपोर्ट  एप्लीकेशन  कर्लैक्शन  सेंटर  खोलने
 के  लिए  आप  कोई  हल्का  मानक  बनाएंगे  जहां  लोग  लोग  एप्लीकेशन



 Ss  प्रण्ना  के

 जमा  करें  और  वहीं  से  पासपोर्ट  उनको  मिल  जाये  ?  जैसे  मुम्बई  में

 जाना  पड़ता  है  और  बहुत  खर्य  करना  पड़ता  उसके  बदले  वहां  जाकर
 पासपोर्ट  कलैक्ट  कर  महीने  में  एक-दिन  या  दो  दिन  उसकी  कोई
 तिथि  तय  कर  लें  और  वहां  ही  आदमी  अपने  पासपोर्ट  की  एप्लीकेशन
 जमा  करे  और  वहीं  से  पासपोर्ट  निश्चित  तिथियों  पर  क्‍या  इस
 प्रकार  की  व्यवस्था  सरकार  करेगी  ?

 )

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  पूरे  देश  में  17  पासपोर्ट  संग्रह
 केन्द्र  कलेक्शन  कार्यरत  हैं  और  ऐसे  दस  सेंटर
 विचाराधीन  हैं  माननीय  सदस्य  ने  जिस  स्थान  का  उल्लेख  किया

 वह  विचाराधीन  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  दिया  है
 और  मैंने  इस  सुझाव  को  विचार  करने  हेतु  नोट  कर  लिया

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूडी  :  मुझे  एक
 पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  इस  पर
 विचार  किया  कृपया  इस  पर  विचार  करें  और  इसे  शामिल

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  भी  कह  रहे  हैं  कि  वे  इस
 पर  विचार  .  .

 श्री  सुदीप  बंच्योपाध्याय  :  पासपोर्ट  आवेदनों  के  बारे  ऐसे  कई
 आरोप  लगाए  जाते  हैं  कि  दलालों  का  पासपोर्ट  कार्यालयों  पर  नियंत्रण

 वे  रिश्वत  लेकर  पासपोर्ट  तुरन्त  दिलाते  मैं  माननीय  मंत्री  से
 पासपोर्ट  को  शीघ्रता  से  जारी  करने  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा

 अब  तक  उठाए  गए  और  तत्काल  पासपोर्ट  को  जारी
 करने  हेतु  अपनाए  जा  रहे  मानदंड  के  बारे  में  जानना

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  पासपोर्ट  आवेदन  के  बारे  सरकार
 को  कुछ  दलालों  के  कार्यकलापों  की  जानकारी  है  और  इसलिए  13

 1999  के  पश्चात्‌  हमने  कुछ  कदम  उठाए  पहला  कदम
 है  पुलिस  जांच  में  तेजी  इसमें  अधिक  विलम्ब  होने  से  ये
 दलाल  अपने  कार्य  में  सक्रिय  हो  हम  पुलिस  जांच  में
 तेजी  लाना  चाहते  हैं  जिसके  लिए  हम  संबंधित  राज्यों  से  सम्पर्क  बनाए

 हुए

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  पासपोर्ट  सुपुर्दगी  व्यवस्था  को  और

 सुधारु  बताना  चाहते  हैं  ताकि  तेजी  से  सुषुर्दगी  की  जा

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हमने  जन  शिकायत  प्रकोस्‍्ठ  खोले  हैं  जहां
 लोग  अपनी  शिकायत  रख  सकेंगे  और  उनका  शीघ्र  निपयारा  हो  जाएगा
 और  इसमें  पासपोर्ट  अदालतें  भी  सहायक

 जहां  तक  सेवाਂ  का  संबंध  हमने  सेवाएं
 उपलब्ध  कराने  हेतु  कई  प्रावधान  किए  सर्वप्रथम  हमने  उन  मरीजों
 का  पता  लगाया  है  जो  गंभीर  रूप  से  बीमार  हैं  और  इलाज  के  लिए
 विदेश  जाना  चाहते  हैं  ऐसे  लोग  तत्काल  योजना  के  अंतर्गत  आते  हैं
 अर्थात्‌  हम  इनसे  कोई  अतिरिक्त  शुल्क  लिए  बिना  इन्हें  सात  दिन  के
 भीतर  पासपोर्ट  जारी  परन्तु  हम  साधारण  पासपोर्ट  के  लिए  300
 रुपये  का  शुल्क  ले  रहे  जब  किसी  मरीज  का  निकट  संबंधी  विदेश
 जाता  चाहता  है  तो  हम  उन्हें  सेवा  के  अंतर्गत  सात  दिन  के
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 भीतर  अथवा  यथाशीघ्र  बिना  कोई  अतिरिक्‍त  शुल्क  लिए  पासपोर्ट  जारी

 ऐसे  जिन्हें  निर्धारित  तिथि  वे  भीतर  किसी  विश्वविद्यालय
 में  प्रवेश  लेना  हो  अथवा  जो  छात्रवृत्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  जाना  चाहते

 हों  उनके  लिए  हम  योजना  के  अंतर्गत  पासपोर्ट  जारी  करते

 हैं  बशरते  उन  स्‍्नातकों  के  माता-पिता  की  आय  प्रतिमाह  2000  रुपये

 अथवा  इससे  कम

 इसके  लगभग  दस  मर्दों  के  अंतर्गत  सेवाਂ  मुहैय्या
 करायी  जाती  विवाह  के  मामले  में  भी  पासपोर्ट  दिए  जाते  हाल
 ही  जब  हमें  विवाहोपरांत  विहार  यात्रा  पर  जाने  वाले  कुछ
 दम्पतियों  की  ओर  से  यथाशीघ्र  पासपोर्ट  जारी  करने  की  मांग  प्राप्त

 तो  हमने  उनकी  मांग  पर  विचार  किया  और  उन्हें  योजना
 के  अंतर्गत  पासपोर्ट  जारी  किया  क्योंकि  हमारी  सरकार  मानवीय  दृष्टिकोण
 रखती

 ,  श्री  संतोष  मोहन  देव  :  अध्यक्ष  मुझे  इस  बात  से  खुशी
 हुई  कि  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  स्थायी  समिति  की  मिफाशिशों
 के  प्रति  बहुत  ही  निष्ठावान  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसा  संचार  संबंधी
 स्थायी  समिति  के  मामले  में  भी  मैं  यह  जानना  चाहंगा
 कि  क्‍या  केबिनेट  अथवा  राज्य  मंत्री  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  स्थिति  से  अवगत

 असम  में  एकमात्र  कार्यालय  गुवाहाटी  में  स्थित  यह
 मिजोरम  और  बेराक  घाटी  के  सभी  लोगों  के  लिए  किन्‍्हों  स्पष्ट

 जिनका  मैं  उल्लेख  करना  नहीं  चाहता  से  गुवाहाटी  जाना
 अत्यधिक  दुष्कर  यहां  तक  कि  त्रिपुरा  में  भी  अब  बरसों  से  अपहरण

 किए  जा  रहे  इस  तथ्य  को  देखते  मार्गनिदेशों  से  कुछ  हटकर
 किए  जाने  की  आवश्यकता  ये  सिफारिशें  बहुत  पुरानी  हो  चुकी

 या  तो  इनकी  समीक्षा  की  जाये  अथवा  दूरदराज  के  क्षेत्रों  के  लिए

 कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जाये  ताकि  लोगों  को  पासपोर्ट  और  वीजा

 हो  मुझे  आंकर््डों  की  जानकारी  मैं  इन  आंकड़ों
 को  प्रमाणित  भी  नहीं  कर  परन्तु  यह  अत्यावश्यक  है  और  इसलिए
 मैं  माननीय  मंत्री  से  सिल्वर  के  लिए  विंचार  करने  का  अनुरोध  करता

 इस  संबंध  में  कुछ  आश्वासन  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  अनुरोध  है  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे

 सिलचर  में  पासपोर्ट  कलेक्शन  सेंटर  खोलने  वाले

 '
 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  जी  सिल्वर  में  एक  पासपोर्ट

 कार्यालय  शीघ्र  ही  खोला

 श्री  रामदास  आउवले  :  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  लेकर  एजेंटों
 द्वारा  बोगस  पासपोर्ट  दे  दिया  जाता  मुम्बई  बम-श्लास्ट  इसी  का

 उदाहरण  देश  में  गलत  पासपोर्ट  देने  कौ  संख्या  बढ़ती  जा  रही
 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  ऐसे  एजेन्टा  के  खिलाफ  कार्रवाई
 करने  के  बारे  में  क्‍या  मंत्रालय  विचार  करने  वाला  है  या  नहीं

 ]

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  इसमें  कई  प्रावधान  इसमें

 एक  सतर्कता  अनुभाग  का  प्रावधान  भी  अन्यथा  हम  राज्य  पुलिस
 और  आसूचना  विभाग  की  सहायता  लेते
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 ओऔ  घरकला  राधाकृष्णन  :  खाड़ी  देशों  में  लगभग  पांच  लाख
 केरलवासी  रहते  इनकी  संख्या  प्रतिमाह  बढ़  रही  इस  समय  महत्वपूर्ण
 प्रश्न  पासपोर्ट  को  जारी  करने  में  विलम्ब  का  विदेश  जाने  वाले

 लोगों  के  मामले  में  अत्यधिक  देरी  की  जाती  इस  संबंध  में

 कृपया  तत्काल  कदम  उठाए  जाएं  ताकि  उससे  देरी  को  कम  किया

 जा  और  पासपोर्ट  कम  अवधि  में  जारी  किया  जाना

 हम  उन्हें  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  उन्हें  खाड़ी  देशों  में  रोजगार
 के  अवसर  प्राप्त  होते  इन  लोगों  को  खाड़ी  देशों  में  रोजगार
 वे  अवसर  यथाशीघ्र  प्राप्त  करने  का  मौका  दिया  वे  खाड़ी  देशों
 से  अपना  वीजा  प्राप्त  कर  लेते  हैं  परन्तु  उन्हें  उचित  समय  पर  पासपोर्ट

 जारी  नहीं  किया  इसके  फलस्वरूप  वे  अपना  रोजगार  खो  देते
 मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  संबंध  में  तत्काल  कदम  उठने  का

 अनुरोध  करता  जब  हम  उन्हें  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  तो  कम

 से  कम  हमें  उन  लोगों  को  खाड़ी  देश  में  रोजगार  प्राप्त  करने  का
 मौका  देना  कृपया  इस  प्रक्रिया  को  सरल  छोटी  से
 छोटी  तकनीकी  गलती  का  भी  निपटारा  दिल्ली  में  किया  जाता  है  और
 आपको  आवेदन  दिल्ली  में  ही  भेजना  और  भ्रिवेन्द्रम  अथवा  किसी
 अन्य  स्थान  से  आवेदन  को  अपने  मामले  में  पूछताछ  करने  और  अपनी
 बात  रखने  हेतु  दिल्‍ली  आना  पड़ता  इसे  रोका  क्या  आप

 इसके  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएंगे  ?

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  हम  आवश्यक  कदम  पहले  उठा  चुके
 मैं  यह  बात  पहले  ही  बता  चुका  परन्तु  हमें  सावधान  रहना

 हमारे  देश  के  आसपास  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  शीघ्र  सुपुर्दगी
 प्रणाली  का  अनुचित  लाभ  उठाना  चाहते  हमें  पासपोर्ट  जारी
 करने  से  पहले  सभी  सावधानियां  बरतनी  ऐसा  कोई  मामला  नहीं
 है  कि  प्रत्येक  बात  के  लिए  इसे  दिल्ली  भेज  दिया  जब  तक
 कि  यह  गम्भीर  बात  न  हो  जहां  केन्द्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  जांच
 आवश्यक

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पुनः  श्री  राधाकृष्णन  का  नाम  पुकारता
 परन्तु  इस  बार  श्री  सी०पी०  राधाकृष्णन  को  आमंत्रित  कर  रहा

 श्री  सी०पी०  राधाकृष्णन  :  निरन्तर  प्रयास  के  बाद  हमारे  लिए

 कोयम्बटूर  में  पासपोर्ट  कलेक्शन  सेंटर  खुला  अब  मुझे  माननीय  मंत्री
 के  माध्यम  से  यह  पता  चला  है  कि  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  स्थापित
 करने  हेतु  स्थायी  समिति  द्वारा  कतिपय  मानदंड  निर्धारित  किए  गए
 मैं  आज  उनसे  इन  मानदंडों  का  पूरा  ब्यौरा  प्राप्त  कर

 मेरी  यह  कोशिश  होगी  कि  कोयम्बटूर  इन  मानदंडों  को  अगले
 दो  माह  में  पूरा  कर  तब  माननीय  मंत्री  हमारे  लिए  कोयम्बटूर
 में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  यह  मेरा  अनुरोध  है  और  मैं  आशा
 करता  हूं  माननीय  मंत्री  इस  संबंध  में  सकारात्मक  रुख

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  यह  केवल

 अनुरोध  मैंने  इसे  नोट  कर  लिया

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  यह  कार्यवाही  के  लिए  सुझाव

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  असली  मुददा  है  पासपोर्ट  जारी  करने  में
 अत्यधिक  विलंब  किया  जाना  श्री  राधाकृष्णन  ने  इसे  सही  ढंग  से
 इंगित  किया  था  परन्तु  उत्तर  पर्याप्त  नहीं
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 शिकायत  यह  है  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  पर्याप्त  संख्या  में  कर्मचारी
 उपलब्ध  नहीं  कराये  गए  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कर्मचारियों  की  कमी

 होने  के  कारण  पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलंब  हो  जाता
 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या
 विद्यमान  रिक्तियां  मंत्रालय  द्वारा  तत्काल  भरी  जायेंगी  ताकि  आवेदकों
 को  ऐसी  असाधारण  विलम्ब  के  बिना  ही  पासपोर्ट  मिल

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  माननीय  सदस्य  सही  कह  रहे  कर्मचारियों
 की  संख्या  कम  हमने  इस  संबंध  में  व्यय  विभाग  से  अनुरोध  किया

 है  और  व्यय  विभाग  के  निरीक्षण  एकक  के  कर्मचारी  हमारे  पासपोर्ट

 कार्यालयों  का  निरीक्षण  कर  रहे  उन्होंने  कहा  कि  वे  पूरे  देश  भरके
 कार्यालयों  के  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट  चार  माह  के  अंदर  सौंप

 उन्होंने  इस  कार्य  की  शुरुआत  चण्डीगढ़  से  की  हमने  उन्हें  बताया

 है  कि  हमारे  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कर्मचारियों  की  कमी  के  कारण

 लोग  परेशान  हो  रहे  हमने  उनसे  अधिक  कर्मचारियों  को  तैनात  करने
 के  लिए  कहा  था  परन्तु  उन्होंने  अपना  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  भेज

 दिया  मैं  समझता  हूं  कि  वे  अपनी  रिपोर्ट  चार  माह  के  भीतर  दे

 इस  रिपोर्ट  के  आने  के  तत्काल  बाद  ही  हम  वित्त  मंत्रालय  से

 अधिक  कर्मचारियों  की  मांग  कर

 ,  श्री  चन्द्र  विजय  सिंह  :  मुरादाबाद  की  तुलना  में  बरेली  में  वर्तमान

 पासपोर्ट  कार्यालय  से  कम  पासपोर्ट  जारी  होते  यह  स्थिति  विगत

 तीन  वर्षों  से चल  रही  अगले  पांच  वर्षों  में  भी  यही  स्थिति

 इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उन  जहां  अधिक

 संख्या  में  लोग  विदेश  यात्रा  पर  जाने  हेतु  पासपोर्ट  के  लिए  आवेदन
 करते  पर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  लिए  माननीय  मंत्री  क्‍या
 प्रावधान  कर  रहे

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :  माननीय  सदस्य  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 मुझे  पत्र  लिखकर  प्राप्त  कर  सकते  हैं  क्योंकि  उनका  यह  प्रश्न  वर्तमान
 प्रश्न  से  संबंधित  नहीं

 जल  मूल्य-निर्धभारण  प्राधिकरण

 *524.  श्रीमती  श्यामा  सिंह  ;  .
 श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  99  के

 ऑफ  में  प्राइसिंग  अथारिटी  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  आयोग  नै  जल-नीति
 से  संबंधित  कानूनों  में  सुधार  करने  और  उन्हें  परिवर्तित  करमे  की  सिफारिश
 की

 यदि  तो  उक्त  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  अ्यौरा
 क्या  और

 सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक  स्वीकार
 किया
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 जल  संसाधन  मंत्री  सी०पी०  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 जी  राष्ट्रीय  एकीकृत  जल  संसाधन  विकास  आयोग  ने  अन्तर्राण्यीय
 नदियों  पर  एक  कानून  के  अधिनियमन  की  सिफारिश  की  है  जिसे
 अन्तर्गज्यीय  नदी  और  नदी  घाटी  एवं  सहभागिता
 अधिनियम  कहा  जाएगा  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  (1)  नदी
 बेसिन  संगठनों  के  गठन  और  उनकी  शक्तियों  तथा  कार्यों  और  (2)
 संभाव्य  अंतर्राज्यीय  अंतर्बेसिन  हस्तांतरण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  आंकड़ा
 संग्रहण  और  अध्ययन  किए  जाने  का  प्रावधान  इसने  अंतर्राज्यीय
 जल  अधिकरणों  के  निर्णय  समय  से  देने  तथा  साथ  ही  ऐसे  निर्णयों
 की  प्रभावकारिता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अंतर्रज्यीय  जल  विवाद

 1956  में  संशोधन  की  सिफारिश  भी  की  इसने  राष्ट्रीय
 जल  1987  को  संशोधित  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 राष्ट्रीय  आयोग  की  सिफारिशों  की  जांच  करने  और  यथा  कार्यान्वयन
 योग्य  पाई  गई  ऐसी  सिफारिशों  के  कार्याव्वयन  के  लिए  तौर  तरीके

 सुझाने  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  में  एक  कार्यान्वयन
 सेल  का  गठन  किया  गया  इन  सिफारिशों  की  जांच  में  कार्यान्वयन
 सेल  की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  की
 अध्यक्षता  में  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  गया

 इस  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशें  अनुबन्ध  पर  दी  गई

 अनुबन्ध

 राष्ट्रीय  एकीकृत  जल  संसाधन  विकास  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशें

 निम्नानुसार  हैं  :

 1...  वृहद  परियोजनाओं  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  सरकारी  वित्त

 पोषण  जारी  वित्तीय  अनुशासन  अपनाना  तथा  इन
 निधियों  के  प्रणालन  के  लिए  परियोजनाओं

 की  प्राथमिकता  निर्धारित  वृहद  परियोजनाओं  को

 केन्द्रीय  सहायता  समग्र  योजना  सहायता  के  भाग  के  बजाय

 परियोजना-वार  दी

 2...  सभी  श्रेणियों  के  परियोजना  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  उचित

 मुआवजा  पैकेज  निर्धारित  करने  की  ऐसा  करते

 हुए  आयोग  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  पुनर्स्थापना  और

 पुनर्वास  परियोजनाओं  को  कार्यात्मक  प्राधिकरण  द्वारा  पर्याप्त
 निधियों  के  साथ  कार्यान्वित  किया

 3...  विद्यमान  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  195  में

 संशोधन  विद्यमान  नदी  बोर्ड  1956  के
 स्थान  पर  नया  अधिनियम  लागू  करने  और  विद्यमान  सिंचाई
 अधिनियमों  से  भी  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  जिससे

 सहभागी  सिंचाई  प्रबन्धन  सम्भव  हो

 4...  अन्तर-बेसिन  हस्तान्तरण  पर  विचार  करने  से  पूर्व  अधिशेष

 जल  वाले  बेसिरनों  में  भूमि  और  जल  के  अधिकतम  उपयोग
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 का  लक्ष्य  रखा  जाना  बेसिन  हस्तान्तरण

 को  प्रथम  प्राथमिकता  दी

 5.  प्रत्येक  अन्तर्राज्यीय  नदी  के  लिए  नदी  बेसिन  संगठन  की

 स्थापना  करना  जिसमें  संबोधित  राज्य  जल  प्रयोक्‍्ताओं

 आदि  का  प्रतिनिधित्व

 6...  सम्पूर्ण  प्रचालन  और  अनुरक्षण  खर्चों  की  पूर्ति  करने  के  लिए
 वर्तमान  जल  दरों  में  पर्याप्त  संशोधन  विद्यमान  ऊर्जा

 मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  की  तरह  ही  जल  मूल्य  निर्धारण

 प्राधिकरण  गठित

 7.  पर्यावरण  सुरक्षा  के  औद्योगिक  उपयोगों  के  लिए

 पॉल्यूटर  के  सिद्धान्त  को  अपनाये  जाने  की

 आवश्यकता

 8...  राष्ट्रीय  जल  नीति  (1987)  में  संशोधन  करने  की
 सभी  बेसिनों  के  जलवैज्ञानिक  आंकड़े  ठन  सभी  को  निशुल्क
 उपलब्ध  कराये  जाने  की  आवश्यकता  जो  इन्हें  प्राप्त  करना

 चाहते

 9.  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  आयोग  ने  विपदा  से  निपटने
 संबंधी  योजनाएं  तैयार  तटबन्धों  की  निष्पादन  पुनरीक्षा
 करने  और  विभिन  बाढ़  जोनों  में  भूमि  उपयोग  को

 नियमित  करने  की  नीति  तैयार  करने  की  सिफारिश  को

 टेलीमेटी  और  उपग्रह  संचार  प्रणाली  का  उपयोग  करते

 हुए  विद्यमान  बाढ़  पूर्वानुमान  प्रणाली  को  सुदृढ़  और

 आधुनिक  बनाया

 10.  हिमालय  पार  की  नदियों  के  इष्टतम  और  एकीकृत  विकास
 के  भारत  को  पड़ोसी  देशों  के  साथ  सहयोग  के  लिए
 कार्य  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  यह  सुझाव  दिया
 गया  है  कि  भारत  में  राष्ट्रीय  जल  विकाश्न  बंगलादेश
 में  जल  संशाधन  आयोजना  संगठन  और  नेपाल  में  ऊर्जा  विकास

 प्राधिकरण  को  सूचना  वितरण  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करने
 के  लिए  नामित  किया

 11.  जल  विद्युत  विकास  के  लिए  आयोग  ने  जल  विद्युत  विकास
 निधि  संयुक्त  उपक्रमों  को  बढ़ावा  देने  और  शुल्क
 को  युक्तिसंगत  बनाने  आदि  की  सिफारिश  की

 12.  नौवहन  विकास  के  लिए  इस  आयोग  ने  सिफारिश  की  है

 कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  उदीयमान  उद्योग  के  रूप
 में  माना

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  हम  प्रस्तावित  जल  मूल्य  निर्धारण

 प्राधिकरण  के  विषय  में  बात  कर  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  जो  मेरे

 बिहार  से  का  ध्यान  कुछ  समस्याओं  की  और  आकर्षित  करना

 चाहती  मुझे  आशा  है  कि  उन्हें  राज्य  के  समक्ष  आ  रही  कुछ  समस्याओं
 कीਂ  जानकारी

 जब  हम  जल  के  मूल्य  निर्धारण  को  बात  करते  हैं  तो  सबसे  महत्वपूर्ण
 बात  यह  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  की  विभिन  जहां
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 तक  बिहार  का  संबंध  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इस
 बात  की  जानकारी  होगी  कि  एक  अच्छी  परियोजना  लगभग  बारह  वर्ष

 पूर्व  शुरू  की  गई  इसे  गंडक  परियोजना  के  नाम  से  जाना  जाता

 है  और  दूसरी  परियोजना  को  सुवर्णरेखा  परियोजना  के  नाम  से  जाना
 जाता  ये  दो  परियोजनाएं  हैं  जिनसे  बिहार  राज्य  के  पर्याप्त  जल

 प्राप्त  होने  की  अपेक्षा  दोनों  नहरों  और  तटबंधों  का  निर्माण  कार्य

 बड़ी  तेजी  से  चल  रहा  75  प्रतिशत  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका
 था  और  बकाया  25  प्रतिशत  कार्य  पिछले  12  वर्षों  में  भी  पूरा  नहीं
 किया  गया  इससे  जनता  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  है  और  पूरे
 उत्तरी  बिहार  में  पानी  कौ  अत्यधिक  कमी  हो  रही  जैसा  कि  माननीय

 मंत्री  जी  जानते  हैं  हम  पानी  की  अत्यधिक  कमी  की  समस्या  से  ग्रस्त

 इसके  गंडक  नदी  के  जल  का  उपयोग  नहीं  किया  जा

 रहा  यह  बिहार  में  अतिमहत्वपूर्ण  सहायक  नदियों  में  से  एक

 किन्तु  कामगारों  और  पर्यवेक्षण  के  लिये  नियुक्त  अधिकारी  के  बीच
 सामंजस्य  के  अभाव  के  कारण  इसके  जल  का  उपयोग  नहीं  किया
 जा  रहा  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से

 यह  निवेदन  करती  हूं  कि  भारत  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  एक  अनुपूरक  प्रश्न  भी  पूछना
 आपको  अध्यक्ष  के  माध्यम  से  निवेदन  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  भारत
 के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  से  कहा  जाना  चाहिये  कि  वे  वहां  जायें
 और  उस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करें  कि  उत्तरी  बिहार  को  पानी  देने  के

 लिये  वहां  उपलब्ध  पानी  का  उपयोग  क्‍यों  नहीं  किया  जा  सकता

 डा०  सी०पी०  ठाकुर  :  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  संबंधित  नहीं

 किन्तु  मैं  इसका  उत्तर  देने  का  प्रयास

 श्रौमती  श्यामा  सिंह  :  मैंने  अनुपूरक  प्रश्न  पूछा  यह  देश  में
 पानी  की  कमी  के  संबंध  में

 डा०  सी०पी०  खक्र  :  किन्तु  मुख्य  प्रश्न  जलमूल्य  निर्धारण

 प्राधिकरण  से  संबंधित  किन्तु  मैं  सुवर्णेखा  और  गंडक  परियोजनाओं
 में  हुई  प्रगति  के  विषय  में  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  सुवर्णरेखा
 के  संबंध  इसे  वन  संबंधी  स्वीकृति  नहीं  मिली  कार्य  तेजी
 से  नहीं  हो  रहा  हम  सारी  सूचना  एकत्रित  करेंगे  और  माननीय  सदस्य
 को  सूचित

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  जलमूल्य  निर्धारण  का  सीधा  संबंध  किसानों
 से  है  जो  पानी  का  सबसे  अधिक  उपयोग  करते  किसान  पानी  का
 उपयोग  सिंचाई  के  लिये  करते  माननीय  मंत्री  जो  मूल्य  निर्धारण
 कर  रहे  हैं  वह  किसानों  से  राजस्व  जुटाने  के  लिए  किया  जा
 रहा  धन  का  भुगतान  किसान  ही  जब  माननीय  मंत्री  उन्हें
 अपेक्षित  पानी  देने  का  आश्वासन  नहीं  देते  हैं  तो  वह  यह  निर्णय  कैसे
 ले  सकते  हैं  कि  किसान  पैसे  का  भुगतान  करेंगे  ?  उन्हें  समय  पर

 परामी  मिलना  जलमूल्य  निर्धारण  प्रणाली  का  किसानों  से
 सीधा  संबंध
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 डा०  सी०पी०  खकुर  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  विचारों  से  सहमत
 अधिकांश  आयोगों  ने  भी  ऐसे  ही  विच्तार  व्यक्त  किये  हैं  कि  पानी

 किसानों  तक  पहुंचाया  जाना  चाहिये  और  तभी  ही  निर्धारण  प्रणाली
 तैयार  की  जानी

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  इसका  सीधा  संबंध  मैंने  भी
 यही  कहा

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  अध्यक्ष  राष्ट्रीय  जल  नीति  का
 निर्धारण  1987  में  हुआ  लेकिन  इसके  पश्चात्‌  भी  कई  राज्यों  में

 जल  कौ  लेकर  विवाद  अभी  दिल्‍ली  और  पंजाब  की

 चर्चा  हुई  इसी  प्रकार  से  हरियाणा  और  पंजाब  के  बीच
 में  पानी  को  लेकर  विवाद  चल  रहा  भाखडा-व्यास  प्रबन्धन  बोर्ड

 द्वारा  हमें  अपना  हिस्सा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  क्या  इस  प्रकार  के  विवादों  को  निपटाने
 के  लिए  जल  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  मानकर  केन्द्रीय  सरकार  कोई  शीघ्र
 कदम  उठाएगी  और  राजस्थान  को  उचित  हिस्सा  दिलवाएगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रश्न  जलमूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  से
 संबंधित

 ]

 डा०  सी०पी०  ठाकुर  :  राष्ट्रीय  जल  नीति  पर  बैठक
 होने  वाली  कुछ  कारणों  से  वह  स्थगित  हो  सुप्रीम  कोर्ट  में
 केस  चल  रहा  तो  कुछ  राज्यों  ने  कहा  कि  बैठक  होने  से  उनके
 केस  पर  अनूकूल  प्रभाव  नहीं  अब  इसकी  बैठक  तुरन्त  होने
 वाली  इस  बैठक  में  डिसकशन  होगा  और  एक  निर्णय  लिया

 श्री  शिवराज  वि०  पाटील  :  पृथ्वी  का  एक  तिहाई-हिस्सा  ममुद्र
 के  पानी  से  ढका  हर  गुजरते  वर्ष  के  साथ  हमें  पेयजल  और  सिंचाई
 के  लिये  पानी  की  कमी  हमारे  पास  ऐसी  प्रौद्योगिको
 है  जिससे  हमें  समुद्र  के  पानी  का  उपयोग  करने  में  सहायता  मिल  सकतो

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्‍या  सरकार  उच्च  मूल्यों  पर  पानी  बेचने  और  प्रतिगामी  कदम
 उठाने  के  बजाय  विद्यमान  प्रौद्योगिकी  को  और  अधिक  उन्नत  बनाने  के

 लिए  धनराशि  खर्च  करेगी  ताकि  समुद्र  के  पानी  का  उपयोग  पोने  के

 लिये  और  सिंचाई  क॑  लिये  किया  जा

 क्या  सरकार  प्रौद्योगिकी  विकास  पर  और  अधिक  धन  खार्च  करके
 सकारात्मक  और  प्रभावी  कदम  उठायेगी  ?

 डा०  सी०पी०  ठकुर  :  वस्तुतः  अनेक  कंपनियां  खारे  जल  को
 पेयजल  में  परिवर्तित  करने  की  नई  प्रौद्योगिकी  के  साथ  सामने  आई

 हम  परीक्षण  करेंगे  इन  प्रौद्योगिकियों  की  जांच  करेंगे  और  खारे
 जल  को  पेयजल  में  परिवर्तित  यह  एक  अच्छा  सुझाव
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 श्री  सुरेश  रापराव  जाधव  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  सरकार  से  जानना  चाहगा  कि  जो  देश  कि  जल  गीति  हमें
 उद्योग  और  पीने  के  लिए  पानी  की  जरूरत  आज  गुजरात
 और  महाराष्ट्र  हो  बल्कि  पूरा  देश  सूखे  का  सामना  कर  रहा
 मैं  आपके  माध्यम  से  इतना  ही  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  भविष्य॑
 में  जल  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  घोषित  करने  वाली  है  या  नहीं  ?  अगर
 घोषित  करने  वाली  है  तो  कब  करने  वाली  है  और  अगर  घोषित  नहीं
 करने  वाली  है  तो  क्‍यों  नहीं  करने  वाली

 डॉ०  खकुर  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय
 सदस्यों  की  भावना  को  समझता  सारा  देश  चाहता  है  कि  जल

 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  लेकिन  इसके  लिए  सारे  राज्यों  की  सहमति  लेनी
 आवश्यक  इसलिए  अभी  जो  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  संबंध  में  बैठक
 होने  वाली  उसमें  इस  विषय  पर  भी  चर्चा

 ]

 श्री  पी०एस०  पांडियन  :  चेन्नई  शहर  में  जल  की  अत्यधिक
 कमी  जलमूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  के  न  होने  के  पानी
 को  टैंकों  200  रुपये  या  300  रुपये  प्रति  टैंकर  लॉरी  के  हिसाब
 से  बेचा  जाता  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 इस  वर्ष  की  पहली  मई  से  कृष्णा  नदी  के  पानी  की  आपूर्ति  के
 संबंध  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  बचन  से  अबगत  अभी  तक  चेन्नई
 में  पानी  नहीं  पहुंचा

 अध्यक्ष  महोदय
 संबंध  में

 प्रशश  जलमूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  के

 श्री  पी०एच०  पांडियन  ;:  क्या  माननीय  मंत्री  चेन्नई  की  जनता
 तक  पानी  पहुंचाने  के  लिये  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  बातचीत  करेंगे  ?
 यहां  कोई  राजनीतिक  चाल  नहीं  चली  जा  रही  यह  मामला  सिर्फ

 चेन्नई  की  जनता  तक  पानी  पहुंचाने  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिल्कुल  अलग  प्रश्न  पूछ  रहे  कृपया

 मूल  प्रश्न  यह  जलमूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  से  संबंधित  आपका
 प्रशशन  अलग

 श्री  पी०एच०  पांडियन  :  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि
 जो  तमिलनाडु  का  एक  भाग  की  निगम  सीमाओं  के  अन्दर  नदी
 बहती  है  जिसका  उदगम  तमरायपरानी  में  यह  सारे  साल  बहने  वाली

 नदी  यद्यपि  यह  वर्ष  भर  बहने  वाली  नदी  है  फिर  भी  तूतीकोरिन
 पत्तन  शहर  में  पानी  की  समस्या  आ  रही  वहां  पानी

 की  अत्यधिक  कमी  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  तूतीकोरिन
 पत्तन  शहर  और  चेन्नई  लोगों  तक  पानी  पहुंचाने  के  लिये  कदम

 उठायेंगे  ?

 डा०  सी०पी०  ठाकुर  :  में  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  अवश्य

 व्यान  हम  बातचीत  करने  का  प्रयास  करेंगे  और  तूतीकोरिन  के

 विषय  में  माननीय  सदस्य  को  सूचित
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 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 «525.  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  उत्पादों  हेतु  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 अभियान  के  अंतर्गत  सरकार  अभियानों  हेतु  प्रमुख

 एजेंसियों  को  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  करती

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के

 दौरान  कपास  और  खोपरा  जैसी  वाणिज्यिक  फसलों  की  खरीदारी
 में  कितना  घाटा  हुआ  और  सरकार  द्वारा  उसकी  कितनी  प्रतिपूर्ति
 की  गई  ;

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पटसन  के  लिए  एम०एस०
 पी०  अभियान  के  अंतर्गत  हुए  घाटे  की  प्रतिपूर्ति  अभी  भी  लंबित  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 सम्पूर्ण  घाटे  की  प्रतिपूर्ति  कब  तक  कर  दिये  जाने  का  विचार

 ।

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल  :
 से  (5)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकार  मुख्य  कृषि  जिंसों  के  लिए  प्रति  वर्ष  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  की  घोषणा  करती  है  और  संबद्ध  केन्द्रीय  शीर्ष  अभिकरणों  द्वारा
 वहन  की  गयी  यदि  कोई  के  दावे  प्रस्तुत  करने  पर  भारत
 सरकार  द्वारा  प्रतिपूर्ति  की  जानी  अपेक्षित  होती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कपास  एवं  खोपरा  के

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्रचालनों  से  हुई  हानि  का  विवरण  अनुबंध  के

 रूप  में  संलग्न  चूंकि  वर्ष  1997  98,  1998-99  के  दौरान  कपास

 और  खोपरा  की  खरीद  में  कोई  हानि  नहीं  हुई  इसलिए  प्रतिपूर्ति
 आवश्यकता  नहीं  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  हानि  की  स्थिति

 अस्पष्ट  है  क्योंकि  अभी  मौसम  चल  रहा

 और  वर्ष  1996-97  भारतीय  जूट  निगम  को  मूल्य
 समर्थन  प्रचालनों  में  हुई  हानि  के  लिए  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  गई

 इसके  स्थान  पर  सरकार  ने  उन्हें  ऋण  दिया  उपलब्ध  सूचना
 के  वर्ष  1972-73  से  1998-99  के  दौरान  भारतीय  जूट  निगम
 को  प्रदत्त  कुल  राजसहायता  222.4  करोड़  रुपये  जबकि  इसी
 अवधि  के  लिए  भुगतान  योग्य  कुल  राजसहायता  353.16  करोड़  रुपये

 इस  अवधि  के  दौरान  कुल  प्रदत्त  ऋण  125.18  करोड  रुपये
 भारतीय  जूट  निगम  की  हानि  की  प्रतिपूर्ति  करने  और  ऋणों  को  राजसहायता
 में  परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव  पहले  ही  विचासधीन
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 अनुबंध

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्रचालन  के  तहत  जूट  और  खोपरा  की  खरीद  पर  वहन  की  गई  हातरि

 कपास  जूट

 पु
 खोपरा

 वर्ष  खरीद  की  मूल्य  हानि  खरीद  की  मूल्य  हानि  खरीद  मूल्य  हानि
 मात्रा  (170  मात्रा  (180  की

 की  की  मात्रा
 )

 *

 1997-98  शून्य  शून्य  शून्य  985,000  971.8  1398  श्न्य  शून्य  शून्य

 1998-99
 *

 शून्य  शून्य  शून्य  13.000  136.0  6206  1168  338  श्‌न्य

 1999-2000  7874  508.0  प्रगति  पर  18,000  259  5469  9000  2700  प्रगति  पर  है

 (

 ]  अनु  जनजातियों  के  परिवारों  के  सदस्यों  को  कृषि  भूमि  प्रदान  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  इन  परिवारों

 श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  उत्तर  के  भाग  और  में  यह  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाया  जा
 बताया  गया  है  कि  वर्ष  1996-97  जूट  निगम  को  मूल्य
 समर्थन  प्रचालनों  में  हुई  हानि  के  लिये  कोई  राजसहायता  नहीं  दी  गई

 इसके  स्थान  पर  उन्हें  ऋण  दिया  गया  अनुबंध  से  देखा  जा

 सकता  है  कि  भारतीय  जूट  निगम  को  1997-98  में  13.98  करोड़
 1998-99  में  62.06  करोड  रुपये  और  1999-2000  में

 54.69  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  इन  परिस्थितियों  में  इन  तीन  वर्षों

 के  दौरान  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिये  राजसहायता  न  दिए  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  मैं  समझता  हूं  आप  अपना  उत्तर

 माननीय  सदस्य  को  भेज  सकते

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 अनु»  जातियों  और  अनुਂ  जनजातियों  के

 स्थामित्व  में  जमीन

 *526.  श्री  शमशैर  सिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनु»  जातियों  और  अनु०  जनजातियों  के  लोगों  के  पास

 कृषि  भूमि  का  क्षेत्रफल  अन्य  लोगों  के  स्वामित्व  वाली  कृषि  भूमि
 के  मुकाबले  काफी  कम

 यदि  तो  अनु०  जातियों  और  अनु०  जनजातियों  और  अन्य

 लोगों  के  स्वामित्व  में  कितने  एकड  भूमि  है  और  उसकी  प्रतिशतता

 क्या  और

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भूमिहीन  अनु०  जातियों  और

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल
 और  कृषि  संगणना  1990-91  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अर्न्यों  के  पास

 325.43  लाख  एकड  (13.17  मिलियन  442.56  लाख

 एकड  (17.19  मिलियन  तथा  332152  लाख  एकड
 (134.42  मिलियन  प्रचालित  क्षेत्र  अनुमान  है  कि  इन  प्रचालित
 क्षेत्रों  में  से  12.84  मिलियन  हैः  अनुसूचित  जातियों  और  17.37  मिलियन

 अनुसूचित  जनजातियों  के  स्वामित्व  में  इस  प्रकार  वर्ष  1991
 के  दौरान  कुल  प्रचालित  क्षेत्र  में  अनुसूचित  अनुसूतित  जनजातियों
 तथा  अन्यों  का  हिस्सा  8.0  10.8  प्रतिशत  तथा  81.2  प्रतिशत
 बनता  1991  की  जनगणना  के  देश  की  कुल  जनसंख्या

 एवं  कश्मीर  को  में  अनुसूचित  जातियों  की  संख्या

 16.48%  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  संख्या  8.08%  पिछली

 कृषि  संगणनाओं  के  आंकडे  दिखाते  हैं  कि  कुल  प्रयालित  क्षेत्र  मे ंअनुसूचित
 जाति  के  किसानों  का  हिस्सा  1980-81  के  7.0%  से  बढ़कर  1990-91
 में  8.0%  हो  इसी  अवधि  में  अनुसूचित  जनजातियों  का  हिस्सा
 10.2%  से  बढ़कर  10.8%  हो

 कृषि  जोतों  पर  उच्चतम  सीमा  मुकर्रर  कर  के  सरकार  द्वारा
 अधिग्रहीत  भूमि  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सहित
 ग्रामीण  इलाकों  के  गरीबों  में  वितरित  कर  दिया  जाता  इसके
 सरकारी  परती  भूमि  तथा  भूदान  से  प्राप्त  भूमि  को  भी  ग्रामीण  इलाकों
 के  गरीबों  में  वितरित  किया  जाता  इस  कार्यकम  की  शुरूआत  से

 52.68  लाख  एकड़  उच्चतम  अतिरेक  भूमि  147.47  लाख  एकड
 सरकारी  परती  भूमि  तथा  21.25  लाख  एकड्  भूदान  से  प्राप्त  भूमि
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  हित  ग्रामीण  क्षेत्र  के  गरीबों
 में  वितरित  की  गई  प्रामीण  क्षेत्र  के  गरीबों  को  वितरित  लगभग
 50  प्रतिशत  उच्चतम  अतिरेक  अनुसूचित  जातियों  को  36  प्रतिशत
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  14  प्रतिशत  के  अनुपात  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  आबंटित  की  गईं



 27  प्रश्नों  के

 एनजी०ओ  को  काली  सूची  में  डालना

 527  श्री  रामशेठ  तकुरः
 श्री  अजय  सिंह

 क्‍या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  अप्रैल  2000  के  इंडियन  एक्सप्रेस
 में  ब्लैक  लिस्ट्स  17  एन०  जी०  स्टाप्स  फण्डस  ”'  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  मामले  के  तर्थ्यों  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  सरकार  ने  निधियों  का  दुर्विनियोग  करने  वाले  एऋ+
 जी०  ओज  के  विरूद्ध  प्राथमिकियां  दर्ज  कराई

 यदि  तो  दुर्विनियोग  की  गई  जारी  की  गई
 निधियों  तथा  वसूल  की  गई  धनराशि  सहित  एनਂ  जी०  ओज  के  नाम
 तथा  पतों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  निधियों  के  दुरूपयोग  को  रोकने  हेतु  उठाए  जा  रहे/प्रस्तावित

 कदम  क्‍या  और

 लिखित  उत्तर  28

 निधियों  के  बेहतर  उपयोग  तथा  जवाबदेही  सुनिश्चित  करने

 हेतुਂ  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे/किए  जाने  का  विचार

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 और  सहायता  अनुदान  प्राप्त  करने  वाले  गैर-सरकारी

 संगठनों  के  कार्य-निष्पादन  की  मानिटररिंग  तथा  मूल्यांकन  राज्य  सरकारों

 के  नोडल  एजेंसियों  तथा  मंत्रालय  के  अपने  अधिकारियों

 द्वारा  निरीक्षणों  के  माध्यम  से  की  जाती  इस  प्रकिया  में  और

 सुधार  करने  के  लिए  स्वयं  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  किए  गए  कार्य

 की  सूचना  प्राप्त  करने  हेतु  प्रपत्र  और  निरीक्षण  के  लिए  प्रोफार्मा  में

 आंकड़ों  की  सुधरी  हुई  गुणवत्ता  को  प्राप्त  करने  हेतु  संशोधन  किया

 जा  रहा  जो  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  किए  गए  कार्य  की  प्रभावकारिता

 का  मूल्यांकन  करने  और  निधियों  के  गबन  की  संभावना  में  कमी  लाने

 में  समर्थ  अपनाए  जा  रहे  अन्य  उपायों  में  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  की  गईं  निर्मुक्तियों  के  प्रचार  में  सुधार  करना  है  ताकि

 गैर-सरकारी  संगठनों  का  कार्य  सार्वजनिक  जांच  के  अंतर्गत  आए  जिसके

 परिणमस्वरूप  दायित्व  में  प्रभावी  मानीटर्रिंग  आदि  के  लिए  निरीक्षणों
 की  बारंबारता  में  वृद्धि

 विवरण

 निधियों  का  दुरुपयोग  या  तथ्यों  के  मिथ्या  निरुपण  में  लिप्त  पाए  गए  गैरसरकारी  संगठनों  की  ह
 दी  गयी  धनराशि  तथा  सरकार  द्वारा  की  गईं  कार्रवाई  लाख

 क्र०  गैर-सरकारी  संगठन  का  नाम
 ः

 की  गई  कारवाई
 ह

 वसूल  की

 सं०  गई  राशि

 1  2  3  4  $

 1...  पंडित  बचन  पांडेय  महिला  विकास  संस्थान  33.94  राज्य  सरकार  से  अनुदानों  की  वसूली  और  शून्य
 तथा  वस्तु

 दुरुपयोग  निवारण  की  योजना
 के

 पंडित  बचन  पाण्डेय  महिला  विकास  संस्थान  -

 बिहार  जातियों  के  लिए
 आवासीय  स्कूल  चलाने  की  योजना  के

 2...  गुलाब  सिंह  महिला  बाल  कल्याण  संघ  9.54
 डाकघर  रूकुन्दीपुर

 तथा  वस्तु  दुरूपयोग
 निवारण  के  लिये  योजना  के

 3...  एसोशियसन  आफ  मोरल  गाइड  एण्ड  सर्विस  टू  6.25
 पुअर  जिला  नयागढ़

 तथा  वस्तु

 निवारण
 की  योजना  के

 सरकारी  निधियों  से  सृजित  सम्पत्तियों  की
 जब्त  करने  को  कहा  गया  राज्य  सरकार
 को  तेजी  से  कार्रवाई  करने  के  लिए  लगातार
 स्मरण  कराया  जा  रहा

 आवासीय  स्कूल  चलाने  के  लिए  वर्ष  1995  शून्य
 96  तक  इसे  सहायता  अनुदान  निर्मुक्त  किया
 गया  राज्य  सरकार  से  निरीक्षण  रिपोर्ट
 प्राप्त  हुई

 राण्य  सरकार  से  अनुदानों  की  वसूली  तथा
 सरकारी  निधियों  से  सृजित  सम्पतियों  को  जब्त
 करने  को  कहा  गया  तेजी  से  कार्रवाई  करने
 के  लगातार  स्मरण  कराया  जा  रहा



 29.  प्रश्नों  के  ' 13  1922  लिखित  30

 1  2  3  4  हैं  5

 4.  आशा  बाल  मंदिर  शिक्षा  समिति  प्लाट  2.25  राज्य  सरकार  से  अनुदानों  की  वसूली  तथा
 तथा  वस्तु  सरकारी  निधियों  से  सृजित  सम्पतियों  को  जब्त

 दुरुपयोग  निवारण  की  योजना  के  करमे  को  कहा  गया  तेजी  से  कार्रवाई  करने
 के  लिए  लगातार  स्मरण  कराया  जा  रहा

 5...  समाज  कल्याण  मेन  .  0.87  तदैव  शृन्य
 '

 तमिलनाडु  एवं  पदार्थ  निषेध

 दुरुपयोग  संबंधी  योजना  के

 6...  हल्दिया  समाज  कल्याण  19.49  तदेव  शून्य
 जिला  पश्चिम  बंगाल

 एवं  पदार्थ  निषेद्य

 दुरुपयोग  संबंधी  योजना  के

 हल्दिया  समाज  कल्याण  जिला  ३.70  वर्ष  1996  में  इस  संगठन  के  विरुद्ध  शून्य
 पश्चिम  बंगाल  बच्चों  की  प्राप्त  होने  पर  इसे  आगे  अनुदान  पर  रोक

 योजना  के  लगा  दी  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की
 पता  चला  कि  इस  संगठन  के  परिसर  में  कोई
 कार्यकलाप  नहीं  चल  रहा  पश्चिम  ज़ंगाल
 राज्य  से  इस  संगठन  के  कार्यकलाप  के  बारे
 में  एक  विशेष  रिपोर्ट  देने  के  लिए  1998
 में  अनुरोध  किया  1999  में

 भेजे  गए  अन्तिम  अनुस्मारक  के  बावजूद  राज्य
 सरकार  ने  अभी  तक  कोई  रिपोर्ट  नहीं  भेजी

 7.  शहीद  अब्दुल  हमीद  शिक्षा  0.84  राज्य  सरकार  से  अनुदान  बसूल  करने  और  शून्य

 ,  वार्ड  60,  जिला  यवतमाल  सरकारी  कोष  से  सृजित  सम्पतियों  को  जब्त
 महाराष्ट्र  एवं  पदार्थ  निषेध  करने  के  लिए  कहा  शीघ्र  कार्रवाई  के

 दुरुपयोग  संबंधी  योजना  के  लिए  लगातार  अनुस्मारक  भेजे  जा  रहे

 8.  पूर्वी  सिक्किम  एवं  3.61  तदैव  शून्य
 पदार्थ  निषेध  दुरुपयोग  संबंधी
 योजना  के

 9.  अखिल  भारतीय  समाज  कल्याण  प्रतिष्ठान  2.54  तदेव  शून्य
 उत्तर  प्रदेश  एवं

 पदार्थ  निषेध  दुरुपयोग  संबंधी
 योजना  के

 10.  अंजुमन  मदरसा  इस्लामिया  जालौन  उत्तर  प्रदेश  5.10  तदेव  शून्य
 एवं  पदार्थ  निषेध

 दुरुपयोग  संबंधी  योजना  के

 अंजुमन  मदरसा  इस्लामिया  उत्तर  प्रदेश  8.81

 योजना  के
 इस  संगठन  के  विरुद्ध  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  शन्य
 जांच  की  गई  और  उस  आधार  पर  इसे  28.9.99

 को  सूची  में  रखा  इस  संगठन  ने

 झ्से  सूची  में  रखे  जाने  के  विरुद्ध
 इलाहाबाद  उचछ्य  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर



 31  प्रश्नों  के  3  २०००  लिखित  उत्तर  32

 1  2  3  4  5

 11...  राष्ट्रीय  समाज
 कल्याण  फैजाबाद  744  राज्य  सरकार  से  अनुदान  बसूल  करने  और  शून्य

 उत्तर  प्रदेश  दवा  सरकारी  कोष  से  सृजित  सम्पत्तियों  को  जब्त
 करने  के  लिए  कहा  गया  शीघ्र  कार्रवाई
 के  लिए  राज्य  सरकार  को  सतत्‌  रूप  से

 अनुस्मारक  भेजे  जा  रहे

 राष्ट्रीय  समाज  कल्याण  फैजाबाद  राज्य  सरकार  ने  संगठन  के  विरुद्ध  एक  शून्य
 उत्तर  प्रदेश  रक्षा  दर्ज  करने  का  निर्णय  लिया

 राष्ट्रीय  समाज  कल्याण  फैजाबाद  10.00  राज्य  सरकार  इस  संगठन  के  विरुद्ध  उपयुक्त  शून्य
 उत्तर  प्रदेश  कार्रवाई  कर  रही  संगठन  को  आगे

 अनुदान  पर  रोक  लगा  दी  गई

 राष्ट्रीय  समाज  कल्याण  फैजाबाद  5.49  वर्ष  1999-2000  में  इस  संगठन  को  प्रथम  शून्य
 जातियों

 के  लिए  आवासीय  किस्त  के  रूप  में  सहायतानुदान  निर्मुक्त  किया
 प्राथमिकता  स्कूल  चलाने  संबंधी  योजना  के  चूकि  वर्ष  1999-2000  की  जांच

 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिए  आगे  अनुदान

 निर्मुक्त  नहीं  किया  गया

 12.  सर्वोदय  ग्राम  एवं  महिला  विकास  7.38  यह  संगठन  दिवालिया  और  निष्किय  पाया  शून्य
 एवं  पदार्थ  राज्य  सरकार  से  राज्य  सरकार  के

 दुरुपयोग  निवारण  संबंधी  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने

 योजना  के  को  कहा  गया  है  जो  संतोषजनक  रिपोर्ट

 भेजते  रहे  राज्य  सरकार  से  निर्मुक्त
 अनुदान  वसूल  करने  और  संगठन  द्वारा
 सरकारी  कोषों  से  सृजित  सम्पत्ति  को  जब्त
 करने  और  संगठन  के  विरुद्ध  मामला  दर्ज
 कराने  का  भी  अनुरोध  किया  गया

 13.  अम्बेडकर  शिक्षा  प्रसाक्क  निलचलौल  5.10  .  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  जाली  शून्य
 उत्तर  प्रदेश  हस्ताक्ष  के  कारण  इस  मंत्रालय

 आदिवासी  विकास  प्रभाग  द्वारा  इसे
 काली  सूची  में  रखा  गया  यह  मामला
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया

 है  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  क्‍या

 इस  योजना  के  अंतर्गत  अनुदान  के  लिए  राज्य

 सरकार  की  संस्तुति  भी  जाली

 14.  अभिनव  सेवा  संस्थान  द्वारिका  5.10  राज्य  सरकार  से  अनुदान  वसूल  करने  और  शून्य
 एवं  पदार्थ  दुरुपयोग  सरकारी  कोषों  से  सृजित  सम्पत्ति  जब्त  करने

 मिवारण  योजना  के  को  कहा  गया  शीघ्र  कार्रवाई  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  सतत्‌  रूप  से  अनुस्मारक
 भेजे  जा  रहे

 1S.  उत्तर  प्रदेश  राणा  वेनी  माधव  जनकल्याण  14.70  रायबरेली  की  रिपोर्ट  से  पता  चला  शून्य
 रायबरेली  उत्तर  प्रदेश  एवं

 निवारण  योजना  के

 है  कि  इस  मंत्रालय  से  अनुदान  प्राप्त  करने

 के  लिए  संगठन  के  सचिव  ने  जिलाधीश  तथा

 राज्य  के  अन्य  अधिकारियों  के  जाली  हस्ताक्षर

 मंत्रालय  की  योजना
 के

 अंतर्गत  सभी
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 अनुदान  रोक  दिए  मए  जिलाधीश  रायबरेली
 ने  सूचित  किया  है  कि  जालसाजी  के  मामलों  में
 संगठन  के  सचिव  तथा  कुछ  अन्य  लोगों  के

 विरुद्ध  प्रथम  सूचना  पिपोर्ट  दर्ज  की  गई
 राज्य  सरकार  से  इस  मामले  की  जांच  करने
 तथा  वास्तविक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 कहा  गया

 इन  संगठनों  को  अनुदान  प्रस्तुत  करने  के  लिए  शून्य
 अपेक्षित  दस्तावेज  जैसे  परीक्षित  व्यय
 का  मदवार  परीक्षित  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र

 आदि  तथा  राज्य  सरकार  कौ  सिफारिश  तथा
 निरीक्षण  रिपोर्ट  के  प्रात  होने  के  बाद  निर्मुक्त
 कर  दिया  गया  इन  मामलों  में  बाद  में  एक
 जांच  निरीक्षण  के  दौरान  मंत्रालय  की  जानकारी
 में  आया  कि  राज्य  सरकार  कौ  सिफारिशें

 कपटपूर्वक  प्राप्त  की  गई

 सचिव  बिहार  सरकार  प्राप्त  सूचना  शून्य
 के  आधार  विकलांगों  के  मुख्य  आयुक्त
 के  कार्यलय  ने  अपने  दिनांक  12.2.99  के
 माध्यम  से  मंत्रालय  को  सूचित  किया  कि

 इस  संगठन  ने  जाली  सिफारिशों  के  आधार  पर
 मंत्रालय  से  निधि  प्राप्त  की  और  इसलिए  काली

 सूची  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की
 मंत्रालय  को  यह  भी  सूचित  किया  गया  है
 कि  बिहार  सरकार  अपने  स्तर  पर  भी  कार्रवाई
 आरम्भ  कर  रही  मंत्रालय  ने  समाज
 कल्याण  विभाग  को  संबोधित  दिनांक  2.6.99
 के  अपने  प्रत्र  संख्या
 के  ट्वारा  विगत  कालम  में  उल्लिखित  सहायता

 अनुदान  की  वसूली  करने  के  लिये  राज्य
 सरकार  से  अनुरोध  गज्य  सरकार  ने

 इस  संगठनों  के  बैंक  खाते  को  बंद  करने  तथा
 परिसरों  को  जब्त  करने  का  भी  अनुरोध  किया

 राज्य  सरकार  को  यह  भी  सलाह  दी
 गई  कि  चल  अथवा  अचल  सभी  सम्पत्तियों  को
 जब्त  किया  जाए  तथा  संगठनों  के  विरुद्ध  की

 गई  कार्रवाई  संबंधी  विस्तृत  रिपोर्ट  भेजी

 तत्पश्चातू  इस  संगठन  को  कालीसूचीबद्ध  करने
 के  मंत्रालय  के  निर्णय  को  सूचित  करते  हुए
 दिनांक  29.9.1999  को  एक  परिपत्र  जारी
 किया  गया  निःशक्‍त  व्यक्तियों  के  लिए
 स्वैच्छिक  कार्य  को  बढ़ावा  देने  की  योजना  के
 अंतर्गग  इस  संगठन  को  आगे  का  अनुदान  रोक
 दिया  गया  ऐसी  उम्मीद  है  कि  भारत  सरकार
 मंत्रालय  के  सुझाव  के  अनुसार  कार्य  राज्य
 सरकार  से  कोई  फीडबैक  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 त  2  3  4  5

 ग्रामीण  विकास  संस्थान  बिहार  -  1)  टाईप  और  शट्हेन्ड  2)  टेलरिंग  शून्य
 और  टैलरिंग  सेंटर  तथा

 मोटर  ड्राइविंग  के  लिए  सहायता  अनुदान  के

 लिए  सहायता  अनुदान  के  अंतर्गत

 18.  नन्दिनी  बाल  विकास  और  ग्रामीण  ग्रामोधोग  सेवा  5.95

 पोस्ट-हरवंशपुर  जिला

 उत्तर  प्रदेश  वृद्धावस्था  एक
 दिवा  देखभाल  केन्द्र  तथा  वयोवृद्ध  व्यक्तियों  के

 लिए  एक  सचल  चिकित्सा  देखभाल  यूनिट
 की  स्थापना  के

 19.  उड़ीसा  एसोसिएशन  आफ  दि  डेफ  प्लाट  1.95

 एरोड्ूम  एरिया

 भुवनेश्वर  व्यक्तियों

 के  लिए  एक  वृद्धावस्था  एक  दिवा

 देखभाल  केन्र  तथा  सचल  चिकित्सा  देखभाल

 यूनिट  स्थापित  करने  के

 जप््पायपयया।+।भ्पयौै  ---+-

 तथा  3)  मोटर  ड्राइविंग  के  लिए  वर्ष  1997

 98  तक  सहायता  राज्य  सरकार  से

 कोई  निरीक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 इसे  अब  काली  सूचीबद्ध  कर  दिया  गया  है  शून्य
 तथा  संगठन  को  आगे  का  सहायता  अनुदान  रोक

 दिया  गया  संगठन  ने  काली  सूचीबद्ध  करने

 की  कार्रवाई  के  विरुद्ध  निवेदन  किया  है  तथा

 पदनामित  निरीक्षण  एजेंसी  की  रिपोर्ट  का  खण्डन

 किया  संगठन  के  उत्तार  की  जांच  की  जा

 रही

 वयोवृद्ध  व्यक्तियों  के  लिए  एक  वृद्धावस्था  शून्य
 एक  दिवा  देखभाल  केन्द्र  तथा  एकसचल  चिकित्सा

 देखभाल  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  वर्ष

 1998-99  के  दौरान  पहली  बार  सहायता  अनुदान

 निर्मक्त  किया  किन्तु  राज्य  सरकार  ने

 दिनांक  17.11.99  को  सूचित  किया  कि  संगठन

 ने  लम्बी  अवधि  के  बाद  भी  एक  भी  कार्यकम

 आरंभ  नहीं  किया  इस  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 अगला  अनुदान  रोक  दिया  गया  है  तथा

 समाज  उड़ीसा  राज्य

 सरकार  से  इस  संगठन  को  निर्मुकत  अनुदान
 की  वसूली  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 राज्य  सरकार  का  उत्तर  अभी  प्रतीक्षित

 परमाणु  प्रतिष्ठनों  कौ  सुरक्षा

 ०528.  श्री  टीन्टीन्वी०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 परमाणु  ऊर्जा  विनियामक  बोर्ड  द्वारा  सन्‌  1995  में  देश  के

 परमाणु  प्रतिष्खनों  के  सुरक्षोपायों  के  बारे  में  तैयार  की  गई  रिपोर्ट  में

 किन-किन  कमियों  का  उल्लेख  किया  गया

 उक्त  रिपोर्ट  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 क्‍या  सरकार  देश  में  परमाणु  प्रतिष्ठनों  की  वर्तमान

 सुरक्षा-स्थिति  से  संतुष्ट  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  वर्ष  1995  के  परमाणु  ऊर्जा  नियामक

 बोर्ड  ने  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  संस्थापनाओं  में  सुरक्षा
 की  स्थिति  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  इस  रिपोर्ट  में  परमाणु
 ऊर्जा  विभाग  की  संस्थापनाओं  में  आवश्यक  सुरक्षा  के  मूल्यांकन  और

 उनके  अपग्रेडेशन  संबंधी  कार्यों  का  ब्यौरा  दिया  गया  यह  रिपोर्ट

 पिछले  दशक  में  विभिन्‍न  समितियों  की  कार्यवाहियों  और  सिफाग्शों

 के  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  समय-समय  पर  किए  सुरक्षा  संबंधी  अन्य

 अध्ययनों  की  रिपोर्टों  पर  आधारित
 ह॒

 इस  दस्तावेज  में  सुरक्षा  से  संबंधित  जिन  संभव  अपग्रेडेशन  कार्यों

 के  क्षेत्रों  के  बारे  में  बताया  गया  है  रिएक्टरों  की  आपातकालोन

 क्रोड-शीतलक  तंत्रों  में  अपेक्षित  सुधार  और  दाबित  भारी  पानी

 रिएक्टरों  में  जरकालाय  दाब  ट्यूबों  का  आगे  और

 मूल्यांकन  तथा  गहराई  से  निरीक्षण  उनकी  अखण्डता  और  उनमें

 सुधार  करने  के  लिए  करना  ताकि  व्यावसायिक  कार्मिकों  पर  पड़ने  वाले

 विकिरण  के  प्रभाव  की  सामूहिक  मात्रा  और  अधिक  कम  हो

 रेडियोसक्रिय  अपशिष्ट-पदार्थ  प्रबंधन  तंत्रों  से  होने  वाले  रिसाव  की  संभाव्यता

 को  कम  करने  के  उपाय  कुछ  सुविधाओं  में  भूकम्प  के  शझ्नटकों
 का  सामना  करने  के  लिए  संरचनात्मक  व्यवस्था  का  मूल्यांकन
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 आग  तथा  बाढ़  से  सुरक्षा  से  संबद्ध  उपचारी  उपाय  करना  शामिल

 ऐसे  कुल  134  मुद्दे  रिपोर्ट  में  सूचीबद्ध  किए  गए

 परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  और  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की

 संबद्ध  संस्थापनाओं  ने  उल्लिखित  प्रत्येक  मद  के  लिए  सुधारात्मक  कार्रवाई

 संयुक्त  रूप  से  तैयार  की  कार्य-योजनाओं  के  कियान्ययन  में  होने
 वाली  प्रगति  को  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  द्वारा  निरंतर  मॉनीटर  किया

 जा  रहा  134  मुद्दों  में  से  90  मुद्दे  सम्मत  कार्य-योजनाओं  के  पूरा
 होने  के  बाद  बंद  कर  दिए  गए  23  मुद्दों  पर  जोकि  निरंतर  स्वरूप

 के  अनुवर्ती  कार्रवाई  संयंत्रों  की  सुरक्षा  पुनरीक्षा
 समिति  द्वारा  की  जा  रही  शेष  2  मुद्दों  पर  अनुषर्ती

 परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  में  स्थापित  एक  समर्पित  कक्ष

 द्वारा  की  जा  रही  इन  21  मुद्दों  में  से  किसी  भी  मुद्दे  के  अंतर्गत

 किसी  भी  न्यूक्लियर  संस्थापना  पर  प्रतिबंधात्मक  कार्रवाई  की  आवश्यकता
 नहीं

 सुरक्षा  संबंधी  उन  2  मुद्दों  में  से  जिन  पर  अनुषर्ती  कार्रवाई  की
 जा  रही  परमाणु  बिजलीघरों  में  स्थल  से  परे  उत्पन्न  हो  सकने
 वाली  आपातस्थिति  से  निपटने  से  संबंधित  मैनुअल  में  संशोधन  करने
 और  उसे  अद्यतन  बनाने  से  संबद्ध  एक  मद  पूरी  कर  ली  गई  शेष
 20  मुद्दों  में  निम्नलिखित  दो  मर्दों  के  मामले  में  उल्लेखनीय  प्रगति

 हुई

 (1)  केगा  जेनेरेटिंग  स्टेशन  में  प्रशिक्षण  अनुकारक  स्थापित  कर

 दिया  गया  परिचालकों  ने  अनुकारक  में  प्रशिक्षण  लेना
 आरंभ  कर  दिया

 (2)  '  रॉड  वर्थ  मिनिमाइजर  को  तारापुर  परमाणु
 बिजलीघर  के  यूनिट  नंबर  2  में  स्थापित  कर  उसे  कमीशन
 कर  दिया  गया  है  और  उसका  परिचालन  किया  जा  रहा

 ऐसा  ही  मिनिमाइजर  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  यूनिट
 नंबर  1  में  स्थापित  किया  जा  रहा

 सुरक्षा  व्यवस्थाओं  को  सामान्य  पद्धतियों

 के  अनुरूप  अपग्रेड  करने  का  काम  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रकिया

 यह  प्रश्न  हीं  नहीं

 स्टेट  फार्म  कार्पोरोेशन  ऑफ  इंडिया

 *529.  श्री  एस  एस  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्टेट  फार्म  कार्परेशन  ऑफ  इण्डिया  लगातार  घाटे  में

 चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  कार्पोरेशन  को  अर्थक्षम

 बनाने  के  लिए  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं/उठआए  जा

 रहे

 क्या  मैं०  एस०  बी०  आई  कैपिटल  मार्केट्स  मुंबई
 को  इस  प्रयोजनार्थ  परामर्शदाता  का  कार्य  सौंपा  गया  और
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 यदि  तो  यह  कार्य  कब  सौंपा  गया  और  इस  कम्पनी

 द्वारा  कम्पनी  रिपोर्ट  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की
 संभावना  *

 ग्रामौण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल
 और  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  वर्ष  1996-97  से  घाटे

 में  चल  रहा  घाटे  के  मुख्य  कारण  मिम्नलखित  हैं  :

 1...  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  के  फार्मों  में  अपर्याप्त  सिंचाई

 सुविधाएं  और  परिणामस्वरूप  प्रकृति  की  अनियमितताओं  के
 प्रति

 2...  बड़ी  संक्ष्या  में  गैर-अनुपातिक  कर्मचारी  और  भारी  भरकम
 बेतन

 3.  अप्रचलित  उपस्कर  और  और

 4...  कार्यशील  पूंजी  का  ह्ास  और  वित्तीय  तरलता  का

 निगम  को  पुनः  सकिय  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपचारात्मक
 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :-

 1...  उन्नत  प्रबंध  पद्धतियों  और  फार्म  प्रचालनों  की  सूक्ष्म

 2...  कर्मचारियों  की  संख्या  घटाने  के  लिए  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति
 स्कीम/वी०  एस०  एस०  लागू

 3.  अव्यवहार्य  फार्मों  का

 4...  विवेकपूर्ण  वित्तीय  प्रबंध  और  व्यय  में

 5.  उपलब्ध  साधनों  का  इष्टतम

 6...  कृषि  योग्य  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  सिंचाई ह
 सुविधाओं  में

 7  अप्रचलित  मशीनरी  को

 8.  अधिक  मूल्य  वाले  बीजों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए
 उत्पादन  कार्यनीति  में  और

 9.  उन्नत  विपणन  कार्य

 और  एस०  बी०  आई०  कैपिटल  मार्केट  लिमिटेड  को

 9.12.99  को  परामर्शी  का  कार्य  सौंपा  जिसे  परामर्शदताओं  द्वारा
 25.1.2000  को  स्वीकृत  किया  रिपोर्ट  के  प्रस्तुतीकरण  के  लिए
 समय  सीमा  दो  मास  किन्तु  शामिल  कार्य  की  मात्रा  पर  ध्यान  देते

 परामर्शदाताओं  को  अध्ययन  पूरा  करने  में  अतिरिक्त  समय
 लगने  की  संभावना

 मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं

 *530.  श्री  प्रभुनाथ  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मृदा
 परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  संख्या  इतनी  कम  कि  इससे  पूरे  देश
 में  मृदा  परीक्षण  किया  जाना  संभव  नहीं

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  प्रत्येक  किसान  को

 मृदा  स्वास्थ्य  कार्ड  जारी  करने  संबंधी  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 है  ताकि  वे  अपने-अपने  मृदा  के  पोषक  तत्वों/कमियों  को  जान
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क़्या

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल  :
 से  देश  में  514  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  जिनकी

 वार्षिक  क्षमता  6.4  मिलियन  मृदा  नमूनों  के  विश्लेषण  की

 मृदा  की  उर्वरता  की  स्थिति  के  निर्धारण  में  मृदा  परीक्षण  की  उपयोगिता
 को  ध्यान  में  रखते  इस  कार्यकम  को  उर्वरकों  के  संतुलित  और
 समेकित  उपयोग  की  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अधीन  केन्द्रीय  कृषि
 मंत्रालय  द्वारा  सुदृढ़  किया  जा  रहा  वर्ष  1991-92  से  विभिन्न  राज्यों
 में  कुल  287  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  सुदृढ़  किया  गया  तथा
 इस  स्कीम  के  अधीन  16  नई  प्रयोगशालाओं  को  अनुमोदित  किया  गया

 इस  प्रयोजनार्थ  विभिन्न  राज्यों  को  15.10  करोड़  की  निधियां  निर्मुक्त
 की  गई

 मृदा  परीक्षण  मूलतः  राज्य  योजना  कार्यकलाप  राज्य  सरकारों
 तथा  साथ  ही  उर्वरक  उद्योगों  अधिकाधिक  किसानों  को  यह

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अधिक  मृदा  परीक्षण  प्रयोमशालाएं  स्थापित
 करके  इस  कार्यकम  को  सुदृढ़  करने  की  आवधिक  रूप  से  सलाह
 दी  जाती

 केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  निरूपित  मृदा  स्वास्थ्य  प्रपतन्न  राज्य
 सरकारों  को  इस  सलाह  के  साथ  परिचालित  किया  गया  है  कि  इसे
 किसानों  को  जारी  करने  हेतु  यथा  आवश्यक  ठचित  संशोधनों  के  साथ
 अपनाया

 ठेका  श्रम  प्रणाली

 *531.  श्री  होलखोमांग  हौैकिप  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय

 के  अनुसार  ठेका  श्रम  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई  हैः

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है
 कि  देश  में  कुछ  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  उक्त  निर्णय  के

 पश्चात्‌  भी  ठेका  श्रमिकों  को  नियोजित  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  उद्योग-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके

 क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  दोषी  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  खिलाफ  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने

 का  विचार

 3  2000  लिखित  '  उत्तर  40

 श्रम  मंत्री  सत्यनारावण  से  ठेका  श्रम

 और  अधिनियम  1970  मैं  संसद  के  दोनों  सदनों

 द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  का  मुख्य  उद्देश्य  अधिनियम

 की  धारा  10  के  उपबंधों  के  अनुसार  कतिपय  नौकरियों  एवं  प्रक्रियाओं

 में  ठेका  श्रम  को  समाप्त  करना  तथा  अन्य  नौकरियों/प्रक्रियाओं  में  जहां

 ठेका  श्रम  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  इसके  नियोजन  को  विनियमित

 करना  अधिनियम  में  ठेका  श्रम  प्रणाली  के  पूर्ण  रूप  से  उत्सादन

 की  संकल्पना  नहीं  इसके  बजाए  इसमें  उन  नौकरियों  और  प्रक्रियाओं
 में  ठेका  श्रम  को  जारी  करने  की  अनुमति  है  जहं  इसे  समाप्त  नहीं
 किया  गया  उच्चतम  न्यायालय  ने  एयरपोर्ट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया
 बनाम  युनाइटेड  श्रम  संघ  1997  एस  सी  645  और  1997  एल
 एल  आर  288)  के  मामले  में  गुजरात  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  धर्मल

 पॉवर  गुजरात  बनाम  हिन्द  मजदूर  सभा  व  अन्यों
 टी  1995  (4)  उच्चतम  न्यायालय  264)  के  मामले  में  दिए  गए  अपने

 पूर्ववर्ती  अधिनिर्णय  का  अधिक्रमण  करते  हुए  निम्नलिस्ब्रित  निष्कर्ष  पर

 पहुंचा  :-

 -  ठेका  श्रम  एवं  अधिनियम  का  उद्देश्य
 श्रमिकों  के  शोषण  को

 -
 .  इसका  उद्देश्य  कानून  के  उपबंधों  का  कड़ाई  से  अनुपालन

 करते  हुए  कर्मकारों  के  लिए  कार्य  की  निरन्तरता  को  सुनिश्चित
 करना

 -  प्रधान  नियोजक  इसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  अंतर्गत

 ठेका  श्रमिकों  के  लिए  मजदूरी  के  भुगतान  को  विनियमित

 एवं  सुनिश्चित  करने  तथा  सभी  सुख-सुविधाएं  भी  मुहैया
 कराने  के  लिए  बाध्य

 -  प्रधान  नियोजक  का  यह  भी  दायित्व  है  कि  वह  समुचित
 सरकार  द्वारा  धारा  10(1)  के  अंतर्गत  जारी  अधिसूचना  के

 परिणामस्वरूप  छंटनी  शुदा  सभी  ठेका  श्रमिकों  को

 -  .  कामगार  और  प्रधान  नियोजक  के  बीच  सीधा  संबंध  तभी

 से  स्थापित  रहता  है  जब  से  ठेका  धारा  10(1)  के

 अंतर्गत  प्रतिषिद्ध  किया  गया

 ,  उपर्युक्त  से  यह  स्पष्ट  है  कि  उख्यतम  न्यायालय  ने  ठेका  श्रम  प्रणाली
 का  पूर्ण  रूप  से  उत्सादन  नहीं  किया

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  क्षेत्रधिकार  के  अंतर्गत
 आने  वाले  प्रतिष्डानों  में  ठेका  श्रम  एवं
 1970  के  उपेबंधों  के  कार्यान्वयन  के  प्रयोजनार्थ  समुचित  सरकार

 केन्द्रीय  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आने  वाले  प्रतिष्दनों
 के  संबंध  में  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  और  उनक  अंतर्गत  बनाए  गए
 नियमों  का  प्रवर्तः  करता  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  निर्धारित

 निरीक्षण  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रतिष्यनों  का  निरीक्षण  किया  जाता  है  और

 जहां  कहीं  इस  अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं  के  उल्लंघनों  की  बात

 ध्यान  में  आती  है  वहां  चूककर्ता  प्रतिष्ठानों  के  विरुद्ध  अभियोजन  चलाए
 जाते
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 अंडॉ  है १४ का  निर्यात

 *532.  डा»  थी»  कया  कृषि  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  षर्षों  के  देश  में  अंडों

 का  कुल  कितना  उत्पादन

 क्‍या  सरकार  ने  हस  क्षेत्र  में  उच्च  निर्यात  की  संभावना  का
 पता  लगाया  और

 यदि  तो  अंडों  का  उत्पादन  और  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  उठाए  गए

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुदर  लाल

 देश  में  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अंडों  का  कुल  उत्पादन  इस
 प्रकार  है  :-

 वकीमी

 वर्ष  अंडा  उत्पादन

 97  27.5

 28.5

 और  अंडों  के  उत्पादन  और  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  निम्मलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :-

 देश  के  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  एक  नई  योजना  को  क्रियान्यित '
 करके  बैकयार्ड  कुक्कुट  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  इस
 योजना  का  के  बाद  से  अन्य  राज्यों  में  विस्तार
 करने  का  प्रस्ताव

 विशुद्ध  कुक्कुट  प्रजनन  स्टॉक  का  आयात  सीमा  शुल्क  की

 रियायती  दर  पर  किया  जा  रहा

 (3)  टीकों  के  उत्पादन  और  निर्यात  के  लिए  विशिष्ट  रोगजनन

 मुक्त  अंडों  के  उत्पादन  और  उपयोग  को  प्रोत्साहन  दिया
 जा  रहा

 (4)  हैचिंग  अंडों  के  निर्यात  पर  हवाई  भाड़े  में  राजसहायता  प्रदान
 की  जा  रही

 (5)  कुक्‍्कुट  उत्पादों  के  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 रही

 (6)  संवर्धनात्मक  गुणवत्ता  ब्रांड  प्रचार  और

 चैकेजिंग  विकास  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रतियोगी  परीक्षाएं

 «533.  श्री  राम  टइल  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 ना  प्लस  उत्तर
 22

 लिखित  उत्तर  42

 क्या  सरकार  ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  कर्मचारी  चयन
 आयोग  ट्वारा  विभिन्‍न  सेवाओं  में  भर्ती  हेतु  आयोजित  की  जाने  वाली
 सभी  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  किसी  भी  भारतीय  भाषा  में  उत्तर  देने  का
 विकल्प  दिया

 यदि  तो  ऐसी  सभी  सेवाओं  की  सूची  क्‍या

 क्‍या  संसद  द्वारा  इस  उद्देश्य  हेतु  दिनांक  18  1968
 को  पारित  संकल्प  को  क्रियान्यित  किया  गय्मा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (3)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  कर्मचारी
 चयन  आयोग  की  सभी  प्रतियोगी  परीक्षाओं  मैं  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची
 में  शामिल  सभी  भाषाओं  के  माध्यम  से  उत्तर  देने  की  अनुमति  देने
 का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभौगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  से  1968  में  संसद

 द्वारा  पारित  संकल्प  के  अनुसरण  भारत  के  संविधान  की  आठवीं

 अनुसूची  में  शामिल  भाषाओं  में  से  किसी  एक  भाषा  में  उत्तर  लिखने
 का  संघ-लोक-सेवा-आयोग  द्वारा  संचालित  सिविल  सेवा

 परीक्षा  में  ही  दिया  गया  यह  सुविधा  संघ-लोक-सेवा-आयोग

 द्वारा  संचालित  अन्य  परीक्षाओं  में  भी  दिए  जाने  का  डॉ  सतीश

 चन्द्र  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  सरकार  के

 विचाराधीन

 और  इस  मसले  की  महत्ता  और  संवेदनशीलता  के

 मद्देनजर  और  इस  बारे  में  भिन्‍न-भिन्‍  मत  होने  के  सरकार
 का  प्रयास  राज्य-सरकारों  और  अन्य  संबंधित  पक्षों  से  व्यापक  परामर्श
 करने  के  पश्चात्‌  मतैक्य  कायम  करने  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  स्थीकार्य
 नीति  तैयार  करने  का  इस  बारे  में  प्रयास  जारी

 ]

 कपास  का  उत्पादन

 *534.  श्री  ए०  बैंकटेश  नायकः  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  नए  मौसम  में  कपास  की  फसल  के  पिछले  मौसम
 की  तरह  होने  की  संभावना

 तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया

 कक्‍्यां  कपास॑  के  प्रमुख  उत्पादक  राज्यों  में  इसके  बोआई  कार्य
 में  विलंब  हुआ  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इससे  इन  राज्यों
 के  कपास  उत्पादन  के  किस  सीमा  तक  प्रभावित  होने  की  संभावना

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल
 से  कपास  की  बुवाई  सामान्यतया  देश  में  मानसून  के  साथ

 ही  प्रारंभ  हो  जाती  क्योंकि  करीब-करीब  66%  कपास  का  क््षेत्र
 वर्षा  सिंचित  हालांकि  हरियाणा  और  राजस्थान  के  सिंचित
 क्षेत्रों  में  बुवाई  मई  के  प्रथम  सप्ताह  में  शुरू  होती  किन्तु  कुछ  क्षेत्रों
 में  जहां  देशी  कपास  की  खेती  होती  बुवाई  अप्रैल  के  मध्य  से  शुरू
 होती  अतः  आगामी  मौसम  में  कपास  की  बुबाई  की  संभावनाओं
 के  बारे  में  कुछ  कहना  अभी  संभव  नहीं  अभी  कपास  की  बुवाई
 में  विलम्ब  नहीं  हुआ

 पर्यावरण  के  अनुकूल  उर्वरक  और  कीटनाशक

 *535.  श्री  सुल्तान  सल्‍लाऊद्दीन  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्न  अनुसंधान  केन्द्रों  ने पर्यावरण  के  अनुकूल  उर्वरकों
 और  कीटनाशकों  के  विकास  के  लिए  अध्ययन  किए

 यदि  तो कीटनाशी  1968  के  अंतर्गत  पंजीकरण
 समिति  द्वारा  ऐसे  कितने  उर्वरकों  और  कौटनाशकों  को  पंजीकृत  किया
 गया

 सरकार  द्वारा  पर्यावरण  के  अनुकूल  इन  उर्वरकों  और  कीटनाशों
 के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  संबंध  में  ठठआए  गए  कदमों  का

 राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  जैव-उर्वरक  विकास  केन्द्रों  की
 संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  जैव-उर्वरक  परीक्षण
 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  अनुदान  सहायता  प्रदान  की  जा  रही
 और

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  राज्यवार  उपलब्ध  कराई  गई
 राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  देश  में  13  केन्द्रों

 पर

 बायोलोजिकल  नाइट्रोजन-फिक्सेशन  संबंधी  एक  अखिल  भारतीय  समन्वित

 अनुसंधान  परियोजना  तथा  9  केन्द्रों  पर  माइक्रो  बायोलोजिकल  डीकम्पोजिशन
 ऑफ  फार्म  एण्ड  सिटी  वेस्ट  कार्यान्वत  कर  रही  है  जहां  अनुसंधान
 कार्य  किया  जाता  है  ताकि  जैव  उर्वरक  तथा  कम्पोस्ट  जैसे  पर्यावरण

 अनुकूल  उर्वरकों  का  विकास  किया  जा  देश  के  विभिन्न  भागों

 में  16  केन्द्रों  पर  जैविक  कीट  नियंत्रण  पर  अनुसंधान  किया  जाता

 इन  पहलुओं  पर  विभिन्न  राज्यों  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  भी

 अनुसंधान  कार्य  किया  जाता

 कृषि  में  उपयोग  हेतु  लाभकारी  जैव  उर्वरक  अभिज्ञात  किए

 गए  हैं  तथा  उपयोग  के  लिए  इनका  मानकीकरण  किया  गया  राज्यों

 3  2000  लिखित  उत्तर  कब

 और  उद्यमियों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  उपयोगी  जैव  उर्वरकों  की

 विशिष्टताएं  परिचालित  कर  दी  गयी  किसी  भी  अधिनियम/आदेश

 के  तहत  जैव  उर्वरकों  के  पंजीकरण  की  आवश्यकता  निर्धारित  नहीं  की

 गई  जैव  उर्वरकों  के  उत्पादकों  से आशा  की  जाती  है  कि  वे  केन्द्रीय

 कृषि  मंत्रालय  द्वारा  परिचालित  और  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा

 अधिसूचित  विशिष्टताओं  का  अनुसरण

 पर्यावरण  अनुकूल  कृमिनाशियों  के  संबंध  में  बड़ी  संख्या  में  वानस्पतिक

 उत्पत्ति  वाले  जैसे  नीम  आधारित  का  कीटनाशी

 1968  के  तहत  पंजीकरण  किया  गया  देश  में

 उपयोग  हेतु  जैव  उत्पत्ति  वाले  जिन्हें  जैव  उर्वरक  कहा
 जाता  जैसे  बैसिलस  बैसिलस  स्फेरिकस  और  ट्राइकोडडर्मा
 वीरीडे  को  भी  कीटनाशी  1968  के  तहत  पंजीकृत  किया
 गया

 और  भारत  सरकार  पर्यावरण  अनुकूल  यानि
 जैद  उर्वरकों  एवं  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  के
 जैव  उर्वरक  उत्पादन  एककों  और  कम्पोस्ट  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु
 वित्तीय  सहायता  दे  रही  भारत  सरकार  द्वारा  कुल  82  जैव  उर्वरक
 उत्पादन  एकक  एवं  28  कम्पोस्ट  एककों  का  वित्त  पोषण  किया  गया

 वित्त  पोषित  एककों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  में  दी
 गयी

 पर्यावरण  अनुकूल  कृमिनाशियों  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने

 केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  ने  देश  में  2।  राज्यों  और  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में  20  समेकित  कृमि  प्रबंध  केन्द्रों  की  स्थापना  की  ये  केन्द्र  प्रशिक्षण
 और  प्रदर्शनिर्यों  के  माध्यम  से  जैव  कृमि  नियंत्रण  उपायों  की  उपयोगिता

 प्रदर्शित  करते  इसके  राज्य  सरकारें  विभिन्न  फसलोन्मुखी
 समेकित  कृमि  प्रबंध  कार्यकर्मों  के  तहत  जैव  कृमिनाशियों  के  उपयोग

 को  प्रोत्साहन  देती  इन  केन्द्रों  की  अवस्थिति  को  राज्यवार  स्थौरा
 में  दिया  गया

 और  भारत  सरकार  मात्र  केन्द्रीय  क्षेत्र  स्कीम  के  तहत

 ही  जैव  उर्वरक  उत्पादन  एककों  कौ  स्थापनां  के  लिए  सहायता  प्रदान

 करती

 »  भारत  सरकार  द्वारा  वित  पोषित  जैव  उर्वरकों  एवं  कम्पोस्ट

 एककों  की  राज्यवार  संख्या  का  विवरण
 लज्नितपयायय+  प"तपैपभ++े

 राज्यों  का  नाम  एककों  की  संख्या

 जैव  उर्वरक  कम्पोस्ट

 ।
 er

 1.  आश्च  प्रदेश  4  त

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  त  -

 3.  असम  3  1

 4...  बिहार  6  1
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 1  2  3  त  2

 5.  '  मेघालय  गुजरात  7  बड़ोदा

 6...  भिजोरम  1  -  हरियाणा  8  फरीदाबाद

 नगालैंड  1  -  हिमाचल  प्रदेश  9.  सोलन

 8...  उड़ीसा  4  -  जम्मू  एवं  कश्मीर  10.  जम्मू

 9...  पश्चिम  बंगाल  3  11.  श्रीनगर

 10.  हरियाणा  न  _  कर्नाटक  12...  बंगलौर

 11...  हिमाचल  प्रदेश  य  _  केरल  13.  एनकुलम

 12.  उत्तर  प्रदेश  5  -  मध्य  प्रदेश  ४.  इन्दौर

 कर्नाटक  8  4
 हे  पाप

 केरल  3'  2  ्ा
 6.  हाई

 तमिलनाडु  8  6  मिजेरम

 7...  इईजोल

 i  अशियेही  ।  ।
 नगालैंड  18...  दिमापुर

 उड़ीसा  19...  भुवनेश्वर
 17...  गुजरात  5  ०  ः

 18.  -  मध्य  प्रदेश  8  2
 ा  कु

 राजस्थान  21  श्रीगंगानगर
 19...  महाराष्ट्र  16  4

 सिक्किम  22.  गंगटोक
 20...  राजस्थान  2  2

 तमिलभाडु  23.  त्रिचि

 2.  पंजाब
 हु

 प
 उत्तर  प्रदेश  24...  गोरखपुर

 22...  दिल्‍ली
 __  हि  1

 25.  लखनऊ

 कुल  82  28  पश्चिम  बंगाल  26.  बर्दमान

 रा
 रः

 दुग्भ  सतसदप

 केन्द्रीय  समेकित  कीट  प्रबंध  केन्रों  की  अवस्थिति
 >

 राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश

 ्णप

 आश्र  प्रदेश

 *536.  श्री
 श्री  बिलास

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आस्ट्रेलिया  के  राष्ट्रमंडल  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 अनुसंधान  संगठन  और  भारत  के  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  ब्रोर्ड  ने  देश
 में  जुगाली  करने  वाले  पशुओं  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  और  इस
 प्रकार  दुग्ध  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सहयोग  करने  पर  राजी
 हो  गए

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 किए  और

 “
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  समझौते  से

 क्‍या  परिणाम  प्राप्त  होने  की  संभावना
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 ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  सुन्दर  लाल

 आहार  जिसमें  उपोत्पादों  से  उत्पादित  बाई-पास  प्रोटीन
 और  वसा  निहित  होते  तैयार  करने  के  प्रौद्योगिकी  विकसित
 करके  आहार  उपयोगिता  की  कुशलता  को  सुधारने  का  इरादा  आस्ट्रेलिया
 में  बाई-पास  पौषणिक  प्रौद्योगिकी  पर  किए  गए  परीक्षणों  से  यह  पता
 चला  है  कि  डेयरी  गायों  को  सूरजमुखी  आहार  से  प्राप्त  संरक्षित  पोषक
 आहार  खिलाने  से  उच्च  उत्पादन  वाली  डेयरी  गायों  में  10-15  प्रतिशत
 अतिरिक्त  दुग्ध  उत्पादन  अच्छे  पोषक  महत्व  वाले  स्थानीय
 उपलब्ध  कच्छे  माल  का  उनका  रुमेन  बाई-पास  महत्व  तथा  क्षेत्र  परीक्षण

 बढ़ाने  के  लिए  उचित  रूप  से  इस्तेमाल  किया  भारत  जहां

 दुग्ध  उत्पादन  बहुत  कम  गाय  और  भ्रैंसों  को  बाई-पास  पोषक
 आहार  तथा  खिलाने  से  1  से  2  लीटर  प्रति

 पशु  प्रतिदिन  अतिरिक्त  दुग्ध  उत्पादन  हो

 केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  का  हस्तांतरण

 *537.  श्री  जी०  पुट्टास्वामी
 दुखा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  हस्तांतरण  के  मामलों  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  कोई  समिति  गठित
 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  कुछ  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाएं  राज्य
 सरकारों  कौ  हस्तांतरित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  योजनाओं
 को  राज्य  सरकारों  को  कब  तक  हस्तांतरित  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍वयन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन्शन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  अरूण

 केद्र  प्रायोजित  स्कीमों  के  हस्तांतरण  के  संबंध  में  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  योजना  आयोग  की  अध्यक्षता  में  गठित
 की  गई  वित्त  मानव  संसाधन  विकास  उपभोक्ता  मामले

 एवं  लोक  कार्य  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  एवं  आन्ध्र
 मध्य  प्रदेश  तथा  परिचम  बंगान  के  मुख्यमंत्री  इस  समिति  के  सदस्य

 समिति  के  विचारार्थ  विधय  इस  प्रकार  हैं  :

 है|  केन्द्र  द्वारा  अपने  पास  रखी  जाने  वाली  तथा  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  हस्तांतरित  की  जाने  वाली  केन्द्र  प्रोयोजित
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 स्कीमों  की  पहचान  करना  तथा  तदनुसार  सभी  केन्द्र  प्रायोजित

 स्‍्कीमों  को  वर्गीकृत

 2.  उन  केन्  प्रायोजित  जिनकी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को  हस्तांतरित  करने  हेतु  पहचान  की  के  लिए

 निधियों  के  उदिष्टीकरण  सहित  हस्तांतरण  की

 निधिपोषण  हस्तांतरण  की  समय-सीमा  तथा  मॉनीटररिंग

 मैकेनिज्म

 3.  भविष्य  में  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  का  प्रसार  रोकने  के  लिए

 नई  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमें  प्रारंभ  करने  के  बारे  में  मानदंड

 निर्धारित

 से  (3)  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  यह  सूचित
 किया  गया  है  कि  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमें  केवल  उन्हीं  स्कीमों  तक  सीमित

 रहनी  चाहिए  जो  अन्तर-राजकीय  स्वरूप  की  राष्ट्रीय  सुरक्षा  का

 अतिक्रमण  करने  से  सम्बन्धित  मामलों  का  समाधान  करती  स्कीमें

 जो  राष्ट्रीय  प्राथमिकताएं  पूरी  करती  हों  तथा  जहां  प्रभावी  कार्यान्वयन

 के  लिए  केन्द्रीय  पर्यवेक्षण  आवश्यक  हो  तथा  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाओं  के  मामले  जहां  प्रचालनात्मक  कारणों  से  केद्रीय  समन्वय

 आवश्यक  ऐसी  स्कीमों  के  अन्य  सभी  स्कीमों  को  राण्थों

 को  हस्तांतरित  कर  देना  ये  सिद्धान्त  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 समिति  के  कार्य  को  निर्देशित  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  समिति

 का  कार्यकाल  30  2000  तक

 योजना  आयोग  की  भूमिका

 *538.  श्री  राम  मोहन  गाड़ेः
 श्री  जीूओे

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  ।  2000  के  में  यथाप्रकाशित

 समाचार  के  योजना  आयोग  निर्णय  प्रकिया  में  बड़ी  भूमिका
 निभाना  चाहता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिकिया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखिविकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍वयन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन्शन

 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  अरूण  और  योजना  आयोग  इस  समय

 योजना  प्रक्रिया  को  पुनः  निश्चित  करने  तथा  इसे  बदलते  हुए  घरेलू  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  परिदृश्य  के  अधिक  अनुकूल  बनाने  की  दृष्टि  से

 आयोग  की  भूमिका  तो  पुनः  परिभाषित  करने  के  कार्य  में  लगा

 यह  कार्य  प्रगति  पर  है  और  इसे  अंतिम  रूप  देने  की  दृष्टि  से  मसौदा
 प्रस्ताव  पर  आन्तरिक  विचार  किया  जा  रहा

 हु  अभी  प्रश्न  नहीं
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 अभिवासी  भारतीयों  के  साथ  सहयोग

 *sa9.  श्री  बिजय
 डॉ  संजब

 क्या  सूचना  प्रौद्योगिकौ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  सूचना  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के

 लिए  अनिवासी  भारतीयों  के  सहयोग  से  एक  समिति  गठित  की

 यदि  तो  इस  समिति  के  उद्देश्य  कया

 इससे  देश  में  सूचना  प्रौद्योगिकी  किस  सीमा  तक  लाभांबित

 गत  पांच  वर्षों  के  वर्ष-वार  भारत  से  कितने  ख्याति

 प्राप्त  कम्प्यूटर  व्यवसायी  विदेशों  में  जाकर  बस  गए  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  की  अध्यक्षता  में

 अनिवासी  भारतीयों  के  एक  चुनिन्दा  समूह  का  गठन  किया  गया

 इस  समूह  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  :

 -  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  समूत्रे  विश्व  में  हो  रही  अद्यतन
 गतिविधियों  और  साथ  ही  इस  दिशा  में  बाजार  की  प्रवृत्तियों
 से  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  को  अवगत

 -
 '  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  मे  नीतियां  तैयार  करने  और  सूचना

 प्रौद्योगिकी  नीतियों  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  विशिष्ट  लक्ष्यों
 के  अनुरूप  दूरसंचार  की  मूलसंरचनात्मक  सुविधाओं  को

 सुदृढ़  करने  में  सलाह

 -
 .  अलाभकारी  निवेश  की  सुविधाएं  प्रदान  उच्चम  पूंजी

 के  सृजन  तथा  संचालन  सुविधाओं  के  संबंध  में  सूचना
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  को  सलाह

 -  सूचना  प्रौद्योगिकी  शिक्षण  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  आधारित

 शिक्षण  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र
 में  मानव  संसाधन  विकास  और  ज्ञान  आधारित  उच्चामों  के

 संवर्धन  पर  सलाह

 -
 .  विशेषज्ञों  के  समूह  का  सृजन  करने  तथा  चुनिन्दा  क्षेत्रों  में

 अनुसंधान  एवं  विकास  में  तेजी  लाने  में  सहायता

 चुनिन्दा  समूह  के  सदर्स्यों  के  सांथ  विचार-विमर्श  करने  से

 सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  प्रमुख  विकास  के  क्षेत्रीं  का  पता  लगाने

 में  सहायता

 भारत  से  गए  भारतीय  कम्प्यूटर  विशेषज्ञों  से  संबंधित  कोई

 आंकड़ा  सरकार  ट्वारा  तैयार  नहीं  किया  जाता ॥
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 (2)  मुख्यतः  विदेशों  में  रोजगार  के  बेहतर  अवसर  उपलब्ध  होने

 के  कारण  कम्प्यूटर  विशेषज्ञ  भारत  से  चले  जाते  सरकार  की  नोति
 भारत  में  लाओਂ  के  लक्ष्य  से  देश  में  सॉफ्टवेयर  के  विकास

 तथा  हार्डवेयर  के  विनिर्माण  को  प्रोत्साहित  करना  इस  संबंध  में
 समय-समय  पर  विभिन्न  उपाय  किए  जाते  हैं  ताकि  सम्पत्ति  का  सृजन
 और  आर्थिक  घिकास  हो  सके  जिससे  देश  में  रोजगार  के  बेहतर  अषसर
 उपलब्ध  यह  नीति  कम्प्यूटर  विशेषज्ञों  को  विदेशों  में  जाने  से  हतोत्साहित

 आसूचना  एजेंसियां

 *540.  श्री  सुशील  कुमार
 प्रो»

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  स्थित  अमरीकी  दूतावास  को  बी०  आई०
 अधिकारियों  द्वारा  नियंत्रित  कानूनी  अताश  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति
 देने  के  पश्चात्‌  अमरीका  में  भी  भारत  के  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  ऐसा
 ही  कार्यालय  खोलने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दूसरे  देशों  की  आसूचना  एजेंसियों  को  भी  ऐसी  अनुमति
 दिये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण

 ह

 विदेश  मंत्री  जसबंत  और  सी  बी  आई
 और  एफ  बी  आईं  के  बीच  विशेषकर  वित्तीय  अपराधों  और  आतंकवाद
 से  संबंधित  मामलों  में  सहकारी  संबंध  हैं  जिनका  अमरीका  और  भारत

 मिलजुल  कर  अनुसरण  कर  रहे  हमारे  सुरक्षा  संगठनों  को  भारत
 के  वाशिंगटन  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  सी  बी  आई

 भी  हमारी  सुरक्षा  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  यथावश्यकता  वहां
 उपस्थित  रह  सकती

 और  जब  कभी  भी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा
 तो  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया
 जा  सकता

 जांच  आयोग

 5712.  श्री  पी०  क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  वर्ष  1994-95  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  सचिव  द्वारा
 इलेक्ट्रॉनिकी  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  लिमिटैड  के  वरिष्ठ
 प्रबन्धन  कार्मिकों  के  खिलाफ  भ्रष्टाचार  संबंधी  मामलों  की  जांच  करने
 के  लिए  कोई  जांच  आयोग  गठित  किया  गया

 यदि  तो  ठक्त  आयोग  के  क्या  निष्कर्ष
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 क्या  कुछ  आरोपी  अधिकारियों  की  पदोन्नति  वर्तमान  अध्यक्ष
 और  प्रबंध  निदेशक  द्वारा  की  और

 यदि  ता  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 से  हलेक्ट्रॉनिकी  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास

 निगम  लि०  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  तथा  अन्य  वरिष्ठ
 अधिकारियों  के  खिलाफ  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  सूचना  प्रौद्योगिकी  द्वारा  एक  तथ्य  अन्वेषी  जांच
 बोर्ड  का  गठन  1995  में  किया  गया

 जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  इस  मंत्रालय  द्वारा  तत्कालीन  अध्यक्ष
 एवं  प्रबंध  निदेशक  के  खिलाफ  अनुशासनिक  कार्यवाही  शुरू  की  गई
 और  कार्रवाई  की

 तथ्य  अन्येषी  जांच  बोर्ड  के  निष्कर्षो  तथा  जिसमें  तत्कालीन
 उप  महाप्रबंधक  तथा  मुख्य  प्रबंधक  के  खिलाफ

 समुचित  कार्रवाई  का  सुझाव  दिया  गया  पर  विचार  करने  के

 लिए.ई  टी  एण्ड  टी  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  द्वारा  निदेशक
 की  अध्यक्षता  में  एक  पांच  सदस्यीय  समिति  का  गठन  किया

 गया

 उक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  उप

 प्रबंधक  तथा  मुख्य  प्रबंधक  के  खिलाफ  कार्रवाई  की  गई  संयुक्त
 महाप्रबंधक  के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  क्योंकि  उनके  खिलाफ

 कोई  विशिष्ट  आरोप  साबित  नहीं

 उपर्युक्त  व्यक्तियों  में  मुख्य  प्रबंधक  तथा  उप  महाप्रबंधक  मे

 पत्र  दे  दिया  और  अगस्त  1996  तथा  1997  में  किसी

 पदोन्नति  के  बिना  निगम  छोड़  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  सफारिशों

 के  आधार  पर  संयुक्त  महाप्रबंधक  को  01.04.1998  से  महाप्रबंधक  के

 रूप  में  पदोम्नत  किया  गया  जबकि  महाप्रबंधक  को  01.04.1998  से

 मुख्य  महाप्रबंधक  के  पद  पर  पदोभ्मत  किया  ये  पदोन्नतियां  कम्पनी

 की  नीति  क्रे  अनुसार  विभिन्न  पदों  पर  अन्य  अधिकारियों  की  पदोन्नति
 के  साथ  की

 पासपोर्ट  आवेदनों  का  मिपयन

 5713.  श्री  सी०  कूपष्पुसामीः
 श्री

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  और  आंध्र  प्रदेश  में

 पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  वर्षवार  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  इन  कार्यालयों  द्वारा  कितना

 समय  लिया  गया

 इससे  आधक  महीनों  तक  इन  कार्यालयों  में  पासपोर्ट  के

 लंबित  आवेदनों  की  संख्या  कितनी  और

 ३  2000  लिखित  उत्तर  52

 इन  आवेदनों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  अथवा  उठाए  जाने  की  संभावना

 विदेश  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 तमिलनाडु  और  प्रदेश  में  जारी  किए  गए  पासपोर्टों  की  संख्या
 नीचे  दिए  अनुसार

 1997  1998  1999

 तमिलनाडु  167294  269355  337103

 आन्ध्र  प्रदेश  265622  243066  *  262998

 इस  समय  ये  कार्यालय  औसतन  5  से  7  सप्ताह  की
 अवधि  में  पासपोर्ट  जारी  कर  रहे

 छह  महीने  से  अधिक  समय  से  ऐसा  कोई  आवेदन  लम्बित

 नहीं  जिसमें  दस्तावेज  पूरे  हैं  और  पुलिस  रिपोर्ट  अनुकूल

 सभी  पासपोर्ट  कार्यालय  आवेदकों  से  आवेदन  प्रपन्नों  को

 पूरः  करने  के  लिए  उनके  बताए  गए  पतों  पर  सम्पर्क  करते  यह

 प्रक्रिया  फाइल  बन्द  करने  से  पहले  कम  से  कम  दो  अवसरों  पर  की

 जाती  पुलिस  से  प्राप्त  प्रतिकूल  रिपोर्ट  के  मामलों  में  आवेदक  को
 यह  अवसर  दिया  जाता  है  कि  वह  मामले  को  सुलझा  ताकि  ऐसे
 मामलों  से  शीघ्रता  से  निपटा  जा

 आधारभूत  सुविधाओं  का  विकास

 5714.  श्री  के०  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  बागवानी  अद्योग  की  सहायता  करने  के  लिए  आधारभूत
 सुविधाएं  विकसित  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 किन-किन  राष्थों  द्वारा  बागवानी  उत्पादों  का  अधिकतम  निर्यात
 किया  जा  रहा

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पौ०  बी०  के०  सत्यनारायण
 और  सरकार  देश  में  बागवानी  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  और  खासकर  कटाई  पश्चात्‌  अवसंरचना  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  की  स्कौमों  के  जरिए  लाभानुभोगियों  को

 सहायता  दे  रही  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  की

 समिति  पंजीकरण  1860  के  अधीन  1984  में  स्थायत्त  निकाय
 के  रूप  में  की  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  का  वित्त  पोषण  अनुदान
 सहायता  के  जरिए  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जाता  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  के  कार्यक्रमों  पर  मुख्य  जोर

 दिया  गया  जब  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  ने  156.00  करोड़  रू  के  वित्तीय

 परिष्यय  से  अपने  उद्देश्य  के  अनुसार  उतपादन  से  लेकर  कटाई  पश्चात्‌
 प्रबंध  तक  विभिन्न  कार्यकलाप/कार्यक्रम  शुरू

 राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  बागवानी  फसलों  के  कटाई  पश्चात्‌
 प्रबंध  पर  समेकित  परियोजना  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रहा  है  जिसके



 53  प्रश्नों  के

 अधीन  कटाई  पश्चात्‌  अवसंरचनात्मक  जिसमें  पूर्व
 प्रशीतित  परिवहन  विशेषीकृत  परिवहन  ग्रैडिंग/पैकिंग

 आदि  के  सृजन  के  लिए  सुगम  ऋण  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी
 जाती  है  तथा  सुगम  ऋण  में  सहभागिता  के  जरिए  बागवानी  उत्पाद  के

 विपणन  का  विकास  जिसके  अधीन  फलों  और  सब्जियों  के  विपणन
 और  प्रसंस्करण  आदि  के  क्षेत्र  में  समेकित  परियोजनाएं  स्थापित  करने
 के  लिए  सुगम  ऋण  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  शीतागारों
 के  विकास  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  देने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही
 में  खागवानी  उत्पादों  के  लिए  शीतागारों  और  भंडारण  के  निर्माण/विस्तार/

 आधुनिकीकरण  के  लिए  स्वीकृति  दी  है  जिसके  अंतर्गत  पूंजीगत  राजसहायता

 दी  जाती  है  तथा  यह  स्कीम  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  द्वारा  चलाई  जा

 रही

 प्राप्त  अनुभवों  के  आलोक  में  तथा  राज्य  विशेषज्ञ
 संसदीय  कृषक  संगठनों  आदि  द्वारा  प्राप्त  सिफारिशों  पर  विचार
 करते  हुए  तथा  साथ  ही  बागवानी  उद्योग  के  लिए  सहायता  देने  की
 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  बागवानी  प्रवर्धन  के
 विभिन्न  पहलुओं  को  शामिल  करने  के  लिए  बागवानी  बोर्ड  के  प्रस्ताव
 को  व्यापक  और  उन्मुख  बनाया  गया

 बागवानी  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  राज्यवार  आंकड़े  नहीं
 रखे  जाते

 ]

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  मवीकरण

 5715.  श्री  प्रहलाद  सिंह  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्तमान  में  केन्द्र  सरकार  के  पास  मध्य  प्रदेश  की  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  संबंधी  प्रस्ताव  स्वीकृति
 हेतु  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  कौ  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिजया
 से  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  जल  आयोग  को

 2000  में  441.92  करोड़  रुपये  वाली  54  सिंयाई  परियोजनाओं  में

 सुधार  की  परिकल्पना  करते  हुए  जल  संसाधन  समेकन  परियोजना  की

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  इस  परियोजना  की

 स्वीकृति  राज्य  सरकार  द्वारा  विभिन्न  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  की
 टिप्पणियों  की  अनुपालना  पर  निर्भर  करती

 ]

 संवर्ग  समीक्षा

 5176.  श्री  संजय  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  पांचवें  आयोग  ने  नियमित  रूप  से  गठित  सेवा  संवर्ग
 डांचे  की  आवधिक  समीक्षा  की  सिफारिश  की
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 यदि  तो  1962  मैं  सेवा  नियमों  की  शुरूआत  से
 लेकर  अब  तक  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा  के  अवर  सचिव  और  उए
 सचिव  की  श्रेणी  के  केद्रीयकृत  संवर्ग  की  समीक्षा  न  करने  के  क्‍या
 कारण  और

 पांचर्वे  बेतत  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  केन्द्रीय
 सचिवालय-सेवा  के  अधिकारियों  के  करिऑर  के  समुचित  प्रोन्‍्नयत  की

 अपेक्षा  पूरी  करने  के  संबंध  में  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य  पंत्री

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बसुन्थरा

 और  केन्द्रीय  स्टाफिंग  योजना  के  अंतर्गत  केन्द्रोण
 सचिवालय  में  अवर  सचिव  के  पद  तथा  उससे  ऊपर  के  पद  किसी

 भी  सेवा  के  लिए  उद्िष्ट  नहीं  हैं  और  ये  पद  तीन  अखिल  भारतोर

 34  समूह  केन्द्रीय  सेवाओं  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा
 के  अधिकारियों  से  भरे  जाते  केद्रीय  बुनियादि
 रूप  एक  समूह  सेवा  यह  सेवा  अराजपत्रित  समूह

 सहायकों  के  संवर्ग  से  शुरू  होती  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा
 के  नियमों  के  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा  के  अधिकारियों  को

 उच्चतम  सुलभ  पद  सचिव  का  इस  नियम  के  इस  समय

 केन्द्रीय  सटाफिंग  योजना  के  अवर  सचिव  के  90  प्रतिशत  मे

 अधिक  उप  सचिव  के  25  प्रतिशत  से  अधिक  निदेशक  के

 91  संयुक्त  सचिव  के  34  पर्दों  और  अपर  सचिव  के  35  पदों
 पर  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा  के  अधिकरी  तैनात  इसके  अतिरिक्त

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  सुनिश्चित-करियर-प्रोन्‍नयन  की

 योजना  सी०  केन्द्रीय  सचिवालय-सेवा  के  स॑बंध  में  भी  लागू
 है  क्योंकि  यह  एक  समूह  सेवा

 ]

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 5717.  श्री  मान  सिंह
 श्री  हरिभाई
 श्री  राम  टहइल  चौघरीः
 डॉ  मदन  प्रसाद
 जश्री  दलपत  सिंह

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  में  विशेषकर  आम
 और  अन्य  फलों  के  उत्पादन  वाले  क्षेत्रों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 लगाए  जाने  की  व्यापक  संभावनाएं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  सहयोग  से  ऐसे  उद्योगों

 को  लगाने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उक्त  राज्यों  में  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  लगाए  गए  हैं

 क्‍या  यह  संख्या  निर्धारित  लक्ष्य  के  लगभग  करीब

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 सैयद  शाहनवाज  हाल  में  किए  गए  अध्ययनों  के

 अनुसार  देश  इसमें  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  शामिल  में  खाद्य
 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  की  काफी  संभावनाएं

 और  सरकार  स्वयं  किसी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की

 स्थापना  नहीं  करती  ।  वैसे  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  विभाग  में  खाद्य
 प्रसंस्करण  क्षेत्र  के  समग्र  विकास  को  सुकर  बनाने  के  लिए  सहायता

 देता  अपनी  योजना  स्कीरमों  के  विभाग  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों

 को  रियायती  दरों  पर  वित्त  उपलब्ध  कराता  इसके  राष्ट्रीय
 बागवानी  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत  खाद्य  निर्यात  विकास

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  जैसी  अन्य  एजेंसियां  भी  अपनी  स्कौमों

 के  तहत  सहायता  उपलब्ध  कराती

 वर्ष  1997-98  और  1999  के  दौरान  बिहार  और

 मध्य  प्रदेश  में  फल  उत्पाद  आदेश  1955  के  तहत  दिए  गए  लाइसेंसों
 की  संख्या  निम्नलिखित  हैं  :-

 राज्य  फल  उत्पाद  आदेश  के  तहत  दिए

 गए  लाइसेसों  की  संख्या
 गण

 गुजरात  118

 बिहार  17

 मध्य  प्रदेश  20
 बकम  धााअकाकककल्‍ारकक

 (2)  से  कोई  लक्ष्य  निर्धाति  नहीं  किए  गए  हैं  क्योंकि

 सरकार  स्वयं  किसी  यूनिट  की  स्थापना  नहीं

 कंम्पोजिट  फिटमेंट  केन्द्र

 5718.  श्री  तूफानी  क्‍या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  कम्पोजिट  फिटमेंट  केन्द्र  स्थापित

 करने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  उद्देश्य  क्या

 (1)  क्‍या  ऐसे  केन्द्र  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  स्थापित  किए

 और

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  चयनित  जिलों  का  ब्यौरा  क्या
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 सामाजिक  न्वाय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका

 इस  योजना  का  उद्देश्य  निचले  स्तर  तक  पुनर्वास  सेवाएं  पहुंचाना

 हे

 उत्तर  प्रदेश  से  निम्नलिखित  जिलों  का  चयन  किया  गया

 1...  गॉडा

 मऊ

 3.  गोरखपुर

 4  लखनऊ

 5...  पीलीभीत

 &  अल्पोड़ा

 7...  बरेली

 8.  टेहरी  गढ़वाल

 9...  मेरठ

 10.  आगरा

 11...  वाराणसी

 12...  श्लाहबाद

 13...  कानपुर

 14.  फर्रूखाबाद

 15...  झांसी

 16...  हरिद्वार

 बलिया 17.

 बिहार  में  गैर-सरकारी  संगठन

 5719.  औ्री  राजो  क्‍या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्तमान  में  बिहार  में  स्थानवार  कितने  गैर-सरकारी  संगठन
 कार्यरत

 बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  सरकार  और  निजी  एजेंसियों
 ट्वारा  क्‍या  सामग्री/सूचना  उपलब्ध  कराई  गई

 क्या  इन  संगठनों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  पुनरीक्षा
 कौ  गई  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री

 मैनका  इस  मंत्रालय  को  केवल  अपने  द्वारा  बिहार  में
 विभिन्न  सहायता  अनुदान  योजनाओं  के  अंतर्गत  सहायता  प्रदान  किए  जा
 रहे  गैर-सरकारी  संगठनों  के  बारे  में  सूचना  जिनके  स्थानवार  अ्यौरे
 निर्मलखित  हैं  :-

 स्थान  संगठनों  की  संख्या

 1

 1

 1

 9.

 ७

 fF

 111111844115$111141114114 413
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 मंत्रालय  केवल  वित्तीय  रूप  से  गैर-सरकारी  संगठनों  को
 सहायता  अनुदान  प्रदान  करता

 और  मंत्रालय  प्रत्येक  वर्ष  उचित  प्राधिकारियों  की  निरीक्षण

 रिपोर्टीसिफारिश  के  आधार  पर  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  निर्मुक्त
 कर  रहा  अनुदान  के  लिए  आवेदन  करते  समय  संगठनों  को  दस्तावेज
 जैसे  उपयोगिता  लेखा  रिपोर्ट  आदि  भी  प्रस्तुत  करना  आवश्यक

 अनुदान  के  लिए  आवेदन  के  साथ  मंत्रालय  लाभार्थियों  की  संख्या
 तथा  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  कार्यकलापों  के  बारे
 में  सूचना  प्राप्त  करता  जो  गैर-सरकारी  संगठनों  के

 निष्पादन  की  मानीटरिंग  और  मूल्यांकन  करने  तथा  सहायता  के  लिए

 गुणावगुण  के  आधार  पर  इसके  मामले  का  मूल्यांकन  करने  में  सक्षम
 बनाता

 ]

 रिक्त  पद

 5720.  श्री  अमर  राय  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रतिवर्ष  उनके  मंत्रालय/विभाग/स्वायत
 निकायों  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  वर्षवार/श्रेणीवार  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  कितने  व्यक्तियों
 को  रोजगार  दिया

 3  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  उक्त  कार्यालय

 में  से  प्रत्येक  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  के  कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  हेतु  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए/उठाए  जा  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार  :

 विदेश  मंत्रालय  तथा  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  ट्वारा  विगत  तीन

 वर्षों  में  नियुक्त  किए  गए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  तथा  अन्य

 पिछड़े  वर्ग  के  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  संलग्न  में  दी

 गई  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  पासपोर्ट  संगठन  के  संबंध  में  ,

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  वह  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 विदेश  मंत्रालय  तथा  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  में

 31  2000  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  तथा  अन्य  पिछड़े
 वर्ग  के  खाली  पर्दों  की  संख्या  विवरण-॥  के  रूप  में  संलग्न  केन्द्रीय
 पासपोर्ट  संगठन  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन
 के  पटल  पर  रख  दी

 कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार
 किसी  विशिष्ट  भरती  वर्ष  के  लिए  आरक्षित  उम्मीदवारों  के  खाली  पर्दों
 को  बाद  के  भरती  के  वर्षों  के  लिए  अग्रेषित  कर  दिया  जाता
 जब  भी  अपेक्षित  होता  है  इन  पर्दों  को  भरने  के  लिए  मांगपत्र  भेजने

 के  लगातार  प्रयास  किए  जाते  रहे
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 श्रेणी
 द्वारा  भरे  गए  पदों  की  संख्या

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  अन्य  पिछड़ा  वर्ग

 1997  1998  1999  1997

 |

 1999  1997  1998  1999

 समूह  क  3  3  त  त  त  3  4  2

 समूह  ख
 ह

 9  2  शून्य  3  त  शून्य  8  5

 समूह  ग  6  5  त  6  शून्य  1  12  7  3

 समूह  घ  4  8  11  त  5  2  शून्य  4  शून्य

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 सभी  श्रेणियों  में  भरे  गए  अनुसूचित  जाति/जनजाति/अन्य  पिछड़े  वर्ग  के

 पर्दों  की  संख्या  शून्य

 विषरण-॥॥

 को  रिक्त  पड़े  पर्दों  की  संख्या

 अनुसूचित  अनुसूचित  अन्य  पिछड़ा

 जाति  जनजाति  वर्ग
 A  कि

 विदेश  मंत्रालय

 समूह  क  शून्य  शून्य  शृन्य

 समूह  ख  2  $  3

 समूह  ग  3  शून्य  23

 समूह  थ  शून्य  4  6

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌

 समूह  क  1  शून्य  1

 समूह  ख  2  1  3

 समूह  ग  2  शून्य  4

 घ  2
 शून्य  321  __

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  का  अनुरक्षण

 5721.  फ्रैਂ  रासा  सिंह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा
 करेंगे

 राजस्थान  में  इस  समय  कितने  परमाणु  रिएक्टर  हैं  और
 उनके  अधिष्वपन  की  अलग-अलग  तारीखें  और  अधिष्झपन  क्षमता  कितनी

 इन  रिएक्टरों  में  स ेकुछ  के  समय-समय  पर  बन्द  हो  जाने
 के  क्‍या  कारण

 *  क्या  देश  के  पास  उनकी  मरम्मत  संबंधी  तकनीकी  जानकारी

 नहीं  है  या  उनके  निर्माण  में  खामियां  हैं  अथवा  वे  अप्रचलनीय  हो  चुके

 इनमें  से  प्रत्येक  रिएक्टर  कितनी  मात्रा  में  ऊर्जा  का  उत्पादन
 करता  और

 (2)  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आज  तक  इन  संयंत्रों  के  अनुरक्षण
 पर  वर्षवार  कितनी  राशि  खर्च  की

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  इस  समय  राजस्थान  में  रावतभाटा  नामक  स्थान

 पर  चार  राजस्थान  परमाणु  (100  राजस्थान

 परमाणु  (200  राजस्थान  परमाणु  विद्युत
 और  4  (2)(220  स्थित  राजस्थान  परमाणु
 तथा  राजस्थान  परमाणु  ने  काणिज्यिक  रूप

 से  परिचालन  करना  वर्ष  1973  तथा  1981  में  आरंभ  किया
 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  को  उसके  पूरा  होने  के  बाद

 103.2000  को  पहली  बार  ग्रिड  से  जोड़ा  गया  और  राजस्थान  परमाणु

 विद्युत  के  क्रांतिकता  प्राप्त  करने  हेतु  वर्ष  2000  में  पूरा
 हो  जाने  की  आशा

 राजस्थान  परमाणु  जोकि  शीतलक  चैनलों  के

 एक  साथ  बदल  दिए  जाने  के  बाद  चालू  हो  गया  का  कार्य-निष्पादन

 अच्छा  रहा  है  और  इसने  वित्तीय  वर्ष  1998-99  तथा  1999-2000  के

 दौरान  80%  तथा  83%  उपलब्धता  गुणक  रिकार्ड  किया
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 शजस्थान  परमाणु  जोकि  अति  दाब  मोचन  युक्ति
 पी  आर  में  हुए  रिसाव  की  मरम्मत  हो  जाने  के  बाद  चालू
 हो  गया  था  वित्तीय  वर्ष  1997-98,  1998-99,  1999-2000  के

 दौरान  क्रमशः  लगभग  49%,  67%  तथा  71%  उपलब्धता  गुणक
 रिकार्ड  किए  जिससे  कार्य-निष्पादन  में  उत्तरोत्तर  प्रगति  होने  के  संकेत
 मिलते  इस  यूनिट  को  वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान

 इसके  टर्बाइन  जनिश्र  में  बार-बार  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा

 '
 देश  परिचालनरत  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  मे ंजटिल  किस्म

 की  मरम्मत  और  नवीकरण  संबंधी  कार्यों  को  हाथ  में  लेने  के  लिए

 संपूर्ण  तकनीकौ  क्षमता  तथा  विशेषज्ञता  मौजूद

 राजस्थान  परमाणु  तथा  2  में  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  उत्पादित  वैद्युत  ऊर्जा  की  मात्रा  नीचे  दी  जा  रही  है  :

 मिलियन  सूनिटों
 में  बैद्युत  ऊर्जा

 1997-98  1998-99  1999-2000

 राजस्थान  परमाणु  480  827  934

 राजस्थान  परमाणु  990  1405

 राजस्थान  परमाणु  तथा  राजस्थान  परमाणु
 को  चलाने  के  लिए  किए  गए  कुल  व्यय  जिसमे

 भारी  परिचालन  तथा  अनुरक्षण  से  सम्बद्ध  मूल्यहास  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ब्याज  शामिल  के  बारे  में  नीचे  दिया
 जा  रहा  है  :

 व्यय-करोड  रुपये  में

 1997-98  1998-99  1999-2000  2000

 राजस्थान  परमाणु  81.93 _106.09  124.41

 (21.22)  (22.12).  (37.24)

 राजस्थान  परमाणु  132.28  176.67

 (38.12) (21.37)  )

 राजस्थान  परमाणु  में  1998  तक  शीतलक

 चैनलों  को  एक  साथ  बदलने  तथा  अपग्रेडेशन  संबंधी  कार्य  जा

 रहे

 Py
 तथा  अनुरक्षणਂ  व्यय  का  अलग-अलग  ब्यौरा

 कोष्ठकों  में  दिया  गया

 बीज  और  दालों  का  उत्पादन

 5722.  श्री  अवतार  सिंह  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दालों  के  बीजों  और  तिलहन  के  उत्पादन  हेतु  बीज
 ग्रामों  की  स्थापना  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 है  ताकि  किसान  इनके  उतपादन  में  वृद्धि  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  तिलहनों  और  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण
 और  बीज  ग्राम  कार्यक्रम  जो  दलहनी  तथा  तिलहनी

 फसलों  के  प्रमाणित  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  किसानों  को  200/-%
 प्रति  क्विटल  की  सहायता  मुहैया  कराता  राष्ट्रीय  दलहन  विकास
 परियोजना  तथा  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  की  चालू  केन्द्रीय  प्रायोजित
 स्‍्कीमों  का  एक  घटक  रखरखाव  लागत  आदि  को  कम  करके
 किसानों  को  संगत  मूल्य  पर  बीजों  की  समय  पर  उपलब्धता  सुनिश्चित
 करने  की  दृष्टि  से  यह  घटक  शुरू  किया  गया

 विभिन्न  राज्यों/के०  शा  प्रदेशों  में  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें

 तिलहन  उत्पादन  कार्यकम  तथा  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना
 प्रथालन  में  हैं  ताकि  देश  में  तिलहन  तथा  दलहन  उत्पादन  व  उत्पादकता
 में  बढ़ोतरी  की  जा  बीज  का  उत्पादन  व  किसानों  को
 राज्य  सरकारों  के  जरिये  बीज  स्थप्रिकलर  उन्नत  कृषि

 जिपसम/पाहराइट्स,  सूक्ष्म  पोषक  रिजोबियम  कल्थर  आदि
 का  वितरण  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  आदानों  के  लिए  इन  दोनों  स्कीमों
 के  तहत  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराई  जाती  इसके  किसानों
 के  खेतों  पर  अग्रणी  व  सामान्य  प्रदर्शा  भी  आयोजित  किए  जाते  हैं
 ताकि  उन्नत  उत्पादन  और  संरक्षण  प्रौद्योगकियों  का  प्रचार  किया  जा

 ह

 इस्पात  परियोजनाओं  हेतु  आई०  डी०

 बी०  आई०  वित्तपोषण

 5723.  श्री  दलपत  सिंह  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  लागत  में  भारी

 वृद्धि  का  सामना  कर  रही  कुछ  इस्पात  परियोजनाओं  को  प्रत्येक  परियोजना
 की  दीरघावधि  अर्थक्षमता  पुनर्स्थापित  करने  के  पश्चात्‌  ही  उन्हें  अतिरिक्त
 वित्त  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  परियोजन-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  संबंध  में  उप-समिति  ने  कुछ  सुझाव  दिए
 और

 यदि  तो  बोर्ड  ट्वारा  स्वीकार  किए  गए  सुझ्नावों  सहित

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिलीप  से

 सूचना  एकत्र  क्री  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 आवधषधिक  खलासी

 5724.  श्री  मोइनुल
 श्री  एस  अजय

 क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  भर  म  केन्द्रीय  जल  आयोग  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के
 *  अधीन  मानसून  के  प्रत्येक  मौसम  में  कितने  आवधिक  खलासी  कार्य

 करे  रहे

 कामसूत्र  के  पौसम  में  आवधिक  खलासियों  को  कुल  कितली
 राशि  का  भुगतान  किया

 क्‍या  इन  सभी  खलासियों  को  नियमित  रोजगार  देकर  भर्ती
 कर  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 प्रत्येक  मानसून  मौसम  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  कार्य  प्रभारित

 स्थापना  में  लगाए  गए  मौसमी  खलासियों  की  संख्या  निश्चित  नहीं  है

 परंतु  संख्या  संचालित  आंकड़ा  संग्रहण  स्कीर्मों  की  संख्या  और
 आवश्यकता  के  स्वरूप  के  अनुसार  बदलती  रहती  वर्ष  1999  के

 बाद  मौसम  अर्थात्‌  जून  से  1999  तक  1712  मौसमी  खलासियों
 को  नियुक्त  किया  गया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 केन्रीय  जल  आयोग  में  जल  1997  के
 कार्य  प्रभारित  स्थापना  में  मौसमी  खलासियों  को  अस्थायी  दर्जा  एवं

 नामक  एक  स्कीम  है  जो  1.6.1997  से  प्रभावी

 इस  स्कीम  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  कार्यरत
 मौसमी  खलासियों  को  अस्थायी  दर्जा  देने  तथा  1.6.1997  तक  स्कीम
 में  यथा  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करने  और  इस  स्कीम  में  उल्लिखित
 पद्धते  के  अनुसार  रिक्तिर्यों  की  उपलब्धता  की  शर्तें  और
 वरिष्ठता-सह-स्वस्थता  के  आधार  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  कार्य
 प्रभारित  स्थापना  में  उनके  नियमितीकरण  की  व्यवस्था

 प्रश्न  नहीं

 पश्च-जल  क्षेत्रों  का  विकास

 5725.  श्री  टी  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  राज्य  में  पश्च-जल

 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सहायता  उपलब्ध  कराती  और

 यदि  तो  केरल  सरकार  को  इस  संबंध  में  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कितनी  सहायता  दी

 जल  संसाधम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विभयया

 ३  2000°

 प्रश्न  नहीं

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  बस
 सेवा  शुरू  करना

 5726.  श्री  सुशीला  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  और  नेपाल  के  बीच  बस
 सेवा  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  भारत  और  नेपाल  के  बीच  बस  सेवा  शुरू  करने  का  सरकार
 के  पास  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  निजी  आपरेटर  दोनों
 देशों  के  बीच  बस  सेवा  मुहैया  करा  रहे  भारत  और  नेपाल  के
 बीच  सीमापार  यातायात  वाहनों  की  आवाजाही  से  सम्बद्ध  एक  करार
 सम्पन्न  करने  का  भी  प्रस्ताव  प्रारूपों  का  आदान-प्रदान  हो  गया

 है  और  शीघ्र  ही  इस  पर  चर्चा  होने  की  आशा

 ]

 अपंग  लौगों  के  लिए  शिक्षा

 5727.  श्री  राशिद  अलवीः  कया  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  अपंग  अपंग  महिलाओं  की
 देख-रेख  के  लिए  प्रतिबद्ध

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  उपाय  गए  हैं  और

 इसके  लिए  कितना  वार्षिक  बजट  नियत  किया  गया

 क्या  यह  सही  है  कि  अपंग  व्यक्तियों  की  शिक्षा  का  कार्यभार
 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  विभाग  को  सौंपा  गया  है  जिसके

 कारण  यह  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वार  संचालित  मुख्य
 धारा  की  शिक्षा  खे  अलग-थलग  पड़  गई  है  और  इससे  अपंग  लोगों
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 '
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  अपंगों  की  शिक्षा  व्यवस्था  को  शीघ्रातिशीघ्र  मानव

 संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  सक्रिय  रूप  से  जोड़ा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  करण

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका  और  सरकार  की  वचनबद्धता
 निःशक्‍त  व्यक्ति  अधिकारों  का  संरक्षण  तथा  पूर्ण  भागीदारी  )

 अधिनियम  1995  के  अधिनियमन  में  परिलक्षित  होती  जो  दिनांक
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 7.2.1996  से  प्रभाव  में  इसके  इस  मंत्रालय  द्वारा  विकलांग

 महिलाओं  सहित  विकलांग  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिए  अनेक  योजनाएं
 कार्यान्वित  की  जा  रही  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  2000-2001  के  दौरान

 इस  मंत्रालय  के  बजट  में  विकलांगता  क्षेत्र  के  लिए  230.10  करोड
 २०  तथा  31.05  करोड़  र०  का  प्रावधान  प्रस्तावित

 से  विशेष  शिक्षा  श्स  मंत्रालय  के  क्षेत्राधिकार  में  आती

 इस  मंत्रालय  द्वात्त  विशेष  स्कूलों  सहित  विशेष  शिक्षा  को  बढ़ावा
 देने  संबंधी  कतिपय  योजनाएं  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  के  अनुसार  तथा  निःशक्त  व्यक्ति

 अधिकारों  का  संरक्षण  तथा  पूर्ण  1995  के  अंतर्गत

 भी  विकलांग  बच्चों  की  यथासंभव  सामान्य  स्कूलों  में  शिक्षा  प्रदान  की

 जानी  इस  प्रक्रिया  को  सुचारू  बनाने  के  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्रालय  के  अधीन  माध्यमिक  शिक्षा  तथा  उच्च  शिक्षा  विभाग  विकलांग

 बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  संबंधी  एक  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित
 योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहा

 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना

 5728:  श्री  हरिभाऊ  शंकर  कया  लघु  कृषि  और
 ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  लाभार्थियों  विशेषकर  आरक्षित
 वर्गों  को  दुकानें/शैड्स  आदि  फे  आबंटन  के  लिए  डी०  डी०  एन०
 डी०  एम०  एम०  सी०  डी०  और  केन्‍्टोनमेंट  बोर्ड  द्वारा  अलग-अलग
 क्या  मापदंड  अपनाये  गये  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  द्वारा
 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  लाभार्थियों  को  कितने  औद्योगिक

 दुकानें/शेड्स  आदि  आबंटित  किए

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राण्य  मंत्री

 वसुन्धरा  और  इस  योजना  के  विद्यमान  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  के  अन्तर्गत  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  लाभार्थियों  को

 दुकानों/शेडों  आदि  के  आबंटन  हेतु  कोई  विशिष्ट  मापदंड  नहीं

 नशा  मुक्ति  केन्द्र

 5729.  श्री  जार्ज  क्‍या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्तमान  में  राज्य-वार  कितने  नशा-मुक्ति  केन्द्र

 पिछले  दो  चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  केंद्रों  पर  राज्यवार  कितनी

 राशि '  खर्च  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  और  अधिक  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  और

 13  1922  लिखित  उत्तर  66

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रलय  की  राज्य  मंत्री
 मेतका  मद्यपान  तथा  मादक  पदार्थ

 दुरुपयोग  निवारण  की  योजना  के  अंतर्गत  इस  मंत्रालय  द्वारा  वित्त  पोषित

 नशामुक्ति  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक
 संलग्न

 वर्ष  1998-99,  1999-2000  तथा  2000-2001

 (28.4.2000  के  दौरान  मद्यपान  तथा  मादक  पदार्थ

 दुरुपयोग  निवारण  की  योजना  के  अंतर्गत  अनुदान  प्राप्तकर्ता  संगठनों  को

 निर्मक्त  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  में  दिया  गया

 और  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  इस  योजना  के  प्रावधानों
 के  अनुसार  नशामुक्ति  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  संबंधित  राज्य
 सरकार/नोडल  एजेंसी  द्वारा  प्रस्तावों  की  सिफारिश  पर  तथा  आबेदित
 क्षेत्र  में  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  करने  की  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  विचार  करती

 नशामुक्ति  केन्द्रों  की  संख्या-राज्य-वार  केन्द्र
 तक  की  स्थिति  के  अनुसार

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  नशामुक्ति  केन्द्र

 7 ; आन्ध्र 3. 33 2 असम 6 3 बिहार 4. गोवा 5 । गुजरात 7 6 हरियाणा 7 जम्मु और कश्मीर 2 8 कर्नाटक 9 केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 47 मणिपुर मेघालय 2 मिजोरम ७ नागालैंड 7
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 1  2  3  1  2  3  4  5

 16...  उड़ौसा  29  10.  मर  फ्र  33.58  41.64  3.02

 17...  पंजाब  13  11.  महाराष्ट्र  12432.  227.28  -

 18...  राजस्थान  8  12.  मणिपुर  163.64  158.07  2.50

 19...  सिक्किम  -  13.  मेघालय  11.62  9.9  -

 20.  तमिलनाडू  11  14.  मिजोरम  49.70  51.01  -

 21  जिपुरा  त  १5.  मेघालय  32.05  49.86  -

 22...  उत्तर  प्रदेश  35  16.  उड़ीसा  103.80  131.10  1.19

 23...  बंगाल  12  17.  पंजाब  62.42  88.04  2-24

 संघ  राज्य  क्षेत्र  18.  राजस्थान  66.93  66.54
 -

 24...  चंडीगढ़  त  19.  सिक्किम  -  3.12  1.03

 25...  दिल्‍ली  8  20.  तमिलनाडु  65.46  83.07  -

 26  जोडिचेती  _  __  दी  _  त्रिपुण  रत  9.25
 -

 कुल  ___  22.  22.  3  7  23574...  245.68  5.66

 23.  फ  बंगाल  82.20. *  116.27

 सजा
 के  आता  गैर  सरकारी  संगत  को  निशा

 री  60.49

 क्र. ware  अनुदान  को  दशाने  वाला  विवरण  25.  दिल्‍ली  66.87  60.49  5.20

 राज्य/संघ  राज्य  स्वीकृत  अनुदान  26.  पांडियचेरी  8.60  मरियोजनाएं
 -

 क्षेत्र  का  नाम

 १8-99.  99-2000  तक ) 5730. भ्री  एकीकृत  सहकारी  विकास  मरियोजनाएं

 (28-4.2000  तक  )  5730.  भ्री  जयभट्ट  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 त  2  3  4  ५  करेंगे

 1...  आना  प्रदेश  30.93  71.22  नशा  क्या  केन्द्र  सरकार  को  राष्ट्रीय  सहकारी
 के  विचाराधीन

 एकीकृत  सहकारी  विकास  परियोजनाओं  से  संबंधित  कोई  प्रस्ताव
 2...  असम  19.03  29.59  हि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  ओर  से  मिला  है  और  वे  प्रस्ताव  किन  स्थानों

 3.  विल्र  ३0.32  44.38  _
 नव

 में  थे  और  थे  प्रस्ताव  किस-किस  तारीख  प्राप्त

 +  गया
 6-18

 फ्डा
 हु  इन  प्रस्तावों  को कम  तक  स्वोकृत  जाने  की  संभावना

 5.  गुजरात  44-46  54.94  1.19

 6.  हरियाणा  84.05  94.09  -
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  पौ०  बी  के

 २  के  एप्ड  प#क
 .

 OR  ः

 प्रदेश  परकाए

 '
 ते  वजलिकिय  दि  मे  सहकारी

 8.  कर्नाटक  41.30  71.69
 -  विकास  परियोजनाओं  पर  विचारार्थ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 9...  कैरल  103.82  119.24  1.19
 इन्हें  विस्तृत  परिभोजना  रिपोर्ट  हेतु  वापस  राज्य  सरकार  को  भेजा

 गया



 चमोली

 देवरिया

 3...  अलीगढ़

 4...  लखीमपुर  खेड़ी

 5...  बिजनौर  29.10.99

 6...  बाराबंकी  29.10.99

 राज्य  सरकार  से  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  होते  ही

 प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  दे  दी

 कर्मचारी  राण्य  बीमा

 5731.  डा»  बलिराम  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  नई  दिल्ली  वर्ष  1997

 से  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  एक  बड़ी  राशि  का  देनदार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कया  कारण
 और

 निगम  द्वारा  इस  राशि  के  शीघ्र  भुगतान  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  गए

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  चिकित्सा  देख-रेख  संबंधी  व्यय
 को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस
 संबंध  में  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  के  अधीन  7:1  के  अनुपात  में  वहन
 किया  जाता  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  के  आधार  उत्तर  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र  की  सरकारों  को  1995-96  तक  का  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 योजना  के  अंतर्गत  यथा-अनुमेय  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  सम्पूर्ण
 अंशदान  प्रदान  कर  दिया  गया  निगम  ने  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र
 सरकारों  को  निम्नानुसार  अग्रिम  अदायगी  भी  की  है  :-
 काका

 वर्ष  उत्तर  प्रदेश  सरकार  महाराष्ट्र  सरकार

 करोड़ों  करोड़ों

 99-97

 ः
 12.13  35.60

 1997-98  15.6  44.90

 1998-99  18.09  54.37

 1999- 2000  20.94  63.98
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 बकाया  राशि  की  अदायगी  तभी  की  जाएगी  याद  उसे  सक्षम

 प्राधिकारी  के  लेखा-परीक्षा  प्रमाणपत्रों  के  अनुसार  योजना  के  अंतर्गत

 अनुमेय  पाया  जाता

 (

 आधारधृत  सुविधाओं  में  सुधार

 5732.  श्री  भान  सिंह  भौराः  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बत्ताने  की  कृपा
 करेंगे  .

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  किसानों  को  बाजार  में
 अपने  उत्पादों  को  आसानी  से  लाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सम्पर्क

 सड़कों  पर  सड़कों/पुलों  का  निर्माण  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  में

 सुधार  लाने  के  लिए  उन्हें  अनुदान  सहायता  प्रदान  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकाक्त  और  पेन्शन

 मंऋलय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  अरूण  और  (a)  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण

 और  विकास  के  लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  जा  रही  इस

 संबंध  में  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  ग्रामीण  सड़कें  विकास

 समितिਂ  आर  आर  डी  का  गठन  किया  गया  है  और  इसकी
 सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 मजदूरों  का  उत्थान

 5733.  श्री  अनन्त  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  से  विशेषकर  क्योंझर  जिले  में  लौह  अयस्क
 और  मैंगनींज  खानों  में  कार्यरत  मजदूरों  के  उत्थान  हेतु  केद्र  द्वारा  कोई
 प्रायोजित  योजना  आरंभ  की  जा  रही

 ,  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  योजना  के  कितने

 मजदूर  लाभान्वित

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  ओर

 लौह  मैंग्नीज  अयस्क  तथा  क्रोम  अयस्क  खातों  में  लगे  कर्मकारों
 तथा  उनके  परिवारों  के  लाभ  के  लिये  मनोरंजन

 तथा  जल  आपूर्ति  के  क्षेत्र  में  कई  कल्याण  बनाई  गई
 इन  योजनाओं  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 लौह  अयस्क  मैंग्गीज  अयस्क  खान  तथा  क्रोम  अयस्क
 खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  अंतर्गत  उडीसा  में  विभिन्न  योजनाओं

 के  तहत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लाभान्वित
 हुए

 श्रमिकों  की  संख्या

 निम्नवत्‌
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 1997-98
 -

 2,/06,824
 *

 2.  अपना  घर  स्वयं  बनाओ  खान  कर्मकारों को  अपने  स्वयं
 बनाने  के

 लिए  व्याज  तथा  आर्थिक
 1998-99  _  210971

 मकान  बनाने  के  लिए  व्याज  मुक्त  ऋण  आर्थिक

 1999-2000  2000  -
 2,22,712

 शिक्षा

 विवरण
 खान  कर्मकारों  के  स्कूल/कॉलेज  जाने  वाले  बच्चों  को  छात्रवृति ः
 प्रदान  किया

 लौह  मैंग्गीज  अयस्क  तथा  क्रोम  अयस्क  खान
 कर्मकारों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  की  सूची

 2...  खान  कर्मकार्रों  के  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  एक  जोड़ी
 नोट  बुर्के  तथा  टेक्स्ट  बुर्के  आपूर्ति  करने  के

 स्वास्थ्य  लिए  वित्तीय  सहायता  की  समन्वित

 1...  टी०  बी०  अस्जतालों  में  बिस्तरों
 के

 आरक्षण  की  3.  केन्द्रीय  पुस्तकालय  चलाने  के  लिये  खान  मालिकों  को

 2.  मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  खान  कर्मकारों  के  इलाज  को

 योजना  4...  खान  प्रबंधकों  को  स्कूल  बसें  खरीदने  के  लिए

 3...
 क्ष्ठ

 रोग  से  पीड़ित  खान  कर्मकार्तो  के  इलाज  की  5...  पुस्तकालयों  के  रखरखाब  के  लिए  खान  प्रबंधकों  को
 का

 टी०  बी०  कर्मकारों  के  घर  पर  की ‘

 योजना

 से  पीड़ित  खान  कर्मकारों
 के

 घर  पर  इलाज  क॑
 6...  लौह  अयस्क  खनन  क्षेत्रों  में  स्थित  मान्यताप्राप्त  स्कूलों  क॑

 फर्नीचर  तथा  उपकरण  खरीदने  के  लिए  सहायता
 5.  महिला  खान  कर्मकारों  के  लिए  प्रसूति  प्रसुविधा

 *  थोजना
 मध्याह्न  भोजन

 6.  कैंसर  से  पीड़ित  खान  कर्मकारों  को  इलाज  के  वास्तविक
 व्यय  की  प्रतिपूर्त  ।

 प
 8...  हाई  स्कूल  के  बाद  अन्तिम  विश्वविद्यालय/बोर्ड  परीक्षायें  पास

 करने  पर  प्रोत्साहन  राशि  का  अदा  किया
 7.  चरश्में  की  खरीद  के  लिये  खान  कर्मकारों  को  वित्तीय  सहायता

 का  प्रदान  किया  9...  खान  कर्मकारों  की  लड़कियों  को  स्कूलों  में  उपस्थिति  के
 आधार  पर  ॥/-रुपये  प्रोत्साहन  स्वरूप/वित्तीय  सहायता  के

 ४8.  खान  कर्मकारों  को  बन्ध्याकरण  के  लिये  अतिरिक्त  मुद्रा  रूप  में  देने  की
 मुआवजा  देने  की

 मनोरंजन
 9...  हृदय  रोगों  के  इलाज  के  लिए  खान  कर्मकारों  को  वित्तीय

 कर्मकारों सहायता  के  रूप  में  व्यय  की  1...  खान  कर्मकारों
 के  लिए  सांस्कृतिक

 कार्यक्रमों  का
 *

 10.  प्रत्यारोपण  के  लिए  खान  कर्मकारों  को  वित्तीय  सहायता
 के  रूप  में  व्यय  की  2...  खान  कर्मकारों  को  परिवहन  के  लिए  बसें  मुहैया  कराने

 की
 11.  ,  खान  कर्मकारों  को  घातक  व  गम्भीर  दुर्घटनाओं  के  लिये

 हु

 मुआवजे  अदायगी  की  3...  श्रव्य-दृश्य  सैटों/सिनेमा  बैनों/फिल्म  प्रदर्शिनियों  को  लगाया

 12.  खान  कर्मकारों  को  कृत्रिम  अंग  प्रदान  करने  की

 4...  मनोरंजन-सह-अध्ययन

 13.  एम्बुलेंस  वैनों
 की  खरीद  क॑  लिए  लौह  मैग्नीज  5.  टी०  बी०  सैटों  की

 तंथा  कोम  अयस्क  खानों  तथा  चूना  पत्थर  व  भेद  संस्कषानों डोलोमाइट  खानों  के  प्रबंधनों  को  सहायता  6.  बहुठदेश्यीय  संस्थानों  को

 स्थापित
 आवास

 1  कार्यस्थल  के  नजदीक  खान  कर्मकारों  के  लिये  कम  मूल्य
 के  तथा  टाइप-॥  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  खान

 प्रबंधन  को  वित्तीय

 7.  कल्याण  को  स्थापित

 8.  एम  पी  आई/डी  एम  पी  आई/कल्याण  केन्द्रों  को
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 9...  खेल  के

 10.  हालिडे

 (2)  जल  आपूर्ति

 1.  कुएं  खोदने  के  लिए  छोटे  खान  मालिकों  को  वित्तीय
 *

 2.  जल  आपूर्ति  योजनाएं  कार्यान्वत  करने  के  लिए  छोटे  खान
 मालिकों  को  वित्तीय

 3.  जल  आपूर्ति  योजना  चलाने  के  लिये  बड़े  खान-प्रबंधनों  को
 वित्तीय

 केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 5734.  श्री  अरूण  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केनद्र  सरकार  के  किन-किन
 संगठनों  के  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  कर्मचारी  हड़ताल  पर  गए  थे
 तथा  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  ऐसी  हड़तालों
 की  पुनरावृति  रोकने  के  लिए  किन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बसुन्थरा  :  और  सरकारी  कर्मचारियों  के  अपनी
 सेवा  से  जुडे  मामलों  के  बारे  में  किसी  भी  प्रकार  की  हड़ताल  का

 आश्रय  लिए  जाने  अथवा  उनके  किसी  को  किसी  भी  प्रकार
 किसी  भी  तरह  को  हड़ताल  हेतु  उकसाए  जाने  की  मनाही  इन

 अनुदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाला  कोई  भी  सरकारी  अनुशानिक
 कार्रवाई  का  भागी  होता  इसके  कर्मचारी  की  हड़ताल  की

 अवधि  की  अनुपस्थिति  को  विनियमित  करने  की  दृष्टि  से

 वेतन  के  सिद्धांत  का  पालन  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार

 की  अनधिकृत  उपस्थिति  के

 विभागीय  परीक्षाओं  में  बैठने  की  पात्रता  और  पेंशन  के

 प्रयोजन  सेवा-विच्छेद  हो  सकता  ये  अनुदेश  पर्याप्त  समझे  जाते

 हैं  तथा  हड़तालों  पर  नियंत्रण  रखने  के  और  कोई  नए  उपाय  किए  जाने

 का  विचार  नहीं

 चूंकि  विभिन्‍न  मंत्रालय/विभाग  हड्तालों  में  हिस्सा  लेने  वाले
 अपने  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  में  सक्षम  अतः  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  कर्मचारी-संघों  द्वारा  की  गई  हड़तालों  का

 ज्यौरा  केन्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं

 13  1922  लिखित  उत्तर  74

 (

 खरीफ  और  रबी  फसलों  का  उत्पादन

 5735.  श्री  अजय  सिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1999-2000  के  दौरान  3  मार्च  2000  तक  खरीफ
 और  रबी  के  मौसम  में  राज्य-वार  कितना  कृषि  उत्पादन  हुआ

 चना  और  चावल  का  अलग-अलग  कितना  उत्पादन

 क्या  भारत  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  आत्म  निर्भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  भारत  को  आत्म-निर्भर  बनाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण
 और  कृषि  वर्ष  1999-2000  के  खरीफ  और  रबी

 मौसमों  के  दौरान  मुख्य  कृषि  फसलों  का  राज्यवार  अनुमानित  उत्पादन
 का  विवरण  संलग्न

 से  (2)  नौवीं  योजना  तैयार  करने  के  लिए  कृषि  जिंसों

 की  मांग  और  पूर्ति  के  अनुमान  और  कृषि  सांख्यिको  में  मृधार  पर

 कार्यदल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  क॑  अंत  तक

 मानकौय  दृष्टिकोण  के  अनुसार  खाद्यान्नों  की  खपत  ओर  उत्पादन
 आवश्यकता  निम्नवत्‌  हैं  :-

 मी०

 जिंस  खपत  आवश्यकता  उत्पादन  आवश्यकता

 हु

 2001-2002  2001-2002  उत्पादन

 अनाज  160.00  ।  7730.  188.01

 दलहन  13.90  17.20  13.55

 खाद्यान्न  173.90  194.90  201.56

 27.03.2000  को  स्थिति  के  अनुसार  अनुमानित

 देश  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 चावल/गेहूं/मोटे  अनाज  आधारित  फसल  प्रणाली  क्षेत्र  में  केन्द्र  प्रायोजित

 समेकित  अनाज  विकास  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  आदि

 क्रियान्वित  कर  रहो  इन  कार्यक्रमों/परियोजना  के  अंतर्गत  किसानों

 को  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  के  समेकित

 कृमि  प्रबंध  के  सूक्ष्म  सिंचाई  सहित  वैज्ञानिक  जल  प्रबंध  के

 प्रचार  और  उन्नत  कृषि  औजारों  के  उपयोग  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जाते

 उन्नत  प्रौद्योगकियों  के  विकास  के  लिए  अनुसंधान  भी  किए  जा

 ताकि  भारत  में  उत्पादकता  और  उत्पादन  बढ़ाया  जा  प्रभावी

 प्रौद्योगिकी  अंतरण  के  लिए  कृषकों  और  कृषि  मजदूरों  के  प्रशिक्षण

 सहित  किसानों  के  खेतों  पर  क्षेत्रगत  प्रदर्श  आयोजित  जाते
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 राज्य/सं.शा.  क्षेत्र  खाधान

 खरीफ  रणजी  कुल  चना  खरीफ  रबी

 tor  ६,  2  3  4  5  21  26  27

 आंध्र  प्रदेश  6662  329  9959  16  80  8547  4397

 असम  3100  400  3500  100  2  3124  575

 बिहार  6439  300  6739  4367  110  7193  6212

 गुजरात  851  0  851  1032  82  2758  1171

 हरियाणा  2483  ०  2483  8300  110  ३070  8540

 हिमाचल  प्रदेश  120  ०  120  बा  3  807  687

 जम्मू  और  434  0  434  501  ०  964  5५37

 कर्नाटक  2567  813  3380  176  174  6792  2456

 केरल  906  125  1031  ०  0  928  143

 मध्य  प्रदेश  6303  0  6303  8400  2500  8489  11643

 महाराष्ट्र  2484  60  2544  वार4ब  568  8062  4191

 उड़ीसा  4445  526  4971  6  7  4787  619

 पंजाब  8716  0  8716  14200  12  9169  14314

 राजस्थान  253  0  253  5825  900  2843  7131

 तमिलनाडु  6465  1035  7500  0  5  7546  1972

 उत्तर  प्रदेश  12898  14  12912  24500  760  16583  26835

 बंगाल  10452  4650  15102  796  ३0  10721  5642

 अन्य  1617  136  1755  65  0  1879  232

 अखिल  7795...  11358  88553  70099  5353  104262  97297

 170  प्रत्येक  की  गांढें

 **180  प्रत्येक  की  गठें

 027.03.2000  की  स्थिति  के  अनुसार  अग्रिम  अनुमान
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 उत्पादन  का  राज्यवार  और  मौसमवार  अग्रिम

 000  मी०

 कुल  विलहन  गन्ना  कपास  पटसन  मेस्ता

 कुल  खरीफ  रब  कुल

 28  घर  15  16  17  18  19  2  21

 12944

 ।

 982  759  1741  14840  872  |  645

 3699  ३0  197  227  1200  त  660  26

 13405  28  145  173  5339  ०  1104  127

 3929  1357  615  1972  ६6750  1595  0  ०

 11610  4  715  719  8000  1150  0  0

 1494  2  7  9  139  0  0  0

 1501  12  44  56  7  ०  0  0

 9246  881  467  1348  29233  838  0  9

 1071  15  0  15  410  20  0  0

 20132  4695  630  5325  1886  316  0  6

 12253  1927  515  2442  55798  2869  0  43

 5406  104  58  162  1990  61  102  108

 23463  व  111  122  6500  950  0  0

 9974  885  2273  3158  1215  1104  0  0

 9518  774  भ्र्वा  1715
 27200  650  0  ०

 43418  142  1613  1755  119974  10  0  0

 16363  158  407  565  1776  0  6510  90

 2111  35  0  35  380  13  50  46

 201559  12042  9497  21539  292637  10449  8426  1100
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 नाभिकीय  रियेक्टर

 5736.  श्री  ईएम»  सुदर्शन  क्या  प्रभान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  ने  दो  नाभिकीय
 रियेक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  एटमर्ज  की  अपने  रूसी  सहयोगी  के  रूप
 में  पहचान  की

 यदि  तो  इन  दो  नाभिकीय  रियेक्टरों  की  क्षमता  क्‍या
 होगी  ये  किन-किन  स्थानों  पर  बनाए

 समझौते  की  शर्ते  क्‍या  और

 दोनों  सहयोगियों  का  पूंजीगत  परिव्यय  कितमा-कितना

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभार्गों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्थरा  :  और  एक्सपोर्टਂ
 रूसी  परिसंघ  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  में  कुडानकुलम  नामक

 स्थान  पर  2x1000  प्रेगावाट  हल्का  पानी  रिएक्टरों  के  क्रियान्थयन  के
 लिए  अभिज्ञात  एक  रूसी  एजेंसी

 और  परियोजना  के  उसके  संबंध  में
 तकनीकी-वाणिज्यिक  पूंजीगत  परिव्यय  आदि  के  बारे  में
 ब्यौरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  के  मूल्यांकन  पर  निर्भर  जिसे  तैयार
 करने  के  लिए  रूसी  परिसंघ  के  साथ  एक  पर
 20.7.98  को  हस्ताक्षर  किए  गए

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  विनिवेश

 574.  प्रो»  उम्मारेड्री  बेंकटैस्वरलु  :  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  पुनर्गठन  संबंधी  प्रस्तावों  के  क्रियान्वयन  के

 महाराष्ट्र  राण्य  में  पिछले  तीन  वर्षो  में  1997-98,
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 पश्चात्‌  सेल  में  को  देने  की  कोई  योजना

 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सेल  की  इक्विटी  की  वार्षिक  बिक्री  कितनी  प्रतिशत

 क्या  कुल  इक्विटी  का  50  प्रतिशत  सेल  के  पास  ही  रहने
 की  संभावना  और

 (2)  यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिलीप

 से  (25)  प्रश्न  नहीं

 पदोन्‍नति  की  पात्रता  का  दायरा

 5738.  श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल
 कृपा  करेंगे

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 पात्रता  के  सामान्य  दायरे  के  अन्तर्गत  आने  वाले  अभ्यर्थी
 उपलब्ध  नहीं  होने  की  स्थिति  में  सरकार  द्वारा  संवर्ग  विशेष  में  सामान्य
 कोटे  की  रिक्तियां  भरने  के  लिए  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  और

 सामान्य  अभ्यर्थियों  के  लिए  पात्रता  के  दायरे  को  बढ़ाने
 के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाया  जाता  है  जो  शेष  रिक्तियां  भरने  के  लिए
 आवश्यक

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंऋ्रलय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पैंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य

 वसुन्धरा  :  और  इस  बारे  में  कार्मिक  और

 प्रशिक्षण-विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  में  यह  प्रावधान  है  कि

 पदोन्नति  के  विचारण-दक्षेत्र  में  रिक्तियों  के  दोगुने  कर्मचारियों  में  चार

 जोड़कर  आने  वाली  संख्या  के  बराबर  कर्मचारी  शामिल  किए

 1998-99  तथा  1999-2000  (1.1.2000  के  दौरान

 चालू  होने  की  तिथि परियोजना  क्षमता  सरकारी  अनु  लागत
 की  तिथि  मूल  मूल  पर  पिछली  तिमाही  कुल  मूल

 मूल  पूचित  )  कुल  %  में  पर  %  )

 त  2  3  4  5  6  5  ,  8  9  3447.06

 ४:82

 ऊर्जा

 4...  1997/12  2007/0॥..  2007/06  5  0  3  ३447.06
 22500...

 3 3
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 उपर्युक्त  विचारण-क्षेत्र  की  अधिकतम  सीमा  दर्शाती

 है  और  इ्स  अधिकतम-सीमा  से  अधिक  नहीं

 बढ़ाया  फिर  यदि  संगत  भर्ती-नियमों  में  इस  बारे  में  कोई
 विशिष्ट  प्रावधान  हों  कार्मिक  और  प्रशिक्षण-विभाग  द्वारा  जारी  किए

 गए  सामान्य  अनुदेशों  की  ये  प्रावधान  प्रभावी  होते
 किसी  सेवा/ग्रेड  के  उच्चतर  ग्रेड  में  पदोन्नति  हेतु  अपेक्षित  अर्हक  सेवा

 आदि  रखने  वाले  पात्र  उम्मीदवारों  के  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  मिल  पाने

 की  स्थिति  यदि  संगत  भर्ती-नियर्मों  में  अनुमत  हो  तो  प्रशासनिक
 मंत्रालय/विभाग  ऐसी  स्थिति  से  निबटने  हेतु  उपर्युक्त  शर्त  के  निर्वाह  से

 छूट  की  स्वीकृति  का  अनुरोध  कर  सकते  इन  प्रस्तावों  पर अलग-अलग

 मामले  के  गुणावगु्णों  के  आधार  जब  कभी  आवश्यक

 संघ-लोक-सेवा-आयोग  के  परामर्श  से  विचार  किया  जाता

 उत्पीडन  उन्मूलन

 5739:  श्री  सिमरनजीत  सिंह  मान  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 ही  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  का  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 विरोधी  समझौते  पर  करके  उसे  समर्थन  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  सरकार  ने  यंत्रणा  और  अन्य  अमानवीय  अपमानजनक

 व्यवह्मर  अथवा  दण्ड  से  संबंद्ध  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमय  पर  14

 1997  को  हस्ताक्षर  किए  भारत  ने  इस  अभिसमय  का  अभी

 अनुसमर्थन  नहीं  किया  है  क्योंकि  इस  अभिसमय  को  प्रावधानों  के  समनुरूप
 बनाने  के  लिए  हमारे  कानून  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  पर
 विचार  किया  जा  रहा  जैसे  ही  यह  प्रक्रिया  पूरी  हो  जाती  है
 और  कानून  में  यदि  आवश्यक  पाया  कर  दिया  जाता

 है  वैसे  ही  सरकार  इस  अभिसमय  का  अनुसमर्थन  करने  की  स्थिति
 में  आ

 I
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 बड़ी  और  मंझली  परियोजनाएं

 5740.  श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  महाराप्ट्र  की
 धीम  मंझली  और  बड़ी  परियोजनाओं  की  प्रगति  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 आधंटित  की  गई  जारी  की  गई  और  उपयोग  में  लाई  गई
 निधियों  के  संबंध  में  वित्तीय  और  वास्तविक  उपलब्धियों  को  ब्यौरा  कया
 है  और  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  परियोजना-वार  अनुपयुक्त
 शेष  राशि  कितनी  थी  और  इनकी  लागत  में  कितनी  वृद्धि  और

 पूरी  की  जाने  हेतु  स्वीकृत  की  गई  नई  परियोजनाओं  का
 ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई
 है  और  चालू  परियोजनाओं  हेतु  राज्य-वार  कितनी  राशि  आबोटत  की

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संखिवकी  और  कार्यकम  कार्वान्वयन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय

 के  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 अरूण

 और  महाराष्ट्र  राज्य  में  पिछले  तीन  वर्ष  में  परियोजनावार
 आशबंटित  निधियों  उनका  उपयोग  तथा  श्रेय  निधियों  को  दर्शाते  हुए  मध्यम

 एवं  बड़ी  परियोजनाओं  की  स्थिति  के  रूप  में  संलग्न
 अन्य  राज्यों  में  अवस्थित  परियोजनाओं  के  संबंध  में  सार  विवरण-॥
 के  रूप  में  संलग्न  परियोजनावार  विवरण  के  लिए  कृपया  संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  सांख्यिकी  एवं  कार्यकम  कार्यान्वयन  मंत्रालय

 की  1999-2000  की  वार्षिक  रिपोर्ट  का  संदर्भ

 1999-2000  के  दौरान  अनुमोदित  18  परियोजनाओं  को
 सांख्यिकी  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  प्रबोधन  पर  लाया  गया

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  किया  गया  परियोजना  वार  आबंटन  विवरण
 में  दिया  गया

 परियोजना  की  प्रत्याशित  लागत  के  संदर्भ  में  होने  वाले  शेष  व्यय  को  दशाते  हुए  परियोजनाओं  की  सूची

 सा
 लागत/व्यय  रुपये

 लागत  मूल  पर  3/99  1990-00  तिमाही  तक  संच्चयी  प्रतयाशित  लागत  के  संदर्भ  में  होने  टिप्पणी
 लागत  वृद्धि  तक  बजट  अनु  वार्षिक  _  वाला  शेष  ज्यव  दौरान
 %  व्यय  व्यय  1997-1998  1998-1999  1999-2000

 n  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 8949.00  160  1180.76  422.00  71.24  1252.00  5525.00  7905.53  7697.00
 39  260.00
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 त  2  3  4  5$  6  7  8  9  10

 मागर  विमानन

 ए  आई

 2.  हेंगर  का  1993/11  1996/12  1999/12  ३6  ०  36  49.00

 4  कुंज  97  भर
 मुम्बई

 ,  महाराष्ट्र

 एए  आई

 3.  रेगेब्रिजस  1997/11  1999/08  2000/03  7  0  7  27.25
 वे  17,18,19  33  33

 मुम्बई
 महाराष्ट्र

 कोयला
 सीसी  एल

 4.  सोंदा  ओसी  0.80  1991/08  1999/03  2001/03  24  0  24  48.96

 महाराष्ट्र  26  26

 5.  सोंदा  यूजी  0.63  1991/03.  1998/03  2001/03  ३6  0  ३७  47.94

 महाराष्ट्र  43  43

 6.  उरीमारी  ओसी  1.30  1994/08  1999/03  2000/03  12  ०  12  95.33

 महाराष्ट्र  एमटी  22  22

 डब्ल्यू  सी  एल

 7.  गोडीगांव  ओसी  0.75  1992/12  2000/03  2000/03  0  0  0  67.96

 चद्धापुर  एमटीवाई  0  ०

 महाराष्ट्र

 8.  मकरढोकोआ  0.27  1992/09  1999/03  2000/03  12  0  12  25.92
 ॥  यूजी  एमटीवाई  15  15

 नागपुर
 महाराष्ट्र

 9.  यूजी  का  सस्ती  0.36  1993/04  1998/03  2001/03  ३6  12  36  38.25

 महाराष्ट्र  एमटीवाई  61  61

 10.  पोनी  ओसी  0.6  1996/09  2001/03:  2001/03  0  0  ०0  45.63

 महाराष्ट्र  एमटी  0  ०

 11.  सोमर  एक्सप्रेस  0.42  1998/02  2000/03  2002/03  0  0  0  47.56

 यूजी  एमटीवाई  0  0

 नागपुर
 महाराष्ट्र
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 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 72.54  48  45.21  न  2.27  47.48  ३6.22  ३6.22  25.06
 48  -

 27-25  0  0.58  9.82  2.06  264  0.00  0.00  24.61
 0  16.00

 48.96  0  29.06  न  0.89  29.47  27.85  19.88  18.99
 0  न

 47.94  0  15.58  कि  0.06  15.64  31.62  32.36  32.30
 6  _

 95.33  ०  56.07  न  1.09  57.16  41.01  39.53  38.17
 0  बन

 95.60  41  70.28  4-44  ३.90  74.18:  23.93  26-20  21.42
 41

 25.92 |  0  14.14  1.74  0.45  14.59  13.10  11.93  11.33
 ०

 38.25  0  17.57  5.72  1.34  18.91  26-82  21.52  19.34
 0

 45.63  0  14.67  ३.00  1.53  16.20  40.34  27.89  29.43
 0

 47.56  0  3.06  5.25  1.04  4.10  47.56  45.15  43.46



 87  प्रश्नों  के  3३  2000  लिखित  उत्तर

 त  2  3  4  5  6  7  9  10

 12.  निरगुडा  ओसी  0.75  .  1999/05  2004/03  2004/03  0  ०0  95.03

 एमटीवाई  ०  0
 येहमाल
 महाराष्ट्र

 13.  कुभरकानी  0.36  1998/12  2004/03  2004/03  0  0  56.90

 यूजी  0  0
 दाहमल

 *  महाराष्ट्र

 उर्वरक
 आरसीएफ

 14.  अमोनिया  प्लेट  1997/01  2000/05  2000/05  0  0  98.02
 रिबेम्पटीएमबीआई  0  0
 ट्र्म्बे
 महाराष्ट्र

 15.  का  1998/10..  2000/01..  2000/01  ०  0  28.00
 जैगिंग  प्लेट  0  0
 ट्र्म्बे
 महाराष्ट्र

 16.  मलजल  उपचार  1999/01  1999/12  1999/12  0  0  39.30
 ट्र्म्बे  0  ०

 महाराष्ट्र  हि

 17.  अमोनिया-संयं.के  89272...  1999/06  2001/01  83.35

 लिएएनएफएसएस 0३०७७)  18.
 ताल
 महाराष्ट्र

 सा एच

 की
 हाइड्रो  डैसल  1997/06  1999/03  2000/01  10  10  758.17

 मुं  48  48
 महाराष्ट्र

 औएनजीसी

 19.  इनसीटू  दहन  1995/10  1997/07  2000/03  32  32  133.64
 बलोल  5.57  152  152  118.49
 महाराष्ट्र

 20.  का  6.2342  1996/03  1999/03  2000/01  10  10  376-74

 र्‌  28  28
 अऑफिशोर  6  वर्ष
 महाराष्ट्र

 21.  कंजन-ई  1998/07  2000/12  2000/12  0  0  116.95
 राशन  प्लांट  19.5  0  0
 ऊरान
 महाराष्ट्र

 रेलवे
 दोहरी

 22.  बोरीबिलीविरार  1995/04 =  2001/03  2004/03  36  45  131.34
 दरे  25.84  2000/06  73
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 *

 लिखित  उत्तर

 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 95.03  0  न  0.50  0.93  0.93  0.00  0.00  94.10
 09  कक

 56.90  ०  न  2.75  -  न  0.00  0.00  56.90
 0  न

 98.02  0  54.19  41.32  37.49  91.68  0.00  0.00  6.34
 0  42.39

 38.50  38  2.54  10.00  6.16  8.70  0.00  0.00  29.80
 38  18.00

 39.30  0  26-34  6.06  9.84  36.18  0.00.  0.00  3.12
 0  12.96

 83.35  0  न  20.00  1.71  1.71  0.00  0.00  81.64
 0  बात

 758.17  0  328.55  368.78  172.91  501.46  736.96  ...  433-14
 ०  375.00

 -

 -11  75.54  26.92  16.03  91.57  51.96  45.24  26.92
 0  कि

 411.14  9  227.00  6-28  12.03  239.03  203  63  245:  172.11
 9  कत

 116.95  0  9.19  ३0.00  36.93  46-12  ०९७  0०0०  70.83  .

 0

 401.66  206  7.04  36.00  4.70  11.74  397.31  394.65  389.92



 क्र  प्रश्नों  के  ३  2000  लिखित  उतर  92

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 23.  डॉन  1995/04  1998/06  2000/02  20  0  20  38.78
 सीआर  27.68  53  53
 महाराष्ट्र

 24.  मुंबई-बोरीगांव  1995/04  1999/03  1999/03  0  0  ०  39.80
 और  13.81

 ह
 0  0

 *«  महाराष्ट्र

 25.  दिवा-वासी  1995/04  1998/03  2001/03  ३6  0  ३6  90.00

 41.65  103  103
 मुंबई
 महाराष्ट्र

 जीसी

 26.  गोंडिया-चंदा-फो  1992/12  1996/12  1999/06  30  0  27  158.83

 महाराष्ट्र  258.50  1994/04  1997/03  63  53  215.14
 232.52

 27.  मिरज-लादूर  1993/04  2001/03  2000/03  -12  0  -12  225.00
 359  -13  -13

 महाराष्ट्र

 28.  1996/06..._  1997/06  24-40

 15.70  1999/03
 महाराष्ट्र

 29.  बेलापुर-पनवेल  10.90  1995/02  2000/03...  2001/03  12  12  12  279.83

 मुंबई  20  |  20
 महाराष्ट्र

 30.  थाने-टर्मो-नरूल  22.60...  1992/05....  2000/03..._  2001/03  12  12  12  403.39

 वासी  13  13
 मुंबई
 महाराष्ट्र

 31.  बुड़  1996/03  2004/03  24  401.81
 उरान  विद्युत  27

 ह

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 32.  1995/04 =  2000/03.._  2001/03  12  ०  12  49.84
 5  और  10  20  .  20

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 33.  विरार  दहानू  1997/04  2001/03  0  25.44
 आरडी  आटो  65
 बीएलके  महाराष्ट्र
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 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ॥

 32-42  -16  11.62  बन  2.89  1451  32.30  30.24  17.91
 नि  -16  जन

 64.17  61  22.49  बन  सा  22.49  42.90  41.68  41.68
 61  न

 112.00  24  60.71  40.00  17.61  78.32  89.66  57.57  33.68
 24

 232.82  47  175.80  बन  1.91  177.71  57.02  44.93  55.11
 0  |

 310.38  38  §2.61  46-49  8.60  61.21  274.95  259.64  249.17
 38  बन

 41.35  69  8.36  -  2.81  11.17  21.61  8.46  30.18

 69  बन

 279.83  0  105.22  26.34  7.21  112.43  238.84  188.76  167.40
 9  मम

 403.39  0  106.05  81.07  32.01  138.06  362.50  319.05  265.33
 0  (

 !

 495.44  23  9.30  17.76  5.42  14.72  495.42  489.51  .  480.72
 23  6-30

 95.43
 ह

 31.69  22.50  4.55  36-24  42.92  42.92  59.19
 91

 27.19  7  0.36  11.70  2.46  2.82  25.44  25.44  24.37



 1  2  3

 34.  भांडू  थाने

 5
 और  11  पे

 38.  अहमदनगर-पीए
 ।  250

 1995/04

 1994/06

 1996/02

 1997/02

 1998/02

 1995/04

 1996/04

 1992/04

 2000/12

 1999/06

 1997/03

 1998/12

 1999/12

 1997/12

 2001/03

 2001/12

 2003/12

 2002/12

 2002/03

 2000/12

 1999/10

 12
 12

 5
 ४

 69
 531

 39
 89

 12
 27

 12  12
 12

 5४

 69
 $31

 39
 89

 27

 10

 46.69

 120.90

 89.00

 353.08

 20.19

 19.72

 20.53
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 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 56-79  22  2.00  13.50  5.04  7.04  46.69  46.69  49.75
 22  -

 82-42  28  43.46...  18.00  10.43  ५3-89  0.00  0.00  28.53
 28

 28  -

 175.30  45  25.88  6-00  4-84  30.72...  159.52  181.12  144.58

 45  -

 106.90  20  5.23  8.00  7-42  12.65  106.47  103.92  94-25

 20  -

 353.06  ०  0.40  ३.00  0.01  0.41  352.74  352.68  352.67

 0  ब्न्न्न

 20.19  0  10.43  5.16  2.85  13.28  0.00  0.00  6.91

 0  बन

 62-39  216  3.34  10.00  1.04  4.36  बाय  61.50  58.01

 216  -

 39.44  13  4-4  13.66  क्या  9.17  39.02  37.98  30.27

 13  -

 20.53  0  16.15  +
 060  16.95  9.23  6-29  ३-78



 99  प्रश्नों  के  3  2000,  लिखित  100

 1  2  3  4  5  6  7  9  10

 43.  मुंबई-कल्थान  1996/04  1999/03  2001/12  33  33  25.89

 ट्रेनॉडस  सिस्टम  94  भ्र्व

 महाराष्ट्र

 84.  लोनावाला  पुणे  1996/04  1999/03  1999/03  0  0  25.00
 -  आटो  बीएल  64  0  0

 महाराष्ट्र

 45.  सीसीजोी  बीआर  1995/04  2000/09  2000/09  0  0  33.57

 ट्रेन  डिसक्राइबर  0  0

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 भूतल  परिवहन
 पत्तन

 46.  7  सब-मैरी  7.0  1995/03  1998/01  2000/06  29  29  165.15

 पाईप  85  85

 मुंबई

 महाराष्ट्र  ट्ग  पीए

 47.  बहार  पत्तन  1996/12  2000/01  2000/07  6  6  49.61

 का  10  16  16

 महाराष्ट्र

 48.  बांडला  पत्तन  1997/02  1999/03  2000/03  12  12  30.06

 का  48  48

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 49.  मोर्डन  जैटी  का  1997/08  2002/03  2003/03  12  12  167.99

 22  22

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 ५0.  आरटीजीएस  का  1996/12  1999/08  2000/02  ७  हा  28.66

 3  19  19

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 91.  टगूस  179/009..  2000/0॥..  2000/02  1  ।  46.08

 अतुल  और  अंकुश  4  4

 महाराष्ट्र
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 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 35.79  38
 न  न  0.48  0.48  41.23  35.79  35.31

 38  बम

 34.33  37  -  -  न  न  34.33  34.33  34.33
 37  मु

 33.37  -।  2-17  6-94  5.79  7.96  0.00  0.00  25.41
 न्न्न  मम  ५

 279.00  69  5.24  160.00  66.40  71.64  268.20  266.76  207.36
 69  -

 49.61  0  4.01  3.00  -  4.01  49.61  45.60  45.60
 0  बम

 30.06  0  11.88  10.00  11.00  22.88  29.93  18.18  7.18

 oO  |  व्क

 167.99  0  1.91  12.00  1.25  3.16  167.51  166.08  164.83

 0  |  कण

 28.66  0  न  0.01  बन  न  28.66  28.66  28.66

 0  ब्कमण

 46.06  है  5.36  16.00  12.07  0.00  21.26  28.65 17.43
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 52.  सारवान  क्रेन  1998/06  2000/12  16.00
 का

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 और  बीआर

 ५53.  एनएच  824  लेनिंग  1993/04  1997/05  2001/03  46  46  117.73

 439-  58.00  94  94

 497)
 .

 महाराष्ट्र

 दूरसंचार
 बीएसएनएल

 54.  पी-इनमारसत  1995/11  2000/12  2001/06  6  6  546.00

 मुंबई  2000/12  10  10

 महाराष्ट्र
 2000/12

 55.  मुंबई-अरवी  सीकेटीके  1996/11.  1998/03  22  6  24.41

 प्रणाली  ३780  1999/07  138  19

 महाराष्ट्र

 56.  एनडब्ल्यूके  एम  1996/11  1999/01  2000/05  16  ०  40.00

 जीवी  संस्थापन  2000/05  62  0

 मध्या  मुंबई
 महाराष्ट्र

 अन्य

 57.  आकसीय  मकानों  नहीं  1985/09  1989/09  29.50

 सामान्य  1016  1995/05  62.75

 मुंबई
 महाराष्ट्र

 संकेत

 एसपीसीआईएल  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडेया

 एआई  आल  इंडिया

 एएआई  एअरपोर्ट  अथारिटी  ऑफ  इंडिया

 सीसौश्ल  केन्द्रीव  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड

 एचपीसीएल  हिंदुस्कान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड

 डबल  डबलिंग

 एमटीपी  मेट्रोपोलिशन  ट्रांसपोर्ट  प्रोजेक्ट

 जोसी  :  गेज
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 11  12  13  14  1  16  7  18  19  20

 31.18  95  न  न  -  -  0.00  31.18  31.18
 95  न

 300.00  155  105.10  65.00  36.23  141.33  256.50  194.90  158.67
 155  न

 546.00  *]  550.44  -  -  550.44  169.36  न  -

 0  सकत

 24.41  ०  9.70  6.10  ३.26  12.96  24-34  22.12  11.45

 09  ब्

 40.00  0  न  20.00  न  -  40.00  40.00  40.00

 0  कक

 62.75  113  1.95
 -  न  1.95 |  60.73  60.80  60.80

 0  बम

 एनएल  ४  न्यू  लाइन

 एस  एंड  टी  :  सिगनल  एंड  ट्रांसमीशन

 डब्ल्यू  सी  एल  :  स्ट्न  कोलफील्डस  एवं  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड

 आरसौएफ  :  ध्टीय  केमिकल्स  फर्टिलाइजर्स

 आरडी  एंड  बीआर  :  रोड  एंड  ब्रिज एंड

 बीएसएनएल  :  विदेश  संचार  निगम  ड़
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 विवरण-॥

 दिनांक  3.5.2000  को  पूछे  जाने  वाले  लोकसभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5740  का  विवरण
 31.12.1999  तक  विभिन्‍न  राण्थों/संघशासित  क्षेत्रों  में  केद्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  का  सार

 राण्य/संघशासित  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  करोड़ों  पूर्व  वित्तीय त  करोड़ों  पूर्व  परिव्यय  .._  संचयी  विस्तार
 क्षेत्र  संख्या  मूल  अद्यतन  सब  वर्ष  की  तक  1999-00  तिमाही

 अनुमोदन  अनुमानित  विस्तार  करोड़ों
 हर  करोड़ों  करोड़ों

 1  2
 गज

 4  5  6  7  $
 घर

 9

 ।.  आंध्र  प्रदेश  37  85028
 ६

 00  6727. 8727.25  2561-87  1345.86  हु

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2  468.78  831.74  1635.63  797.64  63.00  914.35

 3.  असम  12  5198.28  5377.01  6436.65  2788.6  $51.00  3199.69

 4...  बिहार  34  7043.29  8057.71  10016.05  3387.88  788.66  3612.81

 5.  गोवा  5  406.00  406-00  410.55  5.11  19.50  15.54

 6  गुजरात  20  7684.37  7739.86  8549.38  6093.30  660.18  6773.21

 7.  हरियाणा  4  1421.54  1542.05  1567.94  640.49  386.29  910.72

 8...  हिमाचल  प्रदेश  2  3362-04  9350.33  9350.33  उशग्या  1371.00 =  4336.27

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  5  2891.57  6625.63  7415.94  2810.34 ©  460.78  «=  3049.48

 10.  कर्नाटक  16  2093.12  3639.35  5241.11  2622-00  391.47  2826.39

 11.  केरल  9  2538.19  2538.19  2592.67  1738.01  641.36  1691.68

 12.  मध्य  प्रदेश  38  9399.60  9564.92  9691.91  4254.01  1474.48  5065.39

 13.  महाराष्ट्र  57  9710.29  12776.02.._  16432.18  3570.71  1477.72  4214.20

 14.  मणिपुर  त  578.62  578.72  578.62
 -  -  _

 15.  मिजोरम  त  368.72  368.72  368.72  5.47  59.00  9.95

 16.  नागालैंड  त  96.31  331.59  758.70  522.69  110.00  620.12

 17.  उड़ीसा  28  15446.07  17127.22  5688.16  1706.37  6671.53

 18.  पंजाब  5  496.68  748.00  929.54  530.02  84.28  579.36

 19.  राजस्थान  7  1484.12  2879.56  3553.92  2007.67  346.00  2182.75

 20.  सिक्किम  त  181.15  181.15  408.20  357.66  106.55  427.81

 21.  तमिलनाडु  33  8126.50  8423.55  9386-57  2749.86  «1526-56  3580.75

 22.  त्रिपुरा  2  594.32  594.32  969.21.  37.85...  43.15  47.36

 23.  उत्तर  29  7972.27  8260.45  11869.35  4264.22  1539.63  5102.24

 24.  बंगाल  34  2879.82  3442.45  4080.86  1616.30  427.74  1759.29
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 25.  अंडमान  और  निकोबार  त  47.63  47.63  47.63  25.80  9.50  33.20

 ट्वीप  समूह

 26.  दिल्‍ली  14  5414.68  5470.92  5900.39  618.92  483-47  765.47

 27.  बहुराज्य  65  13343.98  14723.72  17596.00  5552.89  2791.29  6917.67

 अखिल  भारत
 या

 463  पु  117398.22...  14020279..  164206.94  59065.20  18964.84...  68609.50
 ्््््रझः

 विवरण-॥॥

 गगओ

 दिनांक  3.5.2000  को  पूछे  जाने  वाले  लोकसभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5740  का  विवरण

 1999-2000  के  दौरान  (1.1.2000  प्रबोधन  में  जोड़ी  गई  परियोजनाओं  की  राज्यवार  सूची

 इकाई  :  लागत  व्यय  रुपए

 परियोजना  क्षमता

 क्ष्कक  जय  -  फल
 शुरू  होने  की  तिथि  अनुमोदित  1999-  वार्षिक  व्यय

 '.  सरकारी  अनुमोदन  मूल  लागत  2000  तिमाही  के
 की  तिथि  मूल  मूल  अंत  तक

 )

 ।  2  3  4...  5.  67
 .
 7  8  9

 आंध्र  प्रदेश

 कोयला

 एससीसौएल

 1.  बी  0.33  1999/05  2003/03  2003/03  44.63  4.00
 -

 आंध्र  प्रदेश  एमटीवाई
 -

 भूतन  परिवहन

 पतन

 2.  प्राप्त  जीआरएबी  1999/08.  2001/04..._  2001/04  30.90  2.00  5.04

 हापर  ड्रेजर  5.00

 विजाग
 आंध्र  प्रदेश

 3.  द्वितीय  मलपुर  का  एमटी  1999/07  23.80  0.50
 -

 निर्माण  0.70
 _

 विजाग
 आंध्र  प्रदेश

 असम

 चिघुत

 निपको

 4  कोपिली  एचईपी  मेगावाट  1999/07  2003/07  2003/07  76-09  25.00  6-96

 एसटी-॥  25
 -

 हिल्स
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 1999/08  2001/12  2001/12  250.00
 ्  कण

 6.  एलपीजी  रिकवरी  1999/08  2002/01  2002/01  361.37  75.00  16.00

 7.  चमेरा  एचई  परियोजना  मेगावाट  1999/05  2004/05  2004/05  1684.02  100.00  164.63

 राज्य  कर्नाटक

 पतन

 8.  मंगलौर  एमआरपीएल  1999/07  2002/01  2002/01  236.50  30.00  16.92

 1999/07  2004/07  2004/07  48.54  बन  3.04

 1999/07  2004/07  2004/07  45,26  न  0.79

 ः



 13  1922

 16.  जीसी  चेन्नई-चेंगलपट्टू  60.00

 चेन्नई

 4

 1999/07

 1999/05

 1999/08

 1999/12

 1999/05

 1999/04

 5

 2004/07

 2004/03

 2001/01

 2006/06

 2001/05

 2004/04

 6

 2004/07

 2004/03

 2006/06

 2001/05

 95.03

 578.62

 135.13

 46७4.99

 20.00

 100.00

 34:00

 10.80

 1.71

 11.82

 0.01
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 2  3  4  6  7  8  9

 राज्य  :  उत्तर  प्रदेश

 डब्लयू  एस  और  पी  डब्ल्यू

 17.  डीजल  लोको  40000/30000  1999/04  2003/03  155.54  11.00  0.10

 वाराणसी  एचपी
 ”  "3.70

 ३.70

 प्रदेश
 5

 बहुराज्य

 नागर  विमानन

 एआई

 आईएलएस  34.15  -  न

 का  प्राप्त  करना  एवं  संस्थापना  रब

 अखिल  भारत

 संकेत

 एससीसीएल  सिंगरेनी  कोलफील्डू्स  एवं  कोइलरी  :  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड

 गेल  :  गैस  अथारिटी  ऑफ  इंडिया  लिमि  एनएफएल  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड

 इसीएल  ईस्टर्न  कोलफील्द्स  लिमिटेड  जीसी  :  गेज  कन्वर्जन

 आरसीएफ  राजस्थान  केमिकल्स  एंड  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  शएआई  एअरपोर्ट  अथारिटी  ऑफ  इंडिया

 निपको  नार्थ  इस्टर्न  इलैक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  डब्ल्यू  एस  वर्कशाप  एवं
 है

 एनएचपीसी  नेशनल  हाइड्रोइलैक्ट्रिक  पावर  कार्पो०  पीडब्ल्यू  पब्लिक  वर्कशाप

 मुंबई  को  विशेष  स्ह्मयता  अनुदान

 5741:  श्री  किरीट  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  योजना  मंत्रालय  तथा  केन्द्र  सरकार
 को  मुंबई  की  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  1000  करोड  रुपये  के  विशेष

 सहायता  अनुदान  का  अनुरोध  किया

 क्या  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  निगमित  कर  तथा
 आय  कर  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  का  30  प्रतिशत  से  अधिक  हिस्सा
 केवल  मुंबई  से  प्राप्त  होता

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  1987  के  बाद  मुंबई  को  कोई  विशेष

 अनुदान  सहायता  नहीं  दी  और

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  झुग्गी-झौपडियों  में

 मूल-भूत  सुविधाएं  जैसे  सफाई  और  विद्युत  सुविधाएं  प्रदान  करने
 और  इन  समस्याओं  से  निपटने  हेतु  महाराष्ट्र  को  विशेषकर  मुंबई  को

 विशेष  सहायता  अनुदान  देने  का  विचार

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखिषकीौ  और  कार्यक्रम  कार्या-वयन
 मंझलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन्शन

 मंत्रालस  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  अरूण

 मेगा  सिटी  की  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अंतर्गत  शामिल
 यह  स्कीम  1993-94  से  प्रचालन  में  इस  स्कीम  के  अंतर्गत

 31.3.99  तक  केन्द्र  सरकार  से  अनुदान  के  रूप  में  102.48  करोड
 रुपये  की  राशि  जारी  की  जा  चुकी

 सीमा  शुल्क  एवं  निगमित  कर  के  संबंध  मुंबई  से  वसूली
 का  प्रतिशत  30  प्रतिशत  से  अधिक  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और

 आय  कर  के  संबंध  बसूली  का  प्रतिशत  30  प्रतिशत  से  कम

 योजना  आयोग  शहरी-गंदी  बस्तियों  में  आधारिक  संरचना

 सुविधाओं  जल  का  गलियों  में  प्रकाश  की

 आश्रयस्थल  उन्‍नयन  आदि  में  सुधार  लाने  हेतु  राष्ट्रीय  गंदी-बस्ती  विकास

 कार्यक्रम  के  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  1996-97  से  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करता  आ  रहा  है  केन्द्रीय

 सहायता  केवल  राज्यों  को  ही  आबंटित  की  जाती  राज्यों  के  अंदर

 शहर/कस्का  वार  आबंटन  संबंधित  राज्यों/संघ  राज्थ  क्षेत्रों  द्वारा  किया

 जाता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  सरकार  को  किए  गए  वर्षवार

 आपवंटन  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 वर्ष  करोड  रुपये

 1  2

 35.67
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 1  2

 1997-98  45.73

 1998-99  53.31

 1999-2000  58.31

 तीव्रीकृत  शहरी  जलपूर्ति  कार्यक्रम  की  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के

 1991  की  जनगणना  के  20,000  तक  जनसंख्या  वाले

 क्षेत्रों  को  1999-2000  तक  कुल  1173.65  लाख  २  की  राशि  जारी

 की  जा  चुकी  सर  पर  मैला  ढोने  वालों  की  मुक्ति  के  लिए  कम

 लागत  की  सफाई  स्कीम  के  28.2.1999  तक  कुल  1163.

 17  लाख  रू  ऋण  के  रूप  में  तथा  1220.02  लाख  &  की  राशि

 सब्सिडी  के  रूप  में  जारी  की  गई

 स्पंज  आयरन  इंडेया  लिमिटेड  का  पुनरूद्धार

 5742.  डा०  जी  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 )  क्‍या  सरकार  को  स्पंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  के  पुनरूद्धार

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिकिया

 और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दिलौप

 हां

 और  कंपनी  के  संबंध  में  भविष्य  में  की  जाने  वाली

 कार्रवाई  बाजार  विनिवेश  आयोग  की  सिफारिशें  और

 सपर्धी  माहौल  में  कंपनी  की  अपने  आपको  बनाए  रखने  की  क्षमता

 जैसे  अनेक  घटकों  पर  निर्भर

 मालविका  हस्पात  संयंत्र

 5743.  श्री  रमाकान्त  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  जगदीशपुर  स्थित  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  का  इस्पात  संयंत्र  मालविका  को  विदेश  से  कोयला  का  आयात

 करने  हेतु  लाइसेंस  दिया  गया

 यदि  तो  उक्त  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  कोयला

 का  आयात  किया  गया  और  कोयला  की  तुलना  में  कितनी  मात्रा  में

 इस्पात  का  ठत्पादन  किया

 कया  यह  सच  है  कि  उक्त  संयंत्र  में  उत्पादन  पिछले  कुछ
 महीनों  से  बंद  हो  गया  और

 13  1922  लिखित  उत्तर  118

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  आयातित  कोयले  का
 उपयोग  किस  ढंग  से  किया

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दिलीप  निर्यात
 और  आयात  नीति  1997-2002  के  अनुसार  कोयले  का  आयात  किसी
 भी  व्यक्षित  द्वारा  मालविका  स्टील  लि०  थिना  किसी  लाइसेंस

 और  बिना  किसी  प्रतिबंध  के  किया  जा  सकता  अतः  मैसर्स  मालविका

 स्टील  लि०  को  कोयले  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  आयात  लाइसेंस

 दिए  जाने  का  प्रश्न  नहीं

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  स्टील  लि०  ने  कोयले
 का  आयात  नहीं  किया

 एकीकृत  हस्पात  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  अभी  तक  पूरा
 नहीं  किया  गया  संयंत्र  की  कुछ  इकाइयों  का  निर्माण  किया  गया

 इनमें  से  कुछ  जैसे  धमन  का  परीक्षण  तौर  पर
 प्रचालन  किया  जा  चुका  इस  समय  परीक्षण  के  तौर  पर  प्रचालन
 नहीं  किया  जा  रहा  इस्पात  संयंत्र  को  उत्थापन  कार्य  पूरा  होने  पर

 चालू  किया

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 लघु॒  उद्योग

 5744.  श्री  दिलौप  कुमार  मनसुखलाल
 श्री  श्रीनिवास

 क्या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  एच  आर  टी  बी  आई  एफ

 आई  डी  आर  ए  जैसी  संस्थाओं  को  समाप्त  लघु  अद्योग  और
 हथकरघा  क्षेत्र  की  वस्तुओं  का  अनारक्षण  करने  और  निजीकरण  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हन  संगठनॉौं/संस्थाओं  से
 संबंधित  मामलों  को  देखने  के  लिए  एक  अलग  मिकाय  गठित  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  इस  निकाय  की  स्थापना  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  ठ्योग  मंत्रालय  कौ  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋलय  के  कार्मिक  और  प्रशिशण

 पैंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बसुन्धय  :  और  एम  आर  टी  सी  से  माननीष  सदस्य
 का  अभिप्राय  एम  आर  ठी  पी  सी  आयोग  सरकार  का



 119  प्रश्नों  के

 वर्तमान  में  इसे  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आई  डी  आर

 ए  से  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  सम्भवतः  उद्योग  एवं
 1951  डी  आर  वर्तमान  में  इसे  निरस्त

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पु]ननिर्माण  बोर्ड  का  सृजन  रूण्ण  औद्योगिक
 कम्पनियों  1985  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत
 किया  गया  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  इस  बात  की  समीक्षा
 की  जा  रही  है  कि  क्‍या  अधिनियम  से  उसे  बनाए  जाने  का  प्रयोजन

 पूरा  हो  गया

 केवल  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  ही  विनिर्माण  की  जाने  वाली  मर्दों  के
 आरक्षण/अनारक्षण  के  मामले  पर  आरक्षण  संबंधी  सलाहकार  समिति  द्वारा
 निरन्तर  जांच  की  जाती  जिसे  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशिष्ट  तौर
 पर  औद्योगिक  एवं  1951  और  हथकरभा

 के  लिए  वस्तुओं  का  1985  के
 प्रावधानों  के  अन्तर्गत  गठित  किया  गया  केवल  लघु  उद्योग

 एवं  हथकरघा  क्षेत्र  में  ही  बनाए  जाने  वाले  उत्पादनों  के  आरक्षण  को

 समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लघु  उद्योग  और  हथकरघा  क्षेत्र  की  इकाइयां  पहले  से  ही  निजी

 क्षेत्र  में  हैं  और  इसलिए  इनके  निजीकरण  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 से  एम  आर  टी  पी  1969  की  समीक्षा
 करने  तथा  एक  आधुनिक  प्रतियोगी  विधि  की  सिफारिश  करने  के  लिए

 एम  आर  टी  पी  सी  के  संबंध  में  एक  उच्चाधिकार  समिति  पहले  से

 हीं  विद्यमान  रूर्ण  औद्योगिक  कम्पनियां

 1985  के  सम्बन्ध  में  भी  समीक्षा  की  जा  रही  जिसके  अन्तर्गत  औद्योगिक

 एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  गठित  किया  गया  चूंकि  इन  संगठनों

 से  संबंधित  मामलों  को  देखने  के  लिए  एक  तन्त्र  पहले  ही  विद्यमान

 उनके  लिए  एक  अलग  निकाष  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भारत-आस्ट्रेशिया  संबंध

 5745.  श्री  आनन्दराब  विठेमा  क्या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  24  2000  के

 में  भारत  से  बेहतर  रिश्तों  का  इच्छुक  है  आस्ट्रेलिया  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  इस  विषय  में  उल्लिखित  तथा  कया  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिकिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार

 आस्ट्रेलिया  के  विदेश  मंत्री  एलेक्जैंडर  डाउनर  21-24

 2000  तक  भारत  की  यात्रा  पर  श्री  डाठगर  ने

 3३  2000  लिखित  उत्तर  120

 प्रधान  विदेश  मंत्री  तथा  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  से  मुलाकात
 वह  विदेश  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  के  प्रधान  सचिव  से  भी

 बहुत  से  द्विपक्षीय  एवं  बहुपक्षीय  मसलों  पर  चर्चा

 23  2000  को  आस्ट्रेलिया  के  विदेश  मंत्री  के  साथ

 गहन  वार्ता  दोनों  देश  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  हमारे

 संबंधों  पर  अप्रसार  के  एक  ही  मसले  का  असर  नहीं  पड़ना  चाहिए
 तथा  1998  में  पोखरण  परीक्षणों  के  पश्चात्‌  भंग  हुए  सुरक्षा  संबंधों

 को  शुरू  करना  श्री  मुरासोली  मारन  के  साथ  श्री

 डाउनर  ने  और  उद्योग  संबंधी  मसलों  पर  चर्चा

 सरदार  सरोवर  परियोजना  को

 ओइसीौएफ  से  सहायता

 5746.  श्री  अन्द्रेश  क्‍या  जल  संसाधन्‌  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 कया  ओइसीएफ  से  सहायता  की  अनुपलब्धाता  के  कारण

 सरदार  सरोवर  परियोजना  के  नदी  तल  बिजलीघर  के  लिए  टर्बो-जेनरेटिंग

 सेटों  की  खरीदारी  में  देरी  हुई

 क्या  गुजरात  सरकार  और  सरदार  सरोवर  परियोजना  से

 लाभान्वित  अन्य  राज्य  जापान  से  टर्बो  जैनरेटिंग  सेटों  के  आयात  के

 लिए  आइसीएफ  से  सहायता  के  चदले  अतिरिक्त  सहायता  का  आग्रह

 करते  रहे  और

 क्‍या  सरदार  सरोवर  परियोजना  नदी  तल  बिजलीघर  को

 अविलंब  चालू  किए  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 द्वारा  किसी  अतिरिक्त  सहायता  को  मंजूरी  प्रदान  की

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 और

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  परियोजना

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्य  सरकारों  का  संयुक्त  उद्यम

 टर्बो  जेनेरेटिंग  सेटों  के  आयात  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  टर्बो  जेनेरेटर  सेटों  की

 खरीद  इस  परियोजना  का  एक  हिस्सा  है  और  इसके  लिए  भुगतान  संबंधित

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  राज्य  योजना  से  किया  जाना  राज्य  योजना

 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  गाडगिल  फार्मूला  के  फ्रेमवर्क  के  अंतर्गत

 प्रदान  की  जाती  है  और  किसी  विशिष्ट  परियोजना  से  संबद्ध  नहीं

 टब्बों  जेनेरेटिंग  सेटों  की  खरीद  मैसर्स  सुमितोमो  कारपोरेशन  लिमिटेड

 जापान  के  माध्यम  से  की  जा  रही  है  जिन्होंने  आपूर्तिकर्ता-क्रेडिट  की

 सुविधा  दी

 लघु  औणार  कक्ष  और  प्रशिक्षण  केन्

 फ्प  कर  कि



 21.  प्रश्मों  के

 क्या  केन्द्र  सरकार  देश  क॑  विभिन  राज्यों  में  लघु  औजार

 कक्ष  और  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  योजना

 चला  रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  अब  तक

 कित-किन  स्थानों  पर  राज्यवार  इन  लघु-औजार  कक्षों  और  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  को  स्थापित  किया  गया

 क्‍या  केद्ध  सरकार  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  लघु  औजार  कक्ष

 और  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  मध्यप्रदेश  के

 विशाल  क्षेत्रफल  को  देखते  हुए  रायपुर  और  भोपाल

 में  लघु  औजार  कक्ष  और  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  बारे
 में  अनुमति  देने  का  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पैंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्थरा  :  और  अभी  किसी  योजना
 को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 अध्यप्रदेश
 अध्यप्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  ,  रायपुर  और  भोपाल

 में  मिनी-टूल  रूमों  की  स्थापना  हेतु  प्रस्ताव  भेजे

 और  उपरोक्त  एवं  के  उत्तर  के  मदेनजर
 प्रश्न  ही  नहीं

 लबु  क्षेत्र  के  लिए  धनराशि

 5748.  श्री  सदाशिवराव  दादौबा  क्या  लथु  कृषि
 और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  लघु  क्षेत्र  के  सहायतार्थ  2500

 करोड़  रू  के  कोष  की  घोषणा  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  हस  क्षेत्र  में  विदेशों  से विशपोषण  पर  भी  विचार
 कर  रही  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिकिया

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  द्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्शा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री
 बसुन्धरा  :  से  अति  लघु  क्षेत्र  के लिए  ऋण  गारंटी

 |  योजना  की  सरकार  के  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन
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 यूरेनियम  का  दोहन

 5749.  श्री  एफ»  गुलाम  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  मेघालय  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  यूरेनियम
 का  दोहन  करने  वाले  एक  गिरोह  का  भण्डाफोड  किया

 पिछले  तीन  वर्षो  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  गैर  कानूनी
 स्वामित्व  और  तस्करी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया

 और

 क्षेत्र  में  यूरेनियम  के  दोहन  के  संबंध  में  नियंत्रक  प्राधिकरण
 कौन  सा  है  और  उक्त  मामले  में  अनधिकृत  सौदेबाजी  के  विरुद्ध  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्णा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  1994  में  मेघालय  राज्य  की  पुलिस
 ने  सोडियम  डाई-यूरेमेट  के  अवैध  कब्जै  के  एक  मामले  का  पता  लगाया

 जांच  के  पुलिस  ने  अभियुक्त  के  खिलाफ  दो  आरोप-पत्र
 संबद्ध  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालयों  में  दर्ज  कराए

 पिछले  तीन  वर्षों  (1997,  1998  तथा  1999)  के
 मेघालय  अथवा  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  ऐसा  कोई  मामला  सरकार
 ऊर्जा  के  ध्यान  में  नहीं  लाया

 यूरेनियम  के  दोहन  के  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  निर्देशित

 परमाणु  ऊर्जा  1962  की  धारा  14  के  उपबंधों  के  अधीन

 लाइसेंस  की  आवश्यकता  होती  इस  यूरेनियम  कॉरपोरेशेन  ऑफ

 इंडिया  जोकि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  प्रशासनिक
 धीन  केनद्रीय  सरकार  का  एक  सार्वजनिक  उपक्रम  एकमात्र  ऐसा
 संगठन  है  जो  यूरेनियम  अयस्कों  के  और  उनसे  प्राकृतिक  यूरेनियम
 के  उत्पादन/दोहन  के  काम  में  लगा  हुआ  इस  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 में  यूरेनियम  का  कोई  खनन/दोहन  नहीं  किया  जा  रहा

 बाल  गृह

 5250.  श्री  प्रभात  सामन्तराय  :  क्‍या  सामाजिक  न्याय  और
 अधिकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनेक  गैर  सरकारी  संगठन  दिल्‍ली  में  और  देश  में
 अन्य  स्थानों  में  अवैध  बाल  गृह  चला  रहे

 यदि  तो  इस  संबंध  मे  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  मै  गैर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  इन
 अवैध  बाल  गृहों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री

 मेनका
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रखी
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 उर्वरा  शक्ति  में  गिरावट

 5751.  श्री  प्रसाद  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधानों  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  रासायनिक
 उर्वरकों  का'ठपयोग  करने  की  वजह  से  भूमि  की  उर्वरा  शक्ति  दिन-प्रतिदिन
 घट  रही

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  सरकार  द्ठारा
 क्या  कदम  उठाए  जाने  की  संभावना

 कया  सरकार  का  विचार  रासायनिक  उर्वरकों  के  स्थान
 पर  परम्परागत  भारतीय  कम्पोस्ट  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  का
 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कम्पोस्ट  के  उपयोग  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  क्‍या  कारगर  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रौ  हुक्मदेव  नारायण
 और  इस  प्रकार  का  कोई  वैज्ञानिक  प्रमाण  नहीं  है  कि  रासायनिक
 उर्वरकों  का  उपयोग  करने  की  वजह  से  भूमि  की  उर्वरकता  घटी
 फसल  उत्पादकता  को  बरकरार  रखने  के  लिए  पौध  पोषक  तत्थों  के
 अकार्बनिक  तथा  कार्बनिक  स्लोतों  दोनों  का  उपयोग  करके  समेकित  पोषण
 प्रबन्ध  की  सिफारिश  की  गईं

 और  लक्षित  उत्पादन  स्तरों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 अपग्रपंक्ति  प्रदर्शन  कार्यकर्मों  के जरिए  रासायनिक  उर्वरकों  तथा  कार्मनिकों

 के  संयुक्त  उपयोग  का  समर्थन  किया  जा  रहा

 ]

 पाकिस्तानी  खेलों  में  बंद  कैदियों  के
 साथ  अमानवीय  व्यवहार

 5752.  श्री  मोहन  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  साथ
 पाकिस्तानी  जेलों  में  बंद  भारतीय  कैदियों  के  साथ  अमानवीय  व्यवह्र
 करने  संबंधी  मामले  को  उठाया  और

 यदि  तो  इस  पर  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  कौ
 कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  रुमार
 फाकिस्तान  की  जेलों  में  कैद  भारतीय  बंदियों  ने  सरकार  से  थुरे  बर्ताव
 तथा  मौशिक  सुविधाओं  कौ  कमी  कौ  शिकायत  की  सरकार  ने

 इस्लामाबाद  स्थित  भारतीय  ठच्यायोग  के  माध्यम  से  कॉसली  पहुंच  के

 समय  इन  शिकायतों  को  सक्षम  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  के  स्राथ  उठाया

 है  तथा  यह  मांग  की  कि  इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक
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 उपचारात्मक  कदम  उठाए  अभी  तक  पाकिस्तानी  जेलों
 में  भारतीय  बंदियों  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  देखा  गया  पाकिस्तान
 के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  के  मामले  में  अपनी  सामान्य  नीति  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  सरकार  ने  यह  मामला  केवल  ट्विपक्षीय  माध्यमों  से  ही
 उठाया  है  न  कि  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसी  के  माध्यम

 प्रश्न  नहीं

 सेंटर  फोर  डैबलपमेँट  ऑफ

 एडवांस  कम्प्यूटराइजिंग
 '

 5753.  श्री  धावरचन्द  क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  क् ~

 क्या  सी-डैक  नामक  सॉफ्टवेयर  संस्थान  ने  देश  में  कम्प्यूटर
 के  माध्यम  से  हिन्दी  शिक्षण  के  लिए  एक  नई  तकनीक  विकसित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  मंत्रालय  ने  यह  सॉफ्टवेयर  विकसित  किया

 इस  सॉफ्टवेयर  के  माध्यम  से  कितनी  भाषाओं  का  शिक्षण
 किया

 (2)  क्‍या  सरकार  अथवा  किसी  निजी  कम्पनी  द्वारा  इस  सॉफ्टवेयर
 को  विकसित  किया  और

 उक्त  सॉफ्टवेयर  आम  लोगों  के  प्रयोग  के  लिए  कब  तक

 बाजार  में  उपलब्ध  हो

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 पुणे  स्थित  उन्नत  अभिकलन  विकास  केन्द्र  नामक  सूचना

 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  की  एक  स्वायत्त  वैज्ञानिक  संस्था  ने  कम्प्यूटर  का

 प्रयोग  करके  स्व-अध्ययन  के  लिए  लीला-कृत्रिम  बुद्धि  के  माध्यम  से

 भारतीय  भाषाओं  का  अध्ययन-नामक  बा  सॉफ्टवेयर  का  विकास  किया

 सॉफ्टवेयर  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 उपर्युक्त  सॉफ्टवेयर  का  विकास  राजभाषा  गृह  मंत्रालय

 द्वारा  प्रायोजित  परियोजना  के  अन्तर्गत  किया

 इस  समय  यह  सॉफ्टवेयर  केवल  हिन्दी  भाषा  के  लिए

 (32)  और  लीला-हिन्दी  प्रबोध  सॉफ्टवेयर  का  विकास  सी

 डैक  द्वारा  पहले  ही  कर  लिया  गया  है  1999  में
 राजभाषा  हिन्दी  स्वर्ण  जयन्ती  समारोह  के  अवसर  पर  इसका  प्रमोचन
 किया  इस  सॉफ्टवेयर  पैकेज  का  अब  विपणन  किया  जा  रहा

 उम्रत  स्‍तर  के  अधिगम  पैकेजों  प्रवीण  तथा  पर  कार्य

 चल  रहा
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 विवरण

 लीला-कृत्रिम  बुद्धि  के  माध्यम  से  भारतीय
 भाषाओं  का  अध्ययन

 लीला  भारतीय  भाषाओं  के  अध्ययन  के  लिए  मल्टीमीडिया

 आधारित  एक  बुद्धिपरक  स्व-अध्यापन  सॉफ्टवेयर  पैकेज  हिन्दी  के

 पहले  चरण  के  स्व-अध्ययन  के  लिए  लीला-प्रबोध  विंडोज  तथा  डॉस

 परिवेश  में  कार्य  करता  इसमें  वाक  हइंटरफेस  जैसे  प्रयोक्ता  द्वारा  आसानी

 से  उपयोग  की  जाने  वाली  विशेषताएं  हैं  जिससे  प्रयोक्ता  हिन्दी
 वाक्य  अथवा  शब्दों  के  मानक  उच्चरण  तथा  स्वर-शैली  सुन  सकता

 बेहतर  बोधगम्यता  के  लिए  प्रत्येक  वर्णनात्मक  पाठ  के  साथ  वीडियो

 क्लिप  भी  दिए  गए  प्रयोक्ता  अपनी  ध्वनि  भी  रिकार्ड  कर  सकता

 है  और  पैकेज  में  रिकार्ड  की  गई  मानक  ध्वनि  से  उसका  मिलान  कर
 सकता  इस  पैकेज  का  प्रयोग  व्यक्तिगत  सतर  पर  अथवा  विशिष्ट

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  सामूहिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता

 इस  सॉफ्टवेयर  पैकेज  में  निम्नलिखित  अलग-अलग  मॉड्यूल

 »  वर्ण  -  पठन  तथा  शब्द  निर्माण

 *»  शब्द  संग्रह  -  सामान्य  रूप  से  प्रयोग  में  लाए  जाने
 वाले  शब्द  तथा  विभिन्न  विभागें/मंत्रालयों
 में  नाम  तथा  पदनाम

 -  नए  शब्दों  के  अभ्यास  के

 साथ  वर्णनात्मक  पाठ  का  अध्ययन
 तथा  स्व-मूल्यांकन  परीक्षण

 »  ऑन-लाइन  शब्दकोश  -  शब्दों  का  अर्थ  तथा  व्याकरण  की
 श्रेणी

 इस  सॉफ्टवेयर  की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  है  :

 -  .  नियंत्रित  एवं  श्रेणीबद्ध  पाठ

 -  देवनागरी  लिपि  पढ़ने  तथा  लिखने  की  सुविधा

 -  वाक  इंटरफेस

 -  वाक  रिकार्ड  एवं  मिलान  सुविधा

 -  वर्णनात्मक  पार्ओठे  के  साथ  वीडियो  क्लिप

 -  सामान्य  रूप  से  प्रयुक्त  शब्दी  के  शब्द-संग्रह

 -  ऑन-लाइन  हिन्दी-अंग्रेजी  शब्दकोश

 -  प्रत्येक  पाठ  के  लिए  व्याकरणात्मक  टिप्पणी

 -  व्यापक  परस्पर-सक्रिय  अभ्यास

 -  स्व-मूल्यांकन  एवं  अंक  प्रदान  करना

 -..  भारतीय  आदतों  तथा  महत्वपूर्ण  स्थानों

 से  संबंधित  प्रतीक-चिह्न  एवं
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 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों
 के  विरुद्ध  जांच

 5754.  कुंवर  सर्वराज  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संगठन  ने  अपने  कैडर  के
 भ्रष्ट  अधिकारियों  की  सूची  सरकार  को  भेजी

 े यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  जांच
 करवा  कर  ऐसे  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  करने

 का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्री  जाने  वाली  जांच  के  स्तर
 और  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राण्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  उत्तर
 संवर्ग  के  अधिकारियों  के  नाम  के  एक
 दल  ने  उपर्युक्त  संवर्ग  के  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अपमे  द्वारा  पहचाने
 गए  तीन  सर्वाधिक  भ्रष्ट  अधिकारियों  की  एक  सूची  राज्य-सरकार  को

 प्रस्तुत  की

 और  अखिल  भारतीय  सेवाएं  और

 1969  के  राज्य  सरकारों  के  अधीन  अखिल
 भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  द्वारा  किसी  राण्य-सरकार  के  अधीन
 कार्यरत  रहने  के  दौरान  किए  गए  किसी  कदाचारपूर्ण  कृत्य  के
 संबंधित  राज्य  की  सरकार  ही  उनके  विरूद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  आरंभ
 करने  में  सक्षम  अनुशासनिक  प्राधिकारी  होती  इस  अखिल
 भारतीय  सेवाओं  की  योजना  के  राज्य-संबर्गों  के
 संबंधित  राज्य-सरकार  के  प्रति  जवाबदेह  होते  हैं  और  उनके  किसी  कदाचार
 की  जांच-पडताल  करने  के  आवश्यक  कदम  उठाना  और  नियम  के

 अनुसार  उनके  विरूद्ध  आवश्यक  कार्रवाई  करना  उसी  सरकार  का  कार्य
 होता  केन्द्र-सरकार  उन्हीं  मामलों  को  देखती  है  जिनमें  संबंधित

 किसी  अधिकारी  पर  अनिवार्य  सेवानिवृत्ति  अथवा  सेवा
 से  बरखास्तगी  अथवा  पद  से  हटाए  जाने  की  तीन  भारी  शास्तियों  में
 से  कोई  एक  शास्ति  लगाया  जाना  प्रस्तावित  करें  अथवा

 1988  के  तहत  किसी  अधिकारी  के  विरूद्ध  अभियोजन

 मंजूरी

 ]

 राजदूतों  की  तैनाती

 5755.  श्री  पी०  एस»  गढ़वीः
 श्री  केਂ

 डा०  मंदा

 क्या  क्देश  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 राजदूतों  तैनाती  के  लिए  निर्धारण  मानदंड  क्या
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 क्‍या  पड़ोसी  दक्षेस  देशों  में  तैनाती  के
 संबंध  में  धांघली  की  कुछ  घटनाएं  प्रकाश  में  आईं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  पड़ोसी  देशों  में  तैनाती  के  संबंध  में  नियमों  में
 संशोधन  किया  गया  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 विदेशों  में  राजदूतों/हाई  कमिश्नरों  की  नियुक्तियां  कई  मानदण्डों  के
 आधार  पर  तय  की  जाती  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उनकी

 संगत  अनुभव  और  कार्यों  तथा  पद  के  लिए  सामान्य

 उपयुक्तता  शामिल

 प्रश्न  महीं

 विश्व  जल  मंच

 5756.  श्री  माधवराव
 थ्री  सुशील  कुमार

 जसवबंत  सिंह

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  ने  हसल  ही  में  नीदरलैंड  में  हुई  विश्व  जल
 मंच  कौ  दूसरी  बैठक  में  भाग  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 बैठक  में  किल  मुद्यों  पर  चर्चा  की

 बड़े  जांधों  के  स्थानों  से  हटाए  गए  लोगों  के  पुनर्वास  के

 मुद्दे  पर  सरकार  का  क्‍या  दृष्टिकोण  और

 (5)  उपर्युक्त  बैठक  के  क्‍या  परणिम

 जल  संसाधन  मंक़लय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 विश्व  जल  परिषद  ने  गीदरलैंड  की  सरकार  के  सहयोग
 से  द  नौदरलैंड  में  17-22  2000  तक  ट्वितीय  विश्व  जल
 फौरम  बैठक  का  आयोजन  एक  मंत्रालयीय  बैठक  का  भी  21

 एवं  22  2000  को  आयोजन  किया  गया

 द्वितीय  विश्व  जल  फोरम  बैठक  का  समग्र  उद्देश्य  शताब्दी
 से  संबंधित  मुद्दों  पर  नीति-निर्माताओं  तथा  जनता  में  व्यापक
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 स्तर  पर  जागरूकता  पैदा  करना  तथा  परिणामस्वरूप  नीतिगत  उपायों  एवं
 निवेश  को  बढ़ावा  देना

 मंत्रालयीय  सम्मेलन  का  उद्देश्य  एवं  कार्रवाई  की  रूपरेखा
 कार्यान्वत  करने  के  लिए  इस  फोरम  की  जागरूकता  और  वचनबद्धता

 को  ठोस  राजतैतिक  बचनबद्धता  में  बदलना

 इस  मंच  में  जिन  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  उनको  निम्न
 शीर्षों  में  बांध  गया  है  :-

 (1)  क्षेत्रीय  क्षेत्रीय  जल  दृष्टिकोणों  के  आधार  पर
 बने  विश्व  जल  दृष्टिकोण  इस  मंच  पर  प्रस्तुत  किए  गए

 (2)  जल  उपयोग  जल  उपयोग  प्रस्तुतीकरण  का  उपयोग
 करने  वाले  आर्थिक  और  सामाजिक  जीवन  के  निम्न  क्षेत्रों
 पर  आधारित  थे  :-

 (1)  खाद्य  और  ग्रामीण  विकासਂ  के  लिए

 (2)  अन्तर्वेसिन  जल

 (3)  लोगों  के  लिए

 (4)  वर्षा  जल

 (5)  प्रकृति  के  लिए

 (6)  भू

 (7).  राष्ट्रीय  संप्रभुता  और  अन्तर्रष्ट्रीय  जल

 (8)  जल  और

 (9)  जल  अवसंरचना  का  वित्त

 (3)  मुख्य  मुख्य  समूहों  के  अधीन  गैर  सरकारी
 जेन्डर  और  युवा  समूहों  तथा  कंपनियों  जैसे  गैर-सरकारी
 संगठनों  को  स्थान  दिया

 (4)  विशेष  प्रस्तुतीकरणों  की  इस  श्रेणी  में  जल  से
 संबंधित  निम्नलिखित  सामान्य  विचारों  का  समावेश
 था  :-

 (1)  जल  और

 (2)  जल  और  शहरी

 (3)  जल  और

 (4)  जल  ठपषयोग

 (5)  जल  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 (6)  जल  माडलिंग  की  सामाजिक-राजनीतिक

 (7)  जल  और
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 (8)  जल  और  डल्टा

 (9)  जल  और

 (10)  जल  और

 (11)  जल  और

 (12)  जल  और  वृहद  बांध

 (13)  जल  और  राष्ट्रीय

 *  (14)  जल  और  स्वदेशी

 भारत  सरकार  का  यह  विचार  था  कि  बड़े  बांध  स्थलों

 के  विस्थापितों  को  उपयुक्त  पुनर्स्थापना  और  पुनर्वास  पैकेज  दिया  जाना

 चाहिए  ताकि  पुनर्वास  और  पुनर्स्थापना  स्थलों  पर  उनका  जीवन  स्तर

 जलमग्नता  वाले  क्षेत्र  से  बेहतर

 (2)  उपरोक्त  सम्मेलन  के  परिणामस्वरूप  शताब्दी  में  जल

 सुरक्षा  संबंधी  हेग  कौ  अनुसचिवीय  उदघोषणाਂ  की  गई  जिसमें  जल

 सुरक्षा  प्राप्त  करने  में  निम्न  सामने  आने  वाली  चुनौतियां  संक्षेप  में  इस
 प्रकार  हैं  :-

 (1)  जल  प्रबंधन  की  सहभागी  प्रक्रिया  अपनाकर  जल  एवं  सकाई
 व्यवस्था  की  मूलभूत  आवश्यकता  को  पूरा

 (2)  अधिक  गतिशील  एवं  उपयोगी  ढंग  से  विशेषकर  गरीब

 एवं  कमजोर  लोगों  को  खाद्य  आपूर्ति  सुनिश्चित  करना  और

 खाद्य  उत्पादन  के  वास्‍्ते  जल  का  और  अधिक  न्याय  संगत

 (3)  दीर्घधकालीन  जल  संसाधन  प्रबंधन  द्वारा  पर्यावरणीय  व्यवस्था

 .  को  सुरक्षित

 (4)  जल  संसाधनों  की

 (5)  प्रदूषण  एवं  अन्य  जल  संबंधी  आपदाओं  से

 सुरक्षा  प्रदान

 (6)  जल  का  प्रबंधन  ऐसा  किया  जाए  कि  उससे  उसके
 प्रयोगकर्ताओं  के  पर्यावरणीय  एवं

 सांस्कृतिक  मूल्य  प्रतिबिम्बित

 (7)  बेहतर  शासन  सुनिश्चित  करना  ताकि  जल  संसाधन  के

 प्रबंधन  में  दावा  धारकों  के  हित  एवं  लोगों  की  भागीदारी

 शामिल  की  जा

 (8)  ताजा  जल  संसाधनों  की  अवस्था  और  संबंधित  पर्यावरणीय

 ,  तंत्र  के  आवधिक  पुनः  आकलन  के  लिए  यू०  एन०  प्रणाली

 की  सहायता  लेना  और  कार्यसूची  2)  की  समग्र  मानीटर्रिंग

 के  एक  भाग  के  रुप  में  अर्द्धवार्षक  विश्व  जल  विकास

 रिपोर्ट  में  सूचना
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 उर्वरकों  पर  राजसहायता

 5757.  श्री  नरेश  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  10  2000  के  इंडियन
 एक्सप्रैसਂ  में  रिसीव  जस्ट  हाफ  ऑफ  फर्टिलाइजर  सब्सिडीਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचारों  के  तथ्य  क्‍या
 और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  भी०  बौ०्  के०  सत्यनारायण

 और  उक्त  समाचार  एक  अर्थशास्त्री  द्वारा  किए  गए
 अध्ययन  से  संबंधित  है  जिसमें  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  यूरिया
 पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  का  लाभ  किसानों  तथा  उद्योग  के  बीच

 बराबर-बंट  जाता  यह  निष्कर्ष  बहुत  सी  उन  परिकल्पनाओं  पर

 आधारित  जो  या  तो  अब  परिवर्तित  हो  गई  हैं  अथवा  अब  मान्य

 नहीं  यूरिया  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  प्रतिधारण  मूल्य  तथा
 अधिकतम  खुदरा  जो  सरकार  सांविधिक  तौर,पर  अधिसूचित  करती

 के  बीच  का  अन्तर  होती  अतः  राजसहायता  का  लाभ  किसानों
 को  मिलता  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  मान्य  राजसहायता  कुछ  यूरिया
 विनिर्माता  यूनिटों  की  गोल्ड  प्लेटिंग  क्षमता  की  सीमा  तक  दी  इसका

 मूल्यांकन  उक्त  प्रयोजनार्थ  गठित  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  कराया  गया

 अधिक  लागत  से  उत्पादथ  करने  वाली  यूनियों  से  स्वदेशी  यूरिया
 की  खरीद  देश  में  नाइट्रोजज  की  अधिकतम  आत्मनिर्भरता  के  विचार
 से  की  जा  रही

 भूमिगत  जल

 5758.  श्री  अधीर
 श्री  सदाशिव  राव  दादोबा
 श्री  चन्द्र  भूषण
 श्रीमती  श्यामा
 श्री  हरिभाई
 श्री  हरीभाऊ  शंकर

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  राज्यों
 में  भूमिगत  जल  स्तर  संवर्द्धन  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 क्या  सी०  जी०  डब्ल्यू०  ए०  ने  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  कोई
 गहन  अध्ययन  किया
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 क्या  सरकार  ने  शस्त्रागार  प्रदूषण  से  बुरी  तरह  प्रभावित  क्षेत्रों
 में  अध्ययन  कराने  हेतु  राज्य  सरकारों  के  लिए  कोई  निधि  नियत  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 केन्द्र  सरकार  को  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  में  राज्यों  को  सहायता

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  तैयार  करने  के  वास्ते

 पृष्ठभूमि  सामग्री  के  रूप  में  कुछ  राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इस  स्कीम  पर  अभी  परामर्श  चल  रहा

 और  केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  ने  विगत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  हिमाचल  जम्मू  व
 मध्य  उत्तर  पश्चिम
 बंगाल  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़
 के  कुछ  भागों  में  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  संबंधी  अध्ययन  किए

 प्रयोगों  से यह  पता  चला  है  कि  महाराष्ट्र  क ेजलगांव  और  अमरावती
 जिलों  में  भूजल  स्तर  में  0.5  से  10  मीटर  कनरटिक  में  5  से
 10  मीटर  तक  और  दिल्लो  में  4  मीटर  की  वृद्धि  हुई  चंडीगढ़
 में  छत  पर  2427  घन  मीटर  वर्षा  जल  का  संचयन  किया  गया

 (25)

 पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  जिले  के  स्वरूप  नगर  और
 शायघाट  ब्ला्कों  के  आरसेनिक  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कृत्रिम  पुनर्भरण
 अध्ययनों  के  लिए  38.78  लाख  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई

 क्षेत्रीय  पुनर्वास  केन्द्र

 5759.  श्री  सुरैश  रामराव  कया  सामाजिक  न्याय  और
 अधिकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रीढ़  सम्बंधी  चोट  और  अस्थि  रोग

 सम्बंधी  अशक्तताओं  के  लिए  चार  क्षेत्रीय  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  करने
 का

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  केन्द्र  किन-किन
 स्थानों  पर  स्थापित  किए  जा  रहे  और

 महाराष्ट्र  के  मराठवाड्धा  में  ऐसा  एक  केन्द्र  स्थापित  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/डठए  जाने  का  प्रस्ताव

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री
 भेगनका  से  ये  केन्द्र  पुनर्वास  सेचाओं  पर
 बल  देने  के  साथ  मूल-भूत  प्रबंधन  तथा  मेरूदंड  क्षतिग्रस्त  व्यक्तियों
 के  देखभाल  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  केन्द्रों  की  स्थापना  एक
 केन्द्रीय  रूप  से  प्रयोजित  योजना  के  रूप  में  90:10  के  राण्य
 के  अनुपात  के  साथ  की  ये  केन्द्र  राज्य  सरकारों

 ट्वारा  पहचान  की  गई  एजेंसी  के  माध्यम  से  चलाए  उत्तर
 मध्य  पंजाब  तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  केन्द्रों  को  स्थापित  करना

 प्रस्तावित*  मह्तराष्ट्र  में  ऐसा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
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 औद्योगिक  रूग्णता

 5760.  श्री  ए७  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  मजदूर  संर्घों  तथा  अन्य  मंत्रालयों  के  साथ
 औद्योगिक  रूण्णता  के  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  चर्चा  कर  रही

 सरकार  ने  किस  सीमा  क्षेत्र-वार  रूग्णता  की  जांच
 की

 क्‍या  सरकार  ने  बीडी  क्षेत्र  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को
 अनदेखा  किया

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 «  बीडी  क्षेत्र  मे ंअधिक  रोजगार  सृजन  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और
 सरकार  ने  10  2000  को  आयोजित  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के

 सत्र  में  औद्योगिक  रूग्णता  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार-विमर्श
 किया  इस  सत्र  के  दौरान  औधोगिक  रूग्णता  से  प्रभावित  भिन्‍न-भिन्‍न

 क्षेत्रों  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 वार्षिक  आधार  पर  आंकड़ों  का  समेकन  और  लघु  उद्योग  और  गैर

 लघु  उद्योगों  में  औद्योगिक  रूग्णता  कौ  जांच  करता  रहा

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  सुँचगा  के  अनुसार
 1989-90  से  बीड़ी  क्षेत्र  रोजगार  में  लगातार  वृद्धि  हुई

 प्रश्न  नहीं

 बोड़ी  क्षेत्र  को  उत्पाद  शुल्क  पर  छूट/रियायत  सिगरेट  निर्माण

 में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  डी०

 इत्यादि  पर  नीति  तैयार  करते  समय  सरकार  बीडी  क्षेत्र  में  रोजगार  में

 वृद्धि  बनाए  रखने  को  सुनिश्चित  करने  क॑  लिए  एक  संतुलित  दृष्टिकोण
 अपनाती  रही

 बीडी  कामगारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी

 5761.  श्रीमती  कैलाशो  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 बीडी  कामगारों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  से  संबंधित  श्रम

 अनुसंधान  संस्थान  के  विशेषज्ञों  द्वारा  किए  अध्ययन  की  स्थिति  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को
 संशोधित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  विधान  को  संसद  में  कब  तक  लाए  जाने
 की  संभावना

 भ्रम  मंऋलब  में  राज्य  मंत्री  मुनि  श्रम

 अनुसंधान  संबंधी  अध्ययनों  को  पूर्ण  करमे एवं  आंकड़े  प्रदान  करने  और



 133  प्रश्नों  के बन

 श्रम  संबंधी  मामलों  में  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  सर्वोच्च  संगठन
 यह  देश  के  विभिन्‍न  भागों  अनुसूचित  गोजगारों  में  न्यूनतम  मजदूरी

 1948  के  कार्यान्वयन  का  विधिवत  मूल्यांकन  अध्ययन  कर
 रहा  बीडी  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  (1990),  महाराष्ट्र  (1991),
 आन्भ्र  प्रदेश  (1995)  और  कर्नाटक  (1997)  में  अध्ययन  हो  चुका

 इन  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  संबंधित  राज्य  सरकोरें

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपयुक्त
 कार्रवाई  कर  रही

 और  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  केन्द्रीय
 मंत्रालयों/विभागों  और  राज्य/संघ  शासित  प्रशासनों  के  परामर्श  से  कतिपय
 संशोधन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  की  प्रक्रिया  पूरी  करने  में  लगी

 इन  पर  अभी  हाल  ही  में  13.4.2000  को  सम्पन्न  हुई  राज्य  श्रम
 सचिवों  की  बैठक  में  चर्चा  हुई  प्रक्रियाओं/अन्तर्ग्रस्त  कदमों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधन  विधेयक  को  संसद  में

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  निश्चित  समय  बतापाना  सम्भव  नहीं

 महिला  कर्मचारियों  का  उत्पीड़न

 5762.  श्री  अन्नासाहेब  एमन्केः
 श्री  दिलौपकुमार  मनसुखलाल

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  मुंबई  स्थित  जापान  के  महावाणिज्य  दूतावास  में  महिला
 कर्मियों  के  उत्पीड़न  की  सूचना  प्राप्त  हुई

 (@)  यदि  तो  इस  संबंध  में  वस्तुस्थिति  क्या  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/प्रस्ताथित

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार

 और  प्रश्न  नहीं

 विवरण
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 तमिलनाडु  में  एफ०पी०  प्रशिक्षण  केन्द्र

 5763.  श्री  ए  कृष्णास्थामी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा
 करेंगे

 देश  में  इस  समय  स्थानवार  विशेषकर  तमिलनाडु
 में  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए

 तमिलनाडु  में  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  गई  ;

 क्‍या  सभी  प्रशिक्षण  केन्द्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे
 और

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  उपयोगिता  का  ज्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 सैयद  शाहनवाज  और  ग्रामीण  इलार्कों  में
 जनशक्ति  के  विकास  संबंधी  स्कीम  को  1992-93  में  लागू  करने  से
 लेकर  अब  तक  इस  विभाग  ट्वारा  1999-2000  तक  325  खाद्य  प्रसंस्करण
 तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  इनमें  से  33  तमिलनाडु
 में

 स्थान  समेत  इन  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 किसी  राज्य  नोडल  एजेंसी  या  किसी  अन्य  निकाय  से  कोई
 विपरीत  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  संबंधी  इस  स्कीम  से
 '  एक  लघु  प्रसंस्करण  यूनिट  को  चलाने  और  उसके  प्रबंधन  का  व्यवहारिक

 अनुभव  मिलता  प्रशिक्षुण  बुक  गुणवत्ता  परीक्षण  और

 उत्पादों  के  विपणन  संबंधी  विभिन्‍न  कार्यों  में  भाग  लेते

 1992-93  से  1999-2000  के  दौरान  केंद्रों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केद्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा
 ॑ै++््प्््::थ::::थक्‍थपभपथ।थ।थ।थ:थ:न्‍धपभाभआा:प::्थप:पथ:प::थ:यययनाऊाय पऊतऊमऔिघफप  तन  ॉनसड  तन  ततनत+ततमतन  मनन  न  नमन

 स्थान

 डिगलीपुर

 जडेचेरला  गांधीनगर

 नगरकुरनूल  महबूबनगर  )

 क्रः  राज्य  का  नाम  सहायता  प्राप्त  खा०

 सं  प्र०  तथा  प्रशिक्षण

 केंद्रों  की  सं०

 2  3

 अंडमान  तथा  मिकोबार  द्वीप  समूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  5

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  त

 4.  असम  25

 जिला  पश्चिमी  सियांग

 उलूबारी
 बगीचा  जगी

 हाडली बेलटौला जि



 135  प्रश्नों  के

 1  2  3

 5.  बिहार  27

 6.  दिल्‍ली  7

 7.  गुजरात  3

 8.  हरियाणा  9

 9.  हिमाचल  प्रदेश  7

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  8

 11.  कर्नाटक  11

 12.  केरल  6

 13.  महाराष्ट्र  17

 14.  मध्य  प्रदेश  5

 15.  मणिपुर  3

 16.  मिजोरम  6

 17.  मेघालय  1

 18.  नागालैंड  2
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 जिला  मजगांव  तापाटौली  सोनापुर
 चमटा  मंगलदोई

 खकपारा  या  जलुकबाडी

 साहिबगंज  लुम्बई
 बारद्वारी  चांदिल  पूर्वी  भांद्रा

 लोहरडगा  ),  चक्रधरपुर  पश्चिमी  आसनसोल

 नापुर  रोड  रामगढ़  कैंट  सुतिहार-मवादा
 जे  आरा  का  जयप्रकाश  नगर  तिताउथर

 रघुनाथपुर  का  सिरीधरनगर  बख्तियारपुर
 नायाटोला  गुलजारबाग  (जि>०  बेहाट

 दिल्ली  बुराडी  का  उत्तरी  fe),  हस्तसाल  बपरौला

 पडपडगंज  कझावला  (७  लाडपुर
 ऊ

 बरदोलाई

 मुरथल  ताडरू

 भुवनेश्वरी  फारूखनगर

 कतरैल  कल्पा  फागु  शिमला  सुबापू

 उदयपुर

 प»  उद्यवाला

 शालीमार

 हलकोटी  गोनीकोप्पल

 मुदीगेरे  आरभावी  बंगलौर  का

 कृषि  विज्ञान  हुदली  बेलगांव

 अल्यूवा  (जि>०  नरीकुनी

 मटूटनूर

 इंदिरानगर  चक्‍कन

 खड़गांव  रोड  बम्बई  विश्वविद्यालय  रत्मागिरिथीया

 पैलेस  रोड  बुधोदा  गुलेबाड़ी
 कंधार  कस्तूरबा  बाडी  अष्टविनायक  नगर

 बाभालेश्वर  नंदूरबाद

 जबलपुर

 पोरम्पट  तमई

 लंगलेई

 शिलांग

 कोहिमा
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 19.  उड़ीसा  62  किशोर  नगर  नयागढ़  पोटलमपुर

 पाडालेखमुडी
 बेकाल  नरला  रोड  आश्रमगढ़  सबोलोंग

 डेलांग  जेਂ  एस०

 भापुर  टिगरिआ  ढेअलासाही

 सनकैमारी  देबीशहर  महिमागडी
 देवगांव  बारिकपुर  सनकुमारी
 किशोर  नगर  बालाशाही  (जि>०  जटनी

 ओडेगांव  ,  चांदीपुर  बालीशाही  ,
 कटक  ),  गांधीनगर  प्रधानपाली

 होसंगा  विरासत  नीलगिरि

 वैधकेतनी  अनकोली  बरहमपुर  बोरिदा  कवि

 सूर्यनगर  कान्यू  जमपोशी  सुकिंडा  चिरौली

 बेलापाडा-पटना  रसूलगढ़
 सरिओन  बारीपाडा  छतरपुर

 दयाविहार  कनास  खलारी  बालभद्रप
 डाकघर  बनताला  (जि>०  बालीपटना

 20.  पंजाब  2  चोनीकलां  पटियाला

 21.  राजस्थान  3  उदयपुर

 22.  तमिलनाडु  33  समथुवापुरम  गांव  प्रलानीअप्पानगर

 गोमबुम  वेली  वेलिंगटन

 ओमाचिकुलम  तिरूमुल्लाईबायल  चेंगई  एम>०  जी०

 शिव-गंगल  मुध्यूरामलिंगम  वर्धापलली  वलायाधूर
 उत्ती  आरकोट  अम्बेडकर  जवाहरपुरम  वेल्लूथारेड्ी

 विल्लूपुरम  टी०  तिरूचनगोड्डू
 नल्‍लामनार  कोट्ट्ई  उंडीगल  पलीमडाई  गांव
 के  पास  रामावरम  विक्कीराममंगलम

 ओक्‍्कपट्टी  (जि>०  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय

 कोविलंगुलम  केलमबकम्‌  के०  के०  नगर

 करपगम  कृष्णा  नगरी  धरमपुरी  ),

 नटराजपुरम  थानक्सडिओमबू  राजापल

 राजापलायम

 23.  त़्िपुरा  1  अगरतला

 24.  उत्तर  प्रदेश  67  हरदोई  ,

 पलिया  मधूपुर  इलिया
 चैल  औतारपुर

 दहोलामऊ

 अशोकपुर  फाफामहू  बैरवा

 लाल  गोपालगंज  तनखुईराज
 कालाकांकर  बारी  सिरदौ
 लोचनगंज  गोहनिया  आर्दशनगर

 कापसेथी  कोधिआरा
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 मऊ  आश्रम  बिह्लर  देवकाली

 जमालपुर  देदौर
 साओरा-भरासा  विकासपुरम

 ,  मलीहाबाद  सदरपुर-सादत
 लोरहन  वाराणसी ),  फूलपुर  अमरोहा

 ज्योतिबा  फुले  हल्दिया  लकावली

 भोपरा

 25.  फ  बंगाल  13  बरूईपुर  दाक्षिणी  24  हट्टूबा  ग्राम

 उत्तरी  24  बेलपहाडी  दाक्षिणी  24  परगना

 विवेकानंद  नगर  कलगढ़छिया  दाक्षिणी  24

 सूजापुर  कृष्णानगर

 कुल  325
 निनिशी  निनिनिनिशननिनि  नि  शक

 खाड़ी  के  भारतीय  मिशनों  को  मजबूत  बनाना

 5764.  श्री  के०  फ्रांसिस  क्‍या  विदेश  मंत्री  वह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  अरब  की  खाड़ी  में  भारतीय  मिशर्नों  पर  काम  का

 बोझ  कई  गुना  बढ़  चुका

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  मिशनों  को  सुदृढ़
 करने  हेतु  इन्हें  पर्याप्त  कर्मचारी  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 क्‍या  सरकार  का  धिचार  रियाघ  स्थित  भारतीय  .  दूतावास
 और  जोह्दह  स्थित  कांस्यूलर  कार्यालय  में  काम  के  भारी  बोझ्न  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  दम्माम  में  एक  अतिरिक्‍त  कांस्यूलः  खोलमे  का

 और

 -  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  पिछले  वर्षों  के  दौरान  खाड़ी  में  भारतीय  समुदाय  के  लोगों

 की  संख्या  में  द्विपक्षीय  व्यापार  सेवाओं  में  वृद्धि  तथा  बेहतर  राजनैतिक

 संप्कों  के  कारण  खाड़ी  स्थित  मिशरनों  में  हमारे  कार्य  में  वृद्धि  हुई

 विदेश  स्थित  हमारे  सभी  मिशनों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  की

 सतत  रूप  से  समीक्षा  कौ  जाती  इसका  मूल्यांकन  व्यावसायिक  स्तर

 से  किया  जाता

 और  सठदी  अरब  की  सरकार  ने  अभी  तक  दम्माम
 में  कॉसलावास  खोले  जाने  पर  सहमति  व्यक्त  नहीं  की  तथापि  इस

 क्षेत्र  के  भारतीय  समुदाय  के  लोगों  को  पासपोर्ट  से  संबंधित  और  अन्य

 कॉसली  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  रियाद  स्थित  हमारा  मिशन  प्रत्येक

 सप्ताह  कॉसली  दल  दषम्माम  भेजता

 +पपपप्रणघणक्‍णण»/:ःप-ण/पपप:/भफपपजभमझफप:य/े

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 5765.  श्री  अब्दुल  रशौद  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  में  देश  विशेषकर  जम्मू  और  कश्मीर
 में  कुल  कितनी  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयां

 उन  सरकारी  एजेंसियों/स्वैच्छिक  संगठनों  की  संख्या  कितनी

 है  जिन्हें  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लगाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 की  गई

 क्‍या  जम्मू  और  कश्मीर  के  किसी  जिले  में  स्ाद्य  प्रसंस्करण

 उद्योग  लगाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 सैयद  शाहनवाज  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 जोकि  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्र  में  की  राज्यवार  संख्या

 के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  फिर  भी  उद्योग

 के  वार्षिक  सर्वेक्षण  (1997-98)  के  अनुसार  देश  में  फैकररी  क्षेत्र  में

 खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिट्ों  की  संख्या  31,415  इनमें  से  जम्मू  एवं

 कश्मीर  राज्य  में  8।  यूनिटें

 कृषि  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  जम्मू  एवं  कश्मीर  ने

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  2  खाद्य  प्रसंस्करण  एवं  प्रशिक्षण  केंद्रों  की  स्थापना

 के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  श्रीनगर  में  एक  फल  रस  सांद्रण
 .  संयत्र  की  स्थापना  के  वास्ते  भी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  विभाग  किसी  राज्य  में  स्वयं  किसी  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योग  की  स्थापना  नहीं  वैसे  विभाग  खाद्य  प्रसंस्करण



 410  प्रश्नों  के

 उद्योगों  के  विकास  एवं  वृद्धि  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करता

 सिडबी  का  निष्पादन

 5766.  श्री  अनंत  गुढ्ढे  :  क्‍या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  मानक  निष्यादन  आकनल  मानदंडों  के  अनुसार
 3  2000  को  समाप्त  पिछले  तीन  वर्षों  की  भारतीय  लघु  उद्योग
 विकास  बैंक  की  भूमिका  और  निष्पादन  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  राज्यवार  महाराष्ट्र  और  वर्षवार

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 31  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में कितनी

 लघु  उद्योग  इकाइयों  का  पंजीकरण  किया  इनमें  कितना  रोजगार

 उपलब्ध  कराया  कितना  निवेश  उत्पादन  की  अनुमानित  लागत
 क्या  निर्यात  संबंधी  स्थिति  क्‍या  रूग्ण/बंद  इकाइयों  की  संख्या
 क्या  थी  और  कितनी  पूंजी  इसमें  फंसी  और

 महाराष्ट्र  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  पुनरूद्धार  और  संवर्धन
 में  की  क्‍या  भूमिका  चालू  वर्ष  में  क्या  उपलब्धियां

 रहीं  और  चालू  वर्ष  तथा  अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  क्‍या  कार्य  योजना

 लथु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुख्धरा  :  और  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक

 1989  की  धारा  30(5)  की  शर्तों  के  सिडबी  की
 वार्षिक  रिपोर्ट  और  लेखे  प्रति  वर्ष  सदन  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर
 रखे  जाते  इसके  दोनों  सदनों  के
 पटल  पर  रखे  गए  कागजातों  पर  संसदीय  समिति  की  द्वितीय
 रिपोर्ट  में  मिहित  सिफारिशों  के  अनुसार  भारतीय  लघु  उद्योग
 विकास  बैंक  की  कार्यपद्धति  पर  इसके  उद्देश्यों  एवं  उपलब्धियों  की

 मुख्य  विशेषताओं  की  भी  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखी  जाती
 वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  सिडबी  का  निष्पादन

 निम्नलिखित  है  :-

 पद
 ः

 1997-98

 ः

 स्वीकृतियां  7#84  8,830

 संक्तिरण  6,235

 1922  लिखित  142

 1  2  3

 आय  1,409  1,579

 लाभ  405  450

 निवल  मूल्य  2,029  2,359

 पोर्टफोलियो  आकार  12,862  14,209

 मानक  95.9  .  96.9

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के
 दौरान  सिडबी  सहायता  का  महाराष्ट्र  सहित  राजवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 3।  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  स्थायी

 लघु  पंजीकृत  इकाइयों  की  संख्या  153826  तथा  अस्थायी  रूप  से  पंजीकृत
 इकाइयों  की  संख्या  139665  स्थायी  पंजीकृत  इकाइयों  में

 21,80,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया  गया  किया  गया

 निवेश  रु  23,116  करोड़  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  1999  तक  रूग्ण  इकाइयों  की  संख्या  13,373
 जिनमें  रुः  510,40  करोड़  का  ऋण  फंसा  हुआ  उत्पादन  नियति
 लागत  के  आंकडे  राज्य-यार  नहीं  रखे  जाते

 लघु  उद्योग  इकाइयों  के  संवर्धन  करने  की  दृष्टि  से  सिडबी

 प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  वित्तपोषण  योजनाओं  के  माध्यम  से  नई  परियोजनाओं
 को  स्थापना  आधुनिकीकरण  और  विद्यमान  हकाहयों  का

 लघु  उद्योग  उत्पादनों  का  विपणन  कार्यक्षम  जीवनक्षम
 रूग्ण  लघु  उद्योग  हकाइयों  का  पुनर्वास  निर्यात  संवर्धन  आदि
 के  लिए  लघु  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता  देता  सिडबी  ने  31
 1999  तक  पी  एच  आईज  को  पुनर्वित  पुनर्वास  द्वारा  1185  रूग्ण  इकाइयों
 को  रुः  58.33  करोड़  और  रू०  29.98  करोड  स्वीकृत  एवं
 संवितरित  सिडबी  द्वारा  महाराष्ट्र  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 मिम्नलिखित  है  :-

 ह

 रुपये

 वर्ष  स्वीकृतियां

 6  on  708.49

 1996-97  144.08  708.49

 1997-98  849.77  827.82

 849.77  827.82

 कार्यान्वित  किए  शा  रहे  सभी  संवर्ध  गात्मक  और  विकास  संबंधी

 क्रियाकलाप  समय-समय  पर  निष्पादन  और  आवश्यकताओं  के  आधार  पर
 समौक्षा  किए  जाने  की  शर्त  के  अधीन  अगले  पांच  वर्षों  में  भी  चालू
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 लिखित  उार॒  mag

 विवरण  ,

 सिडबी  द्वारा  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृत  एवं  संवितरित  राज्यवार  सहायता

 (  करोड

 राज्य  1996-97
 1997-98

 1998-99

 स्वीकृत  स्वौकृल  संविनरण  स्वीकृत  संबिहरण

 त  2
 3.  4  $  6  7

 (९)  पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार  92.93  78.38  105.69  97.69  95.86  78.72

 उड़ीसा  100.29  67.08  159.78  24.06  169.47  116.54

 सिक्किम  2-57  2-55  २-04  2.01  6.58  6-14

 ०  बंगाल  196.47  165.29  309.22  219.09  314.58  208.66

 अंडमान  निकोबार  0.0  0.0  0.0  0.0  0.08  0.08

 उप  योग  392.26  313.30  576.73  442.85  586.57  410.14

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 अरुणाचल  प्रदेश  0.83  0.91  1.48  1.67  1.49  1.47

 आसाम  10.10  6.86  17.34  10.06  8.19  9.65

 मणिपुर  2-12  2.09  2.53  2.42  3.69  0.68

 मेघालय  8.64  4.36  5.0  6-56  5.0  2.94

 मिजोरम  094  0.93  07  0०7  0.98  0.98

 नागालैंड  1-42  1.24  1.54  1.52  1.46  1.42

 भ़िपुरा  4.82  4.78  4.07  3-83  .  3.99  3.90

 ठप  योग  28.87  21.17  32.66  26-76  24-87  20.94

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  452-88  302.89  472.05  288.39  378.09  324.70

 हिमाचल  प्रदेश  36.10  29.55  -  54-48  34.05  40.74  40.74

 जम्मू  एवं  काश्मीर  10.88  9.92  16-83  12.90  20.20  16.84

 पंजाब  190.08  129.95  218.84  176.74  237.99  153.97

 राजस्थान  190.15  146.58  315.62  225.49  192.03  161.59

 उत्तरप्रदेश  455-41  319.75  525.43  375.18  293.19  292.12

 चंडीगढ़  9.18  5.35  8.81  5.12  4-62  2.66

 दिल्ली  395.27  253.23  526.37  289.86  186.53  190.37

 उप  योग  1729.95  1197.22  2138.43  1407.73  1353.39  1182.99
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 १*ै$ै$७  “७/्बद६३ः  शेप  बऋ॒॑ःःः

 6  i

 परिचमी  क्षेत्र

 गोवा  85.33  41.62  107.51  89.64  111.44  97.95

 गुजरात  624.52  अरया  816-82  589.75  679-46  423.03

 मध्यप्रदेश  169.53  136.86  193.90  154.24  243-37  194.14

 महाराष्ट्र  1144.08  708.49  1176.82  835.71  849.77  827.82

 दादर  एवं  नगर  हवेली  6-43  2.03  28.73  20.82  15.74  16-13

 दमन  एवं  ट्वीप  6.33  1.69  4.04  3.80  0.24  073

 उप  योग  2036.22  1263-40  2327.82  1693.96  1900.02  1559.80

 (६)  दक्षिणी  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश  316.81  228.9  ३6270  252-63  174.80  160.68

 कर्नाटक  673-26  552-82  567.11  388.03
 -  468.38  376-82

 केरल  320.99  258.22  391.53  291.10  348.13  205.11

 तमिलनाडु  894.35  689.09  935.81  657.70  535.45  ३64.00

 लक्यट्रीप  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

 पांडिचेरी  12.0  6  8.13  7.33  7.08  4.39

 ठप  ग्ोग

 2217.41

 खशाजा  1735.22  2265-28  1596.79  7533.86  1111.00

 योग  छा  4530.31  ५  7340.92  5168.09  5398-69  4284.87

 फैक्टरीग  60.00  44.00  70.00  59.00  132.00  118.00

 एलओसी  टू  अदर  इन्सीट्च्यूशन्स  0.00  0.00  0.00  0.00  700.00  425.00

 एलओसी  फार  ओटीसीईआई  0.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00
 ऑपरेशन्स

 एनएस  आईं  सी  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 बैन्चर  कैपिटल  टू  इन्सीच्यूशस  7.00  3.34  58.00  7-42  44.50  12-24

 कन्ट्रीब्यूशन  टू  0.00  0.00  0.00  0.00  400००
 0.00

 एनएफएसआईटी

 असिस्टेंट  अंडर  पी  एंड  13.61  6-79  15.24  6.19  23-65  9.39

 एलटीएच  टू  बैकर्स  0.00  0.00  0.00  0.00  2541.00  1435.67

 एलओसी  टू  आरटीडीएम  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 कूल  6485.32  4584.69  7484.16  5240.70 रुल  68532  4586  _  74806  _  54070
 87984

 _
 62857
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 उप-लेखा  कार्यालय

 5767.  श्री  पी०्डी०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भारत  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  पेंशन  के  लेखा  कार्यालय

 का  ब्यौरा  कया  है  और  वे  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  भविष्य
 निधि  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  जमा  करते

 क्या  सरकार  की  योजना  देश  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और
 भविष्य  निधि  के  लिए  और  उप-लेखा  कार्यालय  शुरू  करने  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  और  राज्य-वार  ब्यौरा
 और  ,

 तमिलनाडु  स्थित  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  पी०  एफ०  के

 क्षेत्रीय  कार्यालय  की  संख्या  कितनी  है  और  राज्य  में  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  और  पी०  एफ»  के  विभिन्‍न  लेखा  कार्यालय  और  उप-लेखा  कार्यालायों
 के  माध्यम  से  कितनी  आय  सृजित  की  गई  तथा  राज्य  में  इल  कार्यालयों
 में  प्रत्येक  में  अंशदाताओं  की  संख्या  कितनी

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  इस  समय

 देश  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  17  66  उप-क्षेत्रीय
 और  20  उप-लेखा  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  1998-99  के  दौरान
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  के  अन्तर्गत

 भुगतेय  योगदानों  के  रूप  में  क०  भ०  नि०  संगठन  को  7795.54  करोड़
 रू  प्राप्त  हुए

 और  गंगटोफ  में  सिक्किम  में  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  संगठन  का  एक  ठप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 तमिलनाडु  में  क०  भ०  नि०  कार्याला्यों  और  अंशदाताओं  की
 संख्या  की  स्थिति  कार्यालयवार  निम्नानुसार  है  :-

 न
 कार्यालय  का  नाम  अंशदाताओं  की  संख्या

 हु  क्षेत्रीय  चेन्नई  10,91  367

 उप-क्षेत्रीय  कोयम्बटूर  3,78,576

 उप-दक्षेत्रीय  मदुराई  4,05,315

 क्षेत्रीय  त्रिची  2,60,837  ॥॒

 क्षेत्रीय  तिरूनेलवेली  5,25,044

 क्षेत्रीय  सलेम  2,19,809

 क्षेत्रीय  वेल्लूर  1,99,974

 उप-लेखा  अम्बेटूर  2,25,958

 उप-लेखा  तम्बराम  2,/68,443

 शादु  तथा तथा  में  प्रशासनिक  राजस्व  में  आय  के  रूप

 में  36.24  करोड़  रू  की  वसूली  की  गई
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 पैस्ट  प्रबंधन  केन्द्र

 5768.  श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि ११९  ip;

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  केन्द्रीय  समन्यित  पेस्ट  प्रबंधन  केन्द्र

 इन  केन्द्रों  की  गतिविधियां  क्‍या

 क्या  इन  केन्द्रों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  हेतु  सरकार
 की  कोई  निगरानी  व्यवस्था

 *  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  देश  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  ऐसे
 और  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण

 21  राज्यों  तथा  एक  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  26  केन्द्रीय

 एकीकृत  कोट  प्रबंध  केन्द्र  इनकी  स्थिति  का  राज्यवार  ब्यौरा  विवरण
 के  रूप  में  संलग्न

 उक्त  केन्द्र  पूर्व  चेतावनी  हेतु  मानीटरन  एवं  फसल

 कीयें  के  जैविकीय  नियंत्रण  एवं  विस्तार  कर्मचारियों  हेतु  प्रदर्शन  एवं
 प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  तथा  किसानों  के  लिए  फार्मर्स  फील्ड  स्कूलों
 के  माध्यम  से  समेकित  कीट  प्रबंध  को  देने  का  कार्य  करते

 और  सरकार  ने  इन  केन्द्रों  की  गतिविधियों  के  मानीटरन
 के  लिए  एक  प्रणाली  स्थापित  की  इसमें  मासिक  वास्तविक  एवं
 वित्तीय  लक्ष्यों  सहित  वार्षिक  कार्य  योजना  शामिल  सभी  केन्द्रीय

 एकीकृत  कीट  प्रबंध  केन्द्रों  से  मासिक  एवं  वार्षिक  रिपोर्ट

 प्राप्त  होती  है  जिनकी  समीक्षा  की  जाती  पौध  संरक्षण  संबंधी  क्षेत्रीय

 सम्मेलनों  तथा  खरीफ  तथा  रबी  अभियानों  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  सम्मेलनों

 के  दौरान  समेकित  कीट  प्रबंध  संबंधी  प्रगति  एवं  बाधाओं  आदि  पर

 विचार-विमर्श/उनकी  समीक्षा  की  जाती

 एकीकृत  कीट  प्रबंध  केन्द्र  और  अधिक  संख्या  में  स्थापित
 करने  के  संबंध  में  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 केन्द्रीय  एकीकृत  कीट  प्रबंध  केद्रों  की  स्थिति

 क्रन्स  शाज्य/केद  श शासित  प्रदेश

 गए  ब
 मत

 ।..  आख
 2.

 हैदराबाद
 2.  विजयवाड़ा

 2...  असम  3.  गुवाहाटी

 3.  अंडमान  निकोबार  ट्टीप  समृह
 4

 पोर्ट  ब्लैण
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 ।  2  3

 4...  बिहार  5  पटना

 5...  गोवा  6  मड़गांव

 6  गुजरात  7.  बड़ोदा

 7...  हरियाणा  8  फरीदाबाद

 8...  हिमाचल  प्रदेश  9  सोलन

 9...  जम्मू  एवं  कश्मीर  10  जम्यू
 11.  श्रीनगर

 10.  कर्नाटक  12.  बंगलौर

 11...  केरल  13.  एनॉकुलम

 12...  मध्य  प्रदेश  4  इन्दौर
 15  रामपुर

 13.
 '

 महाराष्ट्र  16  नागपुर

 14.  मिजोरम  17  आईजोल

 15.  नागालैंड  18  दिमापुर

 19  भुवनेश्वर

 17.  पंजाब  20  जलंधर

 18...  राजस्थान  21  श्रीगंगानगर

 19.  सिक्किम  22.  गंगटोक

 20...  तमिलनाडु  23.  श्रिचि

 21.  उत्तर  प्रदेश  24  गोरखपुर
 25  लखनऊ

 22...  पश्चिम  बंगाल  26.  बर्दवान
 —

 सूचना  के  क्षेत्र  में  समझौता

 5769.  डॉ  अशोक
 श्री  जाई-एस०  विवेकानन्द  रेड्डी
 श्री  राम  मोहन  गाड़ेः
 श्री  शिवाजी
 श्री  एमन्वीन्वीन्एस«
 श्री  जय
 श्री  आरूएस०
 श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिकः

 क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  सूचना  के  क्षेत्र  में  ट्विपक्षीय  सहयोग

 बढ़ाने  और  ई-कामर्स  और  इंटरनेट  एप्लीकेशंस  में  निवेश  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  अन्य  देशों  के  साथ  समझौते  किए
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 यदि  तो  आज  की  तारीख  के  अनुसार  प्रत्येक  देश  के

 साथ  हस्ताशर  किए  गए/हस्ताक्षग  किए  जाने  वाले  समझौता  ज्ञापनों  का

 व्यौरा  क्‍या

 इन  समझ्ौतों  से  भारत  को  किस  सीमा  तक  लाभ

 क्या  किसी  अन्य  देश  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की

 (2)  क्‍या  सरकार  का  विचार  सूचना  प्रौद्योगिकी  कम्पनियों  के
 लिए  विदेशी  अर्जन  मापदंडों  में  छूट  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 और

 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  द्विपक्षीय  व्यापार  में  क्‍या
 उपलब्धियां  होने  की  संभावना

 *
 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  ने
 मारीशस  तथा  आयरलैंड  की

 सरकारों  के  साथ  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  विभिन्न  क्षेत्र  क ेलिए  समझौता-पत्रों
 पर  हस्ताक्षर  किए  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ई-वाणिज्य  तथा

 इंटरनेट  अनुप्रयोग  शामिल

 इन  समझौता-पत्रों  से  द्विपक्षीय  सहयोग  तथा  हित  के  क्षेत्रों
 में  द्विपक्षीय  व्यापार  में  तेजी  आने  की  संभावना

 सरकार  सभी  संबंधित  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  इस
 मामले  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  '

 ,  इस  संबंध  में  किसी  विशिष्ट  लक्ष्य  की  परिकल्पना  नहीं
 को  गई

 रबी  फसलों  का  उत्पादन

 5770.  श्री  शिवराज  सिंह  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 वर्तमान  रबी  की  फसल  से  कितना  खाद्यान्न  उत्पादन

 हुआ  है  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनुमानतः  कुल  कितना  खाद्यान्न  उत्पादन

 राज्यवार  अनुमानतः  कितना  आबंटन  होगा  तथा  उसकी
 राज्यवार  मांग  कितनी  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  की  मांग  को  पूरा  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाए  गए
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 कृषि  मंतलय  में  राज्य  मंत्री  एस  जी  पी  जी  केन

 सत्यानारायणय  वर्तमान  रबी  फसलों  से  खाद्यान्नों  का  अनुमानित
 तथा  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  खाद्यान्नों  का  अनुमानित  उत्पादन

 निम्नलिखित

 3  2000  लिखित  उत्तर  152

 की  शुरूआत  के  साथ  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
 परिवारों  के  लिए  विभिन्‍न  राण्थों/संघ  राजयों  क्षेत्रों  के  लिए  खाद्यान्नों
 का  आबंटन  इस  तरह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  लक्षित  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  तहत  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
 परिवारों  को  10  कि०  ग्रा०  खाद्यान्न  दिया  जा  1  2000

 _
 मौ

 से  इस  मात्रा  को  10  कि०  ग्रा०  से  दुगुना  कर  20  ग्रा०  प्रति  परिवार

 फसल  रबी  1999-2000  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  टीडीपीएस  के  तहत  गरीबी  रेखा  से  ऊपर

 के  लिए  कुल  के  परिवारों  के  लिए  भी  अस्थायी  आबंटन  किया  जो  पिछले  10
 ---  वषों  के  खाद्यान्नों  के औसत  वार्षिक  उत्थापन  तथा  राज्यों  के  बीपीएल

 चावल  11.36
 88.55  कोटा  के  बीच  भिन्‍नता  के  बराबर  चावल  और  गेहूँ  खाद्यान्नों  के

 गेहूं  20.10  70.00  बीपीएल  और  एपीएल  कोटा  का  विभाजन  राज्य  की  इच्छा  पर  छोड़
 दिया  गया

 मोटे  अनाज  7-24  29.36
 ।  2000  से  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मांग  पर  विचार

 दलहन  8-60
 13-55  करते  हुए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  अतिरिक्त  आबंटन  किया

 कुल  खान  97.30  201.56
 जो  मितव्ययी  मूल्य  पर  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  पर
 निर्भ  करता  अप्रैल  माह  के  लिए  खाद्यान्नों  का  राज्यवार  आबंटन
 विवरण  में

 विवरण

 2000  के  लिए  के  तहत  विभिन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए
 चावल  और  गेहूं  के  आबंटन  से  संबंधित  विवरण

 न

 और  1997  से  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 मी०  टन

 रा  चावल  ्य

 क्र  राज्यसंध  7
 उप

 आओ

 उप

 कुल
 राष्थ  क्षेत्र  योग  रिक्त  एल  योग  रिक्त  खाद्यानल

 त  2
 ३

 3. 3...  4.  5  छा  7  8  9  10  11  12  13

 1  आन्ख्र  प्रदेश  .  75.56  8392.  22948  229.48  0.00  8.00  8.00  रा  8.00.  237.48

 2.  अरुणायल  प्रदेश  1.40  6-86  7.26  7.26  0.14  0.53  0.67  0.67  7.93

 3३.  असम  38.12  25.94...  64.06  64.06...  0.00.  10.30  10.30  10.30  74.36

 4.  बिहार  68.72...  7.92...  76.64  76.64  103.08  11-88  114.96  "414.96  191.60

 5...  दिल्ली  0.0.  13.61  13.61  -  000  वख७  42.64...  56.25

 6.  गोआਂ  052...  3३.5.  4.0  4.09  0.24...  (1.69  1.93  193  6.02

 7.  गुजरात  16.00  18.00.  34.00  3400...  24.00  29.60...  53.59  53.50...  87.50

 8...  हरियाणा  0.00.  0.00  0.00  0.00.  14.66...  072...  15.38  15.38  15.38

 9.  हिमाचल  प्रदेश  0.00  5.23...  5.23  5.23...  8.52.  3.20  11.72  16.95

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  9.40.  12.51...  21.91  21.9.  2.%  7.6.  10.32  10.32...  32.23

 11.  कर्नाटक  46.00  37.00...  83-00  83.00.  11.50  9.25...  20.75  20.75...  103.75

 12.  केरल  30.70  114.32  145.32  145.32  0.0.  37.72...  183.04
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  या  12  13

 13.  मध्य  प्रदेश  48.00.  10.35  58.35  58.35...  58.68.  1265  7.33  71.33...  129.68

 14.  महाराष्ट्र  42.32...  22.38...  64.70  64.70.  78.60  41.38  119.98  119.98  184.68

 15.  मणिपुर  2.60...  2.86.  5.4  5.46  0.00...  1.71  कत  1721...  7.7

 16.  मेघालय  2.86...  9.6.  1239  6340  18.73  ,  0.00  100  1.00  1.00  19.73

 17.  मिजोरम  1.06  6.8.  7.87  हा  0.00...  1.0  1.01  1.01...  8.38

 18.  नागालैंड  154  8.63...  10.77  10.17  0.38  1.54  1.92  1.92  12.09

 19.  उड़ीसा  63.64...  ३72...  67-36  6.36.  0.00  0.00  0.00  0.00...  67.36

 20.  पंजाब  136  0.28.  1.64  1.64  724...  1-51  8.75  8.75  10.39

 21.  राजस्थान  0.50.  0.78.  1.28  1.28.  42.90  32.68.  75.58  75.58...  76.86

 22.  सिक्किम  0.66...  27.  3.6.  4.000  .  7.65  0.00...  0.10  0.10  0.10.  7.75

 23.  तमिलनाडु  91.58  38.44  130.02  130.02  0.00.  0.00  0.00  0.00.  130.02

 24.  त्रिपुरा  4.62  9.12.  13.74  13.74  0.00  1.28  1.28  1.28...  15.02

 25.  उत्तर  प्रदेश  63.00  11.20  74.20  74.20...  128.00  22.7...  150.7  150.17  224.37

 6..  पश्चिम  बंगाल  44.14.  1073...  54.87
 54.87  47.30  64.70  112.00  112.00  166.87

 27.  अंडमान  एवं  030.  2.35...  2.65  2.65  0.4  0.68  0-82  0.82  3.47
 द्वीप  समूह

 '

 28.  चण्डीगढ़  0.04  0०7.  0.21  0.21  0.32...  0.9  1.29  1.29  1.50

 29.  द्वादर 6  नगर  हवेली  0.24  9.18  0.42  0.42  ह॒  0.06...  0.06  0.11  0.11  0.53

 30.  दमन  और  दीव  0.04.  011.  0.15  0.15  0.02...  0.04  0.06  0.06...  0.21

 31.  लक्ष्यट्टीप  0.00  0.55  0.55  0.55  0.00  0.04  0.04  0.04  0.59

 32.  पांडिचेरी  1.30  0.29  1.99  1.000  2.59'  0.0.  0.02  0.02...  0.50  0.52...  3-11
 a

 656.24  530-63  1195.87  11.34  1207.21  528.74  346.32  875.06  0.50...  875.56  .  2082.76

 सी  आर  पी/बी  एस  1.69  “7.69  1.69  -
 २-86  2:86 5  16  -  286  2868...  2.8  4७ 2.86.  4-54

 एफ/आई  टी  बी  पी

 रक्षा  1.85  1.85  ्ब्क  1.70  1.70 *  1.70  22.50

 भुटान  $53.68  1209.82 11.34  1221.16  5  362.96  39169 050  ४  892.19  3.55

 सर्व  योग  656.24...  553.68..  528.74 शव  बोग  65624.  52874  39.69...  050...  892.19  . 0.50...  ————_—__-___~~

 ९.

 दो  राज्यों  के  लिए  आबंटग  वार्षिक  रूप  से  किया  जाता

 सेवाओं  के  वार्षिक  कोय  का  आबंटन  पहले  ही  कर  दिया  गया  के  लिए  आबंटनों  को  एतद्ड्राया  संशोधित  किया  जाता
 2000  के  लिए  किए  गए  अतिरिक्त  आबंटनों  को  वापिस  लिया  जाता

 सिक्किम  तथा  पांण्डियेरी  को  आबंटन  मितव्ययी  मूल्यों  पर  किए
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 ]

 उच्च  प्रौद्योगकी  वाले  कम्प्यूटर  का  आयात

 5771.  श्री  सुन्दरलाल
 श्री  सत्यत्रत

 '

 क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अमरीका  ने  भारत  से  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  कम्प्यूटर
 के  आयात  पर  नियंत्रण  में  छूट  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  विशेषकर  इस  क्षेत्र  में  अमरीकी  बाजार
 के  दोहन  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  भारत  से  उच्च  प्रौद्योगिकी
 वाले  कम्प्यूटर  का  आयात  करने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 और  वित्त/पूंजी  स्वास्थ्य
 जैसे  क्षेत्रों  तथा  अन्य  सरकारी  क्षेत्रों  आदि  में  उन्नत  अभिकलन
 समाधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  सुदूर  पूर्ष
 तथा  यूरोप  की  बाजारों/ग्राहकों  का  लाभ  उठाने  के  उद्देश्य  से  सी-डेक

 ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  एक  विदेश  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव
 किया

 कृषि  प्रौद्योगिकी  परियोजना

 5772.  श्री  पवन  कुमार  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  कृषि  प्रौद्योगिकी  परियोजना  हेतु  कितनी  और  किस
 रूप  में  विश्व  बैंक  सहायता  दी  गई

 परियोजना  को  पूरा  करने  हेतु  कार्यक्रम  और  इसकी  वर्तमान
 स्थिति  क्‍या

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई

 की  गई  और

 श्रमशक्ति  के  प्रशिक्षण  हेतु  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 गई  है  और  इस  परियोजनार्थ  परामर्शदाताओं  के  चयन  के  लिए  क्‍या

 प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  और  योग्यता  और  अनुभव  नियत  किया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  कृषि  प्रौद्योगिकी  परियोजना  को  कुल
 लागत  239.7  मिलियन  अमेरिकी  डालर  विश्व  बैंक  का  योगदान

 कुल  लागत  का  82  प्रतिशत  (196.8  मिलियन  अमेरिकी  होगा

 जबकि  भारत  सरकार  का  अंशदान  18  प्रतिशत  (42.9  मिलियन  अमेरिकी

 ३  2000  लिखित  उत्तर  156

 बैंक  की  कुल  सहायता  में  एस  डी  आर  73.8  मिलियन

 डालर  (100.00  मिलियन  अमेरिकी  डालर  के  का  आई  डी

 ए  ऋण  और  आई  बी  आर  डी  ऋण  के  रूप  में  सामान्य  ब्याज  दर

 पर  96.8  मिलियन  अमेरिकी  डालर  शामिल

 यह  परियोजना  5  वर्ष  (19  1998  के  लिए

 अनुमोदित  की  गई  संघटकवार  (31.3.2000  नीचे  दिया
 गया  है  :-

 (1)  कृषि-पारिस्थितिक  प्रणाली  करोड़  रुपये

 के  बजट  प्रावधान  के  साथ  विभिन्‍न  मोदूस  के  तहत  211

 अनुसंधान  कार्यक्रम  अनुमोदित  किए  गए  मोडवार  स्तर

 इस  प्रकार  है-उत्कृष्टता  दल  26,  33.26

 मिशन  मोड़  26,  124.50  उत्पादन  प्रणाली

 अनुसंधान  मोड  175,  183.00  संस्थान

 ग्राम  सम्पर्क  कार्यक्रम  के  तहत  प्रौद्योगिकी  मूल्यांकन  और

 परिशोधन  44,  6.07  और  प्रतिस्पर्धात्पक  अनुदान
 कार्यक्रम  44,  12.50

 (2)  प्रौद्योगिकी  प्रसार  में  नवीकरण  टी  आई  टी  डी

 के  भा०  कृ०  आ  फ  संघटक  के  तहत  53  क्षेत्रीय

 संधान  केन्द्रों  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करने
 के  लिए  पहचाना  गया  है  और  मंजूरी  जारी  की  गई
 40  कृषि  प्रौद्योगिकी  सूचना  केन्द्र  भी  स्थापित  किए  गए

 इसके  अलावा  रा०  कृ०  कि०  कि  में  8  विस्तार  शिक्षा

 निदेशालय  और  क्षेत्रीय  समन्वयन  यूत्रिटं  भी  सुदृढ़  की  जा

 रही  आई  टी  डी  के  डी  ए  सी  संघटक  को  छह  राज्यों

 नामतः  आश्ध  हिमाचल  उडीसा
 और  पंजाब  में  कार्यान्वत  किए  जा  रहे  छहों  राज्यों
 में  हरेक  में  ए  टी  एम  ए  स्थापित  किए  गए  राज्य

 कृषि  प्रबंध  और  विस्तार  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  किसानों  और
 विस्तार  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सुदृढ़  किया
 जा  रहा  चुने  हुए  जिलों  के  लिए  नीतिगत  अनुसंधान
 और  विस्तार  योजनाओं  को  नियोजन  हस्तक्षेप  हेतु  अन्तिम
 रूप  दिया  जा  रहा

 (3)  संगठन  तथा  प्रबन्धन

 संगठन  तथा  प्रबन्धन  प्रणाली  में  इनसे  संबंधित  गतिविधियां
 शामिल  भा०  कृ०  आ  एफ»  में  संगठन  तथा

 (2)  भा०  कृ०  अ०»  फ  राष्ट्रीय  कृषि  विज्ञान

 कृषि  पर  सूचना  एवं  प्रकाशन  निदेशालय  और  पी

 आई  यू-रा०  कृ०  प०  को  सुदृढ़  (3)  प्राथमिकता
 निर्धारण  मेकेनिज्म  का  प्रबोधन  तथा  मूल्यांकन
 और  (4)  सूचना  प्रणाली  विकास  जिसमें  कृषि  अनुसंधान

 सूचना  सेवा  एवं  पुस्तकालय  सूचना  एवं  नेटवर्क  शामिल
 *

 आरम्भिक  अवस्था  में  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  थोड़ी
 देर  हो  गई  अनुमोदित  प्रशिक्षण  तथा  उससे  संबंधित  घटक  जोकि
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 निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चल  रहे  उन्हें  कार्यानंवत  करने  के  लिए
 तेजी  से  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 ँ

 भमानवशक्ति  के  प्रशिश्षण  के  लिए  6858  करोड  रुपये  की
 राशि  निर्धारित  की  गई  विदेशी  परामर्शदाताओं  की  संख्या  सीमित
 रखी  जाती  लागत  को  कम  रखने  हेतु  विभागाध्यक्षों/प्रो"  के  बदले
 सह  प्रो०  स्तर  के  वैज्ञानिकों  को  महत्व  दिया  जाता  परामर्शदाता

 ड्सी

 संस्थान  से  चुने  जाते  हैं  जहां  से  वैज्ञानिक  प्रशिक्षण  के  लिए  जाते

 ]

 असंगठित  क्षेत्र  को  सुविधाएं

 5773.  श्री  चिन्मयानन्द  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले

 मजदूरों  को  शिक्षा  संबंधी  और  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु
 योजनाएं  तैयार  की

 यदि  तो  इनकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इन  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  हेतु  कितनी  धनराशि
 उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुमि  से

 सरकार  ने  मौजूदा  श्रम  कल्याण  निधियों  अर्थात्‌  (1)  बीडी  कर्मकार
 कल्याण  (2)  सिने  कर्मकार  कल्याण  (3)  लौह  अयस्क

 मैगनीज  अयस्क  खान  तथा  क्रीम  अयस्क  खान  कल्याण

 (4)  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  और

 (5)  अभध्रक  स्त्रान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत  अनेक  योजनाएं  बनाई

 हैं  जिनका  उद्देश्य  संबंधित  क्षेत्रों/अंचलों,  जिनमें  से  अधिकांश  असंगठित

 क्षेत्र  में  मैं  कार्यरत  श्रमिकों  को  शैक्षिक  और  चिकित्सा  सुविधाएं

 मुहैया  कराना  योजनाओं  की  मुख्य  विशेषताएं  तथा  2000-2001

 के  दौरान  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  उपलब्ध  कराया  जाने  वाला

 संभावित  बजट  आकलन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 इसके  सरकार  ने  भवन  एवं  अन्य  निर्माण  कर्मकार

 का  विनियमन  एवं  सेवा  1996  तथा  भवन  एवं  अन्य

 निर्माण  कर्मकार  कल्याण  उपकर  1996  भी  अधिनियमित  किए

 हैं  जिनमें  भवन  एवं  अन्य  निर्माण  कर्मकारों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  तथा  उनके  स्वयं  और  उनके  अश्रितों  की  बडी

 बीमारी  के  इलाज  के  लिए  चिकित्सा  खर्चों  के  भुगतान  की  व्यवस्था

 इस  संबंध  में  कल्याणकारी  उपाय  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए

 जाएंगे  जो  अधिनियम  के  अन्तर्गत  समुचित  सरकार

 इसके  अलावा  सरकार  श्रमिक  शिक्षा  योजना  भी  क्रियान्वित  कर

 रही  है  जिसके  अन्तर्गत  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  संगठित  और

 असंगठित  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  जाते  इन  कार्यक्रमों

 में  कर्मकारों  की  व्यापक  शैक्षिक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  नया

 निर्देशन  और  आयाम  झलकता
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 विवरण

 कल्याण  योजनाओं  की  प्रमुख  विशेषताएं

 बीडी  कर्मकार  कश्याण  निधि

 1...  स्थिर-सह  सचल/स्थिर  एलोपैथिक  और  स्थिर  आयुर्वेदिक
 औषधालय  |

 2.  अस्पतालों  में  बिस्तर  आरक्षण

 3.  तपेदिक  से  पीड़ित  बीडी  कर्मकारों  के  घर  पर  रहकर  इलाज
 *

 4...  कैंसर  से  पीड़ित  बीडी  कमंकारों  के  इलाज  की

 5.  मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  बीडी  कर्मकारों  के  इलाज  की

 6.  कुष्ठ  रोगों  से  पीड़ित  बीडी  कर्मकारों  कर्मकारों
 के  इलाज  की

 7.  बीड़ी  कर्मकारों  की  चश्मों  की  खरीद  के  लिए  वित्तीय
 सहायता

 8.  महिला  बीडी  कर्मकारों  को  प्रसूति  लाभ

 9...  बीडी  कर्मकार्ों  की  नसबंदी  के  लिए  आर्थिक  प्रतिपूर्ति  के

 भुगतान  की

 10.  हृदय  की  बीमारियों  के  संबंध  में  बीडी  कर्मकारों  को  वित्तीय
 सहायता  के  रूप  में  व्यय  की

 11.  थीड़ी  कर्मकारों  की  गुर्दा  प्रत्यागेषण  के  संबंध  में  वित्तीय
 सहायता  के  रूप  में  व्यय  की

 शिक्षा

 1.  बडी  कर्मकारों  बीडी  कर्मकारों  के  बच्चों
 को  छात्रवृत्ति  प्रदान

 2  बीडी  कर्मकारों  के  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  एक  सेट
 कापियों  और  पाठ्यपुस्तकों  की  आपूर्ति  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  हेतु  कम्पोजिट

 3...  हाईस्कूल  और  ठसके  बान  की  विश्वविद्यालय/बोर्ड  की  अन्तिम
 परीक्षाओं  के  उत्तीर्ण  करने  पर  प्रोत्साहन  प्रदान

 4  बीड़ी  कर्मकारों  की  पुत्रियों  को  स्कूल  में  उपस्थिति  के

 आधार  पर  1/-  २०  की  प्रोत्साहन/वित्तीय  सहायता  प्रदान
 करने  की

 लौह  मैगनीज  क्रोम  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण

 चूगा  पत्थर  एवं  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  एवं  अभ्रक

 खान  श्रम  कल्याण  श्रम  कल्याण  निधि

 स्थास्थ्यः
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 ९०

 9.

 10.

 प्रश्नों  के

 मानसिक  रोगों  से  पीड्धित  खान  कामगारों  के  उपचार  हेतु

 कुष्ठ  रोग  से  पीडित  खान  कामगारों  के  उपचार  हेतु

 क्षय  रोग  से  जीडित  खान  कामगारों  के  लिए  घर  पर  उपचार

 महिला  खान  कामगारों  के  लिए  प्रसृति  हितलाभ

 केंसर  जीडित  खान  कामगारों  के  उपचार  पर  आई  वास्तविक
 लागत  राशि  की

 चश्मे  क्रय  करने  के  लिए  खान  कामगारों  को  वित्तीय  सहायता
 की

 खान  कामगारों  को  बंध्यकरण  करवाने  के  लिए  अतिरिक्त
 आर्थिक  प्रतिपूर्ति  भुगतान

 हृदय  रोगों  के  लिए  खान  कामगारों  घित्तीय  सहायता
 के  रूप  किए  गए  व्यय  की

 ,  गुर्दा  प्रत्यारोेपण  करवाने  के  लिए  खान  कामगारों  वित्तीय

 सहायता  के  रूप  किए  गए  व्यय  कौ

 घातक  एवं  गंभीर  दुर्घटनाओं  की  स्थिति  में  खान  कामगारों
 की  क्षतिपूर्ति  भुगतान  की

 खान  कामगारों  की  कृत्रिम  अंग  प्रदान  करने  के  लिए

 एम्बुलेंस  वैन  क्रय  करने  के  लिए  लौह  मैंगनीज
 अयस्क  एवं  क्रोम  अयस्क  खानों  तथा  चूना  पत्थर  और

 डोलोमाइट  खातों  के  प्रथंधनों  को  सहायता

 खान  कामगारों  के  सस्‍्कूल/कॉलेज  जाने  वाले  बच्चों  को

 छन्नवृत्ति  प्रदान

 खान  कामगारों  के  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  एक  सैट

 कापियों  और  पाठ्य  पुस्तकों  की  आपूर्ति  करने
 के  लिए  वित्तीय  सह्यता  देने  की  कम्पोजिट

 कंन्द्रीय  पुस्तकालय  चलाने  के  लिए  खान  मालिकों  को

 '
 प्रबंधनों  को  स्कूल  बसें  खरीदने  के  लिए

 पुस्तकालयों  के  रख-रखाव  के  लिए  खान  प्रबंधकों  को

 लौह  अयस्क  खान  क्षेत्रों  में  स्थित  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों
 में  फर्नीचर  एवं  उपस्कर  खरीदने  के  लिए  सहायत

 दोपहर  के  भोजन  की
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 हाईस्कूल  से  आगे  विश्वविद्यालंय/बोर्ड  की  फाइनल  परीक्षा

 उत्तीण  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 स्कूलों  उपस्थिति  के आधार  पर  खान  कामगारों  के  बच्चियों
 को  1  रूपए  की  दर  से  वित्तीय  सहायता  प्रोत्साहन  प्रदान
 करने  संबंधी

 सिने  कामगार  कल्याण  निधि

 स्वास्थ्य

 1...  हृदय  रोगों  से  पीडित  सिने  कामगारों  को  वित्तीय  सहायता

 के  रूप  में  किए  गए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति

 2...  कैंसर  से  पीडित  सिने  कामगारों  को  वास्तविक  उपचार  प्रभारों

 की  प्रतिपूर्ति  से  संबंधित

 3.  सामूहिक  बीमा

 शिक्षा

 1.

 2.

 सिने  कामगारों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्ति

 हाईस्कूल  से  आगे  विश्वविद्यालय/बोर्ड  स्तर  की  परीक्षाओं
 में  फाइनल  परीक्षा  उ्तीण  करने  पर  प्रोत्साहन  राशि  का

 स्कूलों  में  उपस्थिति  के आधार  सिन्रे  कामगारों  की  बच्चवियों

 को  एक  रुपया  की  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  प्रोत्साहन

 राशि  देने  संबंधी

 स्वास्थ्य  एवं  शिक्षा  के  कल्याण  निषधियों  के  तहत
 2000-2001  के  जजट  प्रावकलन

 लाखों

 निधि  का  नाम
 स्वास्थ्य

 ष

 शिक्षा

 बीडी  कामगार  कल्याण  निधि  2153  1278

 चूना  पत्थर  एवं  डोलोमाइट  श्रम  366  48
 कल्याण  निधि

 मैगनीज  एवं  क्रोम  अयस्क  ल्‍  660  135

 खान  श्रम  कल्याण  निधि

 अभ्रक  खान  श्रम  कल्याण  निधि  72  72

 सिने  कामगार  कल्याण  निधि
 _

 23  13

 ]

 अपर  कृष्णा  प्रीजेक्ट

 5774.  श्री  कोलुर  क्या  खल  संसाधन  मंत्री  यह  बठाने

 की  कृपा  करेंगे



 प्रश्नों  के

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  आज  की  तारीख  तक  कर्नाटक
 में  कृष्ण  हेतु  विश्व  बैंक  द्वारा  दिये  ऋण  की  वर्षवार
 कुछ  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया
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 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  विश्व  बैंक  ऋण  के  दुर्विनियोग
 की  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्रवाई  को ,

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  चल  रही  अपर  कृष्णा

 सिंचाई  परियोजना  चरण-॥  30.06.1997  को  बन्द  कर  दी  गई  वर्ष
 1997-98  के  दौरान  5.9  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  रि  प्राप्त

 हुईं

 प्रश्न  नहीं

 सिंचाई  परियोजनाएं

 5775.  श्री  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केनद्ध  सरकार  ने  हाल  ही  में  कर्नाटक  सरकार  से  उन

 विभिन्‍न  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  आने  वाले  खर्च  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  करने
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 को  कहा  है  जिन्हें  नौवीं  पंचवर्धीय  योजना  में  पूरा  करने  के  लिए
 धन  की  आवश्यकता

 162

 यदि  तो  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  उन  ब्यौरों  को  प्रस्तुत
 किया

 कर्नाटक  की  अधूरी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के
 लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 इन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कर्नाटक  को
 धन  मुहैया  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 जल  संसधान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 से  सिंचाई  राज्य  का  विषय  होने  के कारण  सिंचाई  परियोजनाओं

 का  कार्यान्ययन  राज्य  सरकारों  ट्वारा  उनके  अपने  संसाधनों  से  तथा  उनकी
 अपनी  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  जल  संसाधन  मंत्रालय
 ने  कर्नाटक  सरकार  से  कुछ  ऐसी  चल  रही  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई
 परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  कार्य  योजना  बनाने  का

 अनुरोध  किया  है  जो  कि  एक  योजना  से  दूसरी  योजना  में  आगे  लायी
 जाती  रही  हैं  और  इस  समय  निर्माण  की  उन्नत  अवस्था  में  हैं  तथा
 जिन्हें  नौवीं  योजना  के  दौरान  ही  पूरा  किया  जा  सकता  कर्नाटक
 सरकार  द्वारा  भेजे  गए  विवरण  के  अमुसार  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  अपूर्ण  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  शेष  राशि
 तथा  वित्त  पोषण  के  स्रोत  सहित  नौबी  योजना  अवधि  के  दौरान  पूर्ण
 करने  के  लिए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 विवरण

 करोड्डध  हजार  हेक्टैयर
 अनुमानित

 अनुमानित  लागत  पूरा  करने  चरम  सृजन के  पूरा  टिप्पणी

 मूल  नवीनतम  तक  व्यय  के  क्षमा  979  तक  लिए  होने  की

 आवश्यक  सृजित  शेष  संभावित
 शेष  राशि  क्षमता  तिथि

 1.  2  3...  4  5  6.  7  8  9  10  ग

 चृहद  परियोजना

 2.  टीबी  33.41...  39.09  255.28  63.81  24438  24420...  0.8.  2000
 |

 के  दौरान  पूरा  करने
 |  के  लिए  प्रस्तावित

 3.  टीवी  आरबी  2.5.  79.48...  49.81  29.67  80.91  70.44  10.47  2000  ।

 4...  मलप्रश्ा  19.91  703.71  54577.  157.94  218-19  174.56  43.65.  2002  एआईबीपी  |  प्राप्त
 है  परि

 5.  58.20  5435.90  4976.30  459.60  425.00  290.92  134.08 =  २2002  एआईबीपी  सहायता  प्राप्त
 परियोजना

 6...  करंजा  98.00.  340.00  24273.  9.27.  35.52.  14.98  20.5६.  2002  एआईबीपी  सहायता  प्राप्त
 ह

 परियोजना
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11'

 7.  बेन्लियोरा  73.25.  153.00  14940  3.60  20.24  1.05  19.19  2001  नाबार्ड  सहायता  प्राप्त

 «परियोजना

 मध्यम  परियोजना

 1.  मंचनाबेले  ब्णा  62.40  6०6.  0७  384  1.23.  2.01.  2000
 |  वित्तीय  वर्ष  99-2000

 के  दौरान  पूरा  होमे
 2...  वोटहोल  2.05...  47.50...  38.94  8.56  7.49  7.49  000  2000|

 के
 लिए  प्रस्तावित

 ||  +

 3.  अमरजा  5.70...  82.00...  84.49  ->.
 8.9  5.94  2.6  200  नाबार्ड  सहायता  प्राप्त

 परियोजना

 4.  लोअर  मुल्लामारी  8.37.  100.00  94.63  5.37  9.70  0.00  9.70  2001  नाबार्ड  सहायता  प्राप्त

 परियोजना

 5.  मस्कीनाला  3.11  29.95  28.02  1.93  2-83  0.00  2.83  2001

 6...  चुल्कीनाला  3.80  53.50...  56.24  न  4.05  ३.84  0.21  2000.  नाबार्ड  सहायता  प्राप्त

 परियोजना

 7.  अरकावती  0.65  106.50  55.07  51.43  6.23  0.00  6-23  2002

 8.  हिरेहल्ला  635...  120-81  106.31 «=  14.50.  8.01  0.00  8.01  2001  एआईबीपी  सहायता  प्राप्त

 9.  गंधोरीनाला  7.21.  153.00  26.16  126.84  8.09  0.0...  8.09  2002

 ए.आई.बी.पी.--त्थरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम

 नाबार्ड-राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास

 क्रन्सं  स्कीम  का  नाम

 बिहार  में  विशेष  योजनाएं  1  ह॒  समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम--चावल

 576.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम-गेहूँ
 कृपा  करेंगे

 खाद्यान्न  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  देश  को  आत्पनिर्भर  बनाने
 के  लिए  बिहार  और  अन्य  राज्यों  में  कौन  सी  विशेष  योजनाएं  पहले
 से  चल  रही  और

 उख्य  गुणवत्ता  वाले  बीजों  और  उर्वरकों  को  सस्ती  दर्रों
 पर  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण

 बिहार  समेत  देश  को  खाद्यान्न  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भर

 ञजनाने  के  लिए  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  द्वारा  कार्यानवत  की  जा

 रही  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  मुख्य  स्कीमों  की  एक  मृती
 निम्नवत

 समेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम-मोटे  अनाज

 4.  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना

 5,  त्वरित  मक्का  विकास  कार्यकम
 कब

 संगत  मूल्यों  पर  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  बीजों  व  उर्वरकों  की
 उपलब्धता  के  लिए  विभिन्न  स्कीरनों  के  तहत  सहायता  उपलब्ध  कराई
 जा  रही

 ]

 प्रतिबंधों  को  हटाना

 5777.  श्री  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः
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 .  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  मार्च  2000  के  हिन्दुस्तान
 में  सी०  टौ०  थी०  टौ०  कर्थ्स  यू  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  कौ  और  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचारों  के  तथ्य  क्या  और

 हस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार '

 और  अमरीका  ने  हमारे  परमाणु  परीक्षणों  के  पश्चात्‌
 भारत  के  विरुद्ध  अमरीकी  राष्ट्रीय  कानून  के  अनुसार  कतिपय  आर्थिक
 प्रतिबन्ध  लगाए  हमारी  द्विपक्षीय  बातचीत  हमने  कहा  है  कि
 इस  प्रकार  बाध्यकारी  प्रतिबन्ध  अनुचित  और  हानिकारक

 इनमें  से  कुछ  प्रतिबन्धों  को  पहले  से  ही  उठा  लिया  गया
 फिर  भी  हमने  इस  बात  का  समर्थन  करना  जारी  रखा  कि  इस

 प्रकार  के  सभी  प्रतिबन्धों  को  सकारात्मक  वातावरण  उत्पन्न  करने  के
 लिए  हटा  देना  सी  टी  बी  टी  पर  सरकार  के  दृष्टिकोण  के
 बारे  में  1998  में  संसद  में  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  कर  दिया

 सी  टी  बी  टी  पर  सरकार  का  दृष्टिकोण  मात्र  राष्ट्रीय  सुरक्षा  और
 राष्ट्रीय  हित  चिन्ताओं  पर  आधारित  होना  जारी

 लाइसेंसिंग  नीति  में  बदलाव

 5778.  श्री  चिंतामन  वनगाः  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  को  उन  कृषि  केन्द्रों  की  लाइसेंसिंग  और  निरीक्षण
 नीति  में  बदलाव  लाने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जो

 कीटनाशकों  और  कृमिनाशकों  की  बिक्री  और  भंडारण  करते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  विचार

 कृषि  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण
 से  बिना  लाइसेंस  घरेलू  कौटनाशियों  का  स्टॉक

 रखने/बिक्री  करने  की  अनुमति  देने  के  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  कीटनाशी  1968  के  प्रावधानों  के  तहत

 कीटनाशियों/कृमिनाशियों  का  स्टॉक  रखने/बिक्रों  करने  के  लिए

 डीलरशिप  लाइसेन्स  प्राप्त  किया  जाना  अपेक्षित  इसी  प्रकार  उर्वरकों

 का  स्टॉक  रखने/बिक्री  करने  के  लिए  भी  उर्वरक

 1985  के  अन्तर्गत  डीलरशिप  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करना  अपेक्षित

 दुर्गग  तथा  कम  खपत  वाले  क्षेत्रों  में  छोटे  व्यापारियों  को
 डीलरशिप

 पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  से  छूट  देने  का  अधिकार  राज्य  सरकारों

 को  प्रदान  किया  गया  तदनुसार  10  मीटरी  टन  तक  स्टॉक  रखने

 वाले  डीलरों  को  कुछ  राज्यों  द्वारा  उक्त  अपेक्षाओं  से  छूट  प्रदान  की

 गई

 पिछड़े  जिलों  का  विकास

 5779.  कर्नल  सोना  राम  क्या  प्रधान  मंत्री
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 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  के  अत्यधिक  पिछड़े  मरूभूमि  क्षेत्र
 वाले  जिलों  विशेषकर  बाड़मेर  और  जैसलमेर  जिल्में  के  विकास  हेतु
 कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  थार  मरूस्थल  के  विकास  हेतु  कोई
 कार्य-योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  यह  कार्यक्रम  कथ  तक  शुरू  होने  की  संभावना

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकौ  और  कार्यकम  कार्या-वयन
 मंझ्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन्शन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  अरूण  और  किसी  क्षेत्र  की  आयोजना
 और  विकास  तथा  एस  प्रयोजनार्थ  निधियों  का  आबंटन
 संबंधित  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  प्रत्येक  राज्य  सरकार  अपनी
 पंचवर्षीय  और  वार्षिक  योजनाएं  तैयार  करती  है  और  स्थानिक  और  क्षेश्रकीय
 आबैटन  करती  केन्द्र  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमों  के
 माध्यम  से  कतिपय  क्षेत्रों  की  विशेष  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए
 राजस्थान  सरकार  सहित  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहायता  प्रदान
 करती  मरूस्थल  विकास  कार्यक्रम  राजस्थान  के
 और  जैसलमेर  16  जिलों  के  85  ब्लॉकों  में  प्रचालित  किया
 जा  रहा  इसके  अतिरिक्त  सीमा  क्षेत्र  विकास  जैसलमेर
 जिले  के  2  ब्लॉकों  और  बाड़मेर  जिले  के  4  ब्लॉकों  सहित  राण्य  के
 13  ब्लॉकों  में  चल  रहा  इसके  अलावा  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम
 राज्य  के  10  जिलों  के  32  ब्लॉकों  को  कवर  करता

 और  थार  मरुस्थल  के  विकास  के  लिए
 कोई  अलग  कार्य  योजना  तैयार  नहीं  कौ  गईं  राजस्थान
 के  10  मरूस्थल  जिन्हें  वर्तमान  में  डी  डी  पी  के  अन्तर्गत
 कवर  किया  गया  को  रेल  के  टीलों  के  स्थरीकरोण  और  शैल्टर
 बैल्ट  पौधरोपण  कार्यों  के  प्रयोजनार्थ  विशेष  विकास  जो
 आमतौर  पर  जलसंभर  परियोजना  में  फिट  नहीं  शुरू  करने  की

 अनुमति  दी  गई  डी  डी  पी  के  अन्तर्गत  इन  10  मरुस्थल  जिलों
 को  किए  गए  आबंटनों  के  50  प्रतिशत  तक  को  इन  विशेष  परियोजनाओं
 के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  1999-2000  के  इस
 प्रकार  की  614  विशेष  परियोजनाएं  राजस्थान  के  इन  10  जिलों  के

 लिए  स्वीकृत  की  गई  हैं  जिसके  अन्तर्गत  3.07  लाख  हेक्टे०  पर  कार्य
 किया  इन  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  153.50  करोड  रुपये
 है  और  17.27  करोड  रुपये  की  पहली  किश्त  1999-2000  में  जारी
 भी  कर  दी  गई

 पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  जाली
 भारतीय  नोट  का  बेचा  जाना

 5780.  श्री  अब्दुल  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  2000  के

 हिल्‍दुस्ताम  टाइम्सਂ  में  ऑफिसियल्स  हेलल्‍ड  फॉर  पेडलिंग  फैक

 इंडियन  नौट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृध्ट  किया got  गया

 गया
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 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंऋरलय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  2000

 में  नेपाल  स्थित  पाकिस्तानी  दूतावास  का  एक  कर्मचारी  काठमाण्डु  में
 नेपाल  पुलिस  के  अधिकारी  की  आड़  में  नकली  भारतीय  मुद्रा  ले  जाते
 समय  रंगे  होथों  पकड़ा  गया  नेपाल  की  सरकार  ने  पाकिस्तानी
 स्टाफ  के  उस  सदस्य  को  अपनी  हैसियत  के  प्रतिकूल  गतिविधियों  में
 संलिप्त  होने  के  कारण  72  घण्टों  के  भीतर  देश  छोड़ने  को  कहा

 सरकार  को  नई  दिल्ली  में  पाकिस्तान  के  हाई  कमीशन  के  स्टाफ
 के  एक  जो  तथाकथित  रूप  से  जाली  भारतीय  मुद्रा  का  उपयोग
 कर  रहा  के  संबंध  में  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  की  जा  रही  जांच  की
 भी  जानकारी  जाली  भारतीय  मुद्रा  रैकेट  में  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  के
 शामिल  होने  की  अन्य  ऐिपोर्टे  भी

 सरकार  इन  गतिविधियों  के  बारे  सतर्क  रहती

 ,

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आयोग

 5781.  श्री  रामदास  क्या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ला  विचार  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं
 जनजाति  आयोग  को  पूर्ण  स्वायत्तता  देने  का

 क्‍या  इस  संबंध  में  सामाजिक  संगठनों  और  माननीय  संसद
 सदस्यों  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  आयोग  को  पूर्ण  स्वायत्तता  देने  के  लिए
 क्या  निर्णय  लिया  गया  है/लिया  जा  रहा

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंऋ्लय  की  राज्य  मंत्री
 मेनका  से  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद
 338(4)  के  अनुसार  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति
 आयोग  अपने  स्वयं  की  प्रक्रिया  को  विनियमित  करने  की  शक्ति

 »त  आयोग  ने  सुधारात्मक  कार्रवाई  तथा  अपने  निष्कर्षों
 के  कार्यान्‍्ववन  के  लिए  निर्देश  जारी  करने  के  लिए  अनुच्छेद  338
 को  संशोधित  करने  हेतु  वर्ष  1996-97  तथा  1997-98

 की  चौथी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की

 आयोग  ने  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  संगठनों
 के  परिसंघ  से  प्रधान  मंत्री  जी  को  संबोधित  दिनांक
 9.6.1999  के  अभिवेदन  की  एक  प्रति  भी  प्राप्त  की  है  जिसमें  इस
 आयोग  को  पर्याप्त  प्रशासनिक  तथा  न्यायिक  शक्तियां  देने  का

 अनुरोध  किया  गया

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  की  चौथी
 रिपोर्ट  को  की  गई  कार्रवाई  ज्ञापन  के  साथ  संसद  के  दोनों  सदनों  के
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  की  गई  कार्रवाई  ज्ञापन  में  यह
 स्पष्ट  किया  गया  है  कि  एक  सलाहकार  निकाय  होने  के  कारण  आयोग

 एक  सामानान्तर  कार्यकारी  संगठन  के  रूप  में  कार्य  करने  तथा  सरकार

 2000  लिखित  उत्तर  168

 को  निर्देश  जारी  करमे  के  लिए  अभिप्रेत  नहीं  तो
 संविधान  के  अनुच्छेद  338  के  अनुसार  की  गई  आयोग  की  सिफारिशों
 पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करने  के  लिए  वचनबद्ध

 सिंचित  पूमि

 5782.  श्री  भर्जुहरि  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनेक  विशेषकर  उड़ीसा  में  सिंचित  भूमि  का
 प्रतिशत  राष्ट्रीय  स्तर  के  मुकाबले  बहुत  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नदी-जल  को  बांध  न  पाने  की  वजह  से  सिंचाई  क्षमता
 का  उपयोग  कहां  तक  नहीं  हो  पा  रहा

 क्या  उड़ीसा  में  अस्सी  प्रतिशत  से  अधिक  कृषि-भूमि  अभी
 भी  असिंचित  पड़ी  और

 सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  सिंचित  भूमि  का  प्रतिशत
 के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 और  राष्ट्रीय  स्तर  और  राज्य  स्तर  पर  सिंचित  भूमि  का

 प्रतिशत  विवरण  में  दिया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1996-97)  के  अंत  तक  आकलित
 चरम  सिंचाई  क्षमता  आई  सृजित  क्षमता  और  उड़ीसा  राज्य
 तथा  समग्र  रूप  से  पूरे  देश  में  बिना  उपयोग  की  गई  सिंचाई  क्षमता
 इस  प्रकार  है  :-

 हैक्टेयर

 चरम  सिंचाई  आठवीं  आठवीं  पंचवर्षीय

 क्षमता  योजना  के  अंत  योजना  के  अंत
 तंक  सृजित  तक  अप्रयुक्त

 सिंचाई  क्षमता  सिंचाई  क्षमता

 उड़ीसा  8.80  2.92.  ,  5.88

 समपूर्ण  भारत  139.89  89.56  50.33

 संलग्न  विवरण  के  ब्यौरे  के  उड़ीसा  राज्य  में  निवल

 बुवाई  की  तुलना  में  निवल  सिंचित  भूमि  का  प्रतिशत  35.02

 (2)  सिंचाई  के  अंतर्गत  अगिरिक्‍त  क्षेत्रों  को  शामिल  करने  की
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  मे  बहुत  सी  नीति  और

 कार्यक्रम  प्रारंभ  किए  हैं/प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  इसमें  राष्ट्रीय  जल
 नीति  (1987),  कमान  क्षेत्र  विकास  अधिशेष  बेसिनों  से  जल
 की  कमी  वाले  क्षेत्रों  मे ंजल  के  हस्तांतरण  के  लिए  य्रुष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य
 तैयार  जल  प्रबंधन  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  जल  के

 कुशल  और  किफायती  उपयोग  को  बढ़ावा  नवीनतम  प्रौद्योगिकियों
 का  उपयोग  सहित  विभिन्न  पद्धतियों  के  माध्यम  से  जल  संरक्षण  पर
 बल  देना  और  विभिन  उठपयोगों  के  लिए  जल  प्रबंधन  में  लोगों  की

 करना  शामिल  इसके  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना
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 (1997-2002)  में  सभी  चल  रही  विशेष  रूप  से  ऐसी
 परियोजनाएं  जिन्हें  पंचवर्षीय  योजना  से  पूर्व  तथा  पांचवी  योजना  में  शुरू
 किया  गया  उन  पर  पहले  किए  गए  निवेश  से  लाभ  प्राप्त  करने
 के  लिए  उन्हें  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  रूप  में  पूरा  सिंचाई  विकास
 की  नीतियों  में

 से  एक  इस  नीति  को  ध्यान  में  रखते  चुनिन्‍्दा
 चालू  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1996-97  में
 भारत  सरकार  द्वारा  चलाया  गया  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  नौर्वीं
 योजना  में  भी  जारी  वर्ष  1999-2000  से  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम
 के  तहत  इस  संशोधित  वित्त  पोषण  पद्धति  के  अनुसार  सामान्य  श्रेणी
 के  राज्यों  को  2  :  ।  के  अनुपात  में  तथा  पूर्वोत्तर
 पर्वतीय  राज्य  जम्मू  व  हिमाचल  प्रदेश  और  सिक्किम  तथा
 उड़ीसा  के  कोरापुट  बी  जिलों  के

 सूखाप्रवण  क्षेत्रों  क ेलिए  3  :  के  अनुपात  में  केन्द्रीय  ऋण  सहायता
 दी  जा  रही  वर्ष  1999-2000  से  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  की  लघु
 सिंचाई  स्कीमों  को  भी  3  :  ।  :  के  अनुपात  में  केन्द्रीय
 ऋण  सहायता  मुहैया  करायी  जा  रही  उड़ीसा  की  8  वृहद  एवं
 मध्यम  परियोजनाओं  के  लिए  286.30  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  ऋण
 सहायता  जारी  की  गयी  इसके  वर्ष  1999-2000  के  दौरान
 उड़ीसा  के  केबीके  जिलों  की  16  लघु  सिंचाई  स्कीमों  के  लिए
 8.90  करोड़  २  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  जारी  की  गयी

 विवरण

 निवल  सिंचित  क्षेत्र  आई  निवल  बुवाई  क्षेत्र

 एस  और  निवल  बुवाई  क्षेत्र  की  तुलना  में  निवल
 सिंचाई  क्षेत्र  के  प्रतिशत  का  राज्य-वार  विवरण

 हैक्टेयर

 राज्य
 ष

 निवल  बुवाई  निवल  निवल  बुवाई  क्षेत्र

 क्षेत्र  सिंचित  की  तुलना  में
 निवल  सिंचित

 क्षेत्र  का  प्रतिशत

 >  323...  हु  3  4  5

 1.  आमन्श्र  प्रदेश  "710834  439  48.57

 2.  अरूणाचल  185  ३6  19.46

 3.  असम  2744  572  20.85

 4...  बिहार  7337  3624  49.39

 5.  गोवा  139  23  16.55

 &  गुजरात  9600...  3042  31.69

 7.  हरियाणा  3615  2755  76.21

 8.  हिमाचल  प्रदेश  558  105  18.82

 9  ज्म्पू  व  कश्मीर  733  313  42.70

 10.  कनाटंक  10610  2325  21.91

 11.  केरल  2269  357  15.73

 13  1922  लिखित

 _2
 3  4  5

 भध्य  प्रदेश  6399  32.33

 महाराष्ट्र  2567

 मणिपुर  65  46.43

 मेघालय  45  20.83

 6”  मिजोरम  7  6.42

 नागालैण्ड  225  62  27.56

 उड़ीसा  5968  2090  35.02

 पंजाब  3847  92.95

 20.  राजस्थान  5588  33-28

 सिक्किम  95

 22.  तमिलनाडु  5484  2892  52-72

 23.  त्रिपुरा  277  35

 24.  उत्तर  प्रदेश  68.66

 25.  पश्चिम  बंगाल  5463  34.98

 कुल  राज्य  55000...  38.60

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  73  हवा

 कुल  योग  घु

 टिप्पणी:-ये  आंकडै  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  के

 लिए  प्रकाशित  भूमि  उपयोग  सांख्यिकी  के  अनुसार  हैं  और  ये
 अनन्तिम

 अपर-कृष्णा  परियोजना

 5783.  श्री  एस०  डौ०  एन०  आर  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  तहत  कर्नाटक  राज्य  को  अवर-कृष्णा
 सिंचाई  परियोजना  के  घाट
 और  कारांजा  परियोजनाओं  के  कार्यान्‍न्ययन  के  लिए  वर्षवार  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता  दी  और

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति

 की  स्थिति  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विथया
 और  इन  परियोजनाओं  के  लिए  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कर्नाटक  सरकार  को  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जारी
 की  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  विवरण  तथा  उनकी  प्रगति  संलग्न

 विवरण  में  दर्शायी  गई
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 173.  प्रश्नों  के

 *  अनुसंधान  नीति  बनाने  संबंधी  प्रकोष्ठ  की  स्थापना

 5784.  श्री  टी०एम०  सेल्वागनपति  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 कया  सरकार  का  विचार  मंत्रालय  में  एक  उचित
 अनुसंधान  नीति  प्रकोष्ठ  स्थाजित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार

 यह  प्रस्ताव  विदेश  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  जिसके  लिए
 इस  संबंध  में  वित्तीय  विवक्षाओं  और  सृजित  किए  जाने  वाले  पर्दों  सहित
 प्रस्ताव  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  हेतु  एक  समिति  का  गठन
 किया  गया

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  पेंशन

 5785.  श्री  पी०  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  +न

 पेंशन  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  वर्ष  से  पेंशन  योजना
 का  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  अंशदाताओं  की
 वर्षवार  और  राज्यवार  संख्या  कितनी ु

 विवरण

 13  1922

 कर्मचारी  पेंशन  1995  के  अन्तर्गत  पेंशनरों  की  संख्या

 लिखित  उत्तर  174

 कितने  अंशदाताओं  को  तकनीकी  कारणों  की  वजह  से  उक्त
 योजना  का  लाभ  नहीं  मिला

 क्या  जन्म  तिथि  के  संबंध  में  गलत  प्रतिष्टियां  करने  अथवा
 प्रारम्भिक  चरणों  अर्थात्‌  दो  अथवा  तीन  दशक  पूर्व  एक  या  दो  वर्ष
 के  लिए  रिकार्ड  के  मौजूद  न  होने  को  वजह  से  हजारों  श्रमिक  जो
 पेंशन  के  लिए  अन्यथा  पात्र  उन्हें  केरल  में  पेंशन  के  लाभ  से  बंचित
 किया  जाता  और

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  निपटान  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  कर्मचारी
 पेंशन  1995  के  लाभाधिकारियों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  *

 से  कर्मचारी  पेंशन  1995  के  नियोक्‍्ताओं
 द्वारा  प्रपत्र  2  और  प्रपत्र  9  में  दी  गई  विवरणियों  के  अनुसार  पेंशान
 दावों  की  जांच  पड़ताल  और  निपटान  किया  जाता  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  प्राधिकारियों  के  उक्त  प्रपत्रों  के  आधार  पर  पेंशन  के

 लिए  पात्र  किसी  कर्मचारी  को  पेंशन  लाभों  से  बंचित  नहीं  किया  गया
 इस  सम्बन्ध  में  शिकायतों  को  दूर  करने  के  कार्रवाई

 करने  का  प्रश्न  नहीं

 —
 क्र  क्षेत्र  का  नाम  की  की  की  की  की

 सं  स्थिति  के  स्थिति  के  स्थिति  के  स्थिति  के  स्थिति  के

 अनुसार  अनुसार  अनुसार  अनुसार  अनुसार

 त  2  3  4
 s  _6

 7

 1  आध्रप्रदेश  4339  7७  28924  44387  63101

 2...  बिहार  1201  2990  गया  13363  २6249

 3...  दिल्ली  3552  5788  7386  12351

 4...  गुजरात  5132  8389  13106  21252  31196

 5...  हिमाचल  प्रदेश  अभी  तक  आरंभ  अभी  तक  आरंभ  अभी  तक  आरंभ  1969  2863

 नहीं  हुआ  नहीं  हुआ  नहीं  हुआ

 6.  हरियाणा  1628  3273  6159  9335  12298

 7.
 |

 कर्नाटक  6169  12459  25580  38595  53886

 8.  केरल  1239  4853  18756  35490  49871

 9  भध्य  प्रदेश  2208  6331  11207  18339  74325

 10.  महाराष्ट्र  6336  14740  28498  50422  26398

 11.  पूर्वोत्तर
 ४.

 4$9
 ७  ै  __  2

 1407  2063  4348  6284



 75  प्रश्नों  के  3  2000  लिखित  176

 त  2  3  4  5  6  7

 12.  उड़ीसा  1357  3471  6252  9750  12316

 3.  पंजाब  1219  2923  6943  9373  13455

 14...  राजस्थान  1275  . 3203
 "5381

 11895  14260

 15...  तमिलनाडु  8172  21070  44800  67395  95231

 16.  उत्तर  प्रदेश  3177  8221  12824  22012  35316

 7.  पश्चिम  बंगाल  2131  6090  11043  22241  35902
 ——

 के  अन्तर्गत  पेंशन  प्रदान  की  जा  रही

 ठेका  भ्रम  अधिनियम

 5786.  डॉन  ए  डौ०  जयशीलन:ः  क्या  अ्रम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ठेका  श्रम  अधिनियम
 की  कमियों  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  इस  अधिनियम  में  संशोधन
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से
 '  ठेका  श्रम  संबंधी  संशोधन/नए  विधान  का  मामला  सरकार  के

 विचाराधीन  उपर्युक्त  के  ब्यौरों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 आपदा  राहत  कोष

 5787.  श्री  रामसागर  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  प्राकृतक  और  राष्ट्रीय  आपदा
 के  लिए  नकद  या  वस्तुओं  के  रूप  में  देश  और  विदेश  से  प्राप्त  सहायता
 का  व्योत  क्‍या  है  और  प्रभावित  राज्यों  को  आपदावार  कितनी  धनराशि
 आवंटित  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस  जौ  पी०  जौ०  के०  सत्यनारायण
 विभिन्‍न  राहत  निधियों  के  तहत  नकदी  के  रूप  में  देश  की

 जनता  तथा  विदेश  से  सहायता  प्राप्त  होती  है  जबकि  वस्तुओं  के  रूप
 में  सहायता  को  सरकारों  के  आवासी  आयुवक्‍र्तों  के  माध्यम  से
 समन्वित  किया  जाता  कभी-कभी  यह  इंडेयन  रेडक्रास  के  माध्यम
 से  या  सीधे  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  प्राप्त  होती  इस  विभाग

 में  इस  तरह  की  सहायता  का  कोई  विवरण  नहीं  रखा  जाता

 रोबगार  केनन

 5788.  श्री  हरिभाई  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 $$

 31.3.2000  की  स्थिति  के  बन्द  की  गई  परिवार  पेंशन  1971  के  172606  लाभार्थियों  को  भी  कर्मचारी  पेंशन  1995

 देश  में  राज्यवार  कितने  रोजगार  केंद्र

 इनमें  से  राज्यवार  कितने  रोजगार  केन्द्र  कम्प्यूटरीकृत

 क्या  सरकार  का  नौर्वी  पंचवर्षीय  योजनी  के  दौरान
 करण  योजना  को  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  बना  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (8)  देश  में  रोजगार  केन्द्रों  के  आमूलचूल  कार्यकरण  में  सुधार
 लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाने  का  प्रस्ताव

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और

 एक  विवरण  संलग्न

 प्रश्न  ही  नहीं

 (2)  रोजगार  कार्यालयों  के  रोजमर्रा  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व
 संबंधित  राज्य  सरकारों/संघीय  प्रशासनों  का  जबकि  राष्ट्रीय  रोजगार
 सेवा  के  लिए  मानक  एवं  प्रक्रियाएं  राज्य  सरकारों  के  परामर्श
 से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लागू  की  जाती  राष्ट्रीय  रोजगार  सेवा  पर

 केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  कार्यदल  इस  परामर्शदायी

 प्रक्रिय॒  को  सरल  बनाता  इसके  रोजगार  कार्यालयों  के

 कार्मकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  का  समयबद्ध

 मूल्यांकन  भी  किया  जाता

 क्र  राज्य/संघ  शासित  दिनांक  31.3.2000  वर्ष  1986-92  के

 सं  प्रदेश  को  रोजगार  दौरान  केन्द्र  प्रवर्तित
 कार्यालयों  की  योजना  के  अंतर्गत

 संख्या  कम्प्यूटरीकृत
 रोजगार  कार्यालयों

 की  संख्या
 —  हा  तन नन-त+े3त  जा

 1,  2  3  4

 1.  आख्र  प्रदेश  31  22

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  08
 =



 177.  प्रश्नों  के  13  1922  लिखित  sat  17६

 2  3  4  ]
 फफोॉएफ5स5आसयसजससफसससफजसफसससफफसफएफएफऊसफसफउफपॉफ5स.सं  न  स्‍ोई  जीन  -  न  ननननननननबबननतन0े  ०००,

 3.  असम  53  0२  जीज  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना

 4...  बिहार  68  ०4
 कक

 5789.  श्री  रघुनाथ  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 5...  दिल्‍ली  14  05
 रा

 में दि  क्‍या  बीज-फसल  बीमा  की  प्रायोगिक  योजना  में  बिहार  को
 6.  गोषा  01  01  शामिल  नहीं  किया  गया

 7  गुजरात  41  13  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  योजना  में  विहार

 8.  हरियाणा  १5  _  को  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 9.  हिमाचल  प्रदेश  15  03
 .  बीज-फसल  बीमा  की  प्रायोगिक  योजना  में  अन्य  कौन-कौन

 *

 और  कर्मी
 से  राज्य  शामिल  नहीं  किए  गए  और

 त  न  |
 जमू

 4
 बिहार  में  और  अन्य  राज्यों  में  सामान्य  बीमा  निगम  को

 11.  क्नाटक  40  03  कितनी  निधियां  जारी  की  गई

 12.  केरल  81  02  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस  बी०  पी०  बी०  सत्यनारायण
 से  प्रथम  वर्ष  में  बीज  फसल  बीमा  स्कीम  का

 13.  मध्य  प्रदेश  73  ०  कार्यान्वयन  चुनिन्दा  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र  कर्नाटक

 14.  महाराष्ट्र  42  06  मध्य  तथा  उत्तर  प्रदेश  में
 प्रायोगिक  आधार  पर  किया  गया  बाद  के  वर्षोंमें  यह  स्कीम  अन्य

 15.  मणिपुर  ा  01  राज्यों  में  भी  लागू  की

 16.  मेघालय  10
 ष्  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  प्रशिक्षण  तथा  प्रशासनिक

 17.  मिजोरम  03  -  व्यय  के  लिए  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम

 चूके

 1
 राज्य  सरकारों  को

 86.5  लाख  रुपये  की  राशि  जारी  की  गई  शुरूआत  मैं  बिहार
 18.  नागालैंड  07  रा  को  इस  स्कीम  में  कवर  नहीं  किया  गया  अतः  इस  राज्य  को

 19.  उड़ीसा  39  03  कोई  धनराशि  जारी  नहीं  की

 20.  पंजाब  43  02  किसानों  को  प्रतिपूर्ति

 21.  राजस्थान  ३8  01
 हम  89०

 श्री  सुबोध  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सिक्किम  क्या  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला  ने  जीन  प्रत्यारोपण  प्रौद्योगिकी
 23.  तमिलनाडु  37  10  द्वारा  मटर  की  बौनी  अरहर  और  काली  मिर्च  की  किटाणु

 रोधी  प्रजातियां  तैयार  करने  हैतु  इनके  नमूने  विकसित
 24.  त़िपुरा  05  न

 यदि  तो  फील्ड  परीक्षणों  से  प्राप्त  परिणामों  सहित
 25.  उत्तर  प्रदेश  ््  24

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 26.  परिचम  बंगाल  75  ०
 क्‍या  सरकार  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  घटिया  किस्म

 27.  अण्डमान  निकोथार  01  01  के  कीटनाशकों  का  प्रयोग  करने  के  कारण  कपास  की  फसल  को

 द्वीप  समूह  नुकसान  पहुंचाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 28.  चंडीगढ़  02  01  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 29.  दादर  और  नगर  हवेली  01  -  (2)  सरकार  का  किसामों  को  किस  प्रकार  प्रतिपूर्ति  करने  का

 विचार
 30.  दमन  और  दीव  02  दा  े

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हक्मदेव  नारायण
 31.  लक्षद्वीप  01  ण

 और  राष्ट्रीय  रासायनिक  प्रयोगशाला  ने  भारतीय  कपास  की  विभिन्न

 32.  पाण्डिचेरी  ।  01  किस्मों  की  परखनली  में  विकसित  पौर्दों  के
 विभिन्न

 भागों  जैसे  अग्रस्थ 2
 eee

 ९
 प्रवोह  के  शीर्ष  भाग  और  बीज  पन्रीय  ग्रंथियों  से  कपास  के

 योग
 १55  117  विभिन्‍न  उप-पादपों  के  परखनली  में  पुनर्जनन  के  प्रोटोकॉल
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 विकसित  किए  कपास  के  पुनर्जनन  से  रूपान्तरण
 संबंधी  अध्ययनों  की  एक  आवश्यकता  की  पूर्ति  होती
 इस  तकनीक  का  और  पारिशोधन  करके  इसका  उपयोग
 पौधों  में  कीट  प्रतिरोधी  =  समाबेशन  के  लिए  किया  जा  सकता

 चना  और  अरहर  में  भी  मंबंधी  प्रौटोकॉलों  का  मानकौकरण
 किया  गया  काली  मिर्च  £  मामले  में  इसकी  खेती  योग्य  व  जंगली
 किस्मों  के  विभिन्‍न  ठप  पट्रणों  के  पुनर्जन  के  लिए  ऊतक-संवर्धन
 संबंधी  प्रोटेकॉल  विकसित  गए  उपरोक्त  सभी  मामलों
 में  प्रयोग  अभी  प्रयोगशाला  तक  ही  सोमित  इनका  खेत  में  परीक्षण
 नहीं  किया  गया

 कपास  ठगाने  वाले  प्रमुख  राज्यों  ने  सूचित  किया  है  कि
 वर्ष  1998-2000  में  फसल  मौसम  के  दौरान  घटिया  क्वालिटी  के

 कीटनाशियों  के  कारण  कपास  की  फसल  को  कोई  क्षति  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 (2)  प्रश्न  नहीं

 कृतिक  बल  का  गठन

 5791.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  सूखा  और  बाढ़  प्रवण  जिलों
 की  पहचान  करने  के  लिए  एक  कृतिक  बल  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  जिलों  की  पहचान  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्‍या  नौर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  कोई  व्यापक
 कार्यक्रम  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  बाढ़  और  सूखे  से  निपटने  के  लिए
 चीन  और  दक्षिण  अफ्रीकी  देशों  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  और

 ॥
 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकी  और  कार्यकम  कार्यान्वयन
 मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन्शन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  के  राज्य
 मंत्री  अरूण  से  देश  में  सूखा  और  बाढ़
 प्रवण  जिलों  की  पहचान  करने  के  लिए  एक  कार्यदल  गठित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम
 और  मरूस्थल  विकास  कार्यक्रम  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 वर्ष  1993  में  हनुमंतराव  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय
 तकनीक  समिति  का  गठन  किया  गया  साथ-ही-साथ  हनुमंतराव
 की  अध्यक्षता  वाली  तकनीक  समिति  के  एक  उच  ग्रुप  ने  डीपीएपी
 के  अंतर्गत  कबर  करने  के  लिए  देश  के  13  राज्यों  में  155  सूखा
 प्रवण  जिलों  की  पहचान  इनमें  से  कुछ  जिलों  के  हाल  में  हुए
 ट्विविभाजन  डीपीएपी  के  अंतर्गत  कवर  किए  गए  जिलों  की  संख्या
 अब  बढ़कर  163  हो  गई  अभी  तक  बाढ़  प्रवण  जिलों  की  पहचान
 नहीं  की  गई  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  ने  वर्ष  1980  में  प्रस्तुत
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 रिपोर्ट  में  22  राज्यों/संघ  राज्यों  में  40  मिलियन  हेक्टेयर  की  बाढ़  प्रवण
 क्षेत्रों  के  रूप  में  पहचान  की

 एकीकृत  जलसंभर  दृष्टिकोण  द्वारा  सूखा  प्रवण  क््षेत्रों
 का  सूखा  रोकने  के  उद्देश्य  से  एक  सतत  कार्यक्रम  इस  दृष्टिकोण
 के  प्राकृतिक  संसाधन  आधार  का  पुमः  सृजन  करने  के  लिए

 चुने  गए  जलसंभर  की  व्यापक  अभिक्रिया  की  इस  प्रकार  नौववीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  कोई  अन्य  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 बाढ़  और  सूखे  के  समाधान  के  लिए  चीन  और  दक्षिण  अफ्रिकी

 देशों  से  सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 धनराशि  जारी  करना

 5792.  श्री  अनादि  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  जल  संसाधन
 मंत्रालय  वित्तीय  वर्ष  के  बिलकुल  अंत  में  धनराशि  की  मंजूरी  की  सूचना

 रहा  है  जिससे  उक्त  धनराशि  के  उपयोग  में  अत्यधिक  कठिनाई
 हो  रहो

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  बजट  प्रावधानों  के  75  प्रतिशत
 भाग  को  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  और  द्वितीय  चतुर्मास  के  दौरान  और
 शेष  25  प्रतिशत  को  समायोजन  पश्चात्‌  ट्वितीय  और  चतुर्थ  चतुर्मास  के
 दौरान  जारी  ररने  का  है  जिससे  कि  योजनाओं  कौ  समुचित  नियोजन
 और  निरीक्षण  के  अधीन  कार्यान्यित  किया  जा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  विजया
 से  भारत  सरकार  गत  वर्ष  के  वास्तविक  और  वित्तीय  निष्पादन

 के  आधार  पर  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मौजूदा  वित्तोय  पद्धतियों
 तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कार्यक्रम  के  अनुसार  विभिन्न  स्कीमों  के  अंतर्गत
 अलग  से  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहयता  जारी  कर  रही
 सिंचाई  आंकड़ों  का  युक्तिकरणਂ  नामक  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अंतर्गत
 राज्यों  को  लघु  सिंचाई  नमूना  सर्वेक्षण  आदि  करने  के  वास्ते
 सांख्यिकी  प्रकोष्ठ  पर  व्यय  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  कराती

 सांख्यिकी  प्रकोष्ठ  पर  व्यय  करने  के  लिए  गत  वर्ष  जारी  निधि
 का  उपयोग  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  होने  तथा  चालू  वर्ष  में  किए  जाने  वाले
 व्यय  का  आकलन  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से
 प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  एक  किस्त  में  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता

 प्रदून  की  जाती  लघु  सिंचाई  गणना  करने  के  जनगणना  कार्य
 आंरभ  करने  के  वास्ते  चालीस  प्रतिशत  निधि  की  पहली  किस्त  जारी
 की  जाती  क्षेत्र  संबंधी  कार्य  को  पूरा  करने  के  बाद  निधियों  की
 आवश्यकता  का  चालीस  प्रतिशत  तक  की  दूसरी  किस्त  जारी  की  जाती
 है  और  शेष  बीस  प्रतिशत  निधियां  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से
 प्रमाणक  आंकड़ा  फ्लापियों  के  प्राप्त  होने  के  बाद  जारी  की  जाती

 नमूना  सर्वेक्षण  करने  के  नमूना  सर्वेक्षण  का  कार्य  शुरू  करने
 के  लिए  पचास  प्रतिशत  निधियां  अग्रिम  जारी  की  जाती  हैं  और  शेष
 पचास  प्रतिशत  निधियां  प्रमाणिक  नमूना  सर्वेक्षण  आंकड़ा  फ्लापियों  के
 प्राप्त  होनें  के  बाद  जारी  की  जाती  रोधी  स्कीमोंਂ  के  मामले
 में  उपयोग  प्रमाण  पत्र  को  प्रस्तुत  कर  प्रमाणित  किए  गए  निष्पादन  के

 अनुसार  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  प्रतिपूर्ति  की  जाती
 क्षेत्र  विकास  कार्यकमਂ  के  अंतर्गत  पहली  किस्त  गत  वर्ष  की
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 बजट  प्रावधान  और  चल  रहे  वर्ष  के  वास्तविक  कार्यकम
 के  आधार  तदर्थ  आधार  पर  अप्रैल  से  जून  तक  मुहैया  करायी
 जाती  तदनंतर  राज्य  सरकारों  को  वास्तविक  और  वित्तीय  निष्पादन
 के  आधार  पर  नियमित  रूप  से  केन्द्रीय  सहायता  जारी  की  जाती

 सिंचाई  लाभ  कार्यक्रमਂ  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय
 ऋण  सहायता  निर्माण  की  उन्नत  अवस्था  वाली  चल  रही  बृहत  और
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  मुहैया  कराई
 जाती  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  निधियां  दो  समान  किस्तों  में  वर्ष-दर-वर्ष
 आधार  पर  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  सिफारिश  पर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा
 जारी  की  जाती  दूसरी  किस्त  केवल  तभी  जारी  की  जाती  है  जब  राज्य
 सरकारें  अपने  हिस्से  सहित  पहली  किस्त  का  उपयोग  कर  लेती

 गंगा  नपदी  के  आर  पार  बांध

 5793.  श्री  निखिल  कुमार  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  बिहार  में  गंगा  नदी
 के  आर  पर  एक  बांध  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  पर  कब  कार्य  शुरू  हो  जाने  की  संभाषना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 और  प्रश्न  नहीं

 सुरक्षा  परिषद  का  पुनर्गठन

 5794.  श्री  जी०एस०  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  का  पुनर्गठन  किए  जाने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 (a).  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  अमरीका  ने  इस  संबंध  में  कोई  पहल  की  शुरूआत
 की

 यदि  तो  क्‍या  भारत  सरकार  से  इस  संबंध  में  बातचीत
 की  गई  और

 (४2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  सरकारी  तौर  पर  सुरक्षा  परिषद  के  पुनर्गठन  के  उपाय  1992

 में  उस  समय  शुरू  हुए  जब  सुरक्षा  परिषद  की  सदस्यता  में  साम्य  प्रतिनिधित्व

 एवं  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  महासभा  में  संकल्प  पारित  किया  गया

 1997  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  ने  इस  मसले  पर  विचार  करने  के

 लिए  एक  अबाध  प्रवेश  कार्यदल  गठित  सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार

 के  लिए  उम्मीदवारों  अथवा  मानदण्ड  पर  कोई  मतैक्य  नहीं

 से  अमरीका  ने  हाल  ही  में  2  की  संख्या  के  आगे

 सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  तथा  सुरक्षा  परिषद  में  विकासशील  देशों  को

 और  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करने  के  लिए

 अपनी  तत्परता  की  घोषण  भारत  इस  मसले  पर  सभी  सदस्य  राज्यों

 के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए
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 सीमा  क्षेत्र  विकास  कार्यकम

 5795.  श्री  दिनन्‍शा
 श्री  अकबर  अली

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सीमा  क्षेत्र  विकास  कार्यव्र
 के  तहत  राज्य-वार  कितनी  निधियां  आबंटित  की  गईं/कितनी  ।
 पर  काम  हुआ  और  क्या  उपलब्धियां  हासिल  की

 नौ्बी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उक्त  कार्यक्रम  के
 राज्य-वार  कितनी  निधियां  आबंटित  की  गई  और  कितनी  परियोजन
 पूरी  हुई/पूरी  की  जानी

 कया  नौर्वी  योजना  के  दौरान  सीमा  क्षेत्र  विकास
 के  तहत  राज्यों  को  आबंटित  की  गई  निधियां  अपर्याप्त  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  उद्देश्य  ए
 धनराशि  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वय
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  रा०
 मंत्री  अरूण  :  और  सीमा  क्षेत्र  विका
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आठवीं  और  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौर
 आबंटित  की  गई  निधियों  के  वर्ष-वार  ब्यौरे  विवरण
 और  विवरण-॥  में  दिए  गए  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शुरू
 जाने  वाली  परियोजनाओं  के  संबंध  में  प्रत्येक  लाभार्थी  राज्य  के  मु
 सचिव  की  अध्यक्षता  वाली  राज्य  स्तरीय  छानबीन  समिति  द्वारा  निः
 लिया  जाता  परियोजनाएं  वर्ष-दर-वर्ष  और  भि
 होती  हैं  और  सड़कें  आदि  जैसे  क्षेत्रकों  की  सकी
 को  शामिल  करती

 ह

 से  सीमा  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 की  जाने  वाली  निधियां  योगात्मक  प्रकृति  की  है  और  इनका  प्रर
 सीमा  के  निकट  अगम्य  क्षेत्रों  में  रहे  लोगों  की विशेष  आवश्यकता
 को  पूरा  के  लिए  विशेष  रूप  से  भौतिक  और  सामाजि
 आधारिक  संरचना  में  गम्भीर  अन्तरालों  को  पाटने  राज्य  योज
 निथियों  को  सहायता  देने  के  लिए  किया  जाता  कार्यक्रम  के  *
 आबंटन  में  वृद्धि  समग्र  रूप  से  योजना  के  लिए  संसाधनों  की  वाषि
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करती

 विवरण-|

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बी  ए  डी  पी  के
 अन्तर्गग  किए  गए  आबंटन

 ET)  )

 राज्य  2  3  4  “7

 हु  या  2  3  4
 8.58

 3...  असम  4-38

 2... गुजरात 6-98 7.94 8.58 8.58 _
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 |  2  3  4  5

 3.  जम्मू  व  कश्मीर  14.00  17.50  20.68...  20.68

 4...  मेघालय  3-89  4-23  3.95  3.95

 s.  मिजोरम  84  3.25  2.73  2.73

 6...  पंजाब  6.45  7.88  8.54...  8.54

 7.  राजस्थान  71.06  80.44  85.63  85.63

 8.  त्िपुरा  8.04  9.81  10.96.  _10.%

 9.
 पश्चिम  बंगाल

 21.83  24.57...  30.81  30.81

 पा
 दी  छः

 नौंवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बी  ए  डी  पी  के

 अन्तर्गग  किए  गए  आबंटन

 राज्य  हु  1997-  1998-  .  1999-  2000
 98  99  2000  2001

 1.  असम  4  4.27...  7.20  720.

 2...  गुजरात  8.58  8.88  9.87  9.87

 3.  जम्मू  व  कश्मी  20.66.  31.38  33.52...  33.52

 4...  मेघालय  3.95  4.11...  4  4.52

 5...  मिजोरम  6-73  682...  8.00  8.00

 6...  पंजाब  3.54  8.82...  9.70  9.70

 7...  राजस्थान  85.63  56.52  37.17  29.17

 8.  त्रिपुरा  10.96.  1134  12.47.  12-47

 9.  पश्चिम  बंगाल  0.81
 31.86.

 38.05...  38.05

 10.  अरुणाचल  4.00  11.00  13.00.  13.00

 11.  मणिपुर  4.  4.00  4.00  4.00

 12.  नागालैंड  -  4.00  4.00.  4.00

 13.  हिमाचल  प्रदेश  --  4.0.  4.00  4.00

 14.  सिक्किम  -  4.00  5.50  5.50

 15.  उत्तर  प्रदेश  -  4.00  12.00  12.00

 16.  बिहार  -  -  7.00 .  7.00
 —

 बी  ए  डी  पौ  का  म्यांमार  सीमा  पर  स्थित  ब्लाकों  तक  1997-9

 चीन सीमा तक  1998-99
 में

 और  भूटान  तथा  नेपाल  सीमाओं
 तक  1999-2000  में  विस्तार  किया  गया

 लिखित  उत्तर  184

 समुद्र  से  होमे  बाला  भूमि  कटयव

 5796.  नौतिश  सेनगुप्ता  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  के  तट  पर  समुद्र
 ट्वारा  लगातार  होने  वाले  भूमि  कटाव  तथा  समुद्र  बांध  की  खराब  हालत
 की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  पिछले  दो  दशकों  से  राज्य  सरकार  समुद्र
 बांध  के  रख-रखाव  तथा  इसे  सुदंढ़  करने  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं

 दे  रही  और

 क्‍या  आगामी  मानसून  के  महीनों  में  संभावित  प्रतिकूल  प्रभाव

 कम  करने  हेतु  चक्रवात  शेलटरों  के  निर्माण  तथा  राण्य  सरकार  से  परामर्श

 के  पश्चात्‌  इन  बांधों  को  सृदृढ़  करने  के  प्रस्ताव  विचारार्थ

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  तटीय  संरक्षण  कार्यों  एवं  इनके

 रख-रखाव  पर  ध्यान  दे  रही  राज्य  द्वारा  तटीय  संरक्षण  कार्यदिधा

 जिला  मिदनापुर  और  दक्षिण  24  परगना  उत्तर  24  परगना  जिलों  को

 शामिल  करते  हुए  सुन्दरथन  में  किये  गये

 केन्द्र  सरकार  ने  तटीय  राज्यों  के  प्मामर्श  से  संवेदनशील
 तटीय  जिनमें  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  प्रस्ताव  शामिल  के

 संरक्षण  के  लिए  राष्ट्रीय  तटीय  संरक्षण  परियोजना  का

 प्रस्ताव  किया

 राष्ट्रीय  तटीय  संरक्षण  परियोजना  में  दक्षिण  24  परगना  और  उत्तर

 24  परगना  में  नदियों  की  ज्वारीय  पहुंचों  में  32  के  तट  संरक्षण

 कार्यों  के  निर्माण/सुदृढ़करण,  दक्षिण  24  परगना  जिले  में  7.70  कि

 के  तट  संरक्षण  कार्यों  और  मिदनापुर  जिले  में  दिघा  के  1.646
 के  तट  संरक्षण  कार्यों  को  शामिल  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  द्वारा  2000  में  संशोधित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  मानसून  महीनों  में  संभावित  प्रभावों  को
 कम  करने  के  लिए  12  संवेदनशील  जिलों  को  शामिल  करते  हुए  118

 चक्रवात/बाढ़  आश्रय  स्थलों  का  पहले  ही  निर्माण  कर  लिया

 पेंशन  में  वृद्धि

 5797.  श्री  रमाकांत

 श्री  श्रीपाद  येसो

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  2000  को

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  इन  पेंशन  रेट्स  आन  कार्ड्सਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया



 185...  प्रश्नों  के

 इस्र  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिकिया

 क्‍या  सरकार  के  समक्ष  केन्द्र-सरकार  के  कर्मचारियों  के
 समयोपरि  भत्ता  तथा  मानदेय  भत्ता  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्पिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री
 वसुन्धरा  :  से  द  हिच्दुस्तान  टाइम्स  में  छपे
 समाचार  में  कोई  सच्चाई  नहीं  है  और  उक्त  रिपोर्ट  भ्रामक

 और  (23)  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 नहीं

 फिल्मों  का  प्रसारण

 5798.  श्री  माणिकराव  होडल्या  क्या  सामाजिक  न्याय  और
 अधिकारिता  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कतिपय  निजी  चैनल  समाज  की  समाज  कलयाण  संबंधी
 परियोजनाओं  पर  आधारित  फिल्मों  का  प्रसारण  करने  के  लिए  तैयार

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  फिल्मों  के  प्रसारण  की  संभावना
 है  और  उनके  विषय  क्‍या

 (7०  जन  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  का  चयन  किस  तरह  से  किये
 जाने  संभाठ्ण

 वे  निजी  चैनल  कौन  से  है  जिन  पर  इन  फिल्मों  का  प्रसारण

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इन  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  की  संभावना

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका  ;  से  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्रालय  विभिन्‍न  दरकिनार  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 एवं  पशुओं  के  कल्याण  के  लिए  नोडल  मंत्रालय  इसलिए  यह  मंत्रालय

 इन  वर्गों  की  दशा  और  इनके  विरुद्ध  कार्य  करने  वाले  अविवेकपूर्ण

 पूर्वाग्रहँ  के  बारे  में  जनमत  परिवर्तन-एजेंटों  तथा  जनता  को
 संवेदनशील  बनाने  और  सामाजिक  समर्थन  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से

 भावनात्मक  परिवर्तन  लाने  तथा  इन  वर्गों  की  दशा  सुधरने  में

 गैर-सरकारी  एवं  स्थानीय  स्तर  पर  पहलों  को  प्रोत्साहित  करने  में  एक

 भूमिका  का  निर्वाह  करता

 इन  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  इस  मंत्रालय  ने
 अनुसूचित

 अनुसूचित  अन्प्य  पिछड़े  वर्गों  विकलांग

 वयोवृद्ध  उपेक्षित  एवं  बेसहारा  पशुओं  के

 कल्याण  तथा  मदध्यपान  और  नशीली  दुरुपयोग  निवारण  आदि
 से

 संबंधित  विषयों  पर  अनेक  छोटे  वृत्त  चित्र  तैयार  किए  इस  मंत्रालय

 ने  इन  फिल्मों  के  प्रसारण  के  लिए  दूरदर्श  और  कुछ  निजी  चैनलों

 13  1922  लिखित  उत्तर  186

 से  सम्पर्क  किया  दूरदर्शन  मे  प्रसारण  शुरू  कर  दिया  है  लेकिन
 निजी  चैनलों  ने  अभी  तक  उत्तर  नहीं  दिया

 प्रश्न  नहीं

 जल  प्रबंधन

 5799.  श्री  श्रीपाद  येसो  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  2000  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रपोजेज  ग्लोबल  एलायंस  ऑन  वाटर

 सिक्‍यूरिटी
 '  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया |

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  तथ्य  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  जल  संकट  के  निवारण  हेतु
 क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए

 ह

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  विजया
 और  15  2000  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 में  प्रकाशित  रिपोर्ट  के  अनुसार  ने  अप्रत्याशित  और
 समाधान  योग्य  क्षेत्रीय  संघर्षों  में  वृद्धि  होने  के  साथ-साथ  जनसंख्या

 वृद्धि  और  आर्थिक  विकास  के  दबाव  के  कारण  शताब्दी  में
 अधिक  जल  की  मांग  के  बास्ते  अंतर्राज्यीय  प्रतिम्पर्द्धा  के  मददेनजर  जल

 सुरक्षा  के  लिए  एक  भूमंडलीय  सहयोग  का  प्रस्ताव  किया  इस
 सहयोग  का  प्रस्ताव  उस  समय  किया  गया  था  जब  अमेरिका  सेक़ेटरी
 आफ  स्टेट  मेंडलीन  अलब्नाइट  22  2000  को  पृथ्वी  दिवस  की

 वर्षगांठ  के  पूर्व  10  अप्रैल  को  वाशिंगटन  में  संबोधित  कर  रही

 और  भारत  में  हर  वर्ष  लगभग  4000  बिलियन  घन
 मीटर  वर्षा  होती  है  इसमें  से लगभग  1869  बिलियन  घन  मीटर  विभिन
 नदियों  में  बह  जाता  है  जिसमें  लगभग  432  बिलियन  घन  मीटर  पुनर्भरणोय
 भूजल  शामिल  देश  की  2025  ई०  तक  आवश्यकता  इम  उपयोग
 योग्य  जल  संसाधनों  के  अधिकतम  उपयोग  के  जरिए  पूरी  की  जा  सकती

 बढ़ती  जनसंख्या  के  कारण  प्रति  व्यक्ति  जल  की  उपलब्धता  उत्तरोतर
 घट  रही  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रति

 व्यक्ति  वार्षिक  औसत  जल  उपलब्धता  जो  वर्तमान  में  लगभग  1869

 घन  मीटर  है  2025  ई०  तक  घट  कर  1350  घन  मीटर  हो  सकती

 अंतर्राष्ट्रीय  मानदंड  के  अनुसार  वार्षिक  उपलब्धता  की  कोई  स्थिति
 अथवा  1000  घन  मीटर  प्रति  व्यक्ति  स ेकम  की  स्थिति  जल  की  कमी

 वाली  स्थिति  मानी  जाती  2025  ई०  के  अंत  देश

 के  कुछ  भागों  में  जल  की  कमी  होने  की  संभावना  नहीं

 भारत  सरकार  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  अंतर्गत  त्वरित  ग्रामीण
 जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  की  क्षेत्र  सुधार  यरियोजना  के  तहत  जल  विभाजक

 प्रबंधन  भूजल  कृत्रिम  पुमर्भरण  और  छत  पर  वर्षा  जल  के
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 संचयन  के  जरिए  वर्षा  जल  के  संचयन  को  बद्ावा  भी  दे  रही

 जिसके  लिए  राज्य  सरकारों  और  अन्य  कार्यान्वयन  अभिकरणों  को  तकनीकी

 और  वित्तीय  सहायता  मुहैया  करा  रही  केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  ने
 भी  कृत्रिम  भूजल  पुनर्भरण  के  लिए  प्रायोगिक  अध्ययन  शुरू  क्रिए

 भारत-पाक  वार्ता

 5800,  श्री  अब्दुल  हमीदः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  2000  के  हिन्दुस्तान
 टाइम्सਂ  में  एक्यूजिज  इंडिया  ऑफ  शोइंग  बरेलिजरेंसਂ  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  उसमें  प्रकाशित  मामले  के  तथ्य  क्‍या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिकिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  सरकार  ने  2  2000  को  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स
 में  प्रकाशित  इस  आशय  खबरें  देखी  पाकिस्तानी  प्रवक्ता

 दुष्प्रचाकों  के  वक्‍तव्यों  का  सहारा  लेते  जिसमें  भारत  के  जम्मू  और

 कश्मीर  राज्य  तथा  भारत  के  अन्य  भागों  में  सीमा  पार  से  आतंकवाद
 के  प्रायोजन  में  पाकिस्तान  की  सतत्‌  भूमिका  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 समुदाय  द्वारा  व्यक्त  की  जा  रही  बढ़ती  हुई  चिन्ता  को  मोड़ने  के  लिए
 वार्ता  पुनः  शुरू  करने  का  बार-बार  आहवान  करना  शामिल

 सरकार  का  यह  मत  है  कि  उपयोगी  वार्ता  पुनः  शुरू  करने  के

 लिए  उपयुक्त  कातावरण  तैयार  करना  पाकिस्तान  पर  निर्भर  करता

 कारगिल  के  बाद  के  हालत  और  उस  देश  में  सेना  द्वारा  सत्ता  सम्भालने
 के  बाद  पाकिस्तान  ने  जम्मू  कश्मीर  राज्य  तथा  भारत  के  अन्य  भागों

 में  सीमा  पार  के  अपने  प्रयोजन  तथा  समर्थन  में  वृद्धि  की  वह
 नियंत्रण  रेखा  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  अकारण  लगातार  गोलाबारी

 में  संलिप्त  उसका  जेहाद  का  आह्वान  और  भारत  के  विरूद्ध  अन्य

 शज्जुतापूर्ण  दुष्प्रचार  भी  बेरोकटोक  जारी  हाल  ही  में  जनरल  मुशर्रफ
 को  यंह  कहते  बताया  गया  है  कि  वह  न  तो  शिमला  समझौते  में  विश्वास
 करते  हैं  और  न  ही  लाहौर  घोषणा

 सरकार  शिमला  समझौते  और  लाहौर  घोषणा  में  की  गई  व्यवस्था

 के  अनुसार  द्विपक्षीय  विचार-विमर्शों  के  जरिए  पाकिस्तान  के  साथ  सभी

 अनसुलझे  मसलों  का  हल  निकालने  के  लिए  प्रतिबद्ध

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार

 5801.  श्रीमती  रीमा  कया  लघु  कृषि  और  ग्रामीण

 जउद्यौग  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खादी  और  पग्रामोद्योग  आयोग  के

 माध्यम  से  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को  रोजगार

 उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  गत  तीन  बकनों  के  दौरान  कौन-कौन  से  गांवों
 के  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया
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 क्या  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  गांवों  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालंय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालब  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :

 अभी  तक  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  40,000  खादी  और

 ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किए  गये  उत्तर  प्रदेश  में

 पिछले  3  वर्षों  में  उपलब्ध  कराए  गए  रोजगार  निम्नानुसार  है  :

 वर्ष  क्यूमुलेटिव .  क्यूमुलेटिव
 व्यक्तियों

 1997-98  10.21

 1998-99  -99  10.51

 1999-2000  10.87

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  31.3.1999  तक  2447  गांवों  में  39392  लोगों  को  रोजगार
 उपलब्ध  कराए

 विदेशों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  कामगारों
 के  कल्याणार्थ  कोष  कौ  स्थापना

 5802.  श्री  सुल्तान  सल्लाऊददीन  क्या  श्रम  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 *  क्‍या  विदेशों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  कामगारों  के
 कल्याणार्थ  किस  कोष  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 अपंगता  के  कारण  भारत  वापस  लौट  आए  कामगारों  और
 विदेश  में  रोजगार  के  दौरान  मारे  गए  कामगारों  के  परिवारों  सहित  इस
 कोष  से  ऐसे  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए

 तत्संबंधी  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में  ब्यौरा  कया

 और
 |

 (¥)  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  कामगारों/परिवारों  को  अब  तक  कुल
 कितनी  धनराशि  दी  गई

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि

 से  (2)  प्रश्न  नहीं
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 चारा  बैंक

 5803.  श्री  सी०  कुप्सुसामी  :
 श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  चारे  का  कितना
 उत्पादन

 कंन्द्र  सरकार  द्वारा  चारा  पानी  उत्पादित  करने  के  लिए  कौन
 सी  योजनाएं  प्रायोजित  की  गई

 क्या  सरकार  का  देश  में  चारा  बैंकों  के  सृजन  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  धान  की  भूसी  और  गन्ने  के  बगांस  को  पोषक  पशु
 खाद्य  में  बदलने  और  जरूरतमंद  राज्यों  में  भेजने  की  कोई  योजना

 किन-किन  राज्यों  को  चारे  की  अत्यधिक  आवश्यकता

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 यारा  उत्पादन  का  ब्यौरा  राज्यों  से  एकत्र  किया  जा  रहा

 केन्द्र  सरकार  के  पास  आहार  एवं  चारा  विकास  के  लिए
 राण्यों  को  सहायता  संबंधी  एक  योजना  योजना  के  तहत  खर्च  को

 केन्द्र  एवं  राज्य  सरकार  द्वारा  हिस्सेदी  के  आधार  पर  घहन  किया

 जाता  योजना  के  घटक  एवं  उनकी  लागत  हिस्सेदारी  की  पद्धति

 निम्नानुसार  है  :-

 1...  चारा  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  राज्य  फार्मों  का  सृदृढ़ीकरण
 (75:25);

 2.  चारा  बैंकों  की  स्थापना  (75:25);

 पंजीकृत  उत्पादकों  के  जरिए  चारा  बीज  उत्पादन  (25:75);

 भूसा/सेलूलोसिक  अपशिष्ट  का  संवर्धन  (100:00);

 ९

 yw

 ९४

 बायो-मास  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सिल्वीपाश्चर  प्रणाली

 की  स्थापना  (100:00);

 घास  रिजर्वों  सहित  घास  भूमि  का  और oe

 7...  चारा  फसलों  के  उत्पादन  तथा  आवश्यकता  के  लिए

 नमूना  सर्वेक्षण  (100:00)।

 केन्द्र  सरकार  बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन

 के  लिए  चारा  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता

 उपलब्ध  कराती  1999-2000  के  दौरान  6  चारा  बैंकों  की  स्थापना

 के  लिए  जम्मू  एवं  कश्मीर  (50.56  लाख  गुजरात  (79.00
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 लाख  नागालैंड  (16.00  लाख  राज्यों  को  145.56
 लाख  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  कराई

 (F)

 योजना  के  तहत  राज्यों  को  भूसा/सेलूलोसिक  अपशिष्ट  का
 जिसके  तहत  सूखे  चारे  अर्थात्‌  गेहूं  का  धान  की  भूसी

 तथा  गने  के  बगांस  को  यूरिया  तथा  मोलासेस  के  साथ  इस्तेमाल  किया
 जाता  संबंधी  आहार  एवं  चारे  के  विकास  के  लिए  सहायता
 संबंधी  एक  घटक  यह  विभाग  राज्य  सरकारों  को  100  प्रतिशत
 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराता  ऐसे  संवर्धित  चारे  को
 राण्यों  को  भेजने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 गुजरात  और

 प्याज  की  पैदाचार

 5904.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  कूषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  विशेष  रूप  से  बिहार  में
 प्याज  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए  आधुनिक  प्रौद्योगिकियों  और  विकसित
 कीटनाशी  दवाओं  का  प्रयोग  करने  का

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 आधुनिक  कृषि  प्रौद्योगिकियों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  किसानों
 को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 रूचि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण
 से  भारत  सरकार  ने  बिहार  सहित  देश  में  प्याज

 के  उत्पादन  व  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कीटनाशकों  की
 उपयोग  समेत  प्रणालियों  के  उनत  पैकेज  के  उपयोग  का  पहले  ही  प्रस्ताव
 किया  उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  बिहार  के  गैर-परम्परागत

 क्षेत्रों  में  इन  प्रणालियों  को  अपनाने  केਂ  लिए  किसानों  को  प्रोस्ताहित
 करने  की  दृष्टि  से  इन  कार्यक्रमों  में  उत्पादन  तथा  फसलोपरान्त  प्रौद्योगिकी
 संबंधी  सैट  प्याज  को  पौध  को  सुरक्षित  ठगाना  आदि

 शामिल  किया  गया

 आधारभूत  न्यूनतम  सेषाएं

 5805.  रासा  सिंह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आधारभूत
 न्यूनतम  सेवाओं  के  अंतर्गत  राज्यवारਂ  कितनी  धनराशि  आबॉटत  की

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  जारी  कौ  नई  और
 उपयोग  की

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांकियकी  और  कार्यक्रम  कार्या-अयन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय
 के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 अकृण  केन्द्र  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  बुनियादी  सेवार्भो  के
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 अंतर्गत  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  गए  राज्य-वार  आबंटन
 2

 2  3  4
 वियरण  में  दिया  गया

 प्रतिवर्ष
 9.  सिक्किम  25.65  47.25  49.76

 इन  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  आबंटित  राशि  जारी  कर  ही  गई
 थी  और  इसका  पूर्ण  उपयोग  किया  गया  10.  त्रिपुरा  46-37  55.37  59.92

 विवरण  संघ  राज्य  क्षेत्र

 गैर  विशेष  श्रेणी  राज्य  एसीए  एसीए  1.  राष्ट्रीय  राजधानी  14-20  14.95  16.34
 1997-98  1998-99  1999-2000  क्षेत्र  दिल्ली

 1
 _

 2  3  4  2.  पांडिचेरी  6.13  7.45  7.06

 1:  आंध्र  प्रदेश
 170.50  179-61

 196-34  3.  अंडमान  और  निकोबार  72.19  17.17  15.19

 2...  बिहार  364.07  383.32  419.04  ह्वोपसमूह

 3.  -  गोवा  1.55  3.63  3.63  4.  चण्डीगढ़  587  ७18  6.76

 4.  गुजरात  72.58  76.42...  113.54  5.  दादरा  और  नगर  हवेली  1.71.  ..  1.80  1.97

 5.  हरियाणा  19.08  40.09  26.96  6.  लक्षद्वीप  2-27  2.39  2.62

 6.  कर्नाटक  99.42  104.68  114.43  7.  और  दीव  1.36  1.43  1.57

 7...  केरल  78.69.  102.85  110.57  कुल  जोड़  9963.83  3381.50  3699.22

 8.  मध्य  प्रदेश  210.00  236-10  265.34  टिप्पणी  :  जारी  की  गई  और  उपयोग  में  लाई  गई  राशि  आबंटन  के '
 जराबर

 9.  महाराष्ट्र  132.23  159.22  12.19

 10.  उड़ीसा  147-45  164.25.._  190.31  ।

 पंजाब  35.59...  36.94...  40.37  कृषि  विकास  योजनाएं

 5806.  श्री  अवतार  सिंह  भड़ाना  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 12.  ग्जस्थान  132.98  153.05  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 13.  तमिलनाडु  119-80
 41-13

 137.88  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1997-98  और  1998-99  के

 14.  उत्तर  प्रदेश  456.84  500.99.  575.81  दौरान  कृषि  विकास  योजनाओं  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की

 15.  पश्चिम  बंगाल  203.57  214.33  234.30  ,  ही *  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या
 विशेष  श्रेणी  ५

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  में  वित्तीय  सहायता
 अरुणाचल  प्रदेश  90.47  १85  किये  जाने  संबंधी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 2.  असम  थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 3.  हिमाचल  प्रदेश  62.18  क्या  आवंटित  धनराशि  के  दुरू५णोग  को  रोकने  हेतु  कोई
 निगरानी  सेल/दल  गठित  करने  का  कोई  प्रस्त्र॒-व  और

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  156-52  164.80._  180.15
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 5.  मणिपुर  44.30  64.30  2.64

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण
 6.  मेघालय

 37.03  38.99  63-62  और  वर्ष  1997-98  तथा  1998-99  के  दौरान

 7.  मिजोरम  36.87  49.9%  .  «$1.43  कृषि  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  केन्द्रीय/कंन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कोमों

 के  तहत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  प्रदत्त  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  मिम्नवत
 8.  नागालैंड  37.53...  49.51  67.19  है  :-
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 वर्ष  गई  है  और  1948  मामलों  में  अभियोजन  दायर  गए  इन  अभियोजनों

 धनराशि  में  से  1912  मामले  बाल  श्रम  एवं
 ्णणण  1986  के  अंतर्गत  और  ३6  मामले  बीडी  और  सिगार  कामगार

 1997-98  10306.87  की  1966  के  अंतर्गत  दायर  किए  गए

 1998-99  12205.96  )

 और  चावल  आधारित  फसल  प्रणाली  वाले  क्षेत्रों
 में  समेकित  चावल  विकास  कार्यक्रम  पर  स्कीम  में

 धन  के  दुरूपयोग  से  संबंधित  एक  शिकायत  25  2000  को
 मिली  जिस  पर  जांच  चल  रही

 प्रश्न  नहीं

 बीडी  उद्योग  में  काल  श्रमिक

 5807.  श्री  टी०  गोविन्दन  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  यताने  की  कपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बडी  संम्व्या
 में  बीडी  उद्योग  में  कार्यरत  बाल  श्रमिकों  के  बारे  में  अवगत

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 देश  में  बीडी  निर्माण  में  लगे  बाल  श्रमिकों  की  पहचान  की

 घटिया  किस्म  के  बीज  और  उर्वरक

 5008.  डा०  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  दिल्‍ली  और
 उत्तर  प्रदेश  में  घटिया  किस्म  के  बीज  और  उर्वरक  की  आपूर्ति  करने
 के  लिए  बीज  और  उर्वरक  कम्पनियों  के  विरूद्ध  राज्य-वार  कितने  मामले

 किए  गए

 इन  कंपनियों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 किसानों  को  बढ़िया  किस्म  के  बीज  और  उर्वरक  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण
 और  राज्य  सरकारों  को  बीज  बीज

 और  उर्वरक  नियंत्रण  आदेश  के  अधीन  कानूनी  तंत्र  का  दुरूपयोग  करने
 वाले  वितरकों  के  विरूद्ध  आवश्यक  झरूार्रवाई  करने  का  पर्याप्त  अधिकार

 उत्तर  प्रदेश  और  दिल्ली  सरकार  ट्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 निरीक्षकों  द्वारा  लिए  गए  गैर  मानक  उर्वरकों  के  नमूने  तथा  बीजों  के

 नमूने  पर  की  गईं  कार्रवाई  निम्नवत  है  :-

 उर्वरक

 वर्ष  उत्तर  प्रदेश  |  दिल्ली

 अवमानक  प्रथम  सचूना

 नमूनों  की  पाया  शुरू  किया  गया

 संख्या  शया

 97-98  12419  1766  237  सूचित  नहीं

 97-%  10200  1481  248  सूचित  नहीं

 99-2000  3761  485  __
 ८2  नहीं

 बीज  कि  ा  ्रयशकक

 वर्ष  प्र
 कक  2.  हा

 _
 न न्यायालय  में  दायर  न्यायालय  ट्वारा  '  न्यायालय

 मामले  की  संख्या  मामलों  की  सं०  जिसमें  लम्बित  मामलों
 दण्ड  और  कैद  की  संख्या

 सजा
 दी

 97-98  सूचित  नहीं  सूचित  नहीं  सूचित  नहीं

 98-99  8  पु
 8,

 सूचित  नहीं  सूचित  नहीं  सूचित  नहीं
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 वर्ष  न्यायालय  में  दायर  न्यायालय  ट्वारा  निर्णित  न्यायालय  में

 मामले  की  संख्या  मामलों  की  सं०  जिसमें  लम्बित  मामलों

 दण्ड  और  कैद  की  संख्या

 की  सजा  दी  गई  _

 97-98  शून्य
 -  4(  पिछले  वर्ष

 के

 98-99  त  -  8  वर्ष  *

 के

 99-  2000  सूचित  नहीं  सूचित  नहीं  सूचित  नहीं

 .  किसानों  को  अच्छी  गुणवत्ता  के  बीच  और  उर्वरक  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेफसल
 विकास  कार्यक्रम  और  गुणवत्ता  नियंत्रण  स्कीम  के  अधीन  निधियां  दी

 गई

 पपीते  का  उत्पादन

 5809.  श्री  अनन्त  नायकः  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  भारत  में  उपजाए  जाने  वाले  पपीते  की  दूसरे  देशों  विशेप्रूप
 से  अमरीका  में  भारी  मांग

 क्‍या  देश  में  पपीते  की  खेती  करने  के  लिए  क्षेत्र  को  बढ़ावा
 देने  की  काफी  गुंजाईश

 यदि  तो  देश  में  पपीते  की  मांग  पूरी  करने  और  विदेशी

 मुद्रा  अर्जित  करने  के  लिए  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यगारायण
 भारत  में  उत्पादित  पपीते  की  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 सहित  अन्य  देशों  में  भारी  मांग

 और  सरकार  फलों  के  विकास  पर  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र
 की  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रही  जिसके  तहत  पपीता  सहित  फलों
 के  विकास  के  लिए  सहायता  दी  जाती  इसके  अन्तर्गत
 विधियों  में  नर्सरियों  के  माध्यम  से  उत्तम  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन
 और  क्षेत्र  उत्पादकता  सुधार  कार्यक्रम  एवं  किसानों  का
 प्रशिक्षण  शामिल  वर्ष  2000-2001  में  बागवानी  फलों
 की  फार्मगत  रोग  भविष्यवाणी  एकक  एवं  टिशू/पत्ता  विश्लेषण

 प्रयोगशालाएं  जैसी  नई  गतिविधियों  को  शामिल  किया  गया  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  तथा  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  बागवानी
 विभाग  पपीता  सहित  फलों  की  उन्‍नत  और  उच्च  उत्पादकता  वाली  किस्मों

 एवं  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  विकास  पर  अनुसंधान  कर  रहे  कृषि
 एवं  प्रसंस्करित  खाद्य  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  पपीता  सहित  फलों  का
 निर्यात  सुचारू  करने  के  लिए  कार्यक्रम  चला  रहा

 विशेष  आर्थिक  जोनों  में  श्रमिक

 5810.  श्री  भान  सिंह  क्‍या  श्रम  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  विशेष  आर्थिक  जोनों  में  श्रमिकों  के  अधिकारों  का
 संरक्षण  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 2000-2001  के  लिए  नई  आयात-निर्यात  नीति  के  लिए  ऐसे  और  विशेष
 आर्थिक  जोन  सृजित  क्रਂ  निर्णय  लिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  १ञ्न  जोनों  में  श्रमिकों  के  अधिकारों
 की  रक्षा  करने  की  दृष्टि  से  आवश्यक  कदम  उठाने  का

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  से
 31.3.2000  तक  किए  गए  संशोधनों  को  आयांत  और  निर्यात  नीति
 (1997-2002)  में  सम्राविष्ट  करते  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए
 न्यूनतम  अपेक्षित  प्रक्रिया  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगी  तथा
 समय  सीमा  शुल्क  रहित  परिवेश  बनाने  की  दृष्टि  से  देश  में  विशेष
 आर्थिक  क्षेत्र  )  स्थापित  करने  हेतु  नीति  घोषित  की  विशेष
 आर्थिक  क्षेत्रों  में  इकाइयां  निषल  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  करने
 वाली  होंगी  परन्तु  इन  पर  कोई  पूर्व-निर्धारित  मूल्य  संवर्धन  अथवा  न्यूनतम

 निर्यात  निष्पादन  की  शर्त  नहीं

 जहां  तक  श्रम  मामले  का  संबंध  देश  के  कानूनों  और  नियमों
 के  ट्वारा  विशेष  आर्थिक  क्षेत्रों  को  नियंत्रित  किया

 गए  मूल्य  के  निर्धाण  के  लिए  कृषि  लागत
 और  मूल्यों  हेतु  आपोग  कौ  भूमिका

 5811.  श्री  सुकदेव  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 हु
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 क्या  सरकार  को  गेहूं  की  नई  फसल  जो  अप्रैल
 2000  तक  बाजार  में  आ  के  नये  मूल्य  के  निर्धारण  के
 संबंध  में  कृषि  लागत  और  मूल्य  संबंधी  आयोग  से  कोई  सुझाव  मिला

 यदि  के  मूल्यों  के  निर्धारण  के  लिए  उक्त  आयोग  की
 क्या  सिफारिशें  और

 केन्द्र  सरकार  के  इस  पर  क्‍या  निर्णय

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस  बी»  पी०  बी०  के०  सत्यनाराण
 और  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयेग  ने  रबी  फसल

 1999-2000  मौसम  के  लिए  मूल्य  नीति  पर  अपनी  पोर्ट  में  गेहूं  के
 लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  550  २  प्रति  बिवटल  की  सिफारिश  की

 सरकार  ने  विपणन  वर्ष  2000-0  में  विक्रय  की  जाने  वाली
 वर्ष  1999-2000  की  फसल  के  लिए  गेहूं  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 580  २  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया

 ]

 सिडनी  कौ  नई  नीति

 5812.  प्रो»  ठम्मारेड्डी  बेंकटेस्वरलु  :  क्या  लघु  कृषि  और

 ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  लघु  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  आधुनिकोकरण
 के  फ्र्योजनार्थ  लघु  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  पांच  प्रतिशत

 ब्याज  राजसहायता  देने  के  एक  नई  नोति  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  नए  लघु  उद्योग  इकाइयां  पर्याप्त  और  सस्ते  ऋण  से

 वंचित  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (2)  सरकार  का  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  इस  जरूरत  को  किस

 तरह  से  पूरा  करने  का  विचार  है  ?

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंत्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती

 वसुन्धरा  :  और  सरकार  द्वारा  लघु  दद्योग  क्षेत्र

 के  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  के  एक  योजना  बनाई  जा  रही

 से  परियोजना  की  व्यवहार्यता  के  आधार  नई  इकाइयों

 सहित  सभी  लघु  उद्योग  इकाइयों  को  वाणिज्यिक  मैंकों  द्वारा  वर्तमान

 मानदंड  के  अनुरूप  जहां  तक  संभव  हो  प्रदान  किया  जाता

 तथापि  ऋण  के  बहाव  को  और  सुधारने  के  लिए  सरकार*  ने  अनेक

 कदम  उठाए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लघु  उद्योग  के  60%

 ऋण  को  अति  लघु  क्षेत्र  इकाइयों  हेतु  प्राथमिकता  उधार  क्षेत्र  के  अंतर्गत
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 रखना  और  विशिष्ट  बेंक  शाखाएं  सिंगल  विन्डो  स्कोम  के
 अंतर्गत  सामाजिक  ऋण  की  सीमा  रुपये  5  लाख  से  रुपये  10  लाख
 तक  बढ़ाना  और  बिना  कोलेट्रल्स  के  रू  10  लाख  तक  के  ऋण  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  ऋण  गारंटी  योजना  आदि  शामिल

 सरदार  सरोवर  परियोजना  को
 सहायता

 5813.  श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  ;  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  ओ०  ई०  सो०  एफ०  सहायता  की  अनुपलब्धता  के  कारण
 सरदार  सरोवर  परियोजना  की  नदी  जल  विद्युत  घर  के  निर्माण  में  विलंब
 हो  गया

 क्‍या  सरदार  सरोवर  परियोजना  से  लाभान्वित  होने  कले  ग़ण्य
 जापान  से  टर्बो-जेनेरेटिंग  सेट्स  के  आयात  हेतु  स्थान  पर  अतिरिक्त  केन्द्रीय
 सहायता  का  अनुरोध  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौज  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 और  गुजरात  सरकार  ने  टर्बो  जेनरेटर  सेटों  के  आयात
 के  वास्ते  अतिरिक्त  केद्रीय  सहायता  का  अनुरोध  किया  तथापि

 अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रस्ताव  पर  जिचार  नहीं  किया  जा  सका

 क्योंकि  सरदार  सरोवर  परियोजना  का  वित्त  पोषण  संयुक्त  रूप  से  गुजरात
 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्यों  द्वारा  किया  जाता  टर्बो

 जेनरेटर  सेटों  की  खरीद  इस  परियोजनां  का  मार्ष  है  और  इसफे  लिए

 भुगतान  संबंधित  राज्य  सरकारों  ट्वास  राज्य  योजना  से  मुहैया  कराया  जाना

 राज्य  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  गाडगिल  फार्मूला  के  फ्रेमवर्क
 के  अंतर्गत  प्रदान  की  जातो  है  और  द॒ह  किसी  विशिष्ट  परियोजना  से

 संबंद्ध  नहीं  होती  टर्बो  जेनरेटर  सेटों  की  खरीद  मेससं  सुमितोमों
 कारपोरेशन  लिमिटेड  जापान  से  की  जा  रहौ  उन्होंने  आपूर्तिकतां  क्रेडिट

 सुविधा  प्रदान  की

 खाशधानन  की  अरवादी

 5814.  श्री  माधवराव  कया  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  40,000  करोड  २  मूल्य  के  खाद्याल

 कीट  आदि  के  कारण  प्रत्येक  वर्ष  नच्ट  हो  जातै

 यदि  तो  गत  ठीोन  बर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  क्रितनी  मात्रा

 में  और  कितने  मूल्य  का  नष्ट  और

 सरकार  द्वारा  खाद्याल्न  नष्ट  होने  से  रोकने  के  लिए  इसमें

 कभी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठायें  जाते  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंझलय  में  राज्य  मंत्री  एस०  की  पी०  ब्री०  के०  सत्यानाराण
 और  कोड़ों  चूहों  आदि  मे  प्रति  थर्प
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 होने  खाली  अनाज  की  बरबादी  की  सही  मात्रा  ज्ञात  नहीं  तथापि

 डा०  वीग्जी०  पानसे  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  समिति  ने  1968  में

 प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  अनाज  को  चूहों  सहित
 विभिन्न  कारणों  से  हुई  वार्षिक  क्षति  9.33%  आकी  गई  विपणन
 तथा  निरीक्षण  निदैशालय  द्वारा  वर्ष  1973-74  के  दौरान  कराए  गए
 एक  सर्वेक्षण  में  खाद्याननों  मे ंकटाई  पश्चात्‌  की  हानि  लगभग  5%  आंकी

 गई  जिसमें  से  भंडारण  से  संबंधित  हानि  2.7%  के  लगभग  आंकी
 भारतीय  कृषि  सांख्यिकी  संस्थान  एवं  भारतीय  खाद्यान्न  भंडारण
 प्रबन्ध  एवं  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  1985-88  के  दौरान  कटाई  पश्चात्‌
 के  विभिन्‍न  चरणों  में  विभिन्‍न  कारणों  से  अनाज  को  होने  वाली  कुल
 हानि  4.12%  आंकी

 कटाई  पश्चात्‌  की  अवधि  के  दौरान  अनाज  की  होने  वाली
 क्षति  को  कम  करने/रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  1969-70  में

 अनाज  बचाओ  अभियान  चलाया  इस  अभियान  की  प्रमुख  गतिविधियों
 में  फार्म  स्‍तर  पर  अमाज  के  वैज्ञानिक  भंडारण  के  क्षेत्र  में

 प्रदर्शन  तथा  प्रचार  कार्यकर्मों  पर  जोर  दिया  गया  अनाज  भंडारण
 की  पारम्परिक  संरचनाओं  में  सुधार  तथा  आधुनिक  वैज्ञानिक  भंडारण
 संरचनाओं  जैसे  धातु  के  पक्‍को  कोठियों  तथा  सीमेन्ट  की  कोठियों
 के  प्रयोग  को  लोकप्रिय  बनाना  अन्य  गतिविधियां  जो  किसानों  के
 लाभार्थ  अनाज  बचाओ  अभियान  द्वारा  चलाई  जाती

 )

 संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना

 5815:  श्री  बृुजलाल  खाबरी  :

 श्री  राम  सिंह  कस्यां  :

 क्या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  स्थानीय  अधिकारी  संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र
 विकास  योजना  के  अंतर्गत  परियोजनाओं  को  क्रियान्यित  करने  में  जानबूझ्षकर
 विलम्ब  करते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्ययन  में  हुए  विलंब  के

 परिणामस्वरूप  परियोजनाओं  पर  आई  अतिरिक्त  लागत  की  प्रतिपूर्ति  किस

 प्रकार  करने  का  विचार  रखती  और

 इस  विलंब  के  लिए  जम्मेवार  पाए  गए  दोषी  व्यक्तियों  के

 खिलाफ  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियको  और  कार्यकम  कार्यान्वयन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेंशन  पंत्रालय

 क॑  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 अरूण  और  सांसद  स्थानीय  क्षेत्र  विकास
 योजना  के  कार्यों  के  क्रियायययन  में  विलंब  की  कुछ  शिकायतें

 सांसदों  से  प्राप्त  हुई  ऐसे  मामलों  को  राज्य  सरकार  के  संबंधित

 प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  जाता  है  तथा  उन्हें  संबंधित  अधिकारियों
 के  विरूद्ध  उचित  कार्रवाई  करने  का  सुझ्नाव  दिया  जाता
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 सांसद  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  के  अंतर्गत  जिसमें

 लागत  वृद्धि  के  मामले  शामिल  का  क्रियान्वयन  राज्य  सरकार

 की  स्थापित  प्रक्रिया  के  अनुसार  किया  जाना

 मैच  फिक्सिंग  घोटाला

 5816.  श्री  एम०बी०  चअद्धशेखर  मूर्ति  :

 श्री  नरेश  पुगलिया  :

 श्री  अशोक  ना  मोहोल  :

 श्री  किरीट  सोमैया  :

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :

 श्री  भावना  पुंडलिकराव  गवली  :

 श्री  जा  ईडन  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दक्षिण  अफ्रीकी  सरकार  ने  तथाकथित  मैच-फिक्सिंग

 प्रकरण  में  गम्भीर  आपत्ति  उठाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  दक्षिण  अफ्रीकी  उच्चायुक्त  इस  संबंध  में  उनके

 मंत्रालय  द्वारा  खुलाया  गया

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  चर्चा  और  उसके  निष्कर्षों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  वियार  इस  मामले  को  इंटरनेशल  क्रिकेट

 कंट्रोल  बोर्ड  के  साथ  उठने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इस  मामले  से  भारत-दक्षिण  अफ्रोका  के  बीच  सम्बन्भों
 पर  कोई  दुष्प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  को  क्रिकेट  खेलने  वाले
 अन्य  देशों  के  साथ  भी  उठने  का  है  जो  कथित  रूप  से  मैच  फिक्सिंग
 में  लिप्त  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 :  विदेश  मंजलय  में  राज्य  मंत्री  अजित  दुमार

 प्रश्न  नहीं

 दक्षिण  अफ्रीका  की  उच्चायुक्‍्त  ने  स्वयं  अपने  अनुरोध  पर
 10  2000  को  विदेश  मंत्रालव  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  के
 साथ  मुलाकात  की
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 उक्त  बैठक  के  अन्य  मसलों  के  साथ  ही  साथ  मैच
 फिक्सिंग  के  घोटाले  में  दक्षिण  अफ्रीका  के  क्रिकेट  खिलाड़ियों  के  संलिप्त
 होने  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  दोनों  इस  बात  पर  सहमत

 हुए  थे  कि  यह  एक  आपराधिक  धोखाधड़ी  और  य्रेईमानी  का
 मामला  है  और  कानून  इसमें  अपनी  कार्रवाई

 और  संबंधित  अधिकारी  इस  मामले  की  अभी  जांच
 कर  रहे  आगे  की  समुचित  कार्रवाई  तदनुसार  को

 और  जी  दोनों  सरकारों  ने  इस  बात  को  दोहराया
 है  कि  यह  प्रकरण  दोनों  देशों  के  बीच  नीतिगत  भागीदारी  पर  आधारित
 घनिष्ठ  और  सौहार्दपूर्ण  संबंधों  को  प्रभावित  नहीं

 और  यह  मामला  अभी  संबंधित  प्राधिकारियों  की  जांच
 के  अधीन  आगे  की  समुचित  कार्रवाई  तदनुसार  की

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  का  बन्द  होना

 5817.  श्री  अजय  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  सचियों  को  कोई  समिति  ने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र

 परियोजना  को  बन्द  होने  से  बचाने  के  लिए  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड
 से  अपनी  अधिकांश  इक्विटी  को  विनिवेश  करने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दिलीप  जी

 प्रश्न  नहीं

 भूमि  का  वितरण

 5818.  श्री  शमशेर  सिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 '

 क्‍या  सरकार  ने  डा०  अम्बेडकर  जन्म  शताब्दि  समारोह  समिति

 द्वारा  को  गई  सिफारिश  के  अनुसार  1991-92  के  दौरान

 अनुसूचित  जनजातियों  के  भूमिहीन  परिवारों  को  खाली  पड़ी  सरकारी  भूमि
 वितरित  करने  क॑  लिए  कार्रवाई  शुरू  की

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  से

 सम्बंधित  परिवारों  के  लिए  भूमि  की  खरीद  और  वितरण  हेतु  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  की  मांग

 की  गई  और  इस  प्रयोजनार्थ  योजना  आयोग  द्वारा  कितनी  धनराशि  आबंटित

 की  गई  और  मंत्रालय  को  कुल  आबंटन  की  तुलना  में  इसका  प्रतिशत

 कितना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  की

 चौथी  और  पांचर्थी  वार्षिक  योजनाओं  में  उक्त  प्रयोजनार्थ  कितनी

 धनराशि  आबंटित  जारी  और  उपयोग  की  और

 च
 उक्त  सिफारिशों  के  लागू  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 है
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनाराण
 से  कृषि  मंत्रालय  मुख्यतया  सतत्‌  कृषि  उत्पादन

 हेतु  उत्तरदायी  यह  मंत्रालय  विभिन्‍न  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  द्वारा

 कृषि  विकास  को  बढ़ावा  देता  कृषि  विस्तार  एवं  चकबन्दी  के  लिए

 मृदा  और  संरक्षण  स्कीमों  में  सहायता  करता  कृषि  अवसंरचना  के

 विस्तार  और  सुदृढीकरण  को  बढ़ावा  देता  ये  कार्यकलांप  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  सहित  सभी  श्रेणी  के  किसानों  को  लाभान्यित

 करते

 संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  प्रविष्टि  सं०

 सूची  के  अनुसार  भूमि  और  इसका  प्रबंध  संबंधित  राज्य  सरकारों  का

 उत्तरदायित्व  केन्द्र  सरकार  केवल  समन्वयक  और  सलाहकार  की

 भूमिका  अदा  करती

 ग्रामीण  घिकास  मंत्रालय  परिसीमित  अधिशेष  भूदान  भूमि
 और  सरकारी  परती  भूमि  के  वितरण  की  निगरानी  करता  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  सरकारी  खाली  भूमि  का  वितरण  की  निगरानी  नहीं

 करता

 उपर्युक्त  के  वितरण  में  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  कोई  विक्तोय

 वचनबद्धता  शामिल  नहीं  योजना  आयोग  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  परिवारों  के  लिए  भूमि  की  अधिप्राप्ति  एवं  बितरण  के

 लिए  कोई  निधियां  आबंटित  नहीं  की

 विकलांग  व्यक्ति

 5819.  श्री  साहिब  क्या  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  1991  में  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 इस  समय  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  पांच-दस
 वर्षों  में विकलांग  व्यक्ति  की  संख्या  कितनी  हो  जाने  की  संभावना

 क्‍या  इस  विषय  से  संबंधित  कोई  राष्ट्रीय  नीति

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूप  रेखाएं  क्‍या

 विकलांग  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  लिए  सरकार  द्वारा  की

 जा  रही  आर्थिक  और  कानूनी  कार्रवाईयों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 (2)  इस  समय  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  कितनी  परियोजनाएं

 बनाई  जा  रही  तथा  विकसित  की  जा  रही

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन

 द्वारा  1991  में  संचालित  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  यह  अनुमान
 किया  गया  है  कि  जनसंख्या  का  लगभग  5%  भाग  किसी  प्रकार  की

 विकलागता  अथवा  अन्य  से  पीड़ित

 प्रश्न  नहीं



 703  प्रश्नों  के

 से  (3)  एक  विवरण  संलग्न

 विधरण

 निःशकक्‍त  व्यक्ति  अधिकारों  का  संरक्षण  और  पूर्ण
 अधिनियम  1995  1996  में  अधिनियमित  और  लागू

 किया  गया  जो  निःशक्‍त  व्यक्तियों  को  समान  अवसर  तथा  राष्ट्र  निर्माण

 में  उनकी  पूर्ण  भागीदारी  सुनिश्चित  कराने  के  भारत  सरकार  के  प्रयासों

 की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  यह  इसके  अंतर्गत  पुनर्वास
 के  निवारक  तथा  अंवर्धनात्मक  दोनों  प्रकार  के  पहलुओं  जैसे
 रोजगार  और  व्यावसायिक  नौकरी  अनुसंधान  और

 जनशक्ति  ग्राधा  मुक्त  पर्यावरण  का  निःशक्त  व्यक्तियों
 का  विकलांगों  के  लिए  बेरोजगारी  विकलांग  कर्मचारियों

 के  लिए  विशेष  ब्रीमा  योजना  और  अतिविकलांग  व्यक्षिययों  आदि  के

 लिए  गुहों  की  स्थापना  आदि  का  प्रावधान

 2.  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 के  सभी  राज्य  सरकारों  और  अन्य  उपयुक्त  प्राधिकरणों  का

 बहुक्षेत्रीय  सहयोगात्मक  दृष्टि  अपेक्षित  इन  सभी  से  शीघ्र  ही  आवश्यक

 कार्रवाई  करने  का  अनुरोध  किया  गया  अधिनियम  के  विभिन
 प्रावधानों  के  कायन्यियत  के  लिए  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गयी  है  :-

 ८1)  घिकलांगों  के  उद्यमीय  कार्यकलाप  को  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  24.10.97  से  राष्ट्रीय  विकलांग  वित्त  एवं  विकास
 निगम  द्वारा  परिच्चालित  किया  गया

 (2)  इस  अधिनियम  को  धारा  3  के  अनुरूप  फेद्धीय  समन्वय
 समिति  को  इस  समिति  की  अथ  तक  दो  बेठकें

 हुई

 (3)  केन्द्रीय  कार्यपालक  समिति  अधिसूचित  की  गई  इस  समिति
 ने  इस  अधिनियम  के  कार्यातययन  की  प्रगति  की  समीक्षा
 करने  के  लिए  अब  तक  चार  गब्रैठकें  की

 (4)  निःशक्त  व्यक्तियों  के  मुख्य  आयुक्त  की  नियुक्ति  कौ  गई  है
 और  उन्होंने  दिनांक  1.1.98  से  कार्यभार  ग्रहण  कर  लिया

 (5)  इस  अधिनियम  के  विभिन्न  उपबन्धों  को  प्रभावी  बनाने  के

 लिए  सिफारिशें  करने  और  योजनाएं  तैयार  करने  की  लिए
 विशेषज्ञों  तथा  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  पांच  कोर  समूहों  की
 गठन  की  गई

 (6)  धारा  73(1)  तथा  (2)  के  तहत  नियर्मों  को  अधिसूचित
 किया  गया

 (7)  धर्मार्थ  दान  1890  के  अंतर्गत  दिनांक  11.8.1983

 को  स्थापित  राष्ट्रीय  निःशक्त  व्यक्ति  कोष  को  गतिशील

 बनाया  गया  है  और  गैर  सरकारी  संगठनों  से  सहायता  मंजूर
 की  गई  अब  इस  योजना  के  अंतर्गत  17  परियोजनाओं

 को  मंजूरी  दी  गई

 (8)  विकलांग  स्वयंसेवकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  विकलांग

 बन्धु  नामक  एक  नई  योजना  तैयार  की  गई  राष्ट्रीय

 ३  2000

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)
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 संस्थाओं  और  क्षेत्रीय  पुनर्वास  प्रशिक्षण  केन्द्रों  ने  अब  तक

 अनेक  विकलांग  बन्धुओं  को  प्रशिक्षित  किया

 प्रमस्तिष्क  मानसिक  मन्दता  तथा  बहु

 विकलांगताओं  से  ग्रस्त  व्यक्तियों  के
 कल्याण  और  उन

 संवेदनशील  समूहों  तथा  उनके  परिवारों  को  समर्थन  प्रदान

 करने  के  उददेश्य  से  एक  राष्ट्रीय  न्यास  की  स्थापना  के

 लिए  एवं  विधेयक  पारित  किया  गया

 भारतीय  पुनर्वास  परिषद्‌  जो  मानकौकरण  और  पुनर्वास

 व्यवसायिकों  के  प्रशिक्षण  संस्थाओं  की  मान्यता

 तथा  व्यवसायिकों  के  पंजीकरण  के  लिए  एक  सांविधिक

 निकाय  ने  देश  भर  में  विकलांगता  पुनर्जास  के  क्षेत्र  में

 जनशक्ति  सम्बन्धी  एक  योजना  हाल  हो  में  शुरू  की  है

 इस  उद्देश्य  के  लिए  आर  सी  आईं  को  धनराशि  आबंटित

 की  गईं

 अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  समन्वय  समिति  और  राज्य

 कार्यपालक  समिति  गठित  की  है  और  विकलांग  व्यक्ति  की

 शिकायतों  के  निवारणार्थ  निःशक्त  व्यक्तियों  के  लिए  आयुक्त

 नियुक्त

 इस  अधिनियम  के  कार्यान्ययन  पैर  विचार-विमर्श  करने  के

 14-15  2000  को  नई  दिछलो  में  नि:शक्‍त

 व्यक्तियों  के  प्रभारी  राज्य  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित

 किया  राज्य  के  कर्भचारियों  को  संवेदनशील  ग्रनाने

 और  नि:शक्‍त  व्यक्ति  अधिकारों  का  संरभ्षण

 और  पूर्ण  1995  के  कार्यान्वयन  कौ

 प्रगति  का  मॉनीटर  करने  के  लिए  राज्य  शिक्षा  सच्तियों  तथा

 राज्य  श्रम  सचिवों  की  एक  कार्यशाला  भी  नई  दिल्ली  में

 आयोजित  की

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  जिन्हें  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  विशेष

 दायित्व  सौंपे  गए  द्वारा  की  गई  «प्रगति  का  मॉनीटर  करने
 के  लिए  एक  अन्तरमंत्रालयीन  समूह  किया  गया

 निःशक्‍त  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  विभिन्‍न  कार्यक्रमों
 के  लिए  कार्यरत  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  को  सहायता  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  दो  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही

 श्रवण  एवं  दृष्टि  विकलांग  व्यक्तियों
 और  समूहों  को  कल्याण  सेवाओं  का  एक  पूर्ण  पैकेज  प्रदान
 करने  की  नीति  के  अनुसरण  में  और  विकलांग  जनसंख्या
 की  बहु  आयामो  समस्याओं  कारगर  ढंग  से  निपटने
 के  लिए  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  ने

 राष्ट्रीय  शीर्ष  स्तर  की  संस्थाएं  स्थापित  की  हैं  जिनमें  से
 प्रत्येक  विकलांगता  के  एक  विशेष  क्षेत्र  में  कार्यरत
 ये  संस्थाएं  शिक्षा  व्यावसाथिक  परामर्श

 पुनर्वास  और  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  उपयुक्त
 सेवा  माँड्यूलों  के

 विकास
 के

 क्षेत्र  में  शीर्षस्तरोय  संगठन ५
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 (16),  कृत्रिम  अंग  निर्माण  निगम  कानपुर  की  स्थापना
 एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  कम्पनी  के  रूप  में  नवम्यर  1972  में
 की  गई  जिसका  मुख्य  उद्देश्य  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए
 मानक  सहायक  यंत्रों  एवं  उपकरणों  का  विकास  और  निर्माण
 करना  और  उन्हें  देश  भर  में  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराना

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  थिभाग  द्वारा  दिनांक  4.7.97  को  एक
 परिपत्र  भी  जारी  किया  गया  जिसमें  पदोन्नति  से  भरे  गए
 पर्दों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  पहले  निधांरित  प्वाइंट
 संख्या  33,  67,  और  100  के  बजाए  विकलांग  व्यक्तियों
 के  लिए  आरक्षण  हेतु  100  प्वाइंट  रजिस्टर  में  100  रिक्तियों

 यह  पहिएदार  तिपहिया  कृत्रिम
 वैशाखियों  तथा  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  अन्य  अनेक
 सहायक  यंत्रों  एवं  उपकरणों  का  निर्माण  करता

 देश  के  11  जिलों  में  ग्रामीण  विकलांग  व्यक्तियों  को  उनकं
 घरों  में  व्यापक  पुनर्वास  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  जिला

 पुनर्वास  केन्द्र  योजना  शुरू  की  कटक
 तथा  लखनऊ  में  चार  क्षेत्रीय  पुनर्वास  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की

 के  आवर्तन  में  प्वांइड  सं०  1,  34,  और  67  की  व्यवस्था

 1986  में  की  गई  पदों  की  वर्तमान  पहचान  की  ममोक्षा
 करने  तथा  अधिक  उपयुक्त  पर्दों  की  पहचान  करने  के  लिए
 अपर  सचिव  न्याय  और  की
 अध्यक्षता  में  मंत्रालय  ने  एक  विशेषज्ञ  सामति  का  गठन
 किया

 भी  स्थापना  की  गई  है  जिनका  उददेश्य  पुनर्वास  के  क्षेत्र
 में  और  विशेषकर  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  के  लिए  जनशक्ति  3  इसके  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों

 विकास  एवं  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  हु  के  पुनर्वास  के  लिए  हाल  ही  में  कई  यनाई  जिनमें  ये
 न्‍

 शामिल  हैं  :  .

 (18)  विकलांग  व्यक्षितयों  के  लिए  रोजगार  की  योजना  के  अंतर्गत चना
 (%)  +$)  बिकलांगता  के  रूप  में  राष्ट्रीय  संस्थाओं  में  बाहय  विस्तार राज्यों  को  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  रोजगार

 कार्यालय  तथा  सामान्य  रोजगार  कार्यालय  चलाने  के  लिए
 वित्तीय  सह्ययता  दी  जाती

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  उपयुक्त  तथा  लागत  प्रभावी

 सहायक  यंत्र  एवं  उपकरण  प्रदान  करने  के  लिए  तथा  उनकी
 चलनता  में  सुधार  लाने  और  रोजगार  के  अवसरों  का
 संबंधन  करने  के  लिए  मिशन  मोड  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 परियोजना  की  योजना  शुरू  की  गई  इस  परियोजना  के

 अंतर्गत  नई  प्रौद्योगिकियों  का  सृजन  करने  के  लिए  तथा

 सामाजिक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर
 उपयोग  करने  हेतु  इनको  दिशानिर्देश  देने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती

 वर्ग  और  के  पहचान  किए  गए  पर्दों  पर  सरकारी

 संस्थाओं  में  विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  3%  आरक्षण  1977

 से  लागू  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  के  बाद  यह

 आरक्षण  पहचान  किए  गए  वर्ग  और  पदों

 के  लिए  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  के  दिनांक

 18.2.97  के  आदेश  के  द्वारा  दिया  गया  वर्ग

 और  पदों  पर  विकलांग  व्यक्तियों  के

 लिए  पदों  की  पहचान  1986  में  ही  कर  ली  गई  कार्मिक

 एवं  प्रशिक्षण  विभाग  ने  यह  स्पष्टौकरण  भी  जारी  किया

 है  कि  1966  में  की  गई  पर्दों  की  वर्तमान  पहचान  भारत

 सरकार  द्वारा  इसे  संशोधित  करने  तक  वैध  दिनांक

 17.9.99  के  पत्र  के  द्वारा  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं

 कि  जिन  फ्दों  की  विकलांग  व्यक्तियों  से  भरे  जाने  के  लिए

 उपयुक्त  होने  के  रूप  में  पहचान  की  गई  उन  पर्दों  को

 भरने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  कर्मचारी  चयन  आयोग

 आदि  को  मांग-पत्र  भेजते  समय  सभी  भर्ती  एजेंसियों  यह

 प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करना  चाहिए  कि  विकलांग  व्यक्तियों
 के

 लिए  3७%  आरक्षण  की  नीति  को  ध्यान  में  रखा  गया

 तह

 नी

 केद्रों  के  रूप  में  विभिन्‍न  भागों  में  संयुक्त  क्षेत्रीय
 संसाधन  केन्द्रों  की  स्थापना  को  जा  रही

 मेरूदंड  क्षतिग्रस्त  तथा  अऑस्थि  विकलांगता  से  पीड़ित  व्यक्तियों
 के  लिए  चार  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को  स्थापना  संबंधी  योजना  5

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  कार्यान्वित  करन

 के  लिए  हाल  ही  में  अनुमोदित  किया  गया  है  जिसमें  केन्द्री

 और  राज्य  को  भागीदारी  90:10  के  आधार  पर

 उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार  करने  तथा  गुणषत्ता  वाले  सहायक

 यंत्र  और  उपकरण  आसानी  से  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भागरतोंय

 कृत्रिम  अंग  निर्माण  निगम  के  4  सहायक  उत्पादन  कंन्‍्द्रो
 की  स्थापना  की  जा  रही

 विकलांग  व्यक्तियों  को  व्यापक  पुनर्वास  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  राज्य/जिला/ब्लाक  एवं  ग्राम  पंचायत  स्तर  पर

 अवसंरचना  का  सृजन  करने  के  लिए  घिकलांग  व्यक्तियों

 के  पुनर्वास  के  लिए  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु
 राज्य  क्षेत्र  में  हाल  में  स्वीकृत  किया  गया  योजना  को

 कार्यान्वत  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  धनंराश  निर्मुक्त
 की  जा  रही  "

 इसके  विकलांग  व्यक्तियों  को  उनके  घरों  में  व्यापक

 पुनर्वास  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सौ  से  अधिक  जिलों

 की  पहचान  की  गई  पहचान  की  गई  सेवाओं  में

 राष्ट्रीय  संस्थान/भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  निगम/कंन्द्र

 सरकार  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  के  सहयोग  से  मिश्रित

 फिटमेंट  एवं  पुनर्वास  केन्द्रों  की  स्थापना  करना  शामिल

 नेफेड  का  निष्पादन

 5820.  भी  एसएस»  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौराम  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी

 विपणन  परिसंघ  नेफेड  के  समग्र  व्यवसाथिक  निष्पादन  में  निरन्तर  गिरावट

 आ  रही  और

 यदि  तो  इसके  व्यवसायिक  निष्पादन  के  सुधार  हेतु  क्‍या

 उपाय  किए  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसन्बी-्पीव्वीन्के०  सत्यनाराण

 हालांकि  वर्ष  1997-98  एवं  1998-99  के

 दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  लिमिटेड  के  व्यापार

 निष्पादन  में  गिरावट  आयी  फिर  भी  वर्ष  1999-2000  के  दौरान
 नेफेड  ने  लगभग  625  करोड़  रुपये  का  कारोबार  किया  जयकि  वर्ष

 1998-99  के  दौरान  उसका  कुल  कारोबार  462.94  करोड़  रुपये  का

 नेफेड  ने  अपने  व्यापार  निष्पादन  में  सुधार  हेतु  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  हैं  :-

 (1)  खाद्य  उत्पादों  और  कृषि  जिन्सों  की  संस्थागत  आपूर्ति  में

 वृद्धि

 (2)  खाद्य  एवं  कृषि  उत्पादों  संबंधी  अपभीक्‍्ता  विपणन  गतिविधियों

 में  वृद्धि

 (3)  जैव  उर्वरक  शीतागार  और  अन्य  संग्रहण  गोदामों
 जैसे  आय  सृजक  उत्पादों  को  शीघ्र  पूर्ण

 (4)  जूट  और  जूट  उत्पादों  की  व्यापार  गतिविधियों  को

 (5)  आयातित  दलहन  की  देखरेख  और  प्याज  के  बफर  भंडार

 रखने  जैसे  सरकारी  क्षेत्र  की  गतिविधियों  में  भाग
 और

 (6)  गंवाई  हुई  व्यापार  स्थिति  की  वापस  पाने  के  विशेष  प्रयास

 यानि  रामतिल  बीज  के  निर्यात  हेतु  एसोसिएट  शिपर

 की  स्थिति  में  वापस
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 मर्गी  पालन  अनुसंधान  केन्द्र

 5821.  डा»  वी०  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  नमक्‍्कल  क्षेत्र  में

 अंडों  के  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  पर  मुर्गी

 पालन  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 थदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 फिलहाल  तमिलनाडु  में  नमक्कल  में  मुर्गी  पालन  अनुसंधान
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बाल  श्रम  का  शोषण

 5822.  श्री  राम  टहल  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  मताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  बाल  श्रम  के  यौन  दुर्क्ययहार  और  शोषण  से

 संबंधित  कितने  मामलों  की  सूचना

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  सरकार  का  प्रयास
 बाल  श्रम  और  अन्य  संबंधित  कानूनों  को  इस  ढंग  से  कार्यान्वित  करता

 है  जिससे  बच्चों  के  शोषण  को  रोका  जा  बाल  श्रम

 एवं  1986  इस  अधिनियम  को  अनुसूची  में  सूचीबद्ध
 व्यवसायों  तथा  प्रक्रियाओं  में  बच्चों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध  करता

 इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  अन्य  वज्यवसायों  तथा  प्रक्रियाओं  में  बच्चों
 की  रोजगार  परिस्थितियों  को  विनियमित  किया  जाता  उपलब्ध  सूचना
 के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  पता

 लगाए  गए  उल्लंघनों  और  चलाए  गए  अभियोजनों  की  राज्य  बार  स्थिति
 संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 विवरण

 शज्य
 ः

 1996-97  1997-98  4998-99

 पता  लगाए  गए  चलाए  पता  लगाए  गए  चलाए  गए  पता  लगाए  चलाए  गए

 उल्लंघन  अभियोजन  उल्लंघन  उल्लंघन  अभियोजन

 2  5  6  7

 आन  प्रदेश  41  22  270  493  553

 अरूणाचल  प्रदेश  0  ०  0  0-  0

 असम  7  0  3  0  0

 बिहार  1172  31  81  279  97



 209  13  1922  लिखित  210

 1  2  3  4  $  6  7

 चंडीगढ़
 0  0  0  ०  ०  ०

 दमण  और  दीव  0  ०  ०  ०  ०  ०

 दिल्ली  109  109  12  12  10  16

 दादरा  और  नगर  हवेली  ०0  ०  0  0  ।  ०

 गोवा  0  ।  0  0  0  0

 गुजरात  2  3  ०  13  ०

 ह

 0

 हरियाणा  0  0  0  0  0  0

 केरल  5  ।  -  -  0  2

 कर्नाटक
 न  -  -  -  153  2

 लक्षद्वीप  ०  0  ०  0  0  0

 मेघालय  0  0  0  ०  ०0  0

 महाराष्ट्र  97  2  605  389  1913  17

 मिजोरम  0  0  ०  0  0  ०

 उड़ीसा  186  2  353  9  127  128

 पंजाब  15  12  22  24  8  5

 पांडिनेरी  0  0  ०  0  a  न

 राजस्थान  ०  16  0  891  ०  601

 तमिलनाडु  18  अब  5  69  242  खा

 त्रिपुरा  0  ।  ०  0  0

 उत्तर  प्रदेश  264  249  च्
 ्  -  “5

 विदेश  मंत्रालय में  रा्य  मंत्री  अजित  कुमार
 जर्मन  स्टेट  सेक्रेटरी  श्री  घोल्फर्गेंग  इजचिंगेर  विदेश  कार्यालय

 भारत-जर्मन  संबंध
 वार्षिक  परामशों  और  दोनों  के  बीच  सामरिक  कर्ता  शुरू  करने  के  सिलसिले

 5823.  श्री ए०  बेंकटेश
 में  12  2000  को  भारत  की  यात्रा  पर

 श्री  किरीट  और  श्री  इंजचिंगेर  और  हमारे  विदेश  सचिव  के  बीच

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  जर्मनी  ने  हाल  ही  में  ट्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय

 मुद्दों  पर  वार्ता  आयोजित  की

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  कौ  गई

 क्या  परिणाम  निकले

 विदेश  कार्यालय  परामरशों  के  संबंध  में  चर्चा  से  ट्विपक्षीय

 रक्षा  और  संबंधों  की  समीक्षा  उन्होंने

 2000  के  मध्य  में  होने  वाली  जर्मन  विदेश  मंत्री  की  भारत  यात्रा  की

 वैयारी  के  लिए  भी  योगदान

 सामरिक  वार्ता  की  चर्चाओं  में  सार्वभौम  और  क्षेत्रीय  सुरक्षा  तथा

 निरस्त्रीकरषण  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  विश्व

 अर्थव्यवस्था  और  व्यापार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  के  सुधार  से  संम्बद्ध  मसले

 शामिल  इन  चर्चाओं  से  दोनों  देशों  के  बीच  आपसी  हित-चिन्ता
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 के  इन  मसलों  पर  गहरी  समझ-बूझ्न  में  योगदान  मिला  जर्मन  पक्ष

 जे  यह  भी  कहा  है  कि  यह  स्पष्ट  है  कि  भारत  संयुक्त  राष्ट्र

 सुरक्षा  परिषद  की  स्थायी  सदस्यता  के  लिए  एक  प्रमुख  उम्मीदवार

 इस  ग्ात  पर  सहमति  हुई  कि  सामरिक  वार्ता  दोनों  देशों  में  बारी-बारी
 में  प्रत्यके  दो  वर्ष  में

 तमिलनाडु  में  कोयर  बोर्ड  और

 लघु  उद्योग  के  कार्यालय

 5824.  श्री  क्या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  पुकुक्कोट्टई  में  कोयर

 योर्ड  और  लघु  उद्योग  का  कार्यालय  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  कौ  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 तमिलनतादु  में  कयर  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कॉयर  बोर्ड

 के  दो  शोरूमों  के  अतिरिक्त  राज्य  में  वर्तमान  में  निम्नलिखित  तीन  संस्थान

 (1)  पोलाची  में  क्षेत्रीय  कार्यालय

 (2)  तन्‍्जावुर  में  क्षेत्रीय  कॉयर  प्रशिक्षण  और  विकास  केन्द्र

 (3)  टैंकाशी  में  अनुसंधान-सह-विस्तार

 राज्य  में  कॉयर  उद्योग  के  समग्र  विकास  संबंधी  क्रियाकलापों  के

 समन्वय  का  कार्य  क्षेत्रीय  तमिलनाडु  को  सौंपा  गया

 क्षेत्रीय  कॉयर  प्रशिक्षण  एवं  बिकास  तन्जावुर  और

 सह-विस्तार  तमिलनाडु  में  कॉयर  उद्योग  को  आवश्यक

 तकनीकी  तथा  विस्तार  समर्थन  प्रदान  करते

 जहां  तक  लघु  उद्योग  कार्यालय  स्थापित  करने  का  संबंध  कोई

 ऐसा  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  के  विचाराधीन  नहीं

 बेरोजगारी  हैतु  कार्य-योजना

 5825.  श्री  माधवराव  सिंधियाः
 श्री  सुशील  कुमार  शिंदेः
 प्रो  दुखा  भगतः
 श्री  अनंत  गंगाराम  गीतेः

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बेरीजनारी  की  समस्या  से  निपटने

 हेतु मई  रोजगार  मीति  बनाई

 3  2000  लिखित  उत्तर  212

 व  च
 ब्यौरा  क्या

 ल्‍च
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 प्रमुख  महानगरों  में  इस  समय  सस्‍्नातकोशर  और  स्नातक

 पूर्व  श्रेणी  में  कितने  युवा  बेरोजगार  और

 इन  महानगरों  में  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  बेरोजगारी  को

 दूर  करने  हेतु  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और

 जी  जबकि  सरकार  बेरोजगारी  की  समस्या  से  पूर्णतः  अवगत  है

 तथा  रोजगार  पिछले  40  वर्षों  अथवा  इससे  भी  पहले  से  विकास  योजना

 का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  नौर्वी  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  बेरोजगारी

 तथा  अल्प-रोजगार  की  उच्च  दरों  की  प्रवृति  वाले  क्षेत्रों  में  श्रम  सघन

 सब-सैक्टरों  तथा  प्रौद्योगिकियों  पर  संकेन्द्रण  से  विकासात्मक

 प्रक्रिया  में  अधिक  उत्पादक  रोजगार  सृजित  करना  नौर्वीं  योजना  पं

 उच्च  बेरोजगारी  एवं  श्रमिकों  के  उत्तरोत्त  नैमितिकरण  को  देखते  हुए

 एक  राष्ट्रीय  रोजगार  आश्वासन  योजना  आंरंभ  को  गई  रोजगार  सृजन
 में  हो  रही  वृद्धि  तथा  10  वर्ष  की  अवधि  में  कम  से  कम  100  मिलियन

 वर्ष  में  10  मिलियन  रोजगार  सृजन  के  उपाय  सुझाने
 के  लिए  योजना  आयोग  के  सदस्य  डा०  मोन्टेक  सिंह  आहलूधालिया
 की  अध्यक्षता  में  एक  कार्य  दल  का  भी  गठन  किया  गया

 विवरण  संलग्न

 प्रमुख  महानगरों  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  रोजगार

 सृजन  हेतु  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  एम०  आर०  तथा  स्वर्ण
 जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  जे»  एस०  आर०  «  जैसे  विशेष
 रोजगार  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  लक्ष्य  निर्धारित  करना
 संबंधित  राज्य  सरकारों  पर  छोेड  दिया  गया

 विवरण

 दिनांक  30.6.1998  को  प्रमुख  महानगरों  में  रोजगार  कार्यालयों
 के  चालू  रजिस्टर  में  रोजगार  चाहने  वालों  की

 संख्या  शैक्षिक  स्तरों  द्वारा
 नाना

 क्रम  प्रमुख  दिनांक  30.6.1998  को
 महानगरों  चालू  रजिस्टर  में  संख्या

 स्नातक  स्नातक  स्तात्कोत्तर  कुल
 कक्षा  एवं

 कक्षा  एवं  उससे  ऊपर
 10+2  कक्षा  शिक्षित

 आवेदक )

 ।,  2  3  4  5  6

 1...  अहमदाबाद  0  18.3...  2.9  104.2

 2...  बंगलौर  246.3  246.3  94.2...  14.1  354.6

 3...  मुम्बई  412.9  40.2  5.5  458.6

 4.  कलकत्ता  151.0  34-6  0.7  186.3 ———— छ

 छः



 दिल्ली

 हैदराबाद  63.2  58.3...  23.3  144.8

 7.  कानपुर  73.8  207...  4.6  99.1

 ज्वेन्नई

 नागपुर

 8.  217.1  167.8  73.9  458.8

 10.  पुणे

 प्रत्येक  प्रमुख  महानगर  में  एक  से  अधिक  रोजगार  कार्यालय
 कार्य  कर  रहे  किसी  भी  शहर  में  कार्य  कर  रहे  सभी
 रोजगार  कार्यालयों  से  संबंधित  सूचना  के  आंकड़े  सम्मिलित

 150.5  21.4  1.0  179.0

 162.8  29.1  10.3  202.2

 भारतीयों  को  सताया  जाना

 5826.  श्री  चन्द्रमाथ  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 कया  भारत  की  उच्च  तकनीकी  श्रम  शक्ति  की  अमेरिका
 और  अन्य  यूरोपीय  देशों  में  बहुत  मांग  है  और  भारतीय  लोग  बेहतर
 आजीविका  संबंधी  संभावनाओं  के  लिए  विदेश  जा  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  श्रेणीवार  और
 देशवार  ऐसे  कितने  भारतीय  विदेश

 कया  भारत  सरकार  को  इन  भारतीय  लोगों  को  विदेशों  में

 सताएँ  जाने  संबंधी  शिकयतें  मिली

 यदि  तो  विदेशों  में  भारतीय  लोगों  के  हितों  की  रक्षा

 हेतु  सरकार  ने  क्‍या  कार्रवाई  की  और

 (2)  सरकार  ने  उच्य  तकनीकी  प्रतिभा  सम्पन्न  श्रमशक्ति  को  देश
 में  ही  उपयोगार्थ  रखने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और

 कुछ  अति  कुशल  प्रतिभाएं  रोजगार  के  लिए  दूसरे  देशों  में  चली  जाती

 किन्तु  उनके  संबंध  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  क्योंकि  उन्हें

 लेने  की  जरूरत  नहीं

 और  अमेरिका  के  एमिग्रेशन  एण्ड  न्यूट्रअलाइजेशन  सर्विस

 ट्वारा  टेब्सास  में  कुछ  भारतीय  कम्प्यूटर  प्रतिभाओं  को  गिरफ्तार  करने

 का  मामला  2000  में  प्रकाश  में  आया  था  क्योंकि  उन्होंने  अपने

 श्रम  प्रमाण-पत्र  में  उल्लिखित  कम्पनी  की  जगह  किसी  अन्य  कम्पनी

 में  काम  कर  एच  ॥-बी  वीसा  के  तहत  रोजगार  शर्तों  का  कथित  तौर

 पर  उल्लंघन  किया  उस  कम्पनी  यानी  मैसर्स  फ्रंटियर  कंसलटिंग  .

 इनकॉरपोरेटेड  द्वारा  उनके  लिए  जमानत  भरने  के  बाद  उन्हें  अगले  दिन

 रिह्न  कर  दिया  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  राजदूत  ने  विदेश

 विभाग  तथा  एमिग्रेशन  एण्ड  न्यूट्लाइजेशन  सर्विस  के  भारतीय

 नागरिकों  की  गिरफ्तारी  पर  कड़ा  विरोध  दर्ज  किया  इस  घटना
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 पर  अमेरिकी  सरकार  की  ओर  से  सहायक  विदेश  सचिव  ने  गहरा  अफसोस
 प्रकट  बाद  में  भारतीय  प्रतिभाओं  पर  लगाए  गए  तमाम  आरोप
 वापिस  ले  लिए

 भारत  में  विशेषकर  सूचना  व  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  बढ़ते
 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  तथा  निवेशकों  के  निवेश  में  वृद्धि  को  देखते
 अति  कुशल  प्रतिभाओं  को  मिलने  वाले  पारिश्रमिक  में  खासी  वृद्धि  करना
 जरूरी  हो  गया  विदेशी  कम्पनियां  भी  यह  महसूस  कर  रही  हैं  कि
 अपने  यहां  भारतीय  प्रतिभाओं  को  खपाने  की  तुलना  में  भारत  में  ही

 अनुसंधान  करना  तथा  अनुसंधान  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करना  बेहतर
 आशा  है  इससे  देश  में  से  भारतीय  प्रतिभाओं  का  पलायन

 इसके  लक्षण  नजर  भी  आने  लगे

 इंडियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  को

 पुनः  शुरू  करना

 5827.  श्री  नरेश  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  इंडियन  एयरलाइंस  की  उड़ानों  को  पुनः
 शुरू  करने  के  प्रश्न  पर  नेपाल  के  साथ  राजनयिक  स्तर  पर  विचार-विमर्श

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम

 निकले

 क्‍या  नेपाल  सरकार  द्वारा  विमानों  और  यात्रियों  को  सुरक्षा  और

 हिफाजत  प्रदान  करने  के  बारे  में  कोई  आश्वासन  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍यां

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  19  से  25  2000  तक  नेपाल  की  यात्रा  पर  गए
 6  सदस्यीय  नागर  विमानन  विशेषज्ञ  दल  ने  काठमांडू  में  त्रिभूवन  अन्तर्राष्ट्रीय
 हवाई  अडडे  पर  सुरक्षा  और  आप्रवासन  नियंत्रणों  को  मजबूत  करने  के

 बारे  में  नेपाली  प्राधिकारियों  के  साथ  चर्चा  इंडियन  एयरलाइन्स
 ने  भी  वे  कतिपय  उपाय  किए  जो  वे  अपहरण  के  परिणामस्वरूप  अपने

 हवाई  यात्रियों  तथा  कर्मीदल  की  सुरक्षा  के  लिए  सुनिश्चित
 करना  आवश्यक  मानते  हैं  और  जो  आई  सी  ए  ओ  के  मानदण्डों  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  मागर  विमानन  क्रियाविधियों  एवं  प्रथा  के  अमुरूप  इन
 प्रबंधों  के सुनिश्वय  के  लिए  28  मार्च  से  2000  ब्रक  काठमांडू
 में  एक  दौर  की  द्विपक्षीय  बातचीत  हो  गई  इसमें  प्रगति  हुई  है  परन्तु

 कुछ  क्रियाविधियों  को  और  उपयोगी  बनाने  तथा  अंतिम  रूप  देने

 की  जरूरत  जैसे  ही  इन  प्रचालन  ब्यौरों  पर  सहमति  हो  जाती

 उड़ानें  पुनः  शुरू  हो  नेपाली  सरकार  ने  अपनी  ओर  से  हमें

 यह  भी  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  त्रिभुवन  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे
 पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सुरक्षा  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  उपाय

 कर  रहे

 हिन्दुत्त  के  विरुद्ध  अपमानजनक  भाषा

 5828.  भरी  मोहन  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा
 करेंगे
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 क्‍या  वाशिंगटन  के  दक्षिणी  बैपटिस्ट  सम्मेलन  ने  अभी  हाल

 ही  में  एक  प्रार्थना  पुस्तक  प्रकाशित  की  है  जिसमें  हिन्दुओं  के  विरुद्ध
 असंवेदनशील  और  अपमानजनक  भाषा  का  प्रयोग  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिकिया

 विदेश  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 द  इन्टरनेशनल  मिशन्स  बोर्ड  ऑफ  दी  सदर्न  येप्टिष्टस  ने

 हिन्दुओं  और  यहूदियों  के  लिए  तीन  प्रार्थना  गाईडें  प्रकाशित  की
 प्रेयर  फार  अक्तूबर  1999  में  प्रकाशित  की  इस  पुस्तिका

 में  दक्षिणी  बेपटिस्ट  से  अनधिगम्य  हिन्दु  जन  के  लिए
 प्रारथा  करने  के  लिए  कहा  गया

 भारत  सरकार  ने  इस  की  अपमानजनक
 भाषा  पर  भारतीय  संगठनों  द्वारा  व्यक्त  चिन्ता  से  अमरीकी  प्राधिकारियों
 को  अवगत  कराया  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  भी  भारतीय
 अमरीकी  संगठनों  के  नेताओं  को  इस  मामले  को  अमरीकी  सरकार  के

 साथ  उठने  के  उनके  प्रयासों  में  उन्हें  सलाह  देते  हुए  निकट  सम्पर्क
 में

 भारतीय  संविधान  सुप्रसिद्ध  सामाजिक  परम्पराओं  की  सहिष्णुता  और
 सभी  धर्मों  का  सम्मान  परिलक्षित  करते  हुए  देश  के  नागरिकों  को  पूर्ण
 धार्मिक  स्वतंत्रता  की  गांरटी  देता  सरकार  धार्मिक  असहिष्णुता  की
 सभी  अभिव्यक्तियों  को  उसी  परिप्रेक्ष्य  में  देखती

 अवशिष्ट  का  निपटान

 5829.  श्री  अन्नासाहेब  एमनके०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  यूरेनियम/परमाणु  अपशिष्ट  के
 वैज्ञानिक  रूप  से  इस  प्रकार  निपटान  के  लिए  वर्तमान  प्रबंधन  की  समीक्षा
 की  जो  मानव-जीवन  को  खतरे  में  न

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों/प्रस्तावों  सहित
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 कया  सरकार  परमाणु  अपशिष्ट  के  निपटान  के  संबंध  में

 वर्तमान  व्यवस्था  के  अध्ययन  हेतु  एक  बहुसंकायी  दल  का  गठन
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 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जिसमें  चिकित्सा  क्षेत्र  के

 विकिरण  रसायन

 शास्त्री  शामिल  और

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  लिए  कार्यनीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पैंशन  मंऋ्रलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  और  रेडियो-सक्रिय  अपशिष्ट-पदार्थों

 का-प्रबंधन  जिसमें  उनका  सुरक्षित  रूप  से  निपटान  किया  जाना  भी  शामिल

 भारत  में  पिछले  तीन  दशकों  से  भी  अंधिक  समय  से  किया  जा

 रहा  हमारी  सामान्यतः  पर्यावरण  के  मामलें  में  और

 जन  सामान्य  के  मामले  सुरक्षा  के  उच्चतम  मानदण्डों  के  अनरूप

 अपशिष्ट-पदार्थों  के  प्रबंधन  का  काम  परमाणु  ऊर्जा  नियामक

 बोर्ड  जोकि  भारतीय  नाभिकीय  सुरक्षा  नियामक  प्राधिकरण

 द्वारा  विहित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुरूप  किया  जाता  ये

 मार्गदर्शी  अंतर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  अभिकरण  द्वारा

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकृत  सिद्धांतों  पर  आधारित  होते

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  पास  सभी  संबंधित  विषयों  के  सक्षम

 विशेषज्ञों  का  एक  दल  है  और  इसलिए  एक  बहु-विषयक  दल  के

 गठन  का  प्रश्न  ही  नहीं

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 यूरोपीय  देशों  के  साथ  समझौते

 5830.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  विभिन्‍न  यूरोपीय
 देशों  के  साथ  आपसी  संबंधों  को  बेहतर  व  मजबूत  बनाने  के  उद्देश्य
 से  सरकार  द्वारा  हस्ताक्ष  किए  गए  समझ्नौतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार  सरकार
 द्वारा  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  विभिन्‍न  यूरोपीय  देशों  के  साथ
 सम्पन्न  करारों  का  विवरण  दर्शाने  वाला  वक्तव्य  संलग्न  विवरण  में  दिया

 विवरण

 देश  करारों  का  विवरण  तारीख  और  स्थान
 या

 रमाओ  3  प्र

 1.  उक्रेन  दोहरे  कराधान  के  परिहार  से  संबंधित  करार

 रा

 07-04-1999  कीव

 2  रूस  पशु  चिकित्सा  क्षेत्र  में  सहयोग  संबंधी  करार  16-04-1999  नई  दिल्ली

 3.  रूस  विदेश  मंत्रालय  के  विदेश  सेवा  संस्थान  और  रूसी  10-06-1999  नई  दिल्‍ली
 परिसंध  के  विदेश  मामलों  के  मंत्रालय  की  राजनयिक

 अकादमी  के  बीच  परस्पर  सहयोग  संबंधी  करार
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 4.  आस्ट्रिया  दोहरे  कराधान  के  परिहार  और  आय  कर  के  संबंध  में  08-11-1999  विएना
 राजकोधीय  अपवंचन  की  रोकथाम  संबंधी  करार

 5.  आस्ट्रिया  निवेशों  के  संवर्धन  और  संरक्षण  संबंधी  करार  08-11-1999

 6.  क्रोएशिया  विदेश  मंत्रालय  के  विदेश  सेक  संस्थान  और  05-01-2000  नई  दिल्ली
 राजनयिक  अकादमी  के  बीच  करार

 7.  स्विटजरलैंड  आय  करों  के  संबंध  में  दोहरे  कराधान  के  परिष्ठार  16.02.2000  नई  दिल्‍ली
 संबंधी  करार  में  संशोधन  का  प्रोतोकोल

 8.  पुर्तगाल  आर्थिक  और  औद्योगिक  सहयोग  संबंधी  करार  13-03-2000  लिस्बन

 .
 जाह्य  सहायता-प्राप्त  शैक्षिक  परियोजनाएं

 5831.  श्री  पी०डी०  एलानगोबन:ः:  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 वे  कौन-कौन  सी  विविध  बाह्य  सहायता  प्राप्त  शैक्षिक
 हैं  जिन्हें  हाल  में  विभिन्न  विषयों  के  शिक्षार्थियों  के  लिए

 अधिगम्य  बना  दिया  गया

 विभिन्‍न  विषयों  के  लिए  बाह्य  सहायता  प्राप्त  छात्रवृत्तियों
 के  भरते  क्या  हैं  और  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  छात्रों  को

 यह  पुरस्कार  प्रदान  किए

 क्या  विदेश  स्थित  भारतीय  दूतावास  भी  भारत  में

 अध्ययन  कार्यक्रमों  के  लिए  विदेशी  नागरिकों  से  आवेदन  आमंत्रित

 करते  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  शिक्षार्थियों  द्वारा

 सहायता-प्राप्त  छात्रवृत्तियों  के  जरिए  कला  और  इतिहास

 के  क्षेत्र  में  क्या-क्या  अनुसंधान  कार्य  किए  गए

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजीत  कुमार
 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 और  भारतीम  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  भारत  में

 अनुसंधान/विशेष  कार्यक्रमों  के  लिए  विदेशी  राष्ट्रिकों  से  विदेश  स्थित

 भारतीय  मिशनों  के  जरिए  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  करती  है  और  कई

 छात्रवृत्ति  योजनाओं  को  संचालित  करती  है  जिनके  अन्तर्गत  विदेशी  विद्वान

 सहायता  प्राप्त  करते  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  अपनी

 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  प्रतिवर्ष  1000  छत्नवृत्तियां  प्रदान  करती

 70  से  अधिक  देशों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विद्यार्थी  भारत  के  विभिन्‍न

 विश्वविद्यालयों  और  शिक्षण  संस्थाओं  में  अध्ययन  करते  हैं  और  विभिन्‍न

 विषयों  में  स्नातक  से  लेकर  डाक्टरेट  की  ठपाधियों  तक  के  विभिन्‍न

 पाठ्यक्रमों  में  अध्ययन  करते  जिन  विषयों  में  छात्रों  क ेलिए  छत्रवृत्तियां

 उपलब्ध  हैं  वे  निम्न  प्रकार  विशुद्ध  मंचीय

 पर्यावरण  जन

 प्रयुक्त  व्यवसाय  सामाजिक  लोक

 विधि  और  धार्मिक  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययन  मानव  विज्ञान

 इत्यादि  और  भारतीय  शास्त्रीय  संगीत  और  नृत्य
 शिल्पकला

 विभिन्न  छात्रवृत्ति  योजनाओं  की  शर्तों  में  इस  बात  का

 मामूली  अन्तर  है  कि  छात्रवृत्ति  में  हवाई  यात्रा  किराया  शामिल  है  अथवा

 बाकी  अधिकांश  भाग  एक  समान  है  और  उसमें  शिक्षण

 निर्वाह  खर्च  के  लिए  आवास  किराया  वार्षिक  आकस्मिकता

 अनुदान  तथा  चिकित्सा  शामिलਂ  इसके  अध्ययन

 छात्र  कैम्प  तथा  कल्याण  क्रियाकलाप  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  छात्र  समारोहों

 के  आयोजन  भी  किए  जाते

 भारत  सरकार  भूटानी  राष्ट्रिकों  को  विभिन्न  छात्रवृत्ति  कार्यक्रमों  की

 पेशकश  करती  ब्यौरे  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :-

 1  भूटान  को  सहायता  के  अन्तर्गत  50  छत्रवृत्तियां

 2.  कोलम्बो  योजना  की  तकनीकी  सहायता  योजना  के  अन्तर्गत

 50  छत्रवृत्तियां

 3.  आईटैक  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  अल्पाविधि  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों
 के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  के  लिए  20  स्थान

 4...  सार्क  योजना  के  अन्तर्गत  पीठ/फैलोशिप/छात्रवृत्ति  :-

 खन्नवृत्ति  2

 1

 पीठ  देशों  के  मध्य  बारी-बारी  1

 2000-2001  में  नेपाली  छात्रों  को  निम्नलिखित  छात्रवृत्तियों  की

 पेशकश  की  जा  रही  है  :-

 1...  गैपाल  सहायता  निधि  के  अन्तर्गत  बी  ई/बी  टेक  पाठ्यक्रमों
 के  लिए  50
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 पाठ्यक्रमों  के  लिए  25

 3.  सामान्य  संस्कृति  छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत  संगीत/ललित

 हु  कला  पाद्यक्रमों  के  लिए  3

 4.  साक  योजना  के  अन्तर्गत  पीएचडी  की  2

 5...  नेपाल  सहायता  निधि  के  अन्तर्गत  एमएससी
 बीएससी  और  बीवीएससी  के  लिए  पांच-पांच

 6.  जीएससीसी  के  अन्तर्गत  इंजीनियरी  में  डिप्लोमा  के  लिए
 3

 7.  कोलम्बों  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता  योजना  के  नेपाल

 की  शही  सरकार  के  कर्मसारियों  के  लिए  50

 8.  आईटेक  योजना  के  अन्तर्गत  नेपाल  की  शाही  सरकार  के
 ”

 कर्मचारियों  के  लिए  30

 सार्क  देशों  के  लिए  मुक्त  विश्वविद्यालय  पाद्यक्रमों  के

 लिए  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  50

 (४)  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 ठाणा  झील  में  मछलियां

 5832.  श्री  दिलीपकुमार  मनुससुखलाल  गांधी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  कृषि  मंत्री

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  ही

 में  अणा  झील  में  बडी  संख्या  में  मछलियां  मर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण

 और  लगभग  6.06  हैक्टेयर  क्षेत्रफल  वाली  झील  शहरी

 विकास  महाराष्ट्र  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  मछली  की

 कार्फी  हानि  हुईं  है  तथा  हामि  प्राथमिक  रूप  सेਂ  शहरी  अवशिष्ट  द्वारा

 झील  के  प्रटूषण  के  कारण  हुई  राज्य  सरकार  जल  जलकृषि

 का  विकासਂ  नामक  प्रायोजित  योजना  के  तहत  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 आवेदन  कर  सकती

 3  2000

 2...  रजत  जयन्ती  छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तर्गत  पोस्ट  ग्रेजुएट

 लिखित  उत्तर  220

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियोँ  के  लिए  विशेष  थाने

 5833.  संजय  पासवान  ;  कया  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूरे  देश  में  कमजोर  वर्गों  के  उत्पीड़न  और  शोषण  को  रोकने

 हेतु  राज्य-वार  कितने  थाने  काम  कर  रहे

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  मामले  दर्ज

 किये

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  नई  दिल्ली  के  कार्यालय  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्यवार

 कुल  कितने  मामले  दर्ज

 कितने  मामले  लंबित  और

 उक्त  आयोग  फे  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  पांच  वर्षों  से अधिक

 समय  से  कितने  मामले  लंबित  हैं/तथा  इसके  क्या  कारण

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मैनका  और  सूचना  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे  एकत्र
 की  जा  रही

 से  (2)  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति
 आभोग  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचागं  से
 सम्बंधित  मामले  दर्ज  नहीं  करता

 प्रति  व्यक्ति  आय

 5834.  श्री  शिवराज  सिंह  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 दूसरे  पड़ोसी  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  प्रति  व्यांक्त  आरा

 कितनी

 भारत  का  विश्व  में  प्रति  व्यक्ति  आय  के  संबंध  में  क्‍या
 स्थान  और

 प्रति  व्यक्ति  आय  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए

 हु

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखियकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय
 के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 अरुण  और  भारत  तथा  अन्य  देशों  की  प्रति  व्यक्ति
 आय  राष्ट्रीय  के  तुलनीय  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में
 दिए  गए  विश्व  बैंक  1999  के  अनुसार  भारत  विश्व  के
 209  देशों  में  स्थाम  पर

 देश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  स्थिर  मूल्यों  सहित
 अर्थ-व्यवस्था  की  वृद्धि  दर  को  तेज  करना  तथा  जनसंख्या  की  वृद्धि
 दर  को  नियंत्रित  करना  आवश्यक  इन्हें  प्राण  करने  के  लिए  कुछ
 कदम  नौंवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दिए  गए
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 लिखित  उत्तर  224
 223.  प्रश्नों  के  3  2000

 9  ,  टर्की  3130  125  कजाकिस्तान  1350

 92  पनामा  3080  12600  वनौतू
 1340

 93  डोमिनिया  3040  127...  सूरिनाम
 1320

 94  थाईलैंड  2740  128  मरिको
 1260

 95  कोस्टा  रीका  2680
 129...  इजिप्ट  अरब  रिप०  1200

 95  रशियन  फेडरेशन  2680
 129

 फिलीपीस
 1700

 भ्र  डेलीज  2670  13...  माल्द्वीव  1180

 98  पेरू  2610  132...  बुलगारिया  we

 भर  फिजी  2460  133  समोआ
 1140

 101  लैटविया  2430  134
 सीरिया  अरब  गणराज्य  ms

 100...  सैटविंसैंट  ग्रेंनडाईस  2420
 135

 इल्डोनेशिया
 me

 09.  लिथुआनिया  226०
 136.  एफवाईआर  1100

 104  कोलघ्बिया  2180
 पा  कैप  बरडे  mn

 10:  बेलारूस  2150
 138...  इकोटोरियल  शुनिया  me

 306  नामिथ्िया  2110  139  कोन  ms

 हक  ट्यूनिशिया  2110
 140  उजबेकिस्तान  1020

 141  बोलिविया  9१70

 108  पारागुआ  2000
 142  पापुआ  न्यु  गुनिया  930

 109  स्टेट्स  1920
 1५  किरबिती  9०

 110  इस्ट  विल्वाडोर  1810
 144  सलोमन  आइसलैंड  ।  870

 110  थांगा  1810
 145  चाईना  ३७०

 112  ईस्लामिक  रिप०  1780  146  जा्जिया  86०
 113.  डोमिनिकत  रिपब्लिक  1750  148  गुआना  800
 114.  मार्शल  आईसलैंड  1610

 148  अ्रीलकां  8००

 16.  ग्वाटेमाला
 1580  151.  अल्बनिया  760

 117  इक्वेडोर  1570  152  होन्डुरस  740

 119  जमायिका  1550  133  जिम्दावे  720

 120'  जाईन
 1520  184  कोटे/आइवोरी/डी  710

 120.  स्वाजीलैंड  1520  155  680

 122  अल्जीरिया  1500  156  रिपब्लिक  670

 124  शैमानिया  1410  157  तुर्कमैनिस्तान  640



 225.  प्रश्नों  के  13  1922  लिखित  उत्तः  226

 1  2:  3  1  है  3

 1580  ,  कैमरून  620  193  अंगोला  260

 159  अरमेनिया  560  193.  म्मली  260

 160  गुनिया  550  196  बुरकिना  फासो  250

 161.  सेनेगल
 540  198.  गैडागास्कर  250

 163
 *

 अजरबेजान  510  198  चाड॒  230

 164  पाकिस्तान  500  198  इरिटीरिया  230

 166
 किरगिज  रिपब्लिक

 49९  198  गनिया  बिसाऊ  230

 167
 460  201  नेपाल  220

 168.  भोरटाबिया
 440  202...  मलाल  210

 169
 टन

 4३
 202  रवांडा  210

 170  निकारागुआ
 तंजानिया

 410
 202  तंजानिया  210

 171  कोमोरोस  400

 सा
 205  नाइजेर  200

 171  पीडीआर  400
 206  सिएट्रा  लिओनी  160

 173  घाना  390

 मंगोलिया
 207  बुरूंडी  140

 173  ०  मंगोलिया  390
 207  मोजाम्बिक  140

 175  औनिन  380  .
 रिप्लिक 209  110

 175  हैती  380
 अर

 इंडिया
 209  इथोपिया  110

 177  इंडिया  370  लत+  —
 त  ;  विश्व  बैंक  999

 जाम्बिया  370
 ग्लोत  :  विश्व  बैंक  एटलस

 बांग्लादेश  ३60

 we  केन्या  ३40  5835.  श्री  सुशौलन  कुमार  क्‍या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 180  टोगो  340  हि

 ताजिकिस्तान
 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  गरीबी  बेरोजगारी

 183
 330  कम  भारतीय  भाषाओं  का  प्रयोग  और  महिलाओं  को  अधिकार

 183  युगांडा  330  देने  के  लिए  नई  सहस्राब्दि  हेतु  अपनी  सूचना  नीति  प्रस्तुत

 185...  सेंट्रा  अफ्रीका  गणराज्य  320
 कर  दी

 186  वियतनाम  310  यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 187  कम्बोडिया  300  प्रत्येक  योजना  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  इससे  आम

 189  साओटोम  एण्ड  प्रिंसिपै  290  आदमी  को  किस  तरह
 लाभ

 मिलने  की  संभावना  और

 189  सूडान  290  इसके  लिए  राज्यवार  कितनी  केन्द्रीय  सहायता

 स्वीकृत  की  गई  और  जारी  की

 191  नाइजीरिया  2860
 संसदीव  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौज्लोगिकौ  मंत्री  प्रमोद

 192  रिपब्लिक  270
 ० '  और  विभिन्‍न  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना
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 ८८2/. उर्नों के के निम्नलिखित राज्यों ने अब तक सूचना प्रौद्योगिकी पर एक नीति तैयार कर ली आंध्र मध्य सिक्किम उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम सूचना प्रौद्योगिकी नीति में मोटे तौर पर संबंधित राज्य सरकार का दृष्टिकोण तथा उद्देश्य दिए गए और केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकार से जय कभी कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त तब तकनीकी/वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर उस पर विचार पाम ऑयल का मूल्य 5836. श्री कोलुर बासवन श्री चन्द्रकांत क्या कूषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कया केद्ध सरकार को पाम ऑयल का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों विशेषकर आमन्श्र प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए और यदि तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ? कृषि मंजालय में राज्य मंत्री सत्यनारायण और पाम आयल या आयल पाम के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं आन्श्र फ्रदेश और कर्नाटक सरकारों से मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत आयल पाम की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है तथा स्कीम चल रही कर्नाटक का प्रस्ताव विचाराधीन इस प्रकार न तो महाराष्ट्र से और न ही केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए भारत को जापान द्वारा सहायता ४837. श्री ब्रिलास मुत्तेमवारः श्री जी०एस० क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे क्‍या भारत को सहायता देने वाले प्रमुख देश जाफान ने परमाणु परीक्षणों के पश्चात्‌ ट्विपक्षीय सहायता बंद कर दी यदि तो जापान ने अब यह सहावता देने का निर्णय लिया यदि तो जापान ने किस सीमा तक भारत को विकास संबंधी सहायता दी क्‍या ओवरसीज इका्नॉमिक कोआपरेशन फंड के मूल्यांकन दल ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण पर वार्ता हेतु 2000 में दिल्‍ली कौ यात्रा कौ (3) यदि तो ततसंबंधी ब्यौरा क्‍या है क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ और यदि तो तत्संबंधी म्यौरा क्‍या विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अजीत और पोखरण परीक्षणों के पश्चातू में जापान द्वार भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की जापान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की जापान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नये येन ऋण को स्थगित कर दिया जाएगा परन्तु जारी परियोजनाओं पर प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं यह भी कहा गया कि जारी समय-खण्ड परियोजनाओं की बाद की किश्तों पर मामले के अनुसार विचार किया हालांकि बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी किश्त अंतिम क्षणों में संस्वीकृत कर दी गयी जापान की अन्य समय-खण्ड परियोजनाओं की दूसरी और बाद की किश्तें बकाया में भारत द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात्‌ जापान की सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगा आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाने के मिलियन मिलियन अमरीकी डालर की पश्चिम बंगाल ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की बकरेश्वर ताप विद्युत गृह इकाई 3 विस्तार (॥) नामक एक परियोजना पर को हस्ताक्षर किये से जापान के मूल्यांकन मिशन ने 24 जनवरी से फरवरी तक भारत का दौरा किया तथा डी एम आर सी की दिल्‍ली एम आर टी एस परियोजना के लिए दी जाने वाली दूसरी किश्त ऋण में शामिल की जाने वाली मर्दों के लिए स्थल सर्वेक्षण 2000 को डी एम आर सी और जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के बीच चर्चा के कार्यवृत्त पर तथापि जापान ने अब तक कोई वचनबद्धता नहीं दर्शायी स्वयंसेवी संगठन * 5838. दुखा भगतः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया गत दो वर्षों के दौरान इन स्वयंसेवी संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की इस संबंध में कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए और कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की और उक्त अवधि के दौरान कितनी योजनाएं वापस जाएंगी/लागू की कूति मंजलय क॑ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभधाम में राज्य मंत्री सैषद शाहनवाज से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न



 229.  शशलों  के

 कि  संगठन  विशेष  इसलिए  संगठन-वार  निधियों  का  आवंटन  नहीं  किया

 इन  योजना  स्कीमों  के  प्रसंस्कृत  खाद्य  क्षेत्र  के  विकास  के
 लिए  आसान  शर्तों

 पर  ऋण  और  सहायता-अनुदाम  के  रूप  में  वित्तीय
 सहायता  गैर-सरकारी  संगठनों/स्वैच्छिक  सहकारिताओं  ,  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के

 मानव  संसाधन  विकास  और  अनुसंधान  तथा  विकास
 संस्थानों  कौ  दी  जाती

 अमेरिका  द्वारा  प्रक्षेपास्त्र  का  परीक्षण

 5839.  श्री  आर०एल०
 श्री  अब्दुल  हमीद  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अमेरिका  ने  वॉर्सਂ  परमाणु  कार्यक्रम  के  अंतर्गत
 निर्मित  बेहिकलਂ  का  परीक्षण  किया  है  और  प्रस्तावित  प्रक्षेपास्त्र
 के  दायरे  में  एशिया  के  कई  हिस्से  आ  सकते

 यदि  तो  क्या  इससे  1972  की  मैलिस्टिकਂ  मिसाइल

 ट्रीटी  उल्लंघन  होता  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  1999  अमरीका  ने  टू  किलਂ
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करते  हुए  एक  ऐसे  अवरोधक  प्रक्षेपासत्र  का  -

 सफलतापूर्वक  परीक्षण  किया  था  जिसने  आने  वाली  एक  कृत्रिम  बैलिस्टिक

 मिसाइल  को  नष्ट  इसके  पश्चात्‌  जनवरी  2000  में  किया  गया

 परीक्षण  असफल  हो  गया  तथा  और  अतिरिक्त  परीक्षण  करने  की  योजना
 ये  परीक्षण  विभिन्‍न  प्रकार  के  मिसाइलों  के  विरुद्ध  रक्षा  व्यवस्था

 विकसित  करने  संबंधी  अमरीकी  कार्यक्रम  का  एक  भाग  रूस  ने

 कहा  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  का  परीक्षण  और  तैनाती

 संबंधी  योजनाएं  1972  की  उस  द्विपक्षीय  प्रक्षेपास्त्रौधी  बी

 संधि  के  प्रतिकूल  जिसमें  राष्ट्रव्यापी  बैलिस्टिक  मिसाइल  रक्षा  व्यवस्था

 अथवा  इस  प्रकार  की  किसी  रक्षा  व्यवस्था  के  लिए  आधार  बनाने

 के  निषेध  का  प्रावधान  किया  गया

 भरत  ने  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  शस्त्रीकरण  का  सुसंगत  रूप  से

 विरोध  किया  है  और  इस  बात  का  समर्थन  करता  है  कि  स्थायित्व

 बनाए  रखने  के  लिए  शस्त्र  नियंत्रण  संधियों  का  पूर्ण  रूप  से  और

 सदभावनापूर्वक  क्रियान्ववन  किया  जाना  अपेक्षित  एकतरफा  कार्रवाईयों
 को  मौजूदा  संधियों  के  प्रतिरूल  समझे  जाने  के फलस्वरूप  अगले  नाभिकीय

 निरसत्रीकषण  की  संभावनाएं  घट  सकती  अप्रसार  प्रतिबंध  कमजोर

 होंगे  और  अन्य  नाभिकीय  शस्त्र  सम्पन्त  राज्यों  को  अपनी-अपनी  सामरिक

 सैन्य  आधुनिकीकरण  योजनाओं  पर  पुनर्विचार  करमे  के  लिए  प्रोत्साहन

 मिल  सकता

 भारतीय  विद्यार्थी  का  पकड़ा  जाना

 5840.  श्री  किरीट  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  ?  2000  के  इंडियन  एक्सप्रैस
 में  स्टुडेम्ट  एस्केप्स  फ्रॉम  चेचम्या  बट  स्टक  इन  रशियाਂ  नामक
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार

 इंडियन  एक्सप्रेस  में  छपी  रिपोर्ट  तथा  भारतीय  मीडिया  की

 ऐसी  ही  रिपोर्ट  रूसी  टेलीविजन  की  रिपोर्टों  परः  आधारित  रूसी
 मीडिया  ने  रूसी  संघीय  सैनिकों  द्वारा  रूसी  परिसंघ  की  चेचेन्या  गणराज्य
 के  कुछ  विद्रोहियों  के  साथ  एक  भारतीय  राष्ट्रिक  को  गिरफ्तार  किये
 जाने  की  खबर  दी  यह  भी  कहा  गया  है  कि  भारतीय  राष्ट्रिक
 श्री  सत्थनारायण  रघुनाथ  जो  कि  एक  छात्र  को  पूछताछ
 के  लिए  रूसी  परिसंघ  की  दागेस्तान  गणराज्य  की  राजधानी  मखचकला
 में  रूसी  परिसंघ  की  संघीय  सुरक्षा  सेवा  द्वारा  गिरफ्तार  किया  गया

 सरकार  को  जैसे  ही  श्री  मिश्र  गिरफ्तारी  की  सूचना
 मिली  इसने  रूसी  प्राधिकारियों  से  तत्काल  इसका  ब्यौरा  रूसी
 प्राधिकारियों  के  साथ  सतत्‌  कार्यकलाप  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को
 आधिकारिक  तौर  पर  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  श्री  मिश्रा  की  पूछताछ
 की  प्रक्रिया  पूरी  हो  गयी  है  और  इस  बात  का  कोई  साक्ष्य  नहीं  मिला

 है  कि  श्री  मिश्रा  रूसी  संघीय  सैनिकों  के  विरुद्ध  रूसे  परिसंघ  की

 चेचेन्या  गणराज्य  के  विद्रोहियों  के  साथ  मिलकर  युद्ध  कर  रहे

 श्री  मिश्र  अभी  रूसी  परिसंघ  की  संघीय  सुरक्षा  सेवा  की  सुरक्षित  हिरासत
 में

 श्री  मिश्रा  को  भारत  भेजे  जाने  के  संबंध  में  खरकार  रूसी
 प्राधिकारियों  के  सम्पर्क  में

 गरीबी  उन्मूलन  योजना

 5841.  श्री  रामदास  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  18  2000  के  जनसत्ता  के

 नई  दिल्‍ली  संस्करण  में  हटाओ  के  सौ  कार्यक्रमों  पर  दस  हजार

 करोड  पर  हल  वहीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित
 किया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  का  तथ्य  क्‍या

 और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांखेक्की  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेग्शन

 मंशलब  प्रशाानिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  अरकृण



 231  प्रश्नों  के  3  2000

 और  गरीबी  का  उन्मूलन  एवं  ऐसे  चातावरण  का

 निर्माण  करना  जिसमें  लोग  अपनी  योग्यताओं  का  पूर्ण  उपयोग  कर

 सरकार  का  एक  प्रमुख  सरोकार  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करमे  के

 लिए  सरकार  ने  गरीबी  में  कमी  लाने  हेतु  एक  कार्यनीति  अपनाई  है
 जिसका  रोजगार  गहन  क्षेत्रकों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हुए  आर्थिक
 विकास  तेज  न्यूगतम  बुनियादी  सेवाएं  एवं  गरीबी-रोथी
 जिनमें  अस्थायी  गरीबी  के  निराकरण  हेतु  आय-सृजन  एवं  रोजगार
 आश्वासन  स्कीमें  शामिल  के  माध्यम  से  मानव  एवं
 विकास  सुनिश्चित  करना  ये  स्कीमें  एक  लम्बे  समय  से  चल  रही

 स्कीमों  की  लगातार  मॉनीटरिंग  एवं  मूल्यांकन  किया  जाता  स्कीमों
 की  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उनमें  आवधिक  संशोधन  किए  गए

 केन्द्र  सरकार  एवं  राज्य  दोनों  के  प्रयासों  से  देश  में

 गरीबी  अनुपात  में  गिरावट  आई  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन
 वाली  जनसंख्या  का  जो  1973-74  में  54.9  प्रतिशत

 1993-94  में  35.97  प्रतिशत  तक  नीचे  आ  गया  इस
 अवधि  के  ग्रामीण  गरीबी  में  56.4  प्रतिशत  के  मुकाबले
 37.3  प्रतिशत  तक  गिरावट  आई  इन  वर्षों  में  जनसंख्या
 में  वृद्धि  होने  के  कारण  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या

 अखिल  भारतोय  आधार  पर  320  मिलियन  पर  बनो  हुई  जबकि

 आंध्र  तमिलनाडु  एवं  बंगाल  ऐसे  कुछ  राज्य  हैं  जहां
 गरीबी  में  काफी  कमी  आई  बिहार  में  गरीबी  के  अनुपात  में

 बहुत  कम  गिरावट  हुई  है  और  यह  अनुपात  काफी  उच्च  बना  हुआ
 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  के  35.97  प्रतिशत  के  अखिल

 भारतीय  औसत  के  1993-94  बिहार  54.96  प्रतिशत

 लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  आने  वाले  वर्षों  में

 गरीबी  पर  सीधा  प्रह्मर  करने  के  लिए  और  अधिक  प्रयास  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 बीजों  के  लिए  सहायता

 5842.  श्री  कांतिलाल  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  सरकारी  कृषि  भूमि  पर  बीजों

 के  उत्पादन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  सहायता  प्रदान  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  राज्य  को

 कब  तक  यह  सहायता  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण

 और  इस  विभाग  द्वारा  प्रचालित  तिलहन  उत्पादन

 कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  के  तहत  राज्य  सरकार

 को  फार्थ  पर  आधारित  बीजों  के  उत्पादन  हेतु  20  प्रति

 कियंटल  और  400  रुपये  प्रति  क्विंटल  मुहैया  कराए  जा  रहे  राज्यों

 में  इन  स्कीओों  के  कार्शम्थयन  के  लिए  धन  को  पहली  किस्त  आमतौर

 पर  प्रत्येक  वर्ष  जून  में  निर्मुक्त  की  जाती

 लिखित  232

 बाल  श्रम  का  उन्मूलन

 5843.  श्रीमती  श्याम
 रमेश  चंद

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  बाल  श्रम

 उन्मूलन  करने  के  बारे  में  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  करने  के
 सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 &
 है|

 45

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और

 1995-96  वर्ष  के  बाल  श्रम  के  विरुद्ध  जागरूकता  लाने  के

 लिए  133  बाल  श्रम  बहुल  जिलों  को  650  लाख  रुपये  से  अधिक

 की  शशि  प्रदान  की  गई

 बाल  श्रम  के  विरुद्ध  मीडिया  अभियान  के  एक  भाग  के  रूप

 विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  गीत  तथा  नाटक

 प्रभाग  और  क्षेत्र  प्रचार  निदेशालय  को  नीचे  दिए  गए  घिवरणानुसार
 निधियां  प्रदान  की  गई  है  :-

 1998  998
 -

 1999-  २०00
 99  रुपयों

 (1)  विज्ञापन  तथा  दृशर द्श्य  भ्रचार

 ह

 74.35  29.74
 निदेशालय

 (2)  गीत  तथा  नाटक  प्रभाग  20.00  91.00

 (3)  क्षेत्र  प्रचार  निदेशालय  20.34  ३8.00

 14.69.  15834.

 एजेन्सियों  द्वारा  किए  गए  व्यय  पर  आवधिक  रिपोर्ट  तथा  वास्तविक
 प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाती

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  की
 थोजना  के

 परियोजना  समितियां  भी  जिला  स्तर  पर  जागरूकता  लाने  संबंधी  क्रियाकलाप
 कर  रही

 भारत-नेपाल  संयुक्त  कार्य  दल  को  बैठक

 5844.  श्री  अब्दुल  हमीदः
 श्री  हरीभाऊ  शंकर

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत-नेपाल  संयुक्त  कार्य  दल  की  छाल  में  नई  दिल्‍ली
 में  कोई  बैठक  हुई

 यदि  ते  उसमें  किन  मुद्दों  पर  चर्चा

 उसके  क्या  परिणाम
 हा



 233.  प्रश्नों  के

 क्या  दोनों  देश  संयुक्त  रूप  से  संस्कृत  के  प्रयोग  को  बढ़ावा
 दैने  तथा  आयुर्वेदिक  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सहमत  हुए

 और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  हाल  में  भारत-नेपाल  संयुक्त  कार्ययल  की  कोई  बैठक
 नई  दिल्ली  में  नहीं  हालांकि  सीमा  प्रबंधन  से  संबंद्ध  भारत-नेपाल

 संयुक्त  कार्यदल  की  तीसरी  बैठक  1-3  2000  तक  काठमांडू
 में  बैठक  के  दौगन  दोनों  पक्षों  ने  अपने-अपने  भृक्षेत्रों  का  उपयोग

 एक-दूसरे  विपरीत  गतिविधियों  के  लिए  किये  जाने  की  अनुमति
 न  देने  का  निश्चय  उन्होंने  जे  डब्ल्यू  सी  की  पिछली  बैठक
 के  बाद  की  घटनाओं  की  समीक्षा  की  और  भारत-नेपाल  सीमा  के  और
 प्रभावी  प्रबंधन  एवं  विनियमन  से  संबंधित  क्रियाविधियों  पर  उनके  बीच
 विचारों  का  उपयोगी  आदान-प्रदान  वे  अवांछनीय  गतिबिधियों  पर
 नियंत्रण  पाने  तथा  सीमा  के  आसपास  और
 अन्य  अवांछनीय  तत्थों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  प्रयोजनार्थ

 सहयोग  संवर्द्धि  करने  पर  सहमत  इस  बात  को  दोहराया  गया
 कि  दोनों  देशों  के  राष्ट्रिकों  को  खुली  सीमा  में  अबाध  प्रवेश  के  प्राप्त
 विशेष  अधिकार  का  दुरूपयोग  किसी  तीसरे  देश  के  राष्ट्रिक  सहित
 दोनों  देशों  के  राष्ट्रिकों  द्वारा  नहीं  करने  दिया  जाना  संवेदनशील
 स्थानों  पर  हमारी  सीमा  में  केन्द्रीय  और  राज्य  पुलिस  बल  तैनात  किये
 जाने  सहित  सघन  एवं  समन्वित  गश्ती  की  आवश्यकता  पर  चर्चा

 जिसका  उद्देश्य  वैध  राष्ट्रकों  के  लिए  सुविधा  को  बनाये  रखते  हुए

 खुली  भारत-नेपाल  सीमा  का  दुरूपयोग  रोकना  और  सुरक्षा  संवर्द्धित
 करना

 और  संस्कृत  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  और  चिकित्सा

 की  आयुर्वेदिक  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  भारत  और  नेपाल

 के  बीच  सहयोग  की  एक  लंबी  परम्परा  सरकार  के  सहयोग  और

 समर्थन  से  यह  सहयोग  पिछले  वर्षों  के  दौरान  बढ़ता  रहा  तथापि

 और  नेपाल  के  बीच  संस्कृत  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  तथा  चिकित्सा

 की  आयुर्वेदिक  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कोई  औपचारिक

 करार  नहीं

 ]

 जम्मू  और  कश्मीर  संबंधी  निगरानी  दल

 5845.  श्री  तूफानी  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 क्या  यूरोपीय  संघ  की  संसद  ने  जम्मू  और  कश्मीर  पर  निगरानी

 रखने  हेतु  एक  निगरानी  दल  नियुक्त  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  यूरोपीय  संघ  की  संसद  के  इस  कदम  से  जम्मू  और

 कश्मीर  का  अन्तर्राष्ट्रीकरण  हो  और

 यदि  तो  इस  कार्रवाई  का  विरोध  कंरने  हैतु  सरकार

 छारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 13  1922  लिखित  उत्तर  234

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 जी  यूरोपीय  संसद  ने  ज़म्मू  और  कश्मीर  के  लिए  किसी  मानिटर्रिंग
 दल  की  नियुक्ति  नहीं  की  तथापि  यूरोपीय  का  एक  छोटा
 दल  है  जो  व्यक्तिगत  तौर  पर  बैठकों  करके  जम्मू  कश्मौर  से  संबंधित
 मामलों  पर  चर्चा  करता  यूरोपीय  संसद  में  इसे  कोई  आधिकारिक
 स्थिति  प्राप्त  नहीं

 भारत  सरकार  यूरोपीय  संसद  में  हइनपर  और  ऐसी  ही
 विधियों  पर  नजर  रखना  जारी

 प्रश्न  नहीं

 ]

 भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण

 5846.  श्री  ए०डी०के०  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  का  विचार  देश  में  मत्स्य  उद्योग
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  में  और  कार्यालय  स्थापित  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हक्मदेव  नारायण

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  मात्स्यिकी  सर्वेक्षण  का  मुख्यालय  मुम्बई  में  है  तथा

 इसके  विशाखापत्तनम  तथा
 पोर्ट  ब्लेयर  में  सात  संचालनात्मक  ठिकाने  इसके  बेडे  में  12  बड़े
 सर्वेक्षण  जलयान  भी  हैं  जो  भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण
 करने  का  उद्देश्य  पूरा  कर  सकते

 ]

 भारतीयों  के  साथ  भेदभाव

 5847.  श्री  मानसिंह  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 क्या  गशोजगार  के  मामले  में  भारतीय  मूल  के  लोगों  के  साथ

 कुछ  खाड़ी  देशों  में  भेदभाव  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 विदेश  मंझलथ  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 किसी  भी  खाड़ी  देश  में  रोजगार  देने  के  मामलों  में  भारतीय  मूल  के

 व्यक्षियों  के  विरुद्ध  भेदभाव  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 और  प्रश्न  नहीं
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 परमाणु-नीति  का  विस्तार

 5848.  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशीः  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत़ने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 अंत  तक  अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  करमे  पर  विचार  कर  रहा

 और

 इसमें  कुल  कितनी  अनुमानित  लागत  आएगी  और  तत्संबंधी
 कार्यक्रम  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  ठ्योग  मंत्रालय  कौ  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋ्रलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धूप  :

 इस  समय  सही  लागत  अनुमान  और  कार्यक्रमों  के  बारे  में
 बताना  असामयिक  होगा  इस  संबंध  में  स्पष्ट  स्थिति  दसवीं  पंचवर्षीय
 योजना  तैयार  करमे  के  समय  ही  प्रकट  जिसकी  तैयारी  का  काम
 सामान्यतौर  पर  उक्त  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  होने  से  एक  वर्ष  पहले
 आरंभ  कर  दिया

 ब्रिटेन  के  क्दिश  सचिव  कौ  यात्रा

 5849.  श्री  रमाकांत  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  ब्रिटेन  के  विदेश  सचिव  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा

 की

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  परिणाम

 विदेश  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार  पांखा):.(क)
 ब्रिटेन  के  विदेश  एवं  राष्ट्रमंडल  मामलों  के  सेक्रेटरी  आफ

 सस्‍्टैट  श्री  राबिन  कुक  15-18  2000  तक  भारत

 और  उनके  साथ  बातचीत  के  दौराम  द्विपक्षीय  मसलों

 और  भारत  के  पड़ोस  की  अप्रसार  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय

 राष्ट्रमंडलीय  मंत्रिस्ततीय  कार्यदल  एवं  भारत-यूरोपीय  संघ

 शिखर  सम्मेलग  की  आगामी  बैठकों  में  समझबूझ  बढ़ाने  में  मदद

 दोनों  ने  अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  5  बिलियन  ब्रिटिश  पाठण्ड  का  व्यापार

 लक्ष्य  प्राप  करने  के  लिए  ट्विपक्षीय  व्यापार  और  वाणिज्य  को  मजबूत
 बनाने  के  प्रति  अपनी  प्रतिबध्यता  अप्रसार  और  निरस्श्रीकरण  के

 मसलों  पर  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  श्री  वर्च  2001  में  औपचारिक  दांचागत

 ट्विपक्षीय  वार्ता  शुरू  करने  पर  सहमति  श्री  कुक  ने  सार्वभनिक

 ठौर  पर  कहा  कि  भारत  को  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  की

 स्थायी  सदस्यता  के  लिए  नैसर्गिक  प्रतियोगी  के  रूप  में  देखता  इस
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 यात्रा  के  दौरान  भारत  और  ने  उच्च  स्तरीय  गैरसरकारी  भारत-यूके

 गोलमेज  का  उदघाटन  किया  जिसकौ  ट्विपक्षीय  संबंधों
 को

 सघन
 एवं

 मजबूत  बनाने  के  तौर  तरीकों  पर  भारत  और  यू०के०  की  सरकारों

 को  सलाह  देने  के  लिए  हाल  ही  में  स्थापना  की  गई

 कूवम  अदियारू  कौ  सफाई

 5050.  श्री  ए०  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  अमेरिकौ  राष्ट्रपति  ने अपनी  भारत  के  दौरान  कूवम
 अदियारू  और  चेन्नई  की  मघीमहम  नहर  की  सफाई  हेतु  तकनीकी

 जानकारी  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  तमिलनाडु  सरकार

 की  सहायता  करने  का  और

 *
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 प्रश्न  नहीं

 और  जल  संसाधन  मंत्रालय  को  इस  सबंध  में  कोई
 स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  ने  चेन्नई  शहर  के

 जलमार्गों  की  झुग्गी  वासियों  के  पुनर्वास  और  शहर  के  जलमागों

 में  गिरने  वाले  सीवेज  पाहपों  को  बंद  करने  कौ  1,700  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  लागत  वाली  एक  एकीकृत  परियोजना  2000
 में  विए  पोषण  के  लिए  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  तथा  शहरी  विकास
 मंत्रालय  भारत  सरकार  को  भेजी

 फसलें  खराब  होना

 5851.  श्री  अवतार  सिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कूपा  करेंगे  *

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भूक्षण  के  कारण  कृषि  उत्पाद
 की  अनुमानत:ः  राज्यवार  कितने  प्रतिशत  वार्षिक  हानि

 वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  में  भूधरण  के  कारण  फसल
 को  होने  वाली  हानि  से  बचाने  हेतु  सरकार  ने  अब  तक  क्या  उपचारात्मक
 उपाय  किए  हैं  और  ये  उपाय  किस  सीमा  तक  कृषि  उत्पादों  को  बचाने
 में  सफल  रहे

 मृदा  संरक्षण  के  वर्तमान  तरीकों  में  क्या  खामियां  और

 देश  के  वर्क  सिंचित  क्षेत्रों  में  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए  सरकार
 ट्वारा  कौन  से  वैकल्पिक  तरीके  अपनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंशलय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण
 मृदा  आक्रमण  के  कारण  दृषि  उत्पादों  को  होने  वाली

 वार्षिक  हझमि  का  प्रतिशत  के  मूल्यांकन  के  लिए  कोई  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 नहीं  किया  गया
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 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  विभिन्न  स्कौर्मे  कार्यातवत  कर
 रहा  है  ओ  इस  प्रकार  है  :-

 3.  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना

 2...  नदी  घाटी  परियोजनाओं  तथा  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण
 क्षेत्रों  में  मृदा  सर्वेक्षण

 3.  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  मृदा  अवक्रमण  को  न्यूनतम  करने  के

 लिए  झूम  खेती  वाले  क्षेत्रों  में पन्धारा  विकास

 इनमें  अपनाए  गए  उपायों  में  कन्टूर  वानस्पतिक  बांड

 कषि  बागवानी  विकास  चारागाह  निकास
 लाइन  जल  संग्रहण  संरचनाएं  तैयार  परकोलेशन  टैंक  आदि
 शामिल  हैं  जो  मृदा  अवक्रमण  को  नियंत्रित  भूमिगत  जल  पुनर्भरण
 तथा  फसल  उत्पादकता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  कारगर  सिद्ध  हुए  इनके
 प्रभाव  मूल्यांकन  से  ()  भूमिगत  जल  स्तर  में  वृद्धि  होने  तथा  (४)  गाद
 जमने  में  कमी  के  संकेत  मिले

 और  नौर्वी  योजना  के  दौरान  पनधारा  प्रबंध  में  सामुदायिक
 सहभगिता  के  माध्यम  से  कृषि  के  सतत  विकास  पर  बल  दिया  गया

 अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  पनधारा  आधारित  कार्यक्रमों  से

 फसल  तीवता  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  पैदावार  बढ़ी

 काली  मिर्च  पर  प्रौद्योगिकी  मिशन

 5852.  श्री  टी०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  केरल  सरकार  से  मिर्च  पर

 प्रौद्योगोिकी  मिशनਂ  नामक  कोई  परियोजना  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 योजना  मंऋलय  में  राज्य  सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्या-ववन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय

 के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 अरूण  और  केरल  राज्य  सरकार

 7  वर्षों  में  221.62  करोड़  रुपये  की  कुल  परियोजना  लागत  एक

 राज्य  गतिविधि  के  रूप  कार्यान्वयन  हेतु  काली  मिर्च  के  प्रौद्योगिकी

 मिशन  को  शुरू  किया  परियोजना  की  कुल  लागत  का  वहन  केन्द्र

 एवं  राज्य  सरकार  के  विभिन्‍न  भागीदार  विभागों/अभिकरणों  द्वारा  किया

 विभिन्‍न  भागीदार  विभागों/अभिकरणों  के  वित्तीय  निहितार्थों  के

 बारे  में  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  क्योंकि  इसमें  अन्तर-सरकार

 एवं  अन्तर-मंत्रालय  समन्वय  सम्मिलित

 )

 नशा  मुक्ति

 5853.  श्री  शंकर  सिंह

 श्री  अरूण  कुमार

 क्या  सामाजिक  म्याय  और  अधिकारिता  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  किः
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 क्या  कुछ  स्वैच्छिक  संगठनों  से  बिह्मर  और  गुजरात  में  समाज
 में  नशामुक्ति  कार्य  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  राज्य-वार  इन  संगठनों  के  नाम  क्या-क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इन  संगठनों  में  से  प्रत्येक  के  संबंध  में  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  यदि  तो  इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 मेनका  से  वर्ष  1990-2000  के  दौरान  बिहार
 और  गुजरात  में  नशामुक्ति  केद्रों  को  स्थापित  करने  के  लिए  द्राज्य  सरकारों

 द्वारा  संस्तुत  निम्नलिखित  संगठनों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :

 विहार  :

 1.  पटना

 2.  पर्यावरणीय  परामर्श  पटना

 3  ग्रामीण  युवा  समन्वय  छपरा

 4.  नालन्दा

 1.  भारतीय  समाज  कल्याण  अहमदाबाद

 2.  पाटनी  शेरी  सेवा  अहमदाबाद

 3.  बाल्कनजी  बाडी  अहमदाबाद

 उपर्युक्त  संगठनों  में  से  पर्यावरणीय  परामर्श

 पटना  तथा  ग्रामीण  युवा  समन्वय  पटना  के  मामले  मंजूर  किए

 गए

 शेंष  गैर-सरकारी  संगठनों  के  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही

 वर्तमान  नीति  के  मद्यपान  तथा  मादक*पदार्थ

 दुरूपयोग  निवारण  की  योजना  के  प्रावधानों  के  अनुसार  तथा  आवेदित

 क्षेत्र  में  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  करने  की  जरूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करती

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 विकास  संबंधी  प्राधिकरण

 5854. श्री  शमशेर  सिंह  क्या  सामाजिक  न्याथ  और

 अधिकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  संसदीय  मंच

 ने  16  1996  को  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  अभ्यावेदन

 में  हमारे  देश  की  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  जिकास  हैतु

 सभी  योजनाओं  के  संबंध  में  नीति  संबंधी  मामले  योजना
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 समन्यय  स्थापित  जांच  करने  तथा  उक्त  योजनाओं  का  प्रभावी

 कार्यान्वयन  करने  के  लिए  प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजांति  विकास  संबंधी  प्राधिकरण  को  एक  स्थायी

 नोडल  एजेंसी  बनाये  जाने  की  मांग  को  है  तथा  ऐसी  ही  मांगे  दिनांक
 1  1997  तथा  23  1998  के  अभ्यावेदनों  में  पुनः  दुहराई
 गयी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री
 मैनका

 और  यह  मामला  योजना  आयोग  को  भेजा  जिसने

 इस  आधार  पर  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  किया  कि  राष्ट्रीय  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  से  विकास
 संबंधी  प्रशासन  की  मुख्यधारा  से  उनका  सम्पर्क  टूट  जाएगा  तथा  यह
 की  नई  व्यवस्था  को  कार्य  रूप  देने  में  भारी  प्रशासनिक  व्यय  होने
 के  अतिरिक्त  यह  उनकी  प्रभावोत्पादकता  को  गंभीर  रूप  से  बाधित

 उत्पादन  लागत

 5855.  श्री  सुखदेव

 सुशील  कुमार  इन्दौराः

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनुसंधान  केन्द्रों  में  की  गई  उत्पादन  लागत  तथा

 खेतों  में  किसानों  द्वारा  की  गई  उत्पादन  लागत  में  बड़ा  अन्तर  होता

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  में  किसानों  को  जानकारी  देने  के  लिए
 राष्ट्रीय  स्‍तर  की  कोई  योजना  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  योजना  के
 कार्यात्ययन  पर  कितना  खर्च  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारावण
 और  प्रयोगात्मक  फार्म  में  उत्पादन  की  लागत  में  सांख्यिकी
 अभिकल्पना  के  अनुसरण  में  किए  गए  प्रयोगों  के  कारण  थोड़ी
 अधिक  अनुसंधान  केद्रों  और  किसानों  के  खेतों  में  अपनाई  गई
 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  कारण  विभिन्न  घटकों  के  मूल्य  में  भी  अंतर

 धान  की  खेती  पर  आने  वाली  लागत  का  तुलनात्मक  अध्ययन  संलग्न
 विवरण  मेंਂ  दिया  गया

 और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  261

 ऋषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किए  हैं  जिनकी  गतिविधियों  में  निम्नलिखित

 जब  शामिल  किसानों  के  खेतों  में  उत्पादन  क्षमता  को  बनाए  रखने

 3  2000
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 के  लिए  अग्रपंक्ति  प्रदर्शन  प्रौद्योगिकियों  की  स्थान  विशेष  के

 लिए  उपयुक्तता  का  पता  लगाने  हेतु  खेतों
 में  परीक्षण  करना  और

 किसानों  तथा  सेवारत  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  के  जरिए  उसका  प्रसार

 गत  3  वर्षों  (1797-98  से  1999-2000)  के  दौरान  इस  प्रयोजन

 के  लिए  138.77  करोड़  की  राशि  आवंटित  की  गई

 विवरण

 खेतों  की  लागत  का  तुलनात्मक  अध्ययन
 तप  राय 5

 कृषि  क्रियाएं  किसानों  के  खेत  प्रयोगात्मक  खेत

 (रु०/हैक्टर )  (रु०/हैक्टर  )

 गीली  28... 79

 क्यारियां  बनाना/रोपाई  3690

 निवेश  और  2000

 पौध  संरक्षण  280  350

 निराई  2000

 कटाई  2088  3750

 गहाई  3690
 562.5

 793... 2150
 *  चावल  अनुसंधान  निदेशालय  में  ७  रु./मानव  दिवस  की  दर

 पर  मौजूद  औसत  मजदूरी  पर  आधारित

 नीता

 सुरक्षा  परिषद  के  लिए  भास्त  की  दावेदारी

 5856.  श्री  माधवराव  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  बिदेश  2000  को

 एक्सप्रेसਂ  में  कांग्रेसमेन  अर्ज  बिल  टू  बैक  इंडियाਂ  शीर्षक  से
 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  प्रकाशित  तथ्यात्मक  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिकिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार  फंजा)ः
 सरकार  को  कांग्रेसमैन  अर्ज  बिल  टु  बैक  इण्डियाਂ  शीर्षक
 नामक  समाचार  की  जानकारी  है  जो  2000  को  इंडियन  एक्सप्रैस
 में  प्रकाशित  हुआ

 और  यह  समाचार  2000  को  अमरीकी

 राष्ट्रपति  को  65  कांग्रेसियों  द्वारा  भारत  की  उनकी  यात्रा  से  ठीक  पहले

 संयुक्त  रूप  से  लिखे  पत्र  से  संबंधित  इस  पत्र  में  ऐसी  समानताओं
 की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  जो  दो  विशालतम  लोकतंंत्रिक
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 राज्यों  के  रूप  में  भारत  और  अमरीका  के  बौच  विधमान  हैं  और  यह
 पत्र  भारत  के  साथ  अमरीका  के  संबंधों  को  मजबूत  करने  के  कारणों
 की  और  ध्यान  आकर्षित  करता  पत्र  में  कांग्रेसियों  ने  अपना  यह
 विश्वांस  भी  ष्यक्त  किया  है  कि  चिश्व  के  दो  विशालतम  लोकतांत्रिक
 राज्यों  के  बीच  गुणात्मक  दृष्टि  से  नए  घनिष्ठ  संबंधों  के  लिए  मार्ग
 प्रशस्त  करने  का  बेहतर  तरीका  यह  होगा  कि  अमरीका  संयुक्त  राष्ट्र
 सुरक्षा  परिषद्‌  में  स्थायी  सदस्य  बनने  के  भारत  के  दावे  की  मजबूती
 को  सार्वजनिक  तौर  पर  स्वीकार

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना

 5857.  श्री  जी०  पुट्टास्वामी  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कर्नाटक  के  हसन  जिले  में  होलनरसीपुर
 में  एक  कृषि  विज्ञान  की  स्थापना  की  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  इसे  कब  स्वीकृति  दी  गई  थी  और  इसे  शुरू
 नहीं  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  कर्नाटक  सरकार  प्रस्तावित  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  शुरू
 किए  जाने  हेतु  अब  सभी  सुविधाओं  को  प्रदान  करने  के  लिए  तैयार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 जी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  कर्नाटक  के  हासन  जिले
 में  होलनरसीपुर  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  की  मंजूदी  दे

 दी
 ”

 यह  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  1991  के  दौरान  स्वीकृत
 किया  गया  राण्य  सरकार  द्वारा  आवंटित  भूमि

 दुर्गग  थी  तथा  स्थानीय  लोगों  ने  उस  पर  कब्जा  कर  रखा  था  तथा

 यहां  नागरिक  सुविधाओं  का  अभाव  कर्नाटक  सरकार  की  सहमति
 से  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  ने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  उसी

 जिले  के  कांदली  में  स्थानांतरित  कर  दिया

 और  कर्नाटक  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  इसके  अलावा  कांदली  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना

 पर  किए  गए  भारी  व्यय  को  देखते  हुए  होलनरसीपुर  में

 इस  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  पुनः  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 प्रभावी  प्रत्यर्पण  संधियां

 5858.  श्री  मोइन  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  भारत  और  अन्य  देशों  के  बीच  हुई  प्रत्यर्पण  संधियों

 कौ  प्रभावोत्पादकता  पर  प्रश्नचिह्ठ  लग  गया  और

 ,  यदि  वो  इम  संधियों  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्‍्वा

 उपाय  किये  जाने  का  प्रस्ताव
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 प्रत्यर्पण  संधियां  भगोड़ै  अपराधियों  को  प्रत्यार्षित  कराने  के

 लिए  एक  विधिक  रूपरेखा  प्रदान  करती  है  और  इनमें  संविदाकारी  पक्षों

 द्वारा  भगोड़ै  अपराधियों  को  प्रत्यर्पित  करने  की  वचनबद्धता  सन्निष्ठित  होती
 ये  संधियां  उन  परिस्थितियों  और  शर्तों  को  भी  विनिर्विष्ट  करती

 हैं  जो  प्रत्यर्पण  की  प्रक्रिया  को  शासित  करती  इन  संधियों  को  सम्पन्न
 कराने  का  उद्देश्य  भगोड़े  अपराधियों  को  विचारण  के  लिए  उपलब्ध
 कराने  के  ट्वारा  नशीली  दवाईयों  का  अधैध  व्यापार  और
 आर्थिक  अपराध  जैसे  संगठित  अपराध  सहित  सभो  अपराधों  की  रोकथाम
 करना

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रत्यर्पण  का  अनुरोध  प्रस्तुत  करने  के  बाद  इस
 पर  प्रार्थित  राज्य  के  संबंधित  प्रशासनिक  और  कानूनी  प्राधिकारियों  द्वारा
 अपने  ट्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनों  के  संदर्भ  में  विचार  किया
 जाता  इस  प्रक्रिया  में  प्रायः  समय  लग  जाता  है  क्‍योंकि
 जिसके  प्रत्यर्पण  का  अनुरोध  किया  गया  होता  को  समस्त  कानूनी
 उपाय  उपलब्ध  होते  हैं  और  वह  इनका  प्रयोग  प्रत्यर्पण  को  विलंबित
 करने  तथा  टालने  के  लिए  कर  सकता

 प्रश्न  नहीं

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  कार्यकरण

 5859.  श्री  अन्नासाहेश  एम०के०  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  3  2000  को  समाप्त  हुए  पिछले
 दीन  वर्षों  के  दौरान  मानक  निगरानी  निर्धारित  और  प्राप्त

 हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन  आदि  के  संबंध  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम
 के  कार्यकरण  की  हाल  ही  में  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  चालू  वर्ष  हेतु  और  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  स्वास्थ्य  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  और  उन्हें  सुदृढ़
 बनाने  हेतु  कार्य  योजना  के  लिए  कार्यसूची  समेत  वर्ष-बार  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्‍या

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  और

 एक  स्व-वित्तपोषित  सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 योजना  का  विस्तार/क्रियानवयन  आवश्यकता  आधारित  है  और  पंचवर्षीय

 योजनाओं  से  सम्बद्ध  नहीं  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  निर्धारित

 2000-2001  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  ने  1.66
 लाख  कर्मचारियों  को  दायरे  में  लेते  हुए  71  नए  क्षेत्रों  में

 योजना  को  विस्तारित  करने  का  निर्णयः  लिया  जुलाई  1998

 में  सरकार  ने  अस्पतालों/औषधालयों  में  उपलब्ध  चिकित्सा

 सुविधाओं  की  समीक्षा  करने  के  लिए  श्री  सत्यम  की  अध्यक्षता

 में  एक  समित्ति  गठित  की  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1.4.1999  को

 प्रस्तुत  कर  दी  चिकित्सा  देख-रेख  पर  होने  वाले  व्यय  की

 अधिकतम  सीमा  प्रति  वर्ष  प्रति  यीमित  व्यक्ति  ५00/-रु.  से  बढ़ाकर
 करने  बीमित  व्यक्तियों  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  फोटो  पहचान

 चैत्र  जारी  अस्पतालों  में  इन-हाउस  क्षमताओं  को

 प्रत्येक  लाॉभभोगी  के  लिए  स्वास्थ्य  रिकार्ड  पुस्तिका  रखने  को  शुरूआत
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 औषधियों  की  आपूर्ति  के  लिए  छोटे  उद्योगों  के  पश्चष  में  अनारक्षण

 बहु-स्तरीय  गुणवत्ता  नियंत्रण  घटिया  दवाइयों  की  आपूर्ति
 के  लिए  निषारक  दण्डात्मक  कार्रवाई  स्ट्रिप  पैकों  में  औषधियों
 की  खरीद  औषधियों  की  स्थानीय  खरीद  औषधियों  की
 स्थानीय  खरीद  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  शक्तियों  का
 प्रत्यायोजन  ओपीडी  के  समय  में  एकरूपता  लाने  आदि  को  स्वीकार
 कर  लिया  गया  है  ताकि  योजना  के  अंतर्गत  चिकित्सा

 सुविधाओं  के  कार्यचालान  को  सुधिधाजनक  बनाया  जा

 अस्पतालों/औषधालयों  के  कार्यचालन  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य
 निगम  ने  वार्षिक  कार्रवाई  योजना  तैयार  की  है  जिसमें  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  अस्पतालों  में  उपस्कर  प्रणाली  में  मूलभूत  उपस्करों  को

 क्षेत्रीय  अभिषात  केन्द्रों  की  उच्च  विशेषज्ञता
 रक्त  कैंसर  इलाज  केन्द्रों  की  देशी  औषधीय  प्रणाली
 का  विकास  करना  आदि  शामिल  इस  प्रयोजन  के  लिए  निगम  ने
 1998-99  के  दौरान  1634.74  लाख  रुपये  की  राशि  संस्वीकृति  की

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  की  संसाधन  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  नगद  लाभों  में  समय-समय  पर  संशोधन  किया  गया  विस्तारित
 रूग्णता  लाभ  जो  पहले  अधिकतम  309  दिनों  के  लिये  देय  उसे

 बढ़ाकर  दो  वर्षों  तक  कर  दिया  गया  विस्तारित  रूग्णता  लाभ  की
 दी  वेतन  का  62.5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  70  प्रतिशत  कर  दी  गयी
 अन्त्येष्टि  लाभ  की  राशि  से  बढ़ाकर  कर
 दी  गयी  रूग्णता  लाभ  के  लिये  हकदारी  की  अंशदायी  शर्तों  को
 91  दिनों  से  घटाकर  78  दिम  कर  दिया  गया  है  और  प्रसूति  लाभ
 के  लिये  इसे  80  दिनों  से  घटाकर  70  दिन  कर  दिया  गया

 योजना  के  अंतर्गत  अंशदान  के  हिस्से  के  भुगतान  को  40/-
 रुपये  प्रतिदिन  तक  मजदूरी  प्राप्त  करने  वालों  को  छूट  देने  का  निर्णय
 लिया  गया

 खादी  और  पग्रामोद्योग  आयोग  का  विकास

 5860.  संजय  क्या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्तमतान  सरकार  द्वारा  खादी  और  ग्रामोद्योगों  के  विकास

 लिए  कौन-कौन  से  कार्यक्रम  कार्यान्वत  किये  जा  रहे

 कया  खादी  के  लिए  प्रदान  किये  जाने  वाले  अनुदान  को
 ब्रापस  लिये  जाने  के  कारण  खादी  और  ग्रामोद्योगों  की  स्थिति  दिन-प्रविदिन

 खराब  होती  जा  रही  है  और  इस  नई  नीति  के  कारण  लाखों  लोग
 बेरोजगार  हो  गये

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  अपनी  नई  नीति  पर  पुनर्विचार
 और

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  कितनी  बेरोजगारी

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धता  :  सरकार  खादी  और  ग्रामोद्योगों  के  विकास

 हेतु  विभिन्‍न  कार्यक्रम  कार्यान्वत  कर  रही  यह  खादी  और  ग्रामोद्योग
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 कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  खादी  एवं  ग्रामं  ऐंग  आधोग  को

 अनुदान  व  ऋण  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती  खादी

 कार्यक्रम  के  क्रियान्वित  की  जा  रही  एजेंसियोंਂ  छूट  तथा

 वब्याज  राजसहायता  के  रूप  में  क्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 ग्राम  उद्योगों  के  विकास  हेतु  मनी  योजनाਂ  क्रियान्वित  की  जा  रही

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  कार्यक्रम  भी  शुरू  किया

 है  जिसके  अंतर्गत  ग्राम  क्लहदँरसँ  को  विकसित  किया  जा  रहा

 और  प्रश्न  ही  भह्ेँ

 संसद  सदस्य  स्थानीय  श्षैत्र  विकास  योजना

 5861.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहननः
 '

 ओऔमती  शीला

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  संसद  सदस्यों  से  देश  में  जिशेषकर

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  समय  पर  जारी

 न  करने  और  संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  के  अन्तर्गः
 संसद-सदस्यों  ट्वारा  को  गई  सिफारिशों  के  बावजूद  जिला  अधिकारियों

 द्वारा  समय  पर  कार्य  शुरू  न  करने  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 योजना  मंत्रालय  के  राज्य  सांखियकी  और  कार्यक्रम  कार्यानवयन
 मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकाका  और  पेंशन
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  के  राज्य
 मंत्री  अरूण  से  सांसदों  की  अनुशंसा  के
 आधार  पर  सांसद  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  कार्यों  के  शुरू  किए
 ज़ाने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ऐसी  स्थिति  में  मामलों
 को  उपचारी  उपाय  करने  हेतु  राज्य  सरकार  के  संबंधित  प्राधिकारी  के
 साथ  अविलंब  उठाया  जाता

 भारत  के  नाभिकीय  सिद्धांत  पर  चर्चा

 5862.  श्री  विलास  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  चीनी  और  रूसी  राष्ट्रपतियों  द्वारा  भारत  के  नाभिकीय
 सिद्धान्त  पर  चर्चा  किए  जाने  की  कोई  सूचना

 यदि  तो  क्‍या  भारत  से  अपने  नाभिकीय  सिद्धान्त  के
 प्रतिपादन  के  लिए  कहा  गया

 क्‍या  रूस  और  चीन  ने  भारत  और  पाकिस्तान  से  संयुक्त
 राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प  को  व्यापक  रूप  से  लागू
 करने  और  अपने-अपने  नाभिकौय  अस्त्र  कार्यक्रमों  को  बंद  करने  का
 अनुरोध  किया  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 सरकार  को  इस  प्रकार  की  खबरों  की  जानकारी  नहीं

 और  भारत  गे  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प
 1172  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  क्योंकि  यह  आदेशात्पक  और  संप्रभुता
 का  उल्लंघनकारी  उस  संकल्प  पर  भारत  के  दृष्टिकोण  से  हमारे
 वार्ताकारों  को  अवगत  करा  दिया  गया  प्रमुख  वाताकारों  के  साथ
 भारत  की  ट्विपक्षीय  बातचीत  इस  तर्क  पर  आधारित  है  कि  भारत  एक
 नाभिकीय  शस्त्र  संपन्‍न  राज्य  है  और  यह  अपनी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अपेक्षाओं
 के  अपने  ही  मूल्यांकन  के  अनुसार  न्यूनतम  विश्वसनीय  नाभिकीय  निवारक
 बनाए

 भाविष्य  निधि  के  लंबित  मामले

 5863.  दुखा  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  में  भविष्य  निधि  के  भुगतान  से  संबंधित

 राज्यवार  कितने  मामले  लंबित  पडे  हुए

 इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ट्वारा  लंबित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठए  गए

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  31.3.2000

 की  स्थिति  के  अनुसार  अपेक्षित  सूचना  निम्नवत  है  :
 कक  कं  कर ज+न+

 क्षेत्र  का  नाम  लम्बित  भविष्य  निधि

 दावों  की  संख्या

 हिमाचल प्रदेश  2
 ____

 आम्र  प्रदेश  27

 बिहार  697

 दिल्ली

 गुजरात
 8454

 हिमाचल  प्रदेश  303

 हरियाणा

 कनार्टक  5308

 केरल
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 भध्य  प्रदेश  110

 उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  68

 उड़ीसा  498

 पंजाब  4186

 राजस्थान  1150

 तमिलनाडु  8056

 उत्तर  प्रदेश  1738

 पश्चिम  बंगाल  1733

 हर  प्रकार  से  पूर्ण  कर्मचारी  भविष्य  निधि  दावे  का  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  कार्यालय  मैं  उसकी  प्राप्ति  की  तिथि  से  30  दिनों  के
 भीतर  निपटान  किया  जाना  अपेक्षित  भविष्य  निधि  दावे  के

 निपटान  में  कभी-कभार  अपूर्ण  आवेदन  पत्र  जमा  किये  जाने  नियोक्‍त

 द्वारा  विवरणियों  को  जमा  न  किये  हस्ताक्षर  न  मिल  पाने  इत्यादि
 जैसे  कारणों  से  विलम्ब  हो  जाता

 अंशदाताओं  को  त्वरित  सेवा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  एक  व्यापक  कम्प्यूटीकरण  कार्यक्रम
 आरंम्भ  किया  गया  भविष्य  निधि  दावों  के  निपटान  की  नियमित
 रूप  से  मानीटरिंग  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  कार्य  योजना  भी  तैयार

 की  गई  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठम  में  शिकायत  निवारण  तंत्र
 को  सुदृढ़  और  सक्रिय  बनाया  गया  है  ताकि  भविष्य  निधि  दावों  का
 शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  किया  जा

 क्लिंटन  की  पाकिस्तान  यात्रा

 5864.  श्री  आरू  एल»  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  2000  के  हिंदुस्तान
 टाइम्स  में  एस०  जस्टिफाइज  डिसीजन  ऑफ  क्‍क्लिन्टन्स  चिजिट  टू

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  इसमें  उल्लिखित  मामले  के  तथ्य  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 सरकार  ने  इस  प्रश्न  में  उल्लिखित  समाचारः  को  देखा

 यह  समाचार  किसी  गुमनाम  अमरीकी  प्रशासन  के  अधिकारी

 द्वारा  इस्लामाबाद  में  राष्ट्रपति  क्लिंटन  के  थोड़े  समय  रुकने  के  कारण

 पर  की  गई  टिप्पणी  चर  आधारित  अमरीका  ने  कहा  हैं  कि  राष्ट्रपति
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 बिलिटन  के  इस्लामाबाद  में  रुकने  का  प्रयोजन  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 प्रजातंत्र  को  शीघ्र  आतंकवादी  समूहों  को  बन्द  करना  तथा  भारत
 के  साथ  वार्ता  के  लिए  वातावरण  तैयार  करने  के  वास्तविक  प्रयास

 करने  की  इच्छा

 सरकार  का  यह  सुसंगत  दृष्टिकोण  रहा  है  कि  आगन्तुक
 राज्याध्यक्ष  का  यह  विशेषाधिकार  है  कि  वह  अपना  यात्राक्रम  और  कार्यक्रम
 भी  स्वयं  तय  करता  है/करती  यह  सभी  स्थापित  राजनयिक  मान॑दण्डों
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रथाओं  के  अनुरूप  राष्ट्रपति  क्लिंटन  ने

 व्यक्तिगत  रूप  से  प्रधान  मंत्री  से  मुलाकात  कर  पाकिस्तान  जाने

 संबंधी  अमरीकी  कारणों  के  बारे  में  सूचित  किया  था  और  इस  बात

 को  दोहराया  प्रधान  मंत्री  जानते  थे  कि  अमरीकी  कारण

 कुछ  भी  पाकिस्तानी  सैनिक  शासन  इस  कार्रवाई  को  सैनिक  शासन
 के  लिए  अमरीकी  समर्थन  और  अनुमोदन  के  संकेत  के  रूप  में

 इसके  अमरीका  ने  कई  अवसरों  पर  सार्वजनिक  रूप
 से  कहा  है  कि  पाकिस्तान  में  थोड़े  समय  के  लिए  रुकना  किसी  भी
 रूप  में  पाकिस्तान  में  सैनिक  शासन  को  वैधानिकता  अथवा  अनुमोदन
 प्रदान  नहीं  करता

 भारतीय  भाषाओं  के  सॉफ्टेवेयर

 5865.  उम्मारेड्डी  क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  की  भारतीय  भाषाओं  में  सॉफ्टवेयर  के  विकास

 को  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  देने  हेतु  कोई  निश्चित  नीति

 यदि  तो  किन-किन  भाषाओं  की  पहचान  की  गई  है
 और  इस  संबंध  में  क्‍या  योजनाएं  तैयार  की  गई

 क्या  सरकार  ने  तेलुगु  भाषा  में  सॉफ्टवेयर  विकसित  करने
 की  उपयुक्ता  पर  बल  देने  हेतु  कोई  आकलन  कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 भारतीय  भाषाओं  में  सॉफ्टवेयर  के  विकास  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  टीडीआईएल  भाषाओं  में  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम
 वर्ष  1990  में  आरम्भ  किया

 तेलुगु  भाषा  में  समाधान  के  लिए  स्रोत  केन्द्र  हैदराबाद
 हैदराबाद  में  खोला  गयਂ

 अलसी  का  समर्थन  मूल्य

 5866.  श्री  कांतिलाल  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  केन्द्र  सस्कार  को  अलसी-फसल के  समर्थन  मूल्य
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 के  निर्धारण  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अलसी-फसल  का  मूल्य

 घोषित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  अगली  रबी-फसल  के  लिए  भी  अलसी  के  समर्थन

 मूल्य  की  घोषणा  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यगारायण

 से  जी  अलसी  की  फसल  का  समर्थन  मूल्य

 निर्धारित  करने  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
 राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  तथा  प्रस्ताव  पर  खहमति

 न  देने  का  निर्णय  लिया  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  अलसी

 का  उत्पादन  स्थानिक  है  तथा  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  उन  जिलों

 का  निर्धारित  किया  जाता  है  जो  क्षेत्र  और  उत्पादन  की  दृष्टि  से अखिल

 भारतीय  महत्व  की

 कृषि  उत्पादों  का  समर्थन  मूल्य

 5867.  श्री  राजो  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्तमान  में  गेहूँ  और  धान  जैसे  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन

 मूल्य  का  निर्धारण  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  और  प्रक्रिया  अपनायी
 जाती

 क्‍या  समर्थन  मूल्य  निर्धारण  करते  समय  कृषि  कार्य  में  लगने
 वाली  श्रम-लागत  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 यदि  तो  तत्संग्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसकं  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण
 सरकार  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग  की

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  फे  विचारों  एवं  अन्य  संबंधित
 जो  सरकार  के  मत  में  समर्थन  मूल्यों  के  निर्धारण  की  दृष्टि

 से  महत्वपूर्ण  होते  पर  विचार  करने  के  बाद  गेहूं  तथा  धान  जैसी

 महत्वपूर्ण  जिन्सों  के  समर्थन  मूल्यों  के  बारे  में  निर्णय  लेती  कृषि
 लागत  एवं  आयोग  मृल्य  नीति  के  यारे  में  अपनी  सिफारिशें  तैयार  कर
 समय  अनेक  महत्वपूर्ण  कारकों  पर  विचार  करता  जैसे  उत्पादन  को

 आदान  मूल्य  में  आदान/उत्पादन  मूल्य  मंडी
 की  मांग  तथा  आपूर्ति  की  अन्तर  फसल  मूल्य
 औद्योगिक  लागत  के  ढांचे  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर  पर
 रहन-सहन  के  स्तर  की  लागत  पर  अन्तरराष्ट्रीय  मंडी  मूल्य  स्थिति
 तथा  किसानों  द्वारा  अदा  एवं  प्राप्त  मूल्यों  के  बीच  समानता
 की

 से  खेती/ठत्पादन  की  लागत  में  मजदूरों  को
 प्रद्  मजदूरी  तथा  किसान  के  परिवार  द्वारा  की  गई  मजदूरी  की  लागत
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 शामिल  मजदूरी  का  मूल्यांकन  सांविधिक  न्यूनतम  मजदूरी  दर  अथवा
 वास्तविक  मजदूरी  जो  भी  अधिक  के  आधार  पर  किया  जाता

 राजस्थान  को  केद्रीय  सहायता

 5868.  प्रो०  रासासिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राजस्थान  की  स्थिति  की  जानकारी
 है  कि  वहां  उत्पन्न  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  भेड़ों  को  चारे  के  लिए
 निकटवर्ती  राज्यों  में  चला  जाना  पड़ता  है  और  कभी-कभी  उनका  यह
 जाना  स्थानीय  स्वरूप  का  भी  होता

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कितनी  सहायता
 दी  जा  रही

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्र  सरकार  को  भेडों  के

 भेडों  से  मिलने  वाले  उत्पादों  में  गिरावट  और  उनकी  मौतों  को  रोकने
 के  लिए  चारे  के  खेतों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  अनुमोदित  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यानारायण

 राजस्थान  सरकार  को  सूखा  सहित  प्राकृतिक  आपदाएं  आने

 पर  आवश्यक  राहत  उपाय  करने  के  लिए  वर्ष  2000-01  के  दौरान

 आपका  राहत  निधि  के  केन्द्रीय  अंश  की  दो  शत्रैमासिक  किस्तें  जो

 112.12  करोड़  रुपये  बनती  जारी  कर  दी  गई  पशुपालन  एथ॑ं
 डेयरी  विभाग  ने  सूचित  किया  है  कि  भेडों  को  अन्य  क्षेत्रों  में  ले  जाए
 जाने  के  संबंध  में  कोई  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गयी

 से  पशुपालन  एवं  डेयरी  विभाग  को  राजस्थान  सरकार

 से  टीकों  तथा  दवाइयों  की  पशुआहार  राजसहायता  एवं  परिवहन

 सुविधाओं  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 चुंकि  उक्त  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  स्कीम  के  तहत  सहायता  प्रदान

 करने  के  प्रतिमानों  संबंधी  दिशा-निर्देशों  के  अनुरूप  नहीं  उक्त

 विभाग  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं

 घटता  जल  स्तर

 5869,  श्रीमरी  श्यामा

 डा०  रमेश  चंद  तोमरः

 कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्या  200  के  स्टेट्समैनਂ

 13  1922  लिखित  उत्तर  250

 में  वॉटर  लेवल  में  लीव  डेल्ही  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  तथ्य  कया

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिकिया  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया
 सरकार  ने  कुछ  समाचार  में  वाटर

 लेवल  में  लीव  डेल्ही  नामक  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  देखा
 यह  समाचार  भूजल  के  गिरते  स्तर  और  औद्योगिक  तथा  घरेलू  कचडे

 के  भूमि  में  रिसाव  के  परिणामस्वरूप  भूमि  के  अंदर  उसमें  होने  वाले

 संदूषण  से  संबंधित

 और  कंन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  द्वारा  किए  गए  दीर्घकालीन
 प्रेक्षणों  स ेपता  चला  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानी

 दिल्‍ली  के  मेहरौली  ब्लॉक  में  4  से  10  सिटी  ब्लॉक  में  4  से
 8  नजफगढ़  ब्लॉक  में  4  से  7  मीटर  तथा  कंझावाला  अलीपुर
 ब्लाकों  में  4  से  5  मीटर  तक  की  भूतल  स्तर  में  गिरावट  आई

 जल  के  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  जल  आपूर्तियां
 बढ़ानें  और  व्यर्थ  जल  के  पुनः  चक्रण  का  कार्य  संबंधित
 राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  भूजल  में  गिरावट  के  रुख  को
 रोकने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  निम्न  शामिल

 हैं  :-

 (1)  भूजल  प्रबंधन  और  विकास  के  विनियमन  और  नियन्त्रण  के

 लिए  पर्यावरण  1986  के  तहत  केन्द्रीय

 भूजल  प्राधिकरण  का  गठन  यह  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  भूजल  के  स्तर  में  गिरावट  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  इसके  अतिदोहन  को  रोकने  के  लिए  उपयुक्त
 उपाय  करने  के  वास्ते  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देने  और
 प्राधिकरण  को  इसके  कार्य  करने  में  सहायता  देने  के
 आवधिक  बैठकें  कर  रहा  इसने  दिल्ली  में  भूजल
 की  उपलब्धता  की  तुलना  में  जल  की  निकासी  का
 आकलन  करने  के  लिए  भूजल  निकालने  वाली  संरचनाओं
 के  पंजीकरण  की  प्रक्रिया  शुरू  की  इसने  इस  विषय
 पर  जन  जागरूकता  उत्पन  करने  के  लिए  विविध  उपाय

 भी  शुरू  किए
 *

 (2)  केन्द्रीय  भूमिजल  बोर्ड  ने  राजधानी  क्षत्र  दिल्‍ली
 में  भूजल  संसाधनों  का  विकास  और  शीर्षक  से

 एक  रिपोर्ट  तैयार  की  इस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  अनुवर्ती
 कार्रवाई  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  सरकार
 को  उपलब्ध  करा  दी

 (3)  दैश  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सहित  अनेक  राज्यों

 के  कुछ  दो  हितਂ  क्षेत्रों  में  भूजल-पुनर्भरण-अध्ययन
 संबंधी  एक  केद्धीय  क्षेत्र  स्कीम  का  दिल्ली
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 में  पुनर्भरएण  अध्ययन  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  और

 दिल्ली  में  किए

 (4)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सहित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  संबंधी  मैन्युल  का  परिचालन
 करना  ताकि  वे  भूजल  स्तर  में  गिरावट  के  रुख  को  रोकने
 के  लिए  क्षेत्र  विशिष्ट  पुनर्भण  स्कीमें  तैयार  कर

 (५)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सहित  सभी  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को एक  माडल  बिल  का  परिचालन  करना  ताकि

 बे  भूजल  विकास  के  विनियमन  और  नियंत्रण  के  लिए  उपयुक्त
 '

 कानून  अधिनियमित  कर

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिललो  में  भूजल  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  के

 लिए  सरकार  द्वारा  किए  गृए  उपायों  में  निम्न  शामिल  हैं  -  भूजल
 गुणवत्ता  की  भूजल  नमूनों  के  विश्लेषण  के  लिए  चलती-फिरती

 रसायनिक  प्रयोगशाला  का  भूजल  निकासी  का  विनियमन  करने
 के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  नजफगढ़  और  मेहरौली  ब्लाकों
 को  अधिसूचित  भूजल  निकालने  वाली  संरचनाओं  का

 वर्षा  जल  संचयन  की  प्रायोगिक  परियोजनाएं  शुरू  करना  और  जन
 जागरूकता  कार्यक्रम  आयोजित

 ई  पी  एफ  और  ई  एस  आई  के

 चूककर्ता  संगठन

 5870.  श्री  मानसिंह  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 28  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  और  कर्मचारी  भविष्य-निधि  द्वारा  चूककर्ता  संस्थाओं  से  कुल  कितनी
 बकाया  राशि  वसूल  की

 चूककर्ता  संस्थानों  से  बसूल  की  जाने  वाली  कुल  कितनी
 बकाया  राशि  का  मामला  औद्योगिक  वित्त  और  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  यहां
 दर्ज  और

 उपरोक्त  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  कर्मचारी  राज्य
 बीमा  -  और  कर्मचारी  भविष्य-निधि  के  प्राधिकारियों  की  ओर  से  क्‍या

 कार्यवाही  की  जा  रही

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुनि  उपलब्ध

 सूचना  के  चूककर्ता  प्रतिष्ठानों  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  दैयों
 के  कारण  1050.16  करोड़  र  और  कर्मचारी  राण्य  बीमा  देयों  के  कारण
 491.48  करोड़  रुपए  की  धनराशि  बकाया

 374.59  करोड़

 चूककर्ता  प्रतिष्डनों  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  कर्मचारी

 ग़ज्य  बीमा  देयों  की  वसूली  के  लिए  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 1948  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  एवं  प्रकीर्ण  उपबंध  1952

 के  अंतर्गत  और  जहां  आवश्यक  हो  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  406/409

 2000  लिखित  उत्तर  252

 के  अंतर्गत  दी  गयी  व्यवस्था  के  अनुसार  आवश्यक  कानूनी  और  दंडात्पक

 कार्रवाई  की  जा  रही  अंशदानों  की  अदायगी  में  दैरी  के  मामले

 में  संबंधित  योजनाओं  में  निर्धारित  दरों  पर  अनिवार्य  आधार  पर  व्याय

 और  हर्जाना  भी  लगाया  जा  रहा

 ]

 मृदा  परीक्षण  प्रयोगशाला

 5871.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 प्रत्येक  राज्य  में  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  और  चल  परीक्षण

 वाहनों  की  संख्या  कितनी

 दक्षिण  क्षेत्र  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिऊ  और  लक्षद्वीप

 में  स्थिर  और  चल  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को  स्थापित  नहीं  किए

 जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  संघ  राज्य-श्षेत्रों

 में  ऐसी  प्रयोगशालाओं  को  स्थापित  करने  को  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण

 राज्थों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  स्थिर  तथा  चल  मृदा  परीक्षण

 प्रयोशशालाओं  की  संख्या  दर्शान  बाला  विवरण  संलग्न

 से  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  प्रूल  रूप

 से  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  द्वारा  अपनी  योजनाओं  अंतर्गत  को

 जाती  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  का  संतुलित  एवं  समेकित

 की  एक  स्कीम  कार्यान्वत  कर  रहा  है  जिसके  माध्यम  से

 मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  के  सुदृढीकरण/स्थापना  के  लिए  भी  सहायता

 मुहैया  कराई  जाती  स्कीम  के  तहत  ऐसी  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना
 के  लिए  अभी  तक  केन्द्र  शासित  प्रदेश  दमन  व  दीव  तथा  लक्ष्यट्टीप
 से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए

 विवरण

 1998-99  के  दौरान  स्थिति

 मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं क्रम  राज्य  का  नाम

 की  संख्या

 |  2  3  4  $
 ापपपपपपत"तथतथतथतथय+न्‍-++

 राज्थों  में  प्रयोगशालाएं

 1.  दक्षिणी  अंचल

 1.  आभ्ध्र  प्रदेश  .  23  4  27

 2.  कर्माटक  19  3  22

 3.  केरल  13
 *  7  20
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 1  2  | 3  4  $

 4.  तमिलनाडु  19  %  35

 5.  पांडिचेरी  2  -  2

 6.  अंडमान  और  निकोबार  1  -  ग
 द्वीप  समूह

 7.  दमन  और  दीष  -  -  -

 8.  लक्ष्यट्वीप  -  -  -

 कुल  7  30  107

 पश्चिमी  अंचल

 9.  गुजरात  १6  5  21

 10.  मध्य  प्रदेश  19  5  24

 11.  महाराष्ट्र  29
 -  29

 12.  राजस्थान  8  12  20

 13.  गोआ  त  2

 14.  दादर  और  नगर  हवेली  1  -  1

 कुल  74  23  97

 11.  जारी  अंचल

 15.  हत्याणा  25
 -  25

 16.  पंजाब  48  13  61

 17.  हिमाचल  प्रदेश  1
 -  11

 18.  उत्तर  प्रदेश  56  15  या

 19.  जम्मू  और  कश्मी  .  3  3  6

 20.  दिल्‍ली  त  -

 21.  चण्डौगढ़  -  -  -

 कुल  144  31
 ह

 पूर्वी  अंचल

 22.  बिहार  29  2

 23.  उड़ीसा
 न

 24.  पश्चिम  बंगाल  8  4

 कुल  48  6  54
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 ।,  2  3  4  5

 ९.  पूर्बोत्त  अंचल

 25.  असम  7  4

 26.  त्रिपुरा  2  1  3

 27.  मणिपुर  1  त  2

 28.  नागालैण्ड  ३3  -  3

 29.  अरुणाचल  प्रदेश  न  ।

 30.  मेघालय  2

 31.  सिक्किम  1  2

 32.  मिजोरम  त  -  1

 कुल  फ  8  25

 कुल  योग

 ना

 ३60  98  458

 ख  उर्वरक  उद्योगों  में  .  ३36

 ः

 20  56

 —  क्लुल  समस्त  भारत  396 |  समस्त  भारत  1 118 ।8  514
 ज्न्ज++  नि  ती  त  ननन  तन  व  लद  न  न  तत्व

 मारियल-वृक्षों  में  कुटकी  कौट

 5872.  श्री  टी०  गोविन्दनः  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  नारियल  वृक्षों
 में  लगने  वाले  कुटकी  कीट  की  प्रभावी  रोकथाम  व  वृक्षों
 की  सुरक्षा  हेतु  उपाय  करने  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  दी

 क्या  मंजूर  राशि  जारी  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण

 से  भारत  सरकार  द्वारा  केरल  सरकार  को

 नारियल  विकास  बोर्ड  के  कार्यक्रम  में  सुधार  के  लिए
 नारियल  की  जोतों  में  समेकित  के  अन्तर्गत  वर्ष  1999-2000
 के

 '
 दौरान  713.025  लाख  रुप्रये  की  राशि  करके  जारी  कर

 दी  गई  उक्त  राशि  में  नारियल  की  कुटकी  के  नियंत्रण  के  लिए
 पौध  संरक्षण  उपायों  हेतु  488.025  लाख  रुपये  की  राशि  व्यय  की  गई

 इसके  अलावा  वर्ष  1998-99  के  दौरान  96  लाख  रुपये  कौ  अव्ययित

 बकाया  राशि  को  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  कुटकौ  के  नियंत्रण

 हेतु  सरकार  द्वारा  अतिरिक्त  सहायता  के  रूप  में  वैधता  प्रदान  की

 गयी



 255  प्रश्नों  के

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  प्रौद्योगिकी
 परियोजना  नामक  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  परियोजना  के  अन्तर्गत  नारियल
 की  इरियोफाइड  कुटकी  के  लिए  आई“पी-एम०  पैकेज  का  विकास  नामक

 अनुसंधान  स्कीम  हेतु  केरल  को  30.32  लाख  रुपये  कौ  राशि  स्वीकृत
 की  केरल  तथा  कर्नाटक  राज्यों  में  षर्ष  2000  के  पूर्वार्द्
 हेतु  इन  अनुसंधान  केद्रों  के  लिए  22.08  लाख  रुपये  की  राशि  जारी
 की  गई

 भारत  का  परमाणु  सिद्धांत

 5873.  श्री  माधवराज  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्‍या  अमरीका  के  राष्ट्रपति  ने  दक्षिण  एशिया  की  अपनी

 हाल  की  यात्रा  के  दौरान  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  अमेरिका

 की  राय  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  लिए  परमाणु  भविष्य  खतरनाक

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रसंग  क्‍या

 क्या  उन्होंने  नई  दिल्‍ली  और  इस्लामाबाद  को  अपने  परमाणु
 कार्यक्रम  बंद  करने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंऋलव  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  22  2000  को  संसद  के  संयुक्त  अधिवेशन
 में  दिए  गए  अपने  भाषण  में  राष्ट्रपति  क्लिटन  ने  कहा  कि  अपने  हितों
 का  निर्धारण  भारत  स्वयं  कर  सकता  है  और  यह  भी  कि  नाभिकीय
 अथवा  प्रेक्षेपास्त्रों  की  दौड़  में  शामिल  न  होने  की  अपनी  वचनबद्धता
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  अपनी  रक्षा  नीतियों  का  अनुसरण  कर
 सकता  उन्होंने  भारत-अमरीका  वार्ता  को  नाभिकीय  शकस्त्रों  के  प्रसार
 के  बिरुद्ध  वास्तविक  भागीदारी  में  परिवर्तित  करने  का  आह्वान

 प्रश्न  नहीं

 क्ः हिन्टी
 की

 ६6है"५॥

 भारतीयाँ  को  अन्तिम  संस्कार  पूरा
 करने  से  रोका  जाता

 5874.  भ्री  मोहन  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  अन्य  देश  भारतीयों  को  अपने  मृत  निकट  संबंधियों
 की  चिता  को  मुखाग्नि  देने  की  अनुमति  नहीं  देते  और

 यदि  तो  ऐसे  देश  कौन-कौन  से  हैं  और  इसके  क्‍या
 कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  निम्नलिखित

 24  देश  पार्बिव  शरीरों  का  दाह-संस्कार  करते  की  अनुमति  नहीं  देते
 हैं  :-
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 सऊदी
 केप  वर्दे  द्वीप  गिनी

 बुरकिना  आइवरी

 पराग्वे  और

 देश  के  धार्मिक  अथवा  परंपरागत  लोकाचार  जैसे  कारणों  से  इन

 देशों  में  दाह-संस्कार  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 कारगेजी  मेलन

 5875.  संजय  क्या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  कारनेजी  मेलन

 के  साथ  1000  करोड  मूल्य  का  कोई  करार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इससे  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  विस्तार  में  किस  सीमा  तक

 मदद  और

 सूचना  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  राज्यवार  अब  तक

 कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिक  मंत्री  प्रमोद

 और  सरकार  ने  सांख्य  वाहिनी
 बनाने  के  एक  प्रस्ताव  को  अनुमोदन  दिया  है  -  जो  दूरसंचार  सेवा

 विभाग  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  भारत  में  स्थित

 शैक्षणिक  संस्थानों  की  एक  संयुक्त  उद्यम  कम्पनी  है  जिसकी  प्राधिकृत
 शेयर  पूंजी  1000  करोड़  रुपए  तथा  आरम्भिक  संदत्त  पूंजी  300  करोड़
 रुपए  साम्यापूंजी  प्रतिभागिता  51%  भारतीय  तथा  49%  आईयू-नेट
 की  भारतीय  प्रतिभागिता  में  ये  शार्मिल  हैं  -  दूरसंचार  सेवा

 विभाग  (45%),  शैक्षणिक  संस्थान  (4%)  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय

 (2%) ।

 उच्चगति  के  नेटवर्क  की  उपलब्धता  से  देशभर  में  सूचना
 प्रौद्योगिकी  के  वैयक्तिक  इन्टरनेट  तथा  टेलीफोन  के

 प्रसार  में  सहायता

 जहां  तक  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  क्षेत्रों  की
 योजनाओं/कार्यक्रमों  का  संबंध  है  इनका  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया
 गया  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  वर्ष  2000-2001  के  बजट
 में  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  के लिए  उपलब्ध  कुल  आबंटन  लगभग  260
 करोड़  रुपए

 भारत-मोरक्को  संबंध

 5876.  श्री  विलास  *

 श्री  वाई  एस  विवेकानन्द

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा
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 क्‍या  भारत  और  मोरक्को  ने  द्विपक्षीय  संबंधों  को  सधारने
 का  निर्णय  लिया

 हु

 यदि  तो  क्या  हाल  ही  में  मोरक्को  के  प्रधानमंत्री  कौ
 भारत  यात्रा  के  दौरान  इस  संबंध  में  किन्हीं  समझौतों  पर  सहमति  बनी
 थी  और  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 '
 इन  समझ्नौतों  के  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की  सम्भावना

 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 से  मोरकक्‍्को  के  प्रधान  मंत्री  श्री  अब्दर्रहमान  अल  युसूफी  ने  21
 से  25  फरवरी  तक  भारत  की  राजकीय  यात्रा  इस  यात्रा  के  दौरान
 कई  करार  संपन्‍न  किये  इनमें  वाणिज्य  पोत  एवं  संबद्ध  नौवहन
 मामलों  पर  भूविज्ञान  एवं  खनन  के  क्षेत्र  में  समझौता  प्रसार

 दूरदर्शन  और  रेडियोडिफ्यूजन  टेलीविजन  मेरोसेन  टी
 के  बीच  एक  करार  आदि  शामिल  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  उद्योग
 परिसंघ  और  मोरक्कों  के  ऐसे  ही  संगठन  के  बीच  संयुक्त  व्यापार  परिषद
 बनाये  जाने  के  लिए  एक  करार  की  पहल  की  उपर्युक्त  करारों

 एवं
 समता

 ज्ञापन  को  क्रियान्वित  किये  जाने  के  लिए  कार्रवाई  की
 जा  रही

 विलटन  कौ  पाकिस्तान  यात्रा

 5877.  श्री  आरू  एल  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  जनरल  मुर्शरफ  के  इस  वक्तव्य  की  जानकारी
 है  कि  क्लिटन  की  पाकिस्तान  यात्रा  से  कश्मीर  के  संबंध  में  पाकिस्तान
 के  रवैये  की  पुष्टि  हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 सरकार  को  पाकिस्तान  के  सैनिक  शासन  द्वारा  राष्ट्रपति  क्लिंटन  के
 इस्लामाबाद  में  अल्पकालीन  प्रवास  कश्मीर  पर  अपने  रुख  के  औचित्य
 के  रुप  में  प्रयास  करने  की  जानकारी

 सरकार  को  इस  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करनी  है  कि  पाकिस्तान
 ।

 का  सैनिक  शासन  अमरीका  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनयिक  संबंधों  की
 व्याख्या  किस  प्रकार  करता  अमरीका  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रपति  क्लिटन
 के  इस्लामाबाद  में  रुकने  का  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह
 था  कि  वहां  लोकतंत्र  की  शीघ्र  बहाली  आंतकवादी  गुटों  के  विस्द्ध
 कठोर  कदम  उठाए  और  भारत  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए

 अनुकूल  परिस्थितियां  तैयार  करने  के  वास्तविक  प्रयास  किए  अपनी
 भारत  यात्रा  के  दौरान  राष्ट्रपति  क्लिटन  ने  कहा  था  कि  अमरीका  कश्मीर
 के  मामले  में  मध्यस्थता  नहीं

 एम्पलाइज  स्‍्टाोक  आप्शन  प्लान्स

 5878.  उम्मारेड्डी  बेंकटेस्थरलुः  क्या  सूचना  प्रौद्यागिकी  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  कार्य

 कर  रहे  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  निगमित  करने  का
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 यदि  तो  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  संबंधित
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या-क्या

 क्या  स्थाक  आप्सन  प्लान्सਂ
 को  इस  क्षेत्र  के  लिए  लागू  करने  से  पहले  संशोधित  किया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  ट्वारा  सूचना
 प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  को  कर्मचारियों  के  लिए  आकर्षक  बनाने  हेतु  क्या  कर्दम
 उठाए  जा  रहे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं

 पशुधन  विकास

 5879.  प्रोਂ  रासा  सिंह  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  पशुधन  को  नस्‍लों  में

 सुधार  करने  और  डेयरी  उद्योग  को  विकसित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए

 राजस्थान  में  नागौरी  के  अलावा  और
 कौन-कौन  से  नस्ल  सुधार  अनुसंधान  केन्द्र  हैं  और  ये  कहाँ-कहां  स्थित
 हैं  और  साथ  ही  इन  केद्रों  के  अनुसंधान  कार्यों  ने  पशुओं  की  जातियों
 में  किस  तक  सुधार  करने  में  मदद  की

 अनेक  संक्रामक  रोगों  से  पशुधन  को  बचाने  के  लिए  केन्द्र
 प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  राजस्थान  में  किस  तरह  से  धन  की  प्राप्ति
 की  जा  रही  है  और  ये  कौन-कौन  सी  योजनाएं  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राजस्थान  के  पशुधन  से  संबंधित  विभिल

 ,  महत्वाकांक्षी  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  को  अभी  मंजूरी  प्रदान  की

 जानी  है  और  इसे  कब  तक  जारी  किया  जा  सकता

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण
 सरकार  ने  राजस्थान  में  पशुधन  संख्या  नस्ल  को  बेहतर  बनाने

 तथा  डेयरी  उद्योग  के  विकास  में  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कई  योजनाएं  प्रायोजित  की  मुख्य  योजनाओं  में  शामिल

 हिमित  वीर्य  प्रौद्योगिकी  विकास  और  संतति  परीक्षण  राष्ट्रीय
 सांड  उत्पादन  कार्यक्रम  और  अजमेर  में  एक  केन्द्रीय  पशुयूथ  पंजीकरण

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  निम्नलिखित  अनुरुधान
 क्रियाकलाप  शुरू  किए

 (1)  राजस्थान  कृषि  बीकानेर  में  राजस्थान  में
 थारपरकर  गोपशुओं  के  लिए  चुनिन्दा  प्रजनन  और  संत्ति



 250.  प्रश्नों  के

 (2)  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  जूनागढ़  गुजरात  में  गिर  नस्ल
 में  अनुवांशिक के

 (3)  गोपशुओं  की  नागौरी  नस्ल  का  पायलट  सर्वेक्षण  राष्ट्रीय  पशु

 अनुवांशिक  करनाल  मैं  शुरू  किया  गया  है  और

 इसका  प्रजनन  क्षेत्र  राजस्थान  में

 राजस्थान  में  संक्रामक  रोगों  से  मूल्यवान  पशुधन  को  बचाने
 के  निम्नलिखित  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  :-

 (1)  राष्ट्रीय  महत्व  के  पशुधन  रोगों  का  क्रमिक  नियंत्रण

 (2)  खुरपका  तथा  मुंहपका  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम

 (3)  पशु  रोग  निगरानी

 (4)  पशुलोग  उन्मूलन  संबंधी  राष्ट्रीय  परियोजना

 इन  योजनाओं  के  तहत  राजस्थान  सरकार  को  व्यवहार्य

 शज्य  बजट  में  बराबर  की  राशि  की  उपलब्धता  तथा  पिछली  जारी  की

 गई  धनराशि  के  उपयोगिता  प्रमाण  पत्रों  के  प्रावधान  के  आधार  पर  निधि

 मुहैय्या  कराई  जाती

 केन्द्र  सरकार  के  पास  शजस्थान  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 मंजूरी  के  लिए  लम्बित  नहों

 )

 गुजरात  में  सूखा

 5880.  श्री  मानसिंह
 श्री  रघुनाथ
 श्री  विवेकानन्द

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बहुत  से  राज्य  शुष्क  मौसम/पानी  की  कमी  के  कारण

 अभी  सूखे  की  चपेट  में

 यदि  तो  सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  कौन-कौन  से

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  आकलन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कोई  कार्ययोजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  प्रभावित  राज्यों  विशेषकर
 आन्ध्र  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में

 संपत्ति  और  पशुधन  आदि  की  समस्या  को  किस  प्रकार  कम  करने

 का

 कृषि  मंजऋलय  में  राज्य  मंत्री  सत्यानारायण

 3  2000

 गुजरात  और

 और  जैसा  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचना  दी  गई

 गुजरात  के  और  जिले  और  राजस्थान  के  26  जिले  सूखा  प्रभावित

 गुजरात के  और  सूखा  सहित  प्राकृतिक  आपदाओं  के  आने  पर

 तुरन्त  राहत  कार्य  करना  मुख्यतया  संबंधित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 वर्ष  राहत कार्य करना  के  आपदा  राहत  कोष  का  संपूर्ण  अंश

 आम्ध्र  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  को  निर्मुक्त
 कर  दिया  गया  और  महाराष्ट्र  क ेलिए  आपदा  राहत  कोष  के  केन्द्रीय

 अंश  की  3  ज्रैमासिक  किरस्तें  निर्मक्त  कर  दी  गई  इसके

 सूखे  की  स्थिति  में  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  से  गुजरात  को

 54.58  करोड़  राजस्थान  को  राहत  करोड़  मध्य  प्रदेश

 और  सूखे  के  को  38.86  करोड  रुपये  निर्मक्त  किए

 वर्ष  और सूखे  के  लिए  आपदा  राहत  कोष  के  अंश  की  दो

 अमासिक  किस्तें  गुजगत  और  राजस्थान  को  तथा  एक  ज्रैमांसिक  किस्त

 आख्  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  को  भी  निर्मुक्त  की  गुजरात
 और  राजस्थान  में  सूखे  की  स्थिति  के  शमन  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  किए  गए  कुछ  अन्य  ठपायों  में  पड़ोसी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  चारे  की  आपूर्ति  व्यवस्था  में

 चारे  के  परिवहन  के  लिए  प्राथमिकता  हेतु  रेलवे  द्वारा  अनुदेश  जारी

 करने  तथा  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  को  निःशुल्क  पेयजल  के  कुछ

 कुओं  को  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  रेखा  से  ऊपर  रह  रहे  परिवारों

 को  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  के  लिए  दरों  सहित  प्रत्येक  परिवार

 को  प्रति  माह  20  खाद्यान्न  देने  के  आदेश  जारी  सूखा
 प्रभावित  क्षेत्रों  में काम  के  बदले  भोजन  कार्यक्रम  तथा  सामुदायिक  रसोईघर

 निःशुल्क  चलाने  के  लिए  खाद्यान्न  आवंटन  और  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  वाले  लोगों  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  दो  रुपये  की

 रोजगार  सृजन  स्कीर्मों  तथा  पेयजल  आपूर्ति  स्कीम  के  तहत  धन  की

 निर्मुक्ति  तथा  नौ-सेना  द्वारा  सहायता  के  लिए  अनुरोध  शामिल
 आन्ध्र  प्रदेश  में  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में सूखे  की  अवधि  के  लिए  अथवा

 तीन  महीनों  के  लिए  सभी  परिवारों  को  बीपीएल  दरों  पर  ।  लाख  मी०
 टन  चावल  वितरण  के  लिए  दिया  गया  अगली  आवश्यक  कार्रवाई
 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी  उडीसा  और  महाराष्ट्र  सरकार
 से  सूखे  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 अमरीकी  राष्ट्रपति  द्वारा  गैर-सरकारी
 संगठनों  को  आमंत्रण

 श्री  विलास  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  अमरीकी  राष्ट्रपति  ने  अमरीका  में  होने  वाले  सम्मेलन
 में  भारतीय  गैर-सरकारी  संगठनों  को  भाग  लेने  का  कोई  आमंत्रण  दिया

 यदि  तो  गैर-सरकारी  संगठन-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 और

 इन  गैर-सरकारी  संगठनों  क
 की  आशा

 कस  प्रकार  लाभान्वित  होने
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  अमरीकी  सरकार  अलग-अलग  नागरिकों  और  गैर-सरकारी
 संगठनों  को  उनके  विशिष्ट  तथा  विशेषज्ञता  प्राप्त  क्षेत्रों  से संबंधित  सम्मेलमों
 में  भाग  लेने  के  लिए  समय-समय  पर  आमंत्रित  करती  ये  निमंत्रण
 संबंधित  व्यक्तियों  और  संगठनों  को  सीधे  ही  भेजे  जाते  सरकार
 अमरीका  सहित  विदेशों  में  हुए  सम्मेलनों  और  अन्य  समारोहों  में  भाग
 लेने  के  लिए  आमंत्रित  किए  गए  सभी  व्यक्तियों  और  गैर-सरकारी  संगठनों
 का  रिकार्ड  रखने  की  स्थिति  में  नहीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  व्यक्तियों  और  गैर-सरकारी  संगठनों
 की  भागीदारी  से  उनके  ज्ञान  एवं  कौशल  के  संवर्धन  में  योगदान  मिल
 सकता  है  जो  उन्हें  राष्ट्रीय  कानूनों  और  विकास  लक्ष्यों  के  अनुरूप  कार्य
 करने  में  लाभान्यित  कर  सकता

 कश्मीर  के  संबंध  में  विशेष
 संयोबक  कौ  नियुक्ति

 5882.  श्री  आर  एल»  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  2000  के

 एशियन  एजਂ  में  एस०  दुः  एप्वाइंट  कश्मीर  को  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  कराया  गया

 यदि  तो  इनमें  उल्लिखित  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या
 और VTS  व  ५

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 सरकार  ने  प्रश्न  में  उल्लिखित  सभाचार  को  देखा

 कारगिल  की  घुसपैठ  और  सशस्त्र  घुसपैठ  पर  अमरीकी  हलकों
 में  प्रतिकूल  टिप्पणियों  के  कश्मीर  में  विशेष  अमरीकों  दूत  की

 नियुक्ति  के  लिए  अमरीकी  कांग्रेस  के  सदस्यों  का  समर्थन  हासिल  करने

 का  प्रयास  किया  गया  राष्ट्रपति  क्लिटन  की  यात्रा  से  पूर्ष  लिखे

 गए  इस  समाचार  दिल्ली  में  किसी  गुमनाम
 को  यह  सुझाव  देते  हुए  उद्धृत  किया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  क्लिटन

 की  ग्रात्रा  के  बाद  अमरीका  कश्मीर  के  लिए  एक  विशेष  समन्वयक

 नियुक्त  कर  सकता

 सरकार  गुमनाम  गैरसरकारी  स्रोतों  द्वारा  व्यक्त  टिप्पणियों  पर

 प्रतिक्रिया  नहीं  करती  सरकार  ने  इस  बात  पार  गौर  किया  है  कि

 अमरीकी  प्रशासन  ने  कश्मीर  में  विशेष  दूत  नियुक्त  करने  के  प्रस्ताव

 को  अस्वीकार  कर  दिया  अपनी  भारत  यात्रा  के  दौरान  राष्ट्रपति
 क्लिटन  ने  कहा  था  कि  अमरीका  कश्मीर  के  मामले  में  मध्यस्थता

 नहीं

 क्षेत्रीय  अभियांत्रिकी  महाविद्यलय

 5883.  उम्मारेड़ी  क्‍या  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  का  विचार  गांवों  में  कम्प्यूटर  '  स्थापित
 करने  और  इनके  प्रचालन  हेतु  क्षेत्रीय  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयों  की
 श्रम  शक्ति  और  विशेषज्ञता  का  उपयोग  करने  का

 यदि  तो  क्या  क्षेत्रीय  अभियांत्रिकी  महाविद्यालयों के  साथ
 कोई  औपचारिक  समझौता  किया  गया

 (१)  क्‍या  सरकार  ने  इस  योजना  में  राज्य  सरकारों  के  सहयोग
 की  भी  मांग  की  और

 ह

 यदि  तो  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  बोच  समझौतों
 की  क्‍या  स्थिति

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 बासमती  चाकल  का  उत्पादन

 5884.  श्री  आनन्दराव  विठोबा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बासमती  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने
 हेतु  प्रौद्योगिकी  मिशन  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  .

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  जा  रही

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यनारायण

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  पशुधन  मीति

 5885.  डा०  रघुवंश  प्रसाद  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 (  कक  )  क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति  की  घोषणा  कर  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  नीति  की  कब  तक  घोषणा  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  हुक्मदेव  मारायण

 और  राष्ट्रीय  नीति  बनाना  एक  बड़ी  लम्बी  प्रक्रिया

 इसलिए  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति  कब  तक  घोषित  की  इस

 संबंध  में  कोई  विशिष्ट  समय  सीमा  निर्धारित  करना  संभव  नहीं
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 ]

 महुआरा  कल्याण  योजना  हेतु
 सहायता

 5886.  श्री  जौ०  एस»  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्थ  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 मछुआरा  कल्याण  के  कार्यान्वयन  हेतु  केद्ध  के  हिस्से  के  रूप

 में  वित्तीय  सहायता  की  मांग  करते  हुए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हुक्मदेव  नारायण

 मछुआरा  नामक  केद्दधीय  प्रायोजित  योजना

 के  विभिन्‍न  घटकों  के  अधीन  केरल  सरकार  से  वित्तीय  वर्ष  1999-2000

 के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  जारी  करने  के  संबंध  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  थे  :-

 (1)  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  3,94,87,326  रुपए  जारी  करने

 के  लिए  योजना  बचत  सह  राहत  घटक  के  तहत  दो

 (2)  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  8,92,000  रुपए  जारी  करने  के

 लिए  योजना  के  सामूहिक  दुर्घटना  बीमा  घटक  के  तहत  एक
 प्रस्ताव  ।

 (3)  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  3,00,000  उपए  जारी  करने  के

 लिए  आदर्श  मछुआरा  गांव  विकास  घटक  योजना  के  अधीन

 एक

 उपरोक्त  क्रम  संख्या  1  पर  उल्लिखित  प्रस्ताधों  पर  सहायता  के

 केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  इस  मंत्रालय  ट्वारा  3,58,86,326  रुपए  की

 राशि  जारी  की  गई  राज्य  सरकार  से  कुछ  अतिरिक्त  सूचना  भेजने

 का  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि  भारत  सरकार  क्रम  संख्या  2  में

 उल्लिखित  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सहायता  जारी  करने  की  जांच  कर
 राज्य  सरकार  से  उत्तर  की  अभी  भी  प्रतीक्षा  उपरोक्त  क्रम  संख्या

 3  में  उल्लिखित  प्रस्ताव  के  संबंध  में  इस  घटक  के  अंतर्गत  और  केन्द्रीय

 सहायता  जारी  करने  से  पहले  केरल  सरकार  द्वारा  निर्मित  गृहों  फील्ड

 निरीक्षण  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 निर्गुट  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 ५887.  श्री

 श्री  प्रभात  सामन्तरायः
 श्री  श्रीपाद  जैसो
 श्री  सी०

 श्री  जय

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे
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 क्‍या  हाल  ही  में  कोलम्बिया  में  हुए  गुटनिरपेक्ष  देशों  के

 सदेश  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  परमाणु

 आतंकवाद  को  पूरी  तरह  से  समाण  सैनिक  शासन  वाले  देशों

 को  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  की  सदस्यता  से  हटाने  के  बारे  में  एक  घोषणा

 पत्र  पारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  द्वारा  इस  घोषणा-पत्र  को  तैयार  करने  और  उसे  अंतिम

 रूप  देने  में  क्या  भूमिका  अदा  कौ

 क्‍या  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  संबंध  में  भविष्य  में  बातचीत

 करने  के  लिए  कोई  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार
 और  कोलम्बिया  में  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  विदेश

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  बाद  जारी  हुए  अन्तिम  दस्तावेज  में  निम्नलिखित

 मुद्दों  पर  नीचे  दिए  अनुसार  उल्लेख  है  :-

 नाभिकीय  शस्त्रों  की  समाप्ति

 १2वें  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  मंत्रियों  की  बैठक  का  दस्तावेज
 *  सभी  नाभिकीय  परीक्षणों  की  पूर्ण  समाप्ति  के  लिए  गुटनिरपेक्ष

 आन्दोलन  की  चिर-स्थायी  सिद्धान्तगत  स्थिति  को  दोहराता  है  और

 व्यापक  नाभिकीय  परीक्षण  प्रतिबन्ध  संन्धि  टी  बी  के

 प्रति  सार्वभौमिक  समर्थन  प्राप्त  करने  की  महत्ता  को  नल  देता  है

 जिसमें  नाभिकीय  हथियार  रखने  वाले  राज्य  भी  शामिल  वक्तव्य

 में  यह  भी  दोहराया  जाता  है  कि  यदि  संधि  के  उद्देश्यों  को  पूरी
 तरह  से  हासिल  किया  जाना  है  तो  सभी  हस्ताक्षरकर्त्ता  विशेषकर

 नाभिकीय  निरस्त्रिकरण  के  प्रति  सभी  नाभिफीय  शस्त्र  रखने  वाले

 राज्यों  की  सतत्‌  प्रतिबद्धता  अनिवार्य

 आतंकषाद

 १2वें  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  मंत्रियों  की  ब्रैठक  का

 अन्तिम  दस्तावेज  आतंकवाद  के  सभी  कृत्यों  तरीकों  और  प्रयोगों
 की  यह  कह  कर  भर्त्सना  करता  है  कि  वे  न्याय-संगत  नहीं  हैं

 चाहे  उन्हें  न्‍्याय-संगत  ठहराने  के  लिए  कोई  भी  दृष्टिकोण  अथवा
 कारण  वक्तव्य  में  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  पर  व्यापक  अभिसमय
 के  लिए  की  गई  पहल  को  समर्थन  देने  के  लिए  सभी  राज्यों
 से  अनुरोध  भी  किया  गया

 सैनिक  शासन  वाले  देशों  कौ  गुटनिरपेश्ष  आन्दोलन  की  सदस्यता
 समाप्त  करना

 १2वैं  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  मंत्रियों  की  बैठक  कं
 अन्तिम  दस्तावेज  में  एक  पैराग्राफ  ऐसा  है  जिसमें  अगामी  ओ  ए
 यू  शिखर  सम्मेलन  से  पहले  ऐसे  राज्यों  में  जहां  असंवैधानिक  तरीकों
 से  सत्ता  में  सरकारें  आई  हैं  वहां  संवैधानिक  वैधता  की  बहाली
 की  मांग  की  गई  है  और  यह  भी  सिफारिश  की  गई  है  कि
 निरपेक्ष  आन्दोलन  की  अपनी  आगामी  शिखर  बैठक  में  इस  मुद्दे
 चर  विचार  किया
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 _
 भांरत  ने  उपरोक्त  विषय  पर  इस  पैराग्राफ  को  तैयार  करने

 में  प्रमुख  निभाई  है  और  इनमें  इन  विषयों  पर  भारत  के  रवैये
 को  मूल  रूप  से  प्रतिलक्ित  किया  गया

 और  (2)  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  भारी  बातचीत  के  लिए
 की  गई  सिफारिश  :-

 गुटनिरपैक्ष  आन्दोलन  के  मंत्रियों  की  बैठक  ने  2000  में
 बैंकाक  में  हुए  अधिवेशन  के  दौरान  यू  एन  सी  टी  डी  की  कार्य
 योजना  के  पारित  होने  का  स्वागत  यू  एन  सी  टी  ए  डी  को
 भी  विकासशील  दैशों  के  लिए  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  अपना  मूल  कार्य
 करते  रहने  को  कहा  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  वक्तव्य  में  उरुग्वे
 दौर  में  हुई  सहमति  विशेषकर  विकासशील  देशों  के  निर्यात  हित
 के  क्षेत्रों  क्रियान्चित  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  और  इस
 बात  की  पुष्टि  की  गई  कि  सामाजिक  और  पर्यावरणीय  मुद्दों  जैसे
 गैर-ध्यापारिक  मुद्ों  को  विश्व  व्यापार  संगठन  की  कार्यसूची  में  शामिल
 नहीं  किया  जाना

 दलहनों  का  उत्पादन

 5888.  श्री  प्रभात  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क  क्या  केन्द्र  सरकार  दलहनों  के  उत्पादन  पर  बड़ा  जोर  दे

 यदि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कित्तना  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  तथा  कितना  प्राप्त  किया

 नौवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  लिए  इस  संबंध  में  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  कियः  गया  और

 दलहन  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नारायण

 केन्द्र  सरकार  दलहन  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 27  राध्थों/केन्र  शासित  प्रदेशों  में  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  की

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रही

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  नौवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  एवं  उपलब्धियां  निम्नवत  हैं  :-

 लाख  मी०  टन

 वर्ष  निर्धारित  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1  2  3

 1992-93  या  145.00  128.2

 1993-94  155.00 *  133.00

 1994-95  140.40

 13  1922
 लिखित
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 त  2  *  3
 ह

 1995-96  155.00  123.00

 1996-97  150.00  142.44

 1997-98  155.00  129.8

 *  1998-99  155.00  148.10

 1999-2000  155.00  135.52  (

 2000-2001  150.00  त

 2001-2567  165.00  न

 दलहन  उत्पादन  में  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  उठाए  जा
 रहे  कदर्मों  में  शापिल  हैं

 (1)  उच्च  उत्पादकता  वाली  किस्मों  के  उलत  बीजों  का  उपयोग

 (2)  पोषकों  का  संतुलित  उपयोग

 (3)  सल्फर  का  प्रयोग

 (4)  समेकित  कृमि  प्रबंध

 (5)  छिड़काव  सिंचाई  का  उपयोग

 (6)  अन्तर्फसलन  और  क्रमिक  फसलन  के  माध्यम  से  क्षेत्र  मैं

 वृद्धि

 सी०  बी०  टी»

 5889.  श्री  अब्दुल  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  2000  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  एस  एस  टोन्ट  साइन  शीर्षक
 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजित  कुमार

 ,

 और  पर  सरकार  की  स्थिति  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  1998  में  संसद  में  स्पष्ट  कर  दी  गई  देश  की  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  हितचिंताओं  की  प्राथमिकता  को  पूरा  करने  के  संरकार  का

 मानना  है  कि  अब  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  आश्वस्त  करने  की

 आवश्यकता  है  इसके  लिए  राष्ट्रीय  मतैक्य  विकसित

 करना  चाहती  सरकार  को  ठती  के  मसले  पर  मतैकय

 निर्माण  के  अपने  प्रयासों  में  सकारात्मक  प्रतिक्रिया  मिलने  से  प्रोत्साहन
 मिला  है  और  वह  इस  कार्य  को  आगे  बढ़ाना  चाहती
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 खाद्याननों  का  उत्पादन

 5890.  डा»  रघुवंश  प्रसाद  सिं|
 श्री  सुकदेव
 मोहम्मद  अनवारूल

 क्‍या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2001-2002  हेतु  23  मीट्रिक  टन  खाद्यान्न

 के  उत्पादन  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 क्या  उर्वरक  राजसहायता  में  हाल  में  की  गई  कटौती  के

 कारण  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  संभव  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  अन्तराल  को  पाटने  के

 लिए  और  खाद्यान्न  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 सरकार  का  विचार  लक्ष्य  प्राप्त  करते  हेतु  क्या  उपाय  करने
 का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  पी०  थी०  के  सत्यनारायण
 सरकार  ने  वर्ष  2001-2002  के  लिए  खाद्यान

 उत्पादन  का  लक्ष्य  234  मिलियन  मी०  टन  निर्धारित  किया

 हाल  में  उर्वरककों  में  हुई  वद्धि/राजसहायता  में  कमी  से  केवल
 उसी  स्थिति  में  लक्षित  कृषि  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है  जबकि

 इसके  परिणामस्वरूप  खपत  में  कमी  कृषि  लागत  एवं  मूल्य  आयोग
 के  अनुमान  के  अनुसार  खेती  की  लागत  पर  मूल्य  बृद्धि  का  प्रभाव

 बहुत  अधिक  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 उपुर्यक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कृषि  जलवायु  अंचलीय

 नियोजन  पर  आधारित  एक  क्षेत्रीय  विशिष्ट  नीति  कार्यान्वत  की  जा

 रही

 कपास  की  फसल  का  उत्पादन

 5891.  श्री  अशोक  ना०  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा .  करेंगे  किः

 क्‍या  नए  मौसम  में  कपास  की  फसल  पिछले  मौसम  जैसी

 होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  अधिकांश  प्रमुख  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  बीजारोपण

 में  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  कपास  की  खरीद  में  बहुत  अधिक  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ई

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाए
 गए
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्थानारायण

 से  देश  में  कपास  की  बुवाई  आमतौर  पर

 मानसून  के  आगमन  के  साथ  ही  शुरू  होती  क्योँकि  66%  कपास

 क्षेत्र  वर्षासंचित  पंजाब  हरियाणा  तथा  राजस्थान  में  सिंचित

 क्षेत्रों  कुछ  क्षेत्रों  को  छोड़कर  जहां  देसी  कपास्न  को  बुवाई  मध्य

 अप्रैल  में  होती  बुवाई  मई  के  प्रथम  सप्ताह  से  आरंभ  हो  जाती

 आगामी  मौसम  में  कपास  की  बुवाई  को  संभावनाओं  के  बारे

 में  कुछ  भी  कहना  जल्दबाजी  अभी  कपास  की  बुवाई  में  देरी

 नहीं  हुई

 से  किसान  कपास  को  विपणन  याडडों  में  बेचते

 और  वहां  से  इसे  राज्य  विपणन  भारतीय  कपास  निगम

 तथा  कपड़ा  मिलों  द्वारा  खरीदा  जाता  कपास  की  बिक्री  में  किसानों

 कोਂ  होने  वाली  किसी  समस्या  की  सूचना  नहीं  मिली  वास्तव

 भारतीय  कपास  निगम  ने  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इसਂ  वर्ष  कपास

 की  अधिक  खरीद  की

 चालू  सिंचाई

 5892.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 देश  में  फिलहाल  राज्य-वार  बड़ी  और  मध्यम  आकार  की

 कितनी  सिंचाई  परियोजनाएं  घल  रही

 केन्द्र  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को  शीक्र  पूरा  करने  के

 लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  कितनी  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की

 नौववीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कुल  कितनी  निधियां  नियत

 की  गई  हैं  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 राशि  जारी  की  और

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  को  संभावना

 '
 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजया

 चल  रही  वृहद  एवं  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  की  राज्य-वार
 संख्या  में  दी  गई

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम
 के  तहत  मुहैया  कराई  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  राज्य-वार  विवरण
 विवरण-॥  में  संलग्न

 नभौवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  टौरान  परिष्यय  का  राज्य-वार
 विवरण  विवरण-॥  में  दिया  गया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  अभी
 तक  कोई  राशि  जाये  नहीं  की  गई

 किसी  भी  परियोजना  का  पूरा  होता  उसके  भूमि
 स्वीकृति  की  भौगोलिक  स्थितियों  के  साथ-साथ  प्रत्येक
 परियोजना  को  राज्यों  की  प्राथमिकता  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा
 आबंटित  निधियों  जैसे  विभिनन  कारकों  पर  निर्भर  करता
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 राज्य
 को  चल  रही  परियोजनाओं  कौ  संख्या

 क्र  राज्य  का  के  दौतन  जाती  की
 ह  बृहद  :  मध्यम  केन्द्रीय  ऋण  सहायता

 +  आमभ्भ्न  प्रदेश  12  20  1997-98  1998-99.  1999-2000

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  -
 ब्०  1.  आख्य  प्रदेश  ै

 04000...  0079.60..  0065.015

 3.  असम  4  9  2.  असम  012.400  0013.950  0013.020

 4...  बिहार  14  29  3...  बिहार  014.040  004  ,0144.040

 5...  गोवा  1  ]  4.  गोवा  005.250  0000.0  0003.500

 6...  गुजरात  3  3  5.  गुजरात  96.900  042  ह  0272.700

 7...  हरियाणा  5  -  6.  हरियाणा  012.000  0000.000  0000.000

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1  1  7.  हिमाचल  006.500  0005.000.  0014.455

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  त  9  8.  जम्मू  व  कश्मीः  000.000  0000.00  0004-680

 10.  कर्नाटक  14  15  9.  कर्नाटक  090.500  0094.500  0157.140

 11.  STA  केरल  7  5  10.  केरल  015.000  0000.(  0000.000

 12.  मध्य  प्रदेश  23  32  11.  मध्य  प्रदेश  114.500  0090.;  0105.845

 13.  महाराष्ट्र  ३36  66  12.  महाराष्ट्र  055.000  0050.86  0048.875

 14.  मैघालय  -  त  13.  मणिपुर  026.000  0).78(  0020.310

 15.  मणिपुर  2  2  14.  उड़ीसा  85.000  0071.500  0081.350

 16.  मिओरम  रा  ष्  15.  पंजाब  100.000  0000.000  0042.000

 17...  जागालैंड  1
 पा  16.  राजस्थान  042.000  0140.050  0106.665

 18.  उड़ीसा  5  10  17.  तमिलनाडु  000.000  000.800  0000.000

 19.  पंजाब  ण
 18.  त्रिपुरा  005.100  °  0003.975....  0006.300

 20...  राजस्थान  6  6
 19.  उत्तर  प्रदेश  078.000  0076.000  0286.000

 21.  सिक्किम  -
 20.  पश्चिम  020.000  0010.000..  0025.000

 22.  ण  2
 कुल  952.190  119.180  1397-895

 23.  त्रिपुरा  ०  3
 विवरण-॥॥

 24...  उत्तर  प्रदेश  ५  2
 राज्य  नौवीं  योजना  के  दौरान  वृहद/मध्यम,

 25.  पश्चिम  बंगाल  3  है  ।  सिंचाई  परियोजनाओं  के
 लिए  परिव्यय

 कुल  ७.  234  2
 _

 नौीं  पंचवर्धीय  योजना
 घ  ।

 दौरान  गुजरात  में  सात  वृहद  1.  आम्ध्र  प्रदेश  5027.16
 में  6  एवं  उत्तर  प्रदेश  में  ))  और  6  मध्यम

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  230 डर
 पूरी  कर  ली  गई
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 1  2  3

 3.  असम  135.12

 4...  बिहार  1450.00

 5.  गोवा  237.02

 6...  गुजरात  7358.00

 7.  हरियाणा  1372.43

 8...  हिमाचल  प्रदेश  35.00

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  183.00

 10.  कर्नाटक  5500.00

 11.  केरल  650.00

 12-  मध्य  प्रदेश  1915.76

 13.  महराष्ट्र  8969.08

 14.  मणिपुर  222.00

 १5.  मेघालय  15.00

 16.  मिजोर॑म  0.40

 17.  नागालैंड  9.85

 18.  उड़ीसा  3084.76

 19.  पंजाब  238.25

 20.  राजस्थानਂ  1855.54

 2).  सिक्किम  0.00

 22.  तमिलनाडु  1000.00

 23.  त्रिपुरा  60.55

 24.  उत्तर  प्रदेश  2600.12

 25.  पश्चिम  बंगाल  710.93

 कुल  राज्य  या  42632.27 ह

 कुल  संघ  राज्य  6.0

 गज

 कुल  4263837

 लघु  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  मर्दे

 5893.  श्री  निखिल  कुमार
 श्रीमती  रेनु

 क्या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 फृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  बड़े  उद्योगों  को
 लघु  उद्योगों

 के
 आरक्षित  वस्तुओं  को  उत्पादित  करमे  की  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  लघु  उद्योगों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में

 एकमात्र  नि  के  लिए  आरक्षण  पर  वर्तमान  नीति  के  किसी

 भी  मध्यम  या  बड़े  पैमाने  के  उपक्रमों  को  आरक्षित  मर्दों  के  विनिर्माण

 करने  की  अनुमति  नहीं  है  सिवाय  50%  निर्यात  बाध्यता

 अन्य  घरेलू  और  विदेशी  औद्योगिक  उपक्रमों  ट्वारा  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  में  22४  इक्विटी  भागीदारी  से अधिक  कौ  अनुमति  न  देने  और

 50%  निर्यात  बाध्यता  से  संबंधित  प्रावधानों  का  उद्देश्य  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 के  हितों  की  रक्षा  करना

 विदेशी  निवेश

 5894.  श्री  राम  टहल  क्या  लघु  कृषि  और  ग्रामीण

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कृषि  आधारित  उद्योगों
 स्थापना  के  लिए  विदेशी  निवेश  के  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 यदि  तो  अब  तक  राज्य-वार  कितनी  परियोजनाओं  को

 स्वीकृति  दी  गई  है  और  कार्यान्वित  किया  गया

 कया  सरकार  का  विचार  आदिकासी  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  उद्योगों
 स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लबु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्णा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बसुन्धरा  :  और  लघु  उद्योग  और  कृषि  और  ग्रामीण
 उद्योग  मंत्रालय  को  पिछले  तीन  सालों  के  दौरान  देश  में  रूृषि
 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  विदेशी  निवेश  प्राप्त
 नहीं  हुआ  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1.1.1997  से
 31.12.1999  के  दौरान  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन  विभाग  द्वारा  कृषि
 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  संबंधी  प्राप्त  प्रस्तावों  सहित  अनुमोदित
 प्रस्तावों  का  ब्यौय  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  कार्यावथन  सम्बन्धी
 ब्यौरा  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखा  जाता

 और  स्थान  का  चयन  करना  निवेशक  के  वाणिज्यिक
 निर्णय  पर  निर्भर  करता
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 विवरण

 नीति  अवधि  (1.1.1997  से  31.12.1999  के  उपरान्त  अनुमोदित  विदेशी  प्रत्यक्ष
 निवेश  तकनीकी  सहयोग  सम्बन्धी  क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 क्रः
 उद्योग  का  माम  अनुमोदित  संख्या  «  कुल  अनुमोदित

 ्णण  की  स्वीकृत  राशि  राशि  का  प्रतिशत
 .  कुल

 1...  कागज  उत्पादों  सहित  57  9  48  1477.58  1.30
 कागज  और  लुगदी

 2...  चीनी  3  0  3  934.00  0.82

 3...  किणवन  उद्योग  33  6  7  256.40  0.22

 4...  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 खाद्य  उत्पाद  183  18  165  2689.49  2.36

 समुद्री  उत्पाद  6  ०  6  9.28  0.01

 विविध  2  0  2  2.12  0.00

 5...  वनस्पति  तेल  और  वनस्पति  13  0  13  194.44  0.17

 6...  सौन्दर्य  प्रसाधन  और  19  8  11  206.83  0.18
 टायलट  उत्पादन

 7...  सरेस  और  जिलेटिन  2  ०  2  1.20  0.00

 8...  विविध

 बागवानी  32  4  28  105.02  0.09

 कृषि  47  11  36  99.81  0.09

 पुष्पोत्पादन  20  9  1  11.68  0.01

 चाय/काफी  3  3  0  0.00  0.00

 हु  कायर  6  त
 __

 5  2-43  0.00

 ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  संबंधी  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को

 ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  संबंधी  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 5895.  भ्री  सुरेश  रामराव  क्‍या  लघु  कृषि  और

 ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  2000  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  के  नई  दिल्‍ली  संस्करण  में  प्लेज  मोर

 टु  अप्वाइंट  अर्थर  एंडर्सन  ऐज  शीर्षक  सै  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  आकृष्ठ  किया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  के  तथ्य  क्‍या  हैं  तथा

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 $e  राशि  करोड़

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  नए  कदम  उठाए  गए

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  .

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  न्यूज़  आइटम्स  में  निम्नोक्त

 मुख्य  बिन्दुओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  :-

 (1)  खादी  और  प्रामोद्योग  आयोग  के  अधिकारी  आर्थर  एण्डरसन
 को  इसकं  क्रियाकलापों  और  संगठनात्मक  ढांचे के  पुनर्गठन



 275.  प्रश्नों  के

 करने  हेतु  परामर्शदाता  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने
 संबंधी  प्रस्ताव  का  विरोध  कर  रहे

 (2)  जमना  लाल  बजाज  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  को  पुनरुग्जीवित
 करने  संबंधी  15  करोड़  रुपये  के  प्रस्ताव  को  ठण्डे  बस्ते

 में  रख  दिया  गया

 (३3)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  कार्यक्रम  का  क्रियान्ययन
 नहीं  किया  जा  रहा

 (4)  सरकार  द्वारा  अमेरिका  आधारित  व्यापार  प्रशासनਂ
 बिजनेस  के  साथ  एक  समझ्ौता

 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  जा  रहे  जिसे  विदेशी  उद्यमियों

 ट्वारा  घरेलू  लघु  मझौले  उद्यमियों  की  जड़ें  काटने  के  लिए
 उपयोग  में  लाया  उपर्युक्त  मामले  पर  सरकार  की

 प्रतिक्रिया  निम्नलिखित  है  :-

 1.  नई  आर्थिक  स्थिति  को  मददेनजर  रखते  मैसर्स

 आर्थर  एन्डरसन  इण्डिका  द्वारा  पुनर्गठन
 अध्ययन  किया  जा  रहा  है  जोकि  खादी  ग्रामोद्योग  सेक्टर
 को  वाइब्रेंट  और  जीवनक्षम  बनाने  के  संबंध  में  उपाय

 2.  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  परामर्श  से  जमना

 लाल  बजाज  अनुसंधान  संस्थान  वर्धा  को  पुनरूण्जीवित
 करने  क॑  लिए  एक  उचित  और  लागत  प्रभावी  ढांचा

 तैयार  किया  जा  रहा

 3.  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  प्रत्येक  वर्ष  ग्रामीण

 औद्योगिक  कलस्टरों  का  विकास  कर  रहा

 4...  लघु  व्यापार  प्रशासन  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  से  दोनों

 देशों  को  नई  प्रौद्योगिकी  पर  अद्यतन  सूचना  के

 नए  विपणन  अवसरों  और  घित्तीय  साधरों  से

 लाभ

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  कार्यक्रम  शुरू
 किया  जिसके  अंतर्गत  प्रतिवर्ष  100  ग्रामीण  कलस्टरों  की  स्थापना
 की  जानी  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  50  ग्रामीण  कलस्टरों  की

 पहचान  की  इसी  प्रकार  से  ऐसे  कलस्टरों  की  पहचान  और  उनकी
 महायता  सिडबी  और  नाबाड  द्वारा  भी  की  जा  रही  कलस्टर
 बनाने  का  दद्देश्य  कुटीर  उद्योगों  को  सहायता  पहुंचाना  है  ताकि  वह
 ठउभरती  चुनौतियों  का  सामना  करमे  में  अधिक  सुदृढ़  और  अधिक  प्रतियोगी
 बन

 गरीबी  रेखा  से  गीये

 5896  श्री  चन्द्र  भूषण  सिंहः
 श्री  मदन  लाल  खुराना  :

 श्री  छुशील  कुमार  शिदिः

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  क्पा  करों  कि  :

 3  2000,
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 क्या  विश्व  बैंक  ने  खुलासा  किया  है  कि  उदारीकरण  के

 पश्चात्‌  भी  देश  में  गरीबी  की  स्थिति  चिंता  का  विषय

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्या  उदारीकरण  नीति  के  बाद  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 यापन  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  नीति  के  क्रियान्वयन  के  पश्चात्‌  निर्भारित/प्राप्त  लक्ष्य

 क्या  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  गरीबी  कम  करनें  हेतु  नीति  को  प्रभावी

 बनाने  हेतु  क्या  ठोस  उपाय  किए  गए

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सांख्यिकौ  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय

 के  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 अरूण  3  2000  को  दु  रिड्यूस
 पावर्टी  एण्ड  एक्सेलरेट  सस्टेनेबल  डिवलपमेंटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  विश्व

 बैंक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  5,  पैरा  1.13  में  कहा  गया

 नब्बे  के  दशक  के  मध्य  जुलाई  1994  की  अवधियों  के  लिए

 हाल  के  उपलब्ध  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  आंकडों  के

 अनुसार  गरीबी  में  गिरावट  अत्यंत  धीमी  हो  गई  विशेष  रूप  से  ग्रामीण

 क्षेत्रों  वर्ष  1993-94  के  35  प्रतिशत  की  तुलना  में  वर्ष  1997

 में  जनसंख्या  का  34  प्रतिशत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  का  अनुमान

 विश्व  बैंक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किए  जुलाई  1994  से

 1995,  1995  से  1996  और  जनवरी  से

 199  को  अवधि  के  लिए  गरीबी  के  जिससे  गरांयो

 संबंधी  निष्कर्ष  निकाले  गए  उपभोक्ता  व्यय  एनएसएस
 प्रतिदर्श  आंकड़े  पर  आधारित  दूसरी  ओर  योजना  आयोग  गरीबी

 का  अनुमान  एनएसएस  के  उपभोक्ता  व्यय  संबंधी  बृहत्‌  प्रतिदर्श  सर्वेश्नण

 आंकर्डों  से  लगाता  जो  लगभग  5  वर्ष  में  एक  यार  उपलब्ध  होते

 योजना  आयोग  द्वारा  किया  गया  गरीबी  का  नवीनतम  अनुमान  वर्ष
 1993-94  के  लिए  उपलब्ध

 और  योजना  आयोग  राष्ट्रीय  एवं  राज्य  स्तर  पर  गरीबी
 रेखा  से  नीचे  रह  रहे  व्यक्तियों  के  प्रतिशत  का  उपभोक्ता  व्यय
 के  संबंध  में  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  )  द्वारा  करवाए
 जाने  वाले  उन  बृहत  प्रतिदर्श  सर्वेक्षणों  से  जो  लगभग  5
 वर्षों  के  अंतराल  से  करवाए  जाते  पिछला  ऐसा  सर्वेक्षण  1993-94
 में  कराया  गया  उपभोक्ता  व्यय  के  संबंध  में  अगला  वृहत  सर्वेक्षण

 1999  से  जून  2000  तक  की  अवधि  के  दौरान  कराया  जा
 रहा  इस  वर्ष  1991  में  आर्थिक  सुधार  और  उदारीकरण
 की  प्रक्रिया  के  शुरू  होने  के  समय  से  गरीबी  रेखा  से  मीचे  रह  रहे
 लोगों  के  प्रतिशत  के  अनुमान  वर्ष  1993-94  के  लिए  उपलब्ध
 अतः  आर्थिक  सुधारों  की  अवधि  के  दौरान  गरीबी  में  परिवर्तन  सुनिश्चित
 करना  संभव  नहीं  दो  मथीनतम  1987-88  और
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 1993-94  की  तुलना  करने  पर  यह  पाया  गया  है  कि  गरीबी  रेखा
 से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  प्रतिशत  में  2.9  प्रतिशत  की  गिरावट
 आई

 (2)  गरीबी  अनुपात  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए
 सम्पूर्ण  देश  के  लिए  गरीबी  अनुपात  नौर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्ति
 वर्ष  (2001-2002)  में  17.98  प्रतिशत  तक  हो  जाने  का  अनुमान

 देश  में  गरीबी  का  उन्मूलन  करने  तथा  इसे  कम  करने  के

 लिए  तीन  तरफा  कार्रवाई  जारी  ये  हैं  :  (1)  आर्थिक  विकास
 में  तेजी  (2)  न्यूनतम
 आवश्यकताओं  को  पूरा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  सामाजिक
 और  आर्ध्रिक  स्तर  को  उठाने  आदि  के  माध्यम  से  मानव  तथा  सामाजिक
 विकास  और  (3)  रोजगार  और  आय  सृजन  कार्यक्रमों  तथा  गरीबों  के
 लिए  परिसम्पत्ति  निर्माण  के  माध्यम  से  गरीबी  पर  सीधा

 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  हेतु  स्वीकृत  धनराशि

 5897.  श्री  राम  सिंह
 श्री  जीर  सिंह
 श्री  जय  भ्रद्द

 क्या  लघु  रूषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें

 1922  लिखित  उत्तर

 चालू  वर्ष  2000-200  हेतु  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के

 लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित/स्वीकृत  की

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  को
 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  विशेषकर  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  से  ऋण  जारी  कंरने  हेतु  राज्य-वार  कितने  आवेदन

 प्राप्त  और
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 पिछते  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विशेषकर  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  लोगों  को  ऋण  स्वीकृत  किये

 गये  ?

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालव  की  राज्य

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण

 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  *  अंतर्गत  वर्ष

 2000-2001  के  लिए  सरकार  ने  रुपये  201  करोड  की  धनराशि  आबंटित
 की

 सूचना  में  दी  गई

 सूचना  विवरण-॥  में  दी  गई

 विवरण-|

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  सरकार  द्वारा  ऋण  संस्वीकृत  करने  के  लिए
 राज्यवार  विशेष  रूप  से  अनु.जाति/अनु.जन.  जातियों  से  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या

 संघ  राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  सूचित
 +---+-- रन  नमन  न  नमन

 “4999-2000  99 राज्य/संघ  राज्य  वर्ष  1997-98  1998-99

 क्षेत्र  प्राप्त  मामलों
 की  संख्या  प्राप्त  मामलों  की  संख्या

 मामलों
 की  संख्या

 योग  योग  योग  योग  योग  योग

 1  2

 ः
 पा  4  5

 या
 6  शा  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  9523  14144  108096  14222  69064  8544

 2  असम  58011  12664  67358  7718

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  541  350  1215  1215

 4...  बिहार  70991  2280  8514  395

 5...  दिल्‍ली  7751  399  4836  655  3077  467

 6...  गोवा  423  7  494  2  एन.आर

 7...  गुजरात  22341  5920  21385  4800  20508  4153

 8...  हरियाणा  15387  1484  17541  1635  10607  983

 9.  ,  हिमाचल  प्रदेश  4829  774  4700  819  2749  563

 10.  जम्मू  और  कश्मौर
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 1  2  3  4  5  6 प्र
 दयरय्ियाइय॥ण।»ययणणःयईाशझऋ्ा््ः

 ६४

 11.  कर्नाटक  64604  6662  71327  12165  66013  7500

 2.  केरल  63214  5090  70034  5474  63266
 *  4051

 13.  मध्य  प्रदेश  71963  9414  75405  9998

 14...  महाराष्ट्र  78971  8792  70231  10422  52035  7826

 15.  15504  4539  20297  7439

 16.  मेघालय  1793  1756  1771  1727

 17.  मिजोरम  2615  2615  ३470  3740
 3960

 3960

 18.”
 नागालैंड

 नागालैंड  एन.आर  एन.आर  एजन.आर  एन.आर  एन.आर  एन.आर

 19.  उड़ीसा  38632  5240  35503  5043  52090  7305

 20...  पंजाब  21152  ३३75  21529  3592  19594  3567

 21...  राजस्थान  33964  9512  35763  6595  33471  5669

 22...  तमिलनाडु  44976  5302  45756  5197  37693  5641

 23...  त्रिपुरा  3920  366  3908  459

 24...  उत्तर  प्रदेश  111276  13012  119266  11953  101759  10668

 25.  बंगाल  20467  1186  16212  1633  12232  “1289

 26.  अंडमान  और  निकोबार  212  2  406  16  ,  156  2

 27.  वण्डीगढ़  512  50  382  32  175  13

 28.  दादर  एवं  नगर  हवेली  109  56  89  51  या  27

 29.  दमन  और  द्वीव  174  12  108  29  5५6  21

 30.  लक्षद्वीप  एन.आर  या  68  28  «  28

 31.  ,  पांडिचेरी  1438  142  1483  167  961  149

 32.  सिक्किम  ,  167  24  149  33  70  16

 योग
 *

 852560  115169  827299  117024  549635  72442

 :  सूचना  प्राप्त :  सूचा  प्रात  हहीं  हु

 बिवरण-॥

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष  रूप  से  जा./अनु.ज.जा.  के  लिए  स्वांकृत  ऋण  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 कम

 ...
 विवरम  वर्ष  ond  वर्ष  1999-2000

 यो  1997-98  1998-99  2000

 1.  संस्वीकृत  मामलों  को  कुल  संख्या  288346  279872  103073

 2  अनु.जा./अनु.ज.जा.  के  संस्वीकृत  मामले  33276  32671  10896

 गण्पों/संघ  राज्य-श्षेत्रों  द्वारा
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 कर्मचारी-यूनियनों  की  मान्यता  हेतु  नियम

 5898.
 श्री  जगदम्बी  प्रसाद  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र-सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सिविल  सेवा
 को  1993  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नई  नियमावली  के  तहत  पूर्व  की  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों
 को  भी  नए  सिरे  से  मान्यता  के  लिए  आवेदन  करना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पैंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बसुन्धरा  :

 प्रश्न  नहीं

 और  ऐसे  सभी  संघों  को  1993  के  उक्त
 नियर्मों  के  नए  सिरे  से  आवेदन  करके  प्राप्त  करनी

 फिर  जिन  संधों  को  इन  नियमों  के  लागू  होने  से  पहले  सरकार

 द्वारा  मान्यता  प्रदान  कर  दी  गई  तथा  जिन्हें  इन  नियमों  के  लागू
 किए  जाने  के  समय  मान्यता  पहले  से  ही  मिली  उनकी  मान्यता

 केवल  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बनी  रहने  दी  गई  थी  जो  बाद
 में  माह  हेतु  बढ़ाकर  04.05.1995  तक  कर  दी

 ]

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  की  नियुक्ति

 5899.  श्री  प्रवीण
 श्री  सुशील  कुमार
 सरदार  बूटा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  संबंधी  फोरम

 ते  17.12.1996,  01.09.1997  और  23.07.1998  को  प्रधान  मंत्री  को

 दिए  गए  अभ्यावेदनों  में  भारत  और  विदेशों  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  और

 इसके  सम्बद्ध  संगठनों  के  अधीन  पर्दों/कार्यों  हेतु  पर्याप्त  संख्या  में  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  और

 0।  1996  की  स्थिति  के  अनुसार  1,  2,  3,  और  4
 श्रैणी

 की  ग्रेड  में  उक्त  पदों  पर  कार्यरत  अधिकारियों  की  संख्या  क्‍या  थी

 और  इनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की
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 संख्या  क्या  थी  और  कुल  पदों  की  तुलना  में  उनका  प्रतिशत  क्‍या
 =  । अ९

 1996,  1997,  1998  और  1999  के  दौरान  वर्षवार  उक्त
 पर्दों  पर  कितने  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया  और  उनमें  से  अनुसूचित
 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  कया  थी  और  उस
 अवधि  के  दौरान  भरे  गए  पदों  की  तुलना  में  उनका  प्रतिशत  कितना  था  ?

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  से  इन  ज्ञापनों  में  अन्य  बातों  के
 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उपयुक्त  व्यक्तियों  की

 नियुक्ति  योजना-आयोग  के  भारत  सरकार
 के  लोक-उद्यम-चयन  बोर्ड  आदि  के
 सदस्यों  जैसे  महत्वपूर्ण  पर्दों  पर  किए  जाने  का  अनुरोध  करते  सरकार
 से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  विकास  के
 व्यापक  कदम  उठने  का  आग्रह  किया

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  और  उस  की  संबद्ध  एजेंसियों  में  सुपुर्द  कार्य
 के  निर्वहन  हेतु  किसी  विशेषज्ञ  का  संगठन  से  इस  बारे  में  मांग
 मिलने  पर  किया  जाता  है  और  भारत-सरकार  द्वारा  विशेषज्ञों  का
 पात्र  विशेषज्ञों  के पैनल  में  से किया  जाता  कार्मिक  और  प्रशिक्षण-विभाग

 द्वारा  रखा  जा  रहा  डेटा-बेस  विशेषज्ञों  के  अनुभव  के  विवरण  पर  हो
 आधारित  होता  अतः  विशेषज्ञों  के  रूप  में  नामित  व्यक्तियों  में  से

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  से  संबंधि
 न  तो  कार्मिक  और  प्रशिक्षणफ-विभाग  में  उपलब्ध  है  और  न

 ही  रखी  जाती

 मध्याह  12.00  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 जल  संसाधन  मंत्री  सी०  पी०  मैं  जल  और  विद्युत
 परामर्श  सेवायें  लिमिटेड  और  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  बीच

 वर्ष  2000-2001  के  लिए  हुए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 मे  रखी  देखिए  संख्या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्थ  मंत्री  दिलीप  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतर्गत  1998  को

 समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  भारत  के

 परीक्षक-संघ  सरकार  (1999  का  संख्यांक

 इस्पात  निगम  के  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंप्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  wercb-
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 (2)  हिन्दुस्तान  स्टीलव्क्स  कस्ट्रक्शन  लिमिटेड  और  इस्पात  मंत्रालय
 के  बीच  वर्ष  2000-2001  के  लिए  हुए  समझौता  ज्ञापन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 के  रखी  देखिए  संख्या  werdb-1783/2000]

 (3)  एमईसीओएन  लिमिटेड  और  इस्पात  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष

 2000-2001  के  लिए  हुए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 के  रखी  देखिए  संख्या

 लघु  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालय  की  राज्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंऋ्रलय  के  कार्मिक  और  प्रशिक्षण
 पेंशन  और  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा

 परमाणु  ऊर्जा  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 वसुन्धरा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :-

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :-

 )  अंडमान  एण्ड  निकोबार  आईलैंडस  इंटरग्रेटेड
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  पोर्ट  ब्लेयर  के
 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में

 अंडमान  एण्ड  निकोबार  आईलैंडस  इंटरग्रेटेड
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  पोर्ट  ब्लेयर  का
 वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिए  संख्या

 )  ओमनीबस  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 आफ  दमन  एण्ड  दियूं  एण्ड  दादरा  एण्ड  नगर

 हवेली  दमन  के  वर्ष  1998-99  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे
 में

 ओमनीबस  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 आफ  दमन  एण्ड  दियू  एण्ड  दादरा  एण्ड  नगर

 हवेली  दमन  का  वर्ष  1998-99
 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलन्टी०  1786/2000]

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में
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 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विंकास  निगम

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाले  विवरण  हिन्दी

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टी०  1787/2000]

 (3)  सतर्कता  नई  दिल्ली  के  ।  जनवरी

 से  3।  1998  तक  की  अवधि  के  लिए
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 आयोग  की  सलाह  स्वीकार  न  किये  जाने  के  कारण

 बताने  वाले  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एलन्टी०  1788/2000]

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बंडारू

 मै  श्री  बी०  पी०  बी०  के०  सत्यनारायण  राव  की  ओर  से  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  कौ  धारा  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  :-

 महाराष्ट्र  एग्रो-इंडस्ट्रीज  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 मुम्बई  के  वर्ष  1996-97  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 महाराष्ट्र  एग्रो-इंडस्ट्रीज  डैवलपमेंट  कारपोरेशन

 मुम्बई  का  वर्ष  1996-97  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल

 वेस्ट  बंगाल  एग्रो-इंडस्ट्रीय  कारपोरेशन

 कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यवररण  की  सरकार  द्वारा

 बेस्ट  बंगाल  एप्रो-इंडस्ट्रीग  कारपोरेशन
 कलकत्ता  का  वर्ष  1990-91  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिए  संकपा  एल»
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 वेस्ट  बंगाल  एग्रो-इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन
 कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 वेस्ट  बंगाल  एग्रो-इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन
 कलकत्ता  का  वर्ष  1991-92  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलंब  के  कारण  दश््शाने  वाले  तीन  विवरण
 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (3)  )  नेशनल  फेडरेशन  आफ  अर्बन  कोआपरेटिव  बैंकस
 एण्ड  क्रेडिट  सोसाइटीज  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  अर्बन  कोआपरेटिव  बैंकस

 एण्ड  क्रेडिट  नई  दिल्ली  के
 वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  अर्बन  कोआपरेटिव  बैंकस

 एण्ड  क्रेडिट  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  -

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलंब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलਂ

 अपराहन  12.02  बजै

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  संबंधी  समिति

 पहला  और  दूसरा  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 ]

 श्री  अर्जुन  सेठी  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों

 संबंधी  समिति  (1999-2000)  का  पहला  और  दूसरा

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  और  उनसे  संबंधित

 कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल  पर  रखता
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 अपराह  12.03  बजे

 याचिका  का  प्रस्तुतीकरण

 ]

 श्री  तूफानी  सरोज  अध्यक्ष  मैं  ओरिहार-जौनपुर
 छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदले  जाने  के  बारे  में  दोभी

 के  श्री  अनिल  कुमार  सिंह  और  अर्न्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  याचिका

 प्रस्तुत  करता

 ]

 अध्यक्ष  श्रो  समोक
 ।

 अध्यक्ष  इस  तरह  से  मैं  एक-एक  करके  आपको

 अनुमति  प्रदान  मुझे  28  सूचनाएं  मिली  कृपया  मुझे  सहयोग

 )

 अध्यक्ष  कृपया  यह  समझने  का  प्रयास  करें  कि  यह
 मे  मामलों  को  उठाने  का  कोई  तरीका  नहीं

 प्रोਂ  एसूपी०  सिंह  बघेल  अध्यक्ष  मैं
 अपने  लोक  सभा  क्षेत्र  का  दौरा  आ  रहा  तीन  अलग-अलग
 घटनाओं  में  8  लोगों  की  हत्या  की  गयी  चार  दलितों  और  तीन
 अल्पयंख्यकों  की  हत्या  हुई  मैंने  खुद  मौके  पर  जाकर  देखा

 .

 ]

 अध्यक्ष  मैं  बोल  रहा  कृपया  समझने  का  प्रयास  करें
 और  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण

 प्रो  एसूपी०  सिंह  पुलिस  द्वारा  यह  अत्याचार  किया  गया
 ..  .  लाश  के  नीचे  पुलिस  की  टोपी  बरामद  हुईं

 .

 अध्यक्ष  महोदबः  कृपया  पहले  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  आज

 मुझे  सदस्यों  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  मैं  28



 )

 श्री  समीक  लाहिडी  मैं  आपका  स॑रक्षण
 चाहता  हूं  .  .  .

 अध्यक्ष  यदि  आप  इस  तरह  से  व्यवहार  करते  रहें  तो
 को  जारी  रखना  कठिन  हो

 )

 अध्यक्ष  यदि  आप  के  दौरान  मामले  उठने  में
 रूचि  रखते  हैं  तो  मैं  बाद  में  आपको  बुलाऊंगा  लेकिन  अब  मैंने  श्री
 समीक  लाहिडी  को  अपने  विचार  प्रस्तुत  करने  के  लिये  युलाया

 )

 श्री  समीक  मैं  आपके  माध्यम  से  हाल  को  एक
 घटना  इस  सभा  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  जोकि  जवाहर  लाल  नेहरू
 विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  घटित  हुई  .  .  .

 प्रो०  एसनपी०  सिंह  बघेल  निर्दोष  लोगों  पर  फायरिंग
 की  गयी  है  जिससे  एक  आदमी  मारा  गया  .  .  .

 पुलिस  के  खिलाफ  मुकदमा  दर्ज  किया  सी०्बी>आई०  द्वारा  जांच
 करायी  जाये  तथा  मारे  गये  दलितों  और  अल्पसंख्यकों  को  मुआवजा
 दिलाया  .  .  .

 श्री  रामजीलाल  सुमन  अध्यक्ष  टूंडला  के
 सवाल  पर  मेरा  पहला  नोटिस  .  .  .  दलितों  और
 अल्पसंख्यकों  की  हत्या  हुई

 अध्यक्ष  क्या  आप  सभा  में  व्यवधान  डालना  चाहते

 कृपया  मुझे  यह  क्‍या  श्रों  समीक  लाहिडी  के  अतिरिक्त
 अन्य  किसी  सदस्य  की  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित
 नहीं  की  जानी

 *

 श्री  समीक  मैं  सरकार  का  ध्यान  जवाहर  लाल
 नेहरू  विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  घटित  हाल  की  घटना  की  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  .  .  .

 अध्यक्ष  आप  बैठ  मैं  आपको  बोलने  के  लिए

 )

 अध्यक्ष  मझोदवः  मैं  आपको  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 यह  क्‍या

 नकार्यवाही-वृत्तात  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  श्री  समीक  लाहिडी  के  अतिरिबत  अन्य  किसी कद
 की  कोई  यात  कार्यवाही-वृत्तान्त  मे  सम्मिलित  नहीं  कौ  जानी

 )*

 श्री  समौक  हाल  में  बाहर  क॑  बहुत  से  लोग  जवाहर

 लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  प्रविष्ट  हुए  और  उन्होंने  वहां

 दंगा  किया  .  .  .

 अध्यक्ष  माननीय  क्‍या  आप  अपने  मामलों  को

 उठाना  चाहते  हैं  अथवा  सभा  की  कार्यवाही  में  व्यवधान  डालना  चाहते

 यदि  आप  सभा  को  कार्यवाही  में  व्यवधान  डालना  चाहते  तो

 मेरे  लिये  सभा  की  कार्यवाही  चलाना  काफी  कठिन  इससे

 अन्य  सदस्यों  द्वारा  महत्वपूर्ण  मामलों  को  उठाना  भी  कठिन

 )

 अध्यक्ष  श्री  समीक  लाहिडी  की  बात  के  अतिरिक्‍त  अन्य

 किसी  की  कोई  बात  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की  जाती

 श्री समीक लाहिडी: हाल में जवाहर  *

 श्री  समीक  हाल  में  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 के  परिसर  में  कतिपय  घटनायें  घटित  हुई  गत  29  तारीख

 की  रात्रि  को  तीन  बाहय  व्यक्ति  उस  समय  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 के  परिसर  में  प्रविष्ट  हुए  जिस  समय  वहां  पर  भारत-पाकिस्तान  मुशायरा
 हो  रहा

 अध्यक्ष  आप  बैठ  मैं  सबको

 .

 अध्यक्ष  मैं  आपको  बाद  में

 अध्यक्ष  मैने  श्री  लाहिडी  को  बोलने  के  लिये  बुलाया
 मैं  आपको  एक-एक  करके  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  समीक  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  उल्लेख
 किया  29  अप्रैल  को  जिस  समय  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 के  परिसर  में  भारत-पाकिस्तान  मुशायरा  हो  रहा  बाहर  से  तीन  व्यक्ति
 परिसर  में  प्रविष्ट  हुए  और  उन्होंने  वहां  पर  दंगा  वहां  एक  पकिस्तानी
 कवि  को  आमंत्रित  किया  गया  उन्होंने  उस  पर  आपत्ति  की  और
 भारत-पाकिस्तान  मुशायरा  को  सुचारू  रूप  से  चलने  देने  में  कुछ
 अवरोध  पैदा  इससे  विद्यार्थी  भड़क  उठे  और  उन्होंने  भी  बाहर
 के  लोगो  द्वारा  कार्यक्रम  में  व्यवधान  डालने  के  तरीके  का  विरोध

 में  सम्मिलित ै-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 विद्यार्थियों  द्वारा  विरोध  किये  जाने  पर  बाहर  से  आये  लोगों  मे  अपनी
 पिस्तौल  निकाल

 आप  जानते  हैं  कि  गत  माह  विश्वविद्यालय  परिसर  में  अनेक
 घटित  हुई  चैन  छीनने  की  एक  घटना  घटी  लड़कियों

 से  छेडछड़  की  घटना  घटी  थी  और  कुछ  अन्य  घटनाएं  भी  घटित

 हुई  अतः  विद्यार्थियों  न ेबाहर  से  आये  उन  लोगों  का  पीछा
 उस  समय  उन  बाहर  के  लोगों  मे  अपना  पिस्तौल  निकाल  लिया  और
 विद्यार्थियों

 को
 धमकी  इस  बीच  वहां  पर  कुछ  हाथापाई

 लेकिन  अच्छी  बात  यह  है  कि  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  इस  पर  वक्तव्य
 दिया  उन्होंने  इस  घटना  की  जांच  के  आदेश  दिए  यह  बताया
 गया  है  कि  समाचार  पत्रों  में  ऐसा  प्रकाशित  हुआ  है  कि  जवाहर  लाल
 नेहरू  विश्वविद्यालय  का  समूचा  वहां  के  सभी  विद्यार्थी  डरे

 हुए

 इस  संबंध  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित
 करना  चाहूंगा  कि  परिसर  के  भीतर  विद्यार्थियों  के  मन  में  किसी  प्रकार
 का  कोई  भय  नहीं  होना  इसकी  अपेक्षा  बाहर  से  परिसर  में
 प्रवेश  करने  वाले  लोगों  को  उनकी  करनी  के  लिये  सजा  दी  जानी

 ठनके  साथ  उचित  ढंग  से  निपटा  जाना  में
 आपके  माध्यम  से  यह  मांग  करना  चाहता

 श्री  प्रियरंजनत  दासमुंशी  अध्यक्ष  मैं  आपके

 माध्यम  से  एक  अतिमहत्वपूर्ण  मामला  सरकार  तथा  समूची  सभा  के

 ध्यान  में  लाना  चाहता  यद्यपि  यह  मामला  पहले  भी  उठाया  गया

 लेकिन  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 आज  समाचार  पत्रों  में  हम  सभी  को  एक  समाचार  पढ़ने  को  मिल

 रहा  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  माननीय  प्रधान  मंत्री  की  मौजूदगी  में

 अपने  सदस्यों  को  सांख्य  वाहिनी  परियोजना  के  बारे  में  विश्वास  में

 निसंदेह  ऐसा  करना  उनकी  पार्टी  का  अधिकार  इसके  बारे  में  हमें

 कोई  प्रश्न  नहीं  करना  लेकिन  जिस  तरह  से  सरकार  द्वारा  स्थापित

 नियमों  और  परम्पराओं  का  उल्लंघन  करके  एक  संयुक्त  उद्यम  परियोजना

 के  माध्यम  से  एक  निजी  कंपनी  के  पक्ष  में  समस्त  व्यवम्था  की  गई

 मैं  उस  तरीक॑  का  उल्लेख  करना  चाहता  इस  वर्ष  इस  परियोजना

 फे  लिये  94.26  करोड़  रुपये  की  राशि  का  बजट  आबंटन  किया  गया

 है  जिसके  बारे  में  संचार  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  पुरजोर  सिफारिश

 की  मैं  उद्धरण  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  :-

 यह  पुरजोर  सिफारिश  करती  है  कि  मामले  की  बारीकी

 से  जांच  की  जाये  और  यह  पूर्णतया  स्पष्ट  किया  जाये  आम  प्रक्रिया

 को  अपनाये  बिना  एक  विशेष  प्रौद्योगिकी  का  चयन  क्यों  किया

 गया  है  और  दूरसंचार  सेवा  विभाग  को  मूल्यांकन  कौ  प्रक्रिया  से

 बाहर  क्‍यों  रखा  गयां  समिति  यह  पुरजोर  सिफारिश  करती

 है  कि  संयुक्त  उद्यम  समझौता  होने  से  पूर्व  मामले  की  पूरी  तरह

 से  समीक्षा  की

 देश  की  सुरक्षा  का  प्रश्त  और  इसके  साथ  ही  जासूसी  की  आशंका

 का  मुद्दा  भी  मीडिया  में  व्यापक  रूप  से  उठाया  गया  दैश  के

 लगभग  सभी  दल  दलगत  भाषना  से  ऊपर  उठकर  विगत  दो  महीनों

 से  यह  मुद्दा  उठ  रहे  प्रस्तावित  परियोजना  की  लागत  1300  करोड़
 रुपये  जिसके  लिए  अब  प्रावधान  कर  दिया  गया  49  प्रतिशत
 अंशधारिता  आईयू  45  प्रतिशत  दूरसंचार  विभाग  और  4  प्रतिशत
 अंशधारिता  को  भारत  की  पृथक-पृथक  संस्थाओं  को  पेशकश  की  गई
 है  .  .  ..

 अध्यक्ष  श्री  दासमुंशी  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  अनेक  मानमीय  सदस्यों  ने  यह  मुद॒दा
 उठाया  था  और  मंत्री  महोदय  ने  भी  उसका  उत्तर  दिया

 श्री  प्रियंजर  दासमुंशी  मैं  यह  कहने  की  कोशिश  कर

 रहा  हूं  कि  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  यह  मुददा  उठाया
 तो  गया  परन्तु  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 मिविदाएं  आंमत्रित  किए  बिना  संयुक्त  उद्यम  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 कैसे  किए  जा  सकते  यही  कारण  है  कि  यह  अमरीका  के  एजेंटों
 का  समर्थन  करता  है  .  .  .  अध्यक्ष  हम  यह  मांग

 करते  है  कि  सरकार  को  इस  संबंध  में  पूरा  रहस्योद्घाटन  करना
 हम  मांग  करते  हैं  कि  इस  संबंध  मे  एक  चर्चा  कराई  जाए  और  संसदीय
 समिति  द्वारा  जांच  कराई  यह  देश  की  सुरक्षा  से  जुड़ा  मामला

 हम  कांग्रेस  पार्टी  को  ओर  से  यह  मांग  करते  हैं  कि  इस
 संबंध  में  संसदीय  जांच  कराई  जाए  और  सभा  में  पूरा  रहस्योद्घाटन
 किया  कोई  सरकार  उपकरण  का  चयन  किए  बिना  करार  कैसे

 कर  सकतो  .  .  .

 अध्यक्ष  श्री  दासमुंशी  अब  म॑श्री  महोदय  उत्तर

 श्री  प्रियरंजन  अध्यक्ष  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 कर  रहा  मेरा  केवल  इतना  कहना  है  कि  सरकार  को  स्थायी  समिति

 की  सिफारिश  का  सम्मान  करना  इस  संबंध  में  पूरो  संसदीय
 जांच  होनी  चाहिए  और  इस  जो  देश  की  सुरक्षा  के  लिए
 चिन्ता  पैदा  कर  रहा  है  और  जासूसी  होने  की  सम्भावना  के
 संबंध  में  पूरी  स्थिति  स्पष्ट  करनी  .

 अध्यक्ष  महोदयः  श्री  कुरूप  क्या  आप  भी  यही  मुद॒दा  उठाना

 चाहते

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  जी

 श्री  श्रोप्रकाश  जायसवाल  :  अध्यक्ष  दलितों

 के  हत्याकांड  का  मामला  बहुत  ही  संवेदनशील

 -  )

 ]

 श्री  बसुदेव  आचार्य  इस  समझौते  की  पूरी  तरह  से

 जांच  होनी  चाहिए  )

 अध्यक्ष  उन्होंने  इसी  मुददे  के  संबंध  में  पूर्वसूचना  दी  हुई
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 श्री  सुरेश  स्थायी  समिति  ने  इस  परियोजना  के  बारे  में
 पहले  हो  अपनी  आशंका  व्यक्त  कर  दी  है  और  किसी  अन्य  व्यक्ति

 ने  बल्कि  श्री  मदन  लाल  खुराना  ने  ही  समझौता  ज्ञापन  की  खुली
 आलोचना  कौ  वह  चुप्पी  साधे  हुए  उन्हें  मंत्री

 पद  की  पेशकश  की  गई  यह  श्री  खुराना  और  प्रधान  मंत्री  के
 बीच  सुलझाए  जाने  वाला  मामला  नहीं  देश  को  तथ्यों  के  बारे
 में  जानकारी  देनी  विश्वव्यापी  आमंत्रित  करने  के  सुस्थापित
 प्रक्रिया  का  झांसा  देकर  भारत  सरकार  और  आईयूनेट  नामक  एक  अमरीकी
 कंपनी  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  वह
 कम्पनी  कुछ  भी  निवेश  नहों  कर  रही  है  और  रहस्यपूर्ण  बात  यह  है
 कि  उस  कम्पनी  के  49  प्रतिशत  शेयर  हैं  .  .  .  दूरसंचार
 आयोग  को  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  दो  महोने  बाद

 सूचित  किया  गया  था  .  .  .

 अध्यक्ष  श्री  कुरूप  कृपया  यह  बात  समझ  लीजिए
 कि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  मंत्री  महोदय
 ने  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुददों  का  उत्तर  दिया

 श्री  प्रियरजंन  यह  अत्यंत  गम्भीर  प्रश्न  है  .  .  .

 अध्यक्ष  आप  बार-बार  एक  ही  मुद॒दा  कैसे  उठा  सकते

 )

 श्री  सुरेश  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  इस  वाणिज्यिक  समझौते
 की  सफाई  देते  हुए  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  देश  यह  जानना

 चाहता  है  कि  यह  गुप्त  समझौता  क्‍या  है  .  .  .

 अध्यक्ष  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे  कृपया  उनकी

 बात  ध्यान  से

 )

 अध्यक्ष  आप  आपको  बाद  में

 श्री  आचार्य  कृपया  समझने  की  कोशिश  मंत्री  महोदय
 उत्त  दे  रहे

 श्री  बसुदेव  हम  इस  समझौते  की  पूरी  जांच  करवाए  जाने
 को  मांग  करते  हैं  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  दे  लेने

 श्री  एसन्पी०  सिंह  अध्यक्ष  दलितों  की  हत्या  की

 गई  मामला  संगीन
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 श्री  प्रियरंजन  स्थायी  समिति  के  कुछ  सदस्य  यहां  उपस्थित

 समिति  के  सभी  सदस्यों  ने  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  यह

 सिफारिश  की  है  .  .  .

 श्री  बसुदेव  यह  एक  सर्वसम्मत  सिफारिश

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  मुद्दा  उठाया  लेकिन  वे

 मंत्री  महोदय  के  उत्तर  को  ध्यानपूर्वक  नहीं  सुन  रहे  यह  एक  असाधारण

 स्थिति  श्री  आचार्य  कृपया  बैठ

 श्री  पीन्‍्सी०  थामस  इस  संबंध  में  हम  माननौय  प्र८

 न  मंत्री  के  विचार  सुनना  चाहते  हैं  .  .  .

 अध्यक्ष  कृपया  बैठ  मुद्दा  उठाने  का  यह  सही

 तरीका  नहीं  आपने  मामला  उठाया  है  और  मंत्री  महोदय  ने  उसका

 मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  उत्तर  दिया

 यह  क्‍या

 श्री  सुरेश  प्रधान  मंत्री  मे  भाजपा  की  बैठक  में  इस  समझौते
 के  संबंध  मे  सफाई  दी  सभा  यह  जानना  चाहती  है  .  .

 )

 अध्यक्ष  अन्य  सदस्यों  ने  भी  अत्यंत  महत्वपूर्ण  के
 संबंध  में  पूर्व  सूचनाएं  दी  हुई  कृपया  अन्य  सदस्यों  के  भोषण  में
 व्यवधान  मत

 श्री  राददास  आठवले  अध्यक्ष  खुराना  साहब
 को  प्रोटेक्शन  मिलना

 हा

 अध्यक्ष  मानमीय  सदस्यों  ने  मामला  उठाया  मंत्री

 महोदय  को  उत्तर  देने

 अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  सिवाय  कुछ  भी

 कार्यवाही-वृत्तांत  मे  शामिल  न  किया

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  सहयोग  नहीं  दे  रहे

 )

 श्री  सुरेश  इस  संबंध  में  हम  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  विचार

 सुमना  चाहते  हू  .  बह

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  श्री  कुरूप  कृपया  बैठ

 हि

 श्री  सुरेश  हम  प्रधान  मंत्री  कौ  बात  सुनना  चाहते
 प्रधान  मंत्री  को  इस  संबंध  मे  सभा  के  समक्ष  तथ्य  प्रस्तुत  करने
 »  »  -

 अध्यक्ष  श्री  सुरेश  कुरूप  कृपया  बैठ

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 :  अध्यक्ष  यदि  श्रीमती  सोनिया  गांधी  कोई  मुद॒दां  उठती

 तो  प्रधान  मंत्री  उसका  उत्तर  देंगे  .  .  .

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  अध्यक्ष  जैसे  प्रधान  मंत्री  ने  अपने
 दल  को  विश्वास  में  लिया  उसी  प्रकार  उन्हें  भी  संसद  को  विश्वास
 में  लेना  चाहिए  .  .

 अध्यक्ष  यदि  आप  इस  प्रकार  व्यवहार  तो  मेरे  लिए
 सभा  की  कार्यवाही  चलाना  बहुत  मुश्किल  आपने  एक  महत्वपूर्ण
 मुददा  उठाया  है  और  सरकार  उसका  उत्तर  देना  चाहती  लेकिन  आप

 मंत्री  महोदय  को  उत्तर  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  आपकी  क्‍या  मंशा

 यह  सही  नहीं  कृपया  बैठ

 श्री  बसुदेव  अध्यक्ष  हम  चाहते  हैं  कि  प्रधान

 मंत्री  इस  मुददे  का  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदयः  आप  प्रधान  मंत्री  को  उत्तर  देने  के  लिए
 बाध्य  नहीं  कर

 )

 अध्यक्ष  अन्य  सदस्यों  ने  भी  पूर्वसूचना  दी  हुई  कृपया
 बैठ

 )

 अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  सिवाय  कुछ  भी

 कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  प्रमोद  महाजनः  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  तो  मैं  यह  स्पष्ट

 करना  चाहता  हूं  कि  सांख्य  वाहिनी  परियोजना  के  बारे  में  कुछ  भी

 अस्पष्ट  नहीं  इस  सभा  में  जब  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों

 की  मांगों  पर  चर्चा  की  गई  तो  उस  समय  सांख्य  वाहिनी  चर्चा

 के  बाद  सभा  ने  जब  वे  यहां  उपस्थित  नहीं  अनुदानों  की  मांगों

 को  सर्वसम्मति  से  पारित  कर  दिया

 कल  इस  विषय  पर  दूसरे  सदन  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 के  अंतर्गत  चर्चा  होने  जा  रही  यदि  विपक्ष  इस  विषय  पर  इस  सभा
 «मनन  न  नमन  मनन  नमन  कलम  न  नमन  न-न-म  मनन  «मनन  मनन  नननननन+« न्‍  करन्‍ब>«ण»«ब»»«न्‍»»»

 *कार्यवाही-घृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 में  आगे  और  चर्चा  करना  चाहता  तो  सरकार  को  इस  पर  कोई
 संकोच  नहीं  क्योंकि  इस  परियोजना  के  बारे  में  हमारे  पास  कु

 भी  छुपाने  लायक  नहीं  हम  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  इसके
 साथ  ही  मैं  माननीय  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  जो  को  यह  सूचित
 कर  देना  चाहता  हूं  कि  हालांकि  वह  यहां  इस  परियोजना  का  विरोध
 कर  रहे  हैं  और  इस  संबंध  में  संसदीय  जांच  कराने  की  मांग  कर  रहे

 जो  पूर्णतया  असंगत  और  अनावश्यक  लेकिन  महाराष्ट्र  के
 जो  उन  के  ही  दल  के  ने  लिखा  है  कि  सांख्य  वाहिनी  परियोजना
 को  कार्यान्यित  किया  जाए  और  इसका  मुख्यालय  मुम्बई  में  जाना
 यह  मांग  उन्हीं  के  दल  के  मुख्यमंत्री  ने  की  अतः  इसमें  छुपाने
 वाली  कोई  बात  नहीं  है  और  राष्ट्रीय  हित  में  यह  एक  सुस्पष्ट  परियोजना
 है  .  .  .

 अध्यक्ष  एसन्पी*  सिंह

 )

 प्रो०  एसवपी०  सिंह  बघेल  टूंडला  के  निकट  बसई
 गांव  में  चार  मजदूरों  की  हत्याएं  की  गई  .  .  .

 श्री  रामजीलाल  सुमन  अध्यक्ष  दूंडला  में

 दलितों  की  हत्याएं  हुई  .  .  .

 अपराह  12.18  बजे

 समय  श्री  रामजीलाल  सुमन  तथा  कुछ  अन्य
 माननीय  सदस्य  आए  और  सभा  पटल  के

 निकट  फर्श  पर  खड़े  हो

 अध्यक्ष  मैंने  आपका  नाम  पुकारा  कृपया  बैठ

 अध्यक्ष  आपको  भी  पहले  आप  अपनी  साटों

 पर  वापस

 [  अनुवाद  |

 अध्यक्ष  कृपया  अन्य  सदस्यों  की  परेशानी  को  भी

 आप  तो  सभा  की  कार्यवाही  में  व्यवधान  उत्पन्न  कर  रहे

 अपराह  12.19  बजे

 समय  श्री  रामजीलाल  सुमन  तथा  झुछ  अन्य

 माननीय  सदस्य  अपने-अपने  स्थानों

 पर  वापस  चले
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 अध्यक्ष  आप  बैठ

 श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  अध्यक्ष  सदन  की
 वरिष्ठ  सदस्य  उमा  भारती  पर  हमला  हुआ  वह  उनकी  हिट  लिस्ट
 में  .

 अध्यक्ष  आपको  इनके  बाद

 ]

 भ्री  राजेश  पायलट  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  एक
 प्रश्न  का  उत्तर  दिया  है  .  .  .

 अध्यक्ष  श्री  राजेश  पायलट  कृपया  अन्य  जिन्होंने

 पूर्व  सूचना  दी  हुई  की  उत्कंठआ  को  भी

 )

 श्री  राजेश  माननीय  मंत्रों  ने  मुख्य  प्रश्न  का  उत्तर
 नहीं  दिया  जब  संचार  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  एकमत  से  जांच
 की  सिफारिश  की  तो  सरकार  इसे  स्वोकार  करने  से  क्‍यों  हिचकिया
 रही  स्थायी  समिति  संसद  का  एक  अंग  स्थायी  समिति  की

 सिफारिश  स्वीकार  करने  में  उन्हें  हिचकिचाहट  क्‍यों  होती  .  .  .

 )

 अध्यक्ष  उन्होंने  पहले  ही  उत्तर  दे  है  कि  उन्हें  सभा
 में  इस  मामले  पर  बहस  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 )

 ब्री  प्रियर॑ंजन  उन्हें  संसदीय  जांच  की  मांग  स्वीकार्य

 क्यों  नहीं  मैं  सी०  बी०  आई०  जांच  की  मांग  नहीं  कर  रहा  हूं
 -  .  )

 श्री  प्रमोद  पूरी  सभा  इस  पर  चर्चा  कर  सकती

 श्री  प्रियरंजन  आपको  जांच  कराने  में  क्या  दिक्कत

 अध्यक्ष  उन्होंने  डिस्कस  करने  के  लिए  बोल  दिया

 ]

 श्री  प्रियरंजन  हम  स्थायी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय
 क॑  बारे  में  बात  कर  रहे  स्थायी  समिति  सभा  का  एक  अंग  है

 (  संसदीय  लोकतंत्र  को  कमजोर  किया  जा  रहा  है
 आपको  अपनी  समिति  के  निष्कर्धों  के  पक्ष

 में  बोलना  चाहिए  .  .  .

 श्री  राजेश  आप  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 संबंधी  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  ने  उत्तर  दे  दिया  आज

 भी  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  यदि  कुछ  तो
 आप  उस

 पर  चर्चा  कर  सकते

 श्री  राजेश  बात
 चर्चा

 की  नहीं  .  .

 मैं  व्यवस्था  की  बात  कह  रहा  हूं  .  .  -  मेरा

 प्रश्न  अध्यक्ष  के  रूप  में  आपसे  आपने  स्थायी  समिति  नियुक्त  की

 .  .

 अध्यक्ष  उनका  इरादा  क्‍या  इस  बारे  में  कुंछ  चर्चा

 होनी  मंत्री  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  उन्हें  इस  मामले  पर

 चर्चा  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्री  राजेश  ठनका  इरादा  जांच  कराने  का  उनका  इरादा

 चर्चा  कराने  का  नहीं

 अध्यक्ष  बार-बार  एक  ही  बात  को  दोहराया  जा  रहा

 अब  प्रोः  एस-्पीः  सिंह  बघेला

 अध्यक्ष  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 श्री  प्रियंजज  मैच  फिक्सिंग  का  मामला  आप

 सी०  बी०  आई  को  दे  सकते  इसे  क्यों  नहीं  दे  .  .  -

 अध्यक्ष  प्रो०  बघेल  की  बात  को  छोड़कर  कार्यवाही-वृत्तान्त
 में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 एसूपी*  सिंह  अध्यक्ष  मई  की  रात  को
 तीन  बजे  20-25  डकेतो  ने  टुण्डला  कस्बे  की  लाइन  पार  मस्जिद  मोहल्ले
 में  छोटे  मोहम्मद  अमान  और  मोहम्मद  अमीर  के  घर  में  डकैती
 डाली  और  तीन  लोगों  की  निर्मम  हत्या  कर  दी  --  अहमद  और
 श्रीमती  चार  लोग  गंभीर  रूप  से  घायल

 मोहम्मद  इसमें  पुलिस  की  लापरवाही  यह  है  कि  घटनास्थल
 से  800  मीटर  की  दूरी  पर  पुलिस  स्टेशन  था  और  इसके  बावजूद  पुलिस
 तीन  घंटे  बाद  .  .  .

 ]

 अध्यक्ष  श्री  बघेल  की  बात  के  अतिरिक्त  कार्यवाही-वृत्तान्त
 में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 (@aerura  ्क
 (  ज्यवधान /*

 +कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 एसनपी०  सिंह  पुलिस  तोन  घंटे  बाद  अगर  पुलिस
 घटनास्थल  पर  पैदल  भौ  जाती  तो  मुश्किल  से  10  मिनट  का  समय

 .  .  .

 श्री  शिवराज  सिंह  ठमा  भारती  जी  पर  जो  हमला  हुआ
 मैं  उसके  करे  में  बताना  चाहता  .  .  .

 अध्यक्ष  इसके  बाद  आपको  मौका

 प्रो  एसूपीः  सिंह  इसमें  चूंकि  थाने  की  माक  के  नीचे
 डकैती  पड़  गई  जिसमें  अल्पसंख्यक  समाज  के  तीन  लोगों  की  हत्या
 हो  पांच  लोग  गंभीर  रूप  से  घायल  पुलिस  ने  चार  निर्दोष
 आलू  के  पललैदारों  को  जो  अनुसूचित  जाति  के  लोग  जो  कोल्ड
 स्टोरेज  पर  आलू  का  ट्रक  लगाकर  आ  रहे  उनको  पकड़कर  उनकी
 हत्या  कर  सतबीर  विजय  जयपाल  और  सुखदेव  चार
 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  पुलिस  ने  हत्या  कर  लाश  के  नीचे
 पुलिस  की  टोपी  बरामद  इसलिए  पुलिस  के  खिलाफ  हत्या  का

 मुकदमा  लिखवाना

 अध्यक्ष  यह  प्रश्न  आपने  उठाया

 एसूपपी०  सिंह  इसके  बाद  वहां  की  जनता  जब  लाश
 देखने  गई  तो  पुलिस  ने  बिना  चेतावनी  बिना  लाठीचार्ज  किये  सीधे
 गोली  चला  दी  और  रामप्रकाश  पुत्र  फूल  सिंह  जाट  की  हत्या  हो  गई
 और  प्रताप  सिंह  और  वेदराज  सिंह  गंम्भीर  रूप  से  घायल  इसके
 लिए  पुलिस  के  खिलाफ  हत्या  का  मुकदमा  लिखा  जाना  थाना

 टुण्डला  की  पुलिस  को  पुलिस  इंस्पेक्टर  के  साथ  निलंबित  करना

 इस  मामले  में  सीबीआई  की  जांच  होनी  चाहिए  और  अनुसूचित  जाति

 और  अल्पसंख्यक  समाज  के  जो  लाग  मरे  उनको  पांच  लाख  रुपये

 मुआवजा  मिलना  अध्यक्ष  इतनी  गंभीर  घटना  यह  है
 जिसकी  कोई  सीमा  नहीं  पुलिस  की  वहां  पर  रात  गश्त  होती  है
 ताकि  घटनास्थल  पर  कोई  मौके  को  गवाही  न  उनको  टैरराइज  किया

 जा  रहा  है  और  थाना  पुलिस  ने  अपने  एक  सिपाही  के  द्वारा  यह  एिपोर्ट

 लिखवाई  कि  चार  अज्ञात  लोगों  की  लाश  मिली  है  जिनकी  शिनाख्त

 की  पुलिस  के  खिलाफ  अधिलंव  मामला  बनना  .  .  -

 अध्यक्ष  आप  बैठ

 )

 ]

 अध्यक्ष  इसे  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 *

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ]

 श्री  रामजीलाल  सुमनः  अध्यक्ष  फिरोजाबाद  जनपद
 में  आता  है  और  रेलवे  की  दृष्टि  से  हिन्दुस्तान  में  दूंडला  एक  प्रमुख
 स्थान  उस  क्षेत्र  के  सांसद  प्रोਂ  एसनपीः  सिंह  बघेल  ने  घटना  का
 जिक्र  यह  अत्यनत  दुखद  है  कि  ऊ>प्र-०  की  पुलिस  पर  कोई
 अंकुश  नहीं  है  और  आए  दिन  इस  तरह  की  घटनाएं  होती  रहती
 नगला  मस्जिद  के  पास  जो  डकैतो  पड़ी  जिसमें  तीन  अकलियत  के
 लोग  मारे  गए  और  चार  दलित  लोग  मारे  सुबूत  के  लिए  एक
 लाश  के  पास  पुलिस  के  व्यक्ति  की  टोपी  मिली  है  और  संतोष  नाम
 का  एक  लड़का  जो  घायल  उसने  पुष्टि  की  कि  हत्याएं  पुलिस
 ने  की  अध्यक्ष  उसमें  पुलिस  की  गोली  से  एक  जाट  नौजवान
 भी  मरा  कुल  मिलाकर  के  आठ  लोगों  की  हत्या  हुई  यह
 अत्यन्त  गंभीर  मामला  पुलिस  कर्मियों  के  खिलाफ  दफा  302  में
 अपराध  पंजीकृत  होना  जो  घायल  हैं  उनका  उपचार  होना  चाहिए
 और  मेरे  संज्ञान  में  यह  भी  आया  है  कि  तमाम  लोगों  को  पुलिस  ने
 अवैधरूप  से  बन्दी  बना  रखा  उनको  भी  छोड़ने  की  व्यवस्था  की
 जानी  उप्र»  की  जो  पुलिस  की  निरंकुशता  है  उस  पर

 अंकुश  लगाने  के  लिए  भारत  सरकार  की  तरफ  से  निर्देश  दिए  जाने
 की  आवश्यकता  इस  घटना  की  सी०  बो०  आई०  से  जांच  होनी

 .  )

 अध्यक्ष  आजकल  राज्य  सूची  के  विषय  शून्य-काल  में
 अधिकाधिक  उठाए  जा  रहे

 श्री  शिवराज  सिंह  औौह्ममः  माननीय  अध्यक्ष  साध्यी  उमा
 भारती  जी  इस  सदन  की  वरिष्ठ  सदस्य  बे  पिछले  तीन  दिनों  से

 भोपाल  में  अपनी  जिंदगी  को  दांव  पर  लगा  कर  दैनिक  वेतनभोगियों
 को  बहाल  करने  की  मांग  को  लेकर  अनिश्चितकालीन  भूख  हडताल
 पर  बैठी  परसो  रात  को  हमारे  धरना  स्थल  पर  जब  वे  भूख  हड़ताल
 पर  बैठी  हुई  उसी  एक  मोटर  साइकल  पर  सवार  होकर
 तीन  लोग  उस  अनशन  स्थल  पर  एक  बैरीयर  उन्होंने  उसके

 वे  पापस  जाने  फिर  वापस  मुड़कर  तेजी  से  चलकर  उमा

 भारती  तक  पहुंचने  का  प्रयत्न  कर  रहे  तो  साध्वी  उमा  भारती  जी
 के  निजी  अंगरक्षक  को  संदेह  तो  उसने  उनको  पकड़  वहां
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  अन्य  कार्यकर्ता  भी  उनके  पास  से  तलवार

 बरामद  चाकू  बरामद  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ठमा  भारती
 जी  को  जैड  प्लस  की  सुरक्षा  प्राप्त  इसके  बाद  भी  राज्य  सरकार

 ने  उनकी  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  नहीं  राज्य  सरकार  उनकी  सुरक्षा
 के  प्रति  कतई  चिन्तित  नहीं  उनके  प्राण  संकट  में  मःप्रः  के

 मुख्य  मंत्री  उनकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  कर  रहे  इसलिए  मैं

 आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 कुमारी  उमा  भारती  की  सुरक्षा  का  पूरा  प्रबन्ध  किया  वे  तीन

 दिन  से  हडताल  पर  बैठी  के  मुख्य  मंत्री  ने  जांच  करने

 से  इन्कार  किया  आप  सदन  के  संरक्षक  मैं  आपके  माध्यम

 से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हस्तक्षेप  करें  और  राज्य



 299...  दिल्‍ली  में  अस्पतालों  में  परित्यण्यनीय  वस्तुओं

 शिवराज  सिंह

 सरकार  उनकी  मांग  स्वीकार  यदि  तत्काल  कदम  नहीं  उठाए
 तो  पूरे  म०्प्रः  में  आग  लग  अराजकता  की  स्थिति  पैदा  हो

 .  )

 अपराह  12.29  बजे

 दिल्ली  में  अस्पतालों  में  परित्यज्यनीय  वस्तुओं
 को  पुनः  उपयोग

 में  लाने  के  बारे  में

 श्री  राजेश  पायलट  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम
 से  बहुत  दुख  की  बात  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  और  भाई
 साहिब  सिंह  जी  यहां  बैठे  हुए  यह  इनके  गांव  की  बात  है  इसलिए
 और  ज्यादा  दुख  हो  रहा  मैंने  एक  ऐसी  दुखद  घटना  के  बारे  में
 देखा  कि  जो  सिर्रिज  होती  इंजैक्शन  होते  हैंड  ग्लब्ज  होते  हैं

 .

 ]

 अध्यक्ष  श्री  आप  चूंकि  वीडियो  कैसेट  का  हवाला
 देकर  मामला  उठा  रहे  मुझे  आपको  सूचित  करना  है  कि  नियम
 349  (0000॥)  के  अन्तर्गत  सदस्य  को  सभा  में  कैसेट  या  टेप  रिकार्डर
 लाने  या  बजाना  मना  सभा  में  कैसेट  लाने  की  अनुमति
 नहीं  सदस्य  को  सूचित  किया  जाता

 श्री  राजेश  कैसेट  बन्द  मैंने  इसे
 सभा  पटल  पर  रखने  के  बारे  में  सोचा

 अध्यक्ष

 श्री  राजेश  कैसेट  बन्द

 1

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  डाक्टर  द्वारा  इस्तेमाल  किये  हुए
 टयूब्स  या  और  चीजें  वे  सब  कबाड़ी  के  हिसाब  से  20-25

 रुपये  में  बिकती  उनको  साफ  करके  छोट-छोटे  कस्मतओं  में
 बेचा  जाता  यह  की  प्रोग्राम  में  मैंने  कल  देखा
 उन्होंने  दिखाया  है  कि  20-25  रुपये  में  खरीदकर  वे  उसे  ठसी  कीमत

 पर  बेच  देते  सारे  देश  का  जो  पैसा  हैल्थ  स्कीम्स  में  लग  रहा
 उससे  उल्टा  काम  हो  रहा  है  और  यह  सरकार  की  नजर  में

 की  बातਂ  प्रोग्राम  ने  वहां  जाकर  देखा  और  उसके  फोटो
 मैं  वह  टेप  लेकर  आया  हूं  ताकि  मैं  इसे  हाउस  की  टेबल  पर  रख

 उसे  आप  देख  लें  और  सरकार  से  कहें  कि  उनके  खिलाफ

 कार्रवाई

 अध्यक्ष  क्या  आप  इसे  और्थेटीकेट  कर  रहे

 श्री  राजेश  मैंने  खुद  की  प्रोग्राम  में  देखा

 3  2000  को  पुनः  उपयोग  में  लाने
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 अध्यक्ष  क्‍या  आप  इसे  और्थेटीकेट  कर  रहे

 श्री  राजेश  आप  टेप  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  तो  मैं  दस्तखत

 करूंगा  कि  मैंने  उसे  देखा

 अध्यक्ष  आप  टेप  के  लिए  औधधेंटीकेट  कर  रहे

 श्री  राजेश  मैंने  जो  टेप  देखी  उसको  मैं  और्धेटीकेट

 कर  रहा

 श्री  साहिब  सिह  अध्यक्ष  मेरे  गांव  की

 बात  है  इसलिए  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  वह  काम  मेरे  गांव

 के  किसी  व्यक्ति  का  नहीं  मेरा  गांव  10-15  या  20  किलोमीटर

 में  बसा  हुआ  वहां  पर  इधर-ठधर  से  किरायेदार  आकर  बसे  हुए
 वह  काम  किसी  और  का  .  .  -

 श्री  राजेश  दिल्ली  में  कहीं  कुछ  तो  दिल्‍ली  बदनाम
 .  .  .

 श्री  साहिब  आप  गांव  को  बदनाम  न  .  .  .

 हमारे  गांव  के  किसी  व्यक्ति  का  काम  नहीं  .  .  .

 )

 श्री  राजेश  गांव  तो  मुल्क  का  .  .  ,

 दिल्ली  में  दस  बस्तियां  अगर  किसी  बस्ती  में  हो  तो  दिल्ली  का
 नाम  .  .  .

 श्री  विजय  अध्यक्ष  महोदय  पायलट  जी  ने  जो  बात

 उसी  संबंध  में  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  हम  सबने  कल
 की  बातਂ  प्रोग्राम  में  ऐसा  देखा  तो  उसे  देखकर  हतप्रभ  रह  पहले
 हमने  यह  सुना  था  कि  मिनरल  वॉटर  की  बोतल  को  साफ  करके  उसमें

 कोई  भी  पानी  भर  दिया  जाता  है  और  मार्केट  के  अंदर  वह  मिनरल
 वॉटर  के  नाम  से  बिक  रहा  किन्तु  यह  बड़े  आश्चर्यजनक  बात
 है  कि  जो  डिस्पोजेबल  या  ग्लब्स  या  टयूब्स  वे  बाहर  के
 प्रदेशों  से  दिल्‍ली  के  अंदर  आ  रही  उनको  अस्पताल  और  नसिंग
 होम  की  वैन  लेकर  आ  रही  मुझे  मुंडका  गांव  की  पता  नहीं  लेकिम
 पश्चिमी  दिल्‍ली  के  एक  इलाके  में  यह  सारा  आपरेशन  चल  रहा
 मेरा  विशेष  रूप  से  कहना  है  कि  पुलिस  इसका  एक  सुओ-मोटो  केस
 बनाकर  दर्ज  सवाल  यह  नहीं  है  कि  कौन  इनको  बना  रहा
 उसकी  रिसाईक्लिंग  कर  रहा  दुबारा  बनाकर  बेच  रहा  सवाल
 इस  बात  का  है  कि  अस्पताल  उनको  डेस्ट्रॉय  नहीं  कर  रहे  उनको
 लाकर  बेच  रहे  हैं  जिससे  वह  दुबारा  रिसाईक्ल  हो  रहा  मेरा  कहना
 है  कि  उन  अस्पतालों  या  नसिंग  होम्स  के  ऊपर  कार्रवाई  होनी  चाहिए
 क्योंकि  मेडिकल  रूल्स  में  यह  लिखा  है  कि  हरेक  अस्पताल  या  नसिंग
 होम  डिस्पोजेबल  सीरिंज  को  डेस्ट्राय  इसके  कारण  एक
 आई०  क्लोरा  आदि  बीमारियों  के  होने  का  डर  जो  व्यक्ति  कैमिस्ट
 की  दुकान  से  बड़ी  सावधानी  से  सामान  खरीदता  जब  डसे  यह  पता
 चलेगा  कि  रिसाईक्लिंग  होकर  पुरानी  चीज  बिक  रही

 तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी महामारी फैल इसलिए गवर्नमैंट को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी अध्यक्ष गवर्नपैंट जवाब दे रही



 301  दिल्‍ली  में  अस्पतालों  में  परित्यण्थनीय  वस्तुओं

 श्री  विजय  गोवल  यह  सारी  जिम्मेदारी  दिल्ली
 सरकार  के  ऊपर  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  सरकार  इस
 पर  कोई  एक्शन  ले  रही  है  या

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  रिसाईक्लिंग  का  काम  पूरे  देश
 में  हो  रहा

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद
 यह  घटना  भले  ही  दिल्ली  प्रदेश  के  किसी  गांव  में  हुई

 इस  प्रकार  की  घटना  भले  ही  प्रकाशित  न  हुई  हो  लेकिन  देश  भर
 में  एक  नयी  समस्या  उठ  खड़ी  हुई  है  कि  अस्पतालों  में  जो  चीजें  उपयोग
 की  जाती  उनको  नष्ट  किये  बिना  कूड्े-कचरे  में  फेंक  दिया  जाता

 इनके  दुबारा  प्रयोग  करने  से  असाध्य  रोग  उत्पन्न  हो  रहे  इस
 बारे  में  हम  सबको  जानकारी  सदन  को  भी  जानकारी  है  कि  यह
 मामला  पिछले  वर्ष  उच्चतम  न्यायालय  में  गया  उच्चतम  न्यायालय
 ने  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  को  आदेश  दिया  था  कि  500  बेड  से
 जो  बड़े  अस्पताल  वे  पिछली  3  दिसम्बर  से  पहले  ही  अपने  खुद
 के  अस्पताल  में  ऐसी  चीजों  को  नष्ट  करने  की  व्यवस्था  का  निर्माण

 जो  500  बेड  से  छोटे  अस्पताल  उनके  लिए  विभिन्‍न  राज्य
 सरकारें  अपने-अपने  गांव  में  क्योंकि  10,  15  या  25  बेड  का  अस्पताल
 अपने  आप  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  खडी  नहीं  कर  इसलिए
 उनके  लिए  सार्वजनिक  व्यवस्था  की  इस  प्रकार  का  उच्वतम  न्यायालय
 का  कुछ  शहरों  ने  इस  पर  अमल  किया  लेकिन  लगता

 है  कि  कुछ  ने  नहीं  इसलिए  मैं  सरकार  की  ओर  से  कहना

 चाहूंगा  कि  हम  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  ओर  से  सभी  प्रदेश  सरकारों  को

 फिर  से  इस  बारे  में  लिखेंगे  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो  निर्णय  लिया
 उस  निर्णय  के  अनुसार  हर  अस्पताल  ऐसी  चीजों  को  नष्ट  कर

 यह  जो  बंधन  उसको  पूरा  करे  और  कहीं  कोई  उसे  पूरा  न

 करता  हो  तो  एलिस  उस  पर  कार्रवाई

 उसे  पूरा  करे  और  अगर  कहीं  न  करता  हो  तो  पुलिस  उस  पर

 कार्रवाई

 श्री  मदन  लाल  खुराना  मेरा  आपसे  निवेदन  है

 कि  एक  पर्टिकुलर  मामला  आया  है  इसकी  जांच  होनी  पिन

 पाइंट  करके  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  और  जांच  होकर  पता  चले  कि

 यह  सब  कहां  से  आता  लोग  क्‍या  करते  मेरा  नियेदन  यह  है

 कि  आप  होम  मिनिस्टर  से  कहकर  दिल्ली  पुलिस  से  इसकी  जांच

 जैसे  दिल्‍ली  पुलिस  ने  पहले  क्रिकेट  के  केस  में  उसी  तरह  से

 आप  इसकी  जांच  अगर  यह  पाया  गया  कि  यह  सारे  देश  के

 अन्दर  मामला  है  तो  इसकी  भी  सी०्बीगआई०  से  जांच  करवा  कर  किसी

 निश्चित  पाइईंट  पर  पहुंचना

 श्री  प्रमोद  खुराना  जी  ने  एक  मुद्दा  कहा  अब  किस

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  अभी  मेरे  लिए  कहना  मुश्किल  गृह
 मंत्रालय  आरोग्य  मंत्रालय  लेकिन  जो  की  बातਂ  में

 छपा  उसकी  जांच  सरकार  की  ओर  से  की  जाएगी  और  अभी  मैं

 इसमें  सीन्‍्बी-आई०  की  बात  नहीं  लेकिन  देश  भर  में  ऐसे  मामले

 में  सावधानी  तो  हमको  बरतनी  है  कि  हास्पिटल्स  इस  प्रकार  कौ  रचना

 जह  ज्यादा  महत्वपूर्ण  क्योंकि  यह  बुराई  को  आरम्भ  में  ही
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 नष्ट  करना  है  और  उस  पर  हम  ज्यादा  अमल  करने  की  कोशिश
 लेकिन  इस  घटना  की  ठचित  मंत्रालय  की  ओर  से  जांच  कराई

 *

 अध्यक्ष  हमारे  पास  लिखा  हुआ  हम  सब  को
 आप  चेयर  को  डिस्टर्ब  मत

 ]

 श्री  बसुदेव  आचार्य  गत  वर्ष  मंत्रिमंडल  ने  देश  के
 आठ  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया

 अपराह  12.36  बजे

 पीठासीन

 इन  आठ  उपक्रमों  में  से  छह  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित
 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  इस  सभा  में  चर्चा  हुई  चूंकि  इस
 सभा  के  सदस्यों  और  विभिन्‍न  श्रमिक  संघों  की  यह  मांग  थी  कि  सरकार

 को  इन  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  के  बजाए
 उनका  पुनरुद्धार  करना  तब  सरकार  ने  एक  समीक्षा  समिति

 नियुक्त  की  समीक्षा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  कम  से  कम

 छह  महीने  पहले  प्रस्तुत  कर  दी  लेकिन  सरकार  ने  इन  कंद्धीय
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनरुद्धार  के  संबंध  में  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  ये  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  जैसे

 ए०  एम०  साइकिल  कारपोरेशन  ऑफ  नेशनल  इन्स्ट्रमेन्टेशन
 लिमिटेड  .  .  .

 हैं

 श्री  सुनील  खान  आप  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 का  अपमान  कर  रहे  हैं  .  .  .

 श्री  बसुदेब  सरकार  उनके  पुनरुद्धार  के  लिए  कोई  कदम
 नहीं  उठा  रही  एक  संभावना  विभिन्‍न  समितियां  नियुक्त  की  गई

 एक  पुनरूद्धार  पैकेज  तैयार  किया  गया  था  और  इसे  भी

 बी०आई-एफनआर»  को  सौंपा  भी  गया

 उपाध्यक्ष  श्री  बसुदेव  यह

 श्री  बसुदेव  में  जानता  हूं  कि  यह  लेकिन

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  .  .  .

 उपाध्यक्ष  इस  मुददे  को  उठाया  जाना  लेकिन  आप
 वक्तव्य  न  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  बसुदेव  गत  एक  वर्ष  से  हम  लोग  लगातार

 यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनरूद्धार
 के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  जाने  .
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 उपाध्यक्ष  श्री  बसुदेव  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  बसुदेव  सरकार  क्‍या  कर  रही  एस>०  आई०  सी०

 ए+  नियम  के  अंतर्गत  जब  किसी  उपक्रम  को  बी०  आई०  एफ०  आएर०
 के  सुपुर्द  किया  जाता  है  तो  उस  उपक्रम  के  कार्य-संचालन  को  बन्द
 नहीं  किया  जाना  कुछ  मामलों  में  इन  उपक्रमों  के  कार्य-संचालन
 को  बन्द  कर  दिया  गया  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार

 इन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनरूद्धार  के लिए  आवश्यक  कदम

 उठाए  और  पर्याप्त  बजट  निधि  उपलब्ध  और  सरकार  को  जो

 पुनरूद्धार  पैकेज  प्रस्तुत  किया  गया  उसे  मंजूर  किया  .  .  .

 )

 उपाध्यक्ष  यदि  आप  व्यवधान  डालेंगे  तो  मैं  आपको  नहीं
 मेरे  पास  सूची  मैं  सभी  को  कृपया

 )

 उपाध्यक्ष  भी  बमसुदेव  मैं  आपको  चेतावनी

 पर  चेतावनी  नहीं  दे  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  बसुदेव  बिना  विलम्ब  किए  सरकार  को  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  सभी  सम्भव  कदम  उठने  चाहिए
 )

 उपाध्यक्ष  कृपया  व्यवधान  न  मैं  आपको  अवसर

 )

 श्री  सुनील  खान  सरकार  के  प्रतिनिधि  मौजूद  यहां

 एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  ओ०  जी०  एल०  तथा  एम०  ए०  एम»  सी०
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आते  समीक्षा  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर  दिया  अभी  तक  पुनरूद्धार  पैकेजों  के  लिए  धन  नहीं
 दिया  जा  रहा  .  .  .

 उपाध्यक्ष  श्री  बहुत  हो  कृपया  अपने  स्थान
 पर  बैठ

 )

 श्री  सुनील  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  माननीय
 वित्त  मंत्री  यहां  मौजूद  हैं  .  .  .

 उपाध्यक्ष  श्री  मैं  आपको  चेतावनी  देता  आपको

 नहीं  बुलाया  गया  कृपया  इस  तरह  से  मत  मैंने  आपको

 अनुमति  नहीं  दी  मुझे  आपको  चेतावनी  देनी  पड़  सकती

 )

 उपाध्यक्ष  यह  कोई  तरीका  नहीं  श्री  बसुदेव
 आप  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  कर  रहे

 श्री  बसुदेव  सरकार  चुप  क्यों  उन्हें  कितना  समय

 .  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदयः  क्‍या  आप  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  उपाध्यक्ष  कल  की

 ही  घटना  जिससे  पता  चलता  है  कि  दिल्ली  में  कोई  हुकूमत

 नादिरशाही  चल  रही  बटुकेश्वर  दत्त  कालोनी  में  बिमा  कोई  सूचना

 दिए  बुलडोजर  चला  कर  गरीबों  के  मकान  ढहा  दिए  यह  काम

 बार-बार  कभी  एम  सी०  डी०  की  ओर  कभी  एन०  डी०  एम  सी०

 की  ओर  कभी  डी०  डी०  ए०  और  रेलवे  की  और  से  होता  रहता

 दिल्ली  में  लाखों  लोग  झुग्गियों  में  बसे  हुए  उनको  ठजाड़ा  जा

 रहा  जब  पूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  वी०  पी०  सिंह  बुलडोजर  के  सामने

 खडे  हो  उसके  बाद  भी  वे  नहीं  माने  और  कहा  कि  हम  फिर

 यह  काम  इस  तरह  से  यह  धांधली  हो  रही  इस

 सम्बन्ध  में  चार  भूतपूर्ष  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिले

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिग्विजय  एक  भूतपूर्व
 प्रधान  मंत्री  यहां  बैठे  हुए  वे  नहीं

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  आप  कौन  होते  हैं  बीच  में  बोलने  वाले
 .  गरीबों  के  घर  उजाड़ने  का  काम  हो  रहा

 उपाध्यक्ष  भारत  सरकार  क्‍या  करना  चाहती  वह

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  चार-चार  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिले
 उनको  कहा  गया  कि  यह  नीति  विषयक  मामला  है  इसलिए  किसी

 भी  हालत  में  वैकल्पिक  प्रबंध  के  बिना  गरीबों  के  घर  नहीं  ढहाए
 *  »  »  मैं  खुद  खुरैंजी  गया  इसी  तरह  वजीरपुर  आदि
 विभिन्न  मोहल्लों  में  बराबर  ये  घटनाएं  घट  रही

 उपाध्यक्ष  आपने  जो  कहना  वह  कह  अब  बैठ

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  मैं  दरख्यास्त  करना  चाहता  हूं  कि  जब
 तक  वैकल्पिक  प्रबंध  नहीं  हो  तब  तक  गरीबों  के  घरों  को  न
 दहाया

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  जहां  तक  हम  लोगों  का
 सम्बन्ध  हम  यह  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  सभी  अवैध  अतिक्रमर्णों  का
 संरक्षण  करना  हम  यह  नहीं  कह  1997  में  इन  गरीब  लोगों
 को  यह  नौटिस  दिया  गया  था  कि  उन्हें  हटाया  लैकिन  तीन
 वर्षों  तक  कुछ  नहीं  किया  यह  अमुरोध  किया  जा  रहा  था  कि
 कम  से  कम  उन्हें  पर्याप्त  समय  पूर्व  नोटिस  दिया  जाए  ताकि  थे  अपने
 सामान  हटा  उनके  घर  वहां  हैं  और  कभी-कभी  कुछ  व्यापार
 भी  वहां  किया  जाता  कृपया  उन्हें  कम  से  कम  अवसर  तो  दीजिए

 -  -
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 पुलिस  को  ऐसी  कार्रवाई  नहीं  करनी  युवा  लड़कियों
 के  खिलाफ  कुछ  व्यंग्यात्मक  टिप्पणियां  की  गई  जब  ये  पूछ  गया  कि
 ये  लड़कियां  कहां  जाएंगी  तो  उन्होंने  पुलिस  थाने  भेज
 इस  प्रकार  की  टिप्पणियां  की  गई  हैं  जिनसे  उत्तेजना  पैदा  होती

 इसे  जहां  तक  हो  सके  मानवीब  ढंग  से  उन्हें
 यथोचित  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  और  उनके  साथ  मनुष्य  की  तरह
 बर्ताव  होना  अनेक  कालोनियां  हैं  जिन्हें  अवैध  माना  गया
 लेकिन  उचित  जांच  कराई  जाए  कि  वे  अवैध  हैं  या
 हम  इन  सभी  लोगों  के  जिन्हें  नोटिस  दी  गई  हैं  मानवीय  बर्ताव
 की  मांग  कर  रहे  .

 ज्री  लाल  बिहारी  तिवारी  मैंने  इसी  से  संबंधित
 नोटिस  दिया  हुआ  .

 उपाध्यक्ष  आपको  अभी

 )

 उपाध्यक्ष  श्री  रामदास  यह  क्‍या

 उपाध्यक्ष  श्री  रामदास  कृपया  अपने  स्थान  पर
 बैठ  श्री  सुदीप  बंधोपाध्याय  इसी  विषय  पर  बोलना  चाहते

 )

 उपाध्यक्ष  श्री  बंध्रोपाध्याय  ने  जो  कहा  है  उसके  अलावा
 और  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तात्त  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  सुदीप  बंच्योपाध्याय  उत्तर  श्री
 सोमनाथ  चटर्जी  ने  जिस  मुददे  पर  जो  कुछ  कहा  मुझे  खुशी  है
 कि  कलकत्ता  नगर  में  समझदारी  की  जीत  हुई  है  जहां  फेरी
 लगाने  वालों  को  बिना  नोटिस  दिए  बुलडोजर  चलाकर  वहां  से  हटा
 दिया  .  हजारों  फेरी  वालों  को  बिना  नोटिस  के  गलियों
 से  हटा  दिया  सैकड़ों  पुलिसवालों  ने  उन्हें  बेरहमी  से  उनमें
 से  कुछ  भूखों  मर  वे  अब  अपने  दिन  अत्यन्त  दयनीय  स्थिति
 में  गुजार  रहे  जहां  से  कहीं  भी  उन्हें  हटाया  जाना
 यथोचित  नोटिस  जरूर  जारी  किए

 श्री  साहिब  उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  दिल्‍ली  के  अंदर  यह  बहुत  गंभीर  समस्या  है  और  इस  गंभीर

 समस्या  के  बारे  में  कोई  भी  स्पष्ट  नीतिगत  निर्णय  जिसे  सख्ती  से  लागू
 किया  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  जहां  इच्छा  होती  वहां  डी०

 डी०  ए०  जाकर  डिमोलिशन  कर  देते  हैं  और  कहीं-कहीं  तो  दस-दस

 मंजिल  की  बिल्डिंग  बन  रही  वहां  जाकर  कोई  झांकता  तक  नहीं

 गरीबों  की  बस्तियों  को  जाकर  उजाड  देते  इसके  बारे  में  अर्बन

 रूरल  डवलपमेंट  मिनिस्टर  को  नीतिगत  निर्णय  लेकर  इस  हाउस  को

 अवगत  कराना  चाहिए  ताकि  लोग  आशवस्त  हो  सकें  कि  किसके  मकान

 गिराये  जायें  किसके  नहों  गिराये

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  लाल  बिहारी  मैं  अपने  संसदीय  क्षेत्र

 झुग्गी-झोंपडियों  से  संबंधित  मामले  पर  बात  करना  चाहता  कल
 साढ़े  दस  बजे  भयंकर  अग्निकांड  हुआ  है  और  सैकडों  झुग्गियां  जलकर
 राख  हो  गई  ये  झुग्गियां  रेलवे  की  जगह  पर  बनी  हुई
 पन्द्रह-बीस  लाख  लोग  शुग्गी-झोंपडी  बस्ती  में  रहते  हैं  और  आये  दिन
 आग  लगने  पिछले  वर्ष  भी  अमर  कॉलोनी  में  पुराने  पुल  पर  आग
 लगने  से  36  लोग  मर  गये  अब  जैसे  यमुना  के  पास  शझुग्गियां
 बसी  बाढ़  आएगी  तो  उनको  बाहर  लाया  जाएगा  और  लाखों  रुपया
 राहत  कार्य  में  लगाया  जाता  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  ओर
 सरकार  से  जानना  भी  चाहता  हूं  कि  इन  लोगों  को  अच्छा  जीवन  जीने
 के  लिए  क्‍या  सरकार  कोई  योजना  ऐसी  बना  रही  है  कि  इन  लोगों
 के  लिए  पक्‍के  मकान  किसी  ऐसी  जगह  पर  बनाये  जायें  जहां  आग
 लगने  की  पुनरावृत्ति  न  हो  और  भयंकर  बाढ़  के  आने  पर  इन्हें  वहां
 से  हटाने  प्र  जो  नुकसान  होता  वह  नुकसान  म  होने

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  गरीब  आदमी  का  क्‍या
 सरकार  चुप  बैठी  सुन  रही  कोई  नीति  होनी

 .  )

 उपाध्यक्ष  रघुवंश  आप  इस  संसद  के  बहुत  पुराने  मेम्यर
 आपने  शून्यकाल  में  यह  मैटर  क्‍या  बार-बार  वही  पमैटर

 सरकार  ने  सुन

 उपाध्यक्ष  आप  कम्वैल  नहीं  कर

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  अब  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 आप

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  आप  मुझे  इसके  बाद
 मैं  बोलता  हूं  तो  ये  चुप  हो

 उपाध्यक्ष  जब  आपका  नाम  आएगा  तब

 मैं  सूची  में  क्रम  संख्या  के  अनुसार  चल  रहा  अब  मैं  श्री
 रमेश  चेन्नितला  को  बुला  रहा

 )

 उपाध्यक्ष  यह  बहुत  हो  कैसे  मैं  सदन  पर  नियंत्रण
 रख  सकता

 उपाध्यक्ष  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 उपाध्यक्ष  डॉ  रघुवंश  प्रसाद  यह  बहुत  हो

 उपाध्यक्ष  आप

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  झुग्गी-झौपडी  में  रहने  वाले  लाखों-लाख

 लोग  मजदूरी  करते  दिल्‍ली  को  सुन्दर  बनाते  सरकार  इन  पर

 बुल्डोजर  चलाने  का  काम  कर  रही  .  .  .

 उपाध्यक्ष  आप  इतने  सीनियर  मैम्बर  सरकार  द्वारा  कार्रवाई
 करने  के  लिए  आप  कम्पैल  नहीं  कर  सकते

 उपाध्यक्ष  आप  किसी  की  नहीं

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  यह  कोई  तरीका  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  श्री  बसुदेव  मैं  खड़ा  हुआ  कृपया
 आप  बैठ

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  वे  आपत्ति  क्‍यों  कर  रहे
 यह  क्‍या  )

 उपाध्यक्ष  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  अन्य  सदस्यों  ने  भी  नोटिस

 दिए  हैं  .  .  .  वे  अपनी  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  उन्हें
 अपनी  टिप्पणी  वापस  लेनी

 )

 उपाध्यक्ष  अब  कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 उपाध्यक्ष  आज  आपको  क्‍या  हो  गया  आप  अपनी  सीट
 पर

 )

 श्री  राजीव  प्रताप  वे  एक  वरिष्ठ  सदस्य  और  पीठासीन
 अध्यक्ष  भी  यदि  थे  इस  तरह  बर्ताव  करते  रहेंगे  तो  हम  उन्हें  ऐसा
 करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  .  .  .

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ३  2000

 उपाध्यक्ष  महोदयः  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण

 (  O99

 उपाध्यक्ष  श्री  बसुदेव  डॉ०  रघुवंश  प्रसाद

 आप  दोनों  सभापति  के  पैनल  में  यदि  आप  पीठ  ग्रसीन  अध्यक्ष

 की  आज्ञा  नहीं  मानते  हैं  तो  सभा  की  कार्रवाई  कैसे

 (  व्यवक्षान  )

 श्री  रमेश  चेन्नितला  सभा  में  क्या  हो  रहा

 आपने  मुझे  मुझे  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  मिलनी

 चाहिए  .  .  .

 श्री  राजीव  प्रताप  उपाध्यक्ष  आप  पांच  मिनट  चुप
 देखें  क्या  होता  है  .

 श्री  रमेश  क्या  आप  सभी  को  इस  तरह  बोलने

 की  अनुमति  .

 उपाध्यक्ष  माननीय  मुझे  आपके  खिलाफ  कार्रवाई
 करनी  यदि  आप  इस  तरह  बर्ताव  आपको  पता  होना  चाहिए
 कि  सभा  की  कार्रवाई  किस  प्रकार  चलाई  जाए

 )

 जे

 उपाध्यक्ष  आपने  जो  कुछ  कहना  कह  दिया  आप

 सरकार  को  रिप्लाई  देने  के  लिए  कम्पैल  नहीं  कर  सकते

 )

 उपाध्यक्ष  शून्यकाल  आपने  जो  कुछ  कहना  कह

 उपाध्यक्ष  श्री  रामदास  मैं  आपके  खिलाफ  कार्रवाई
 श्री  मैं  आपको  चेतावनी  देता  यह  क्‍या

 उपाध्यक्ष  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 )*

 श्री  रमेश  क्‍या  आप  ही  लोग  .

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 उपाध्यक्ष  देखिए  आपके  जैसे  कितने  लौगों  ने
 नी

 नौ  बजे  आकर  नोटिस  आप  ऐसे  हाउस  का  समय  क्या
 करते  यह  ठीक  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  अगर  आप  इसी  तरह  करेंगे  तो  मुझे  आपके
 खिलाफ  एक्शन  लेना  आप  क्‍या  करते

 उपाध्यक्ष  यह  सभा  अपराह  2  बजे  समबेत  होने  के

 लिए  स्थगित  होती

 अपराह  12.56  बचे

 तत्पर्कात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  अपराह
 2.00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 अपराह  2.06  बजे

 के  पश्चात्‌  लोक  सभा  अपराह  2.06
 बजे  समवेत

 सभापति  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर

 चर्चा

 डा»  रघुवंश  प्रसाद  सभापति  गरीब  लोग  जो  लाखों

 की  संख्या  में  दिल्ली  में  बसे  सरकार  ने  उनके  घरों  पर  बुलडोजर
 मैंने  लंच  से  पहले  भी  यह  सवाल  उठाया  था  लेकिन  हाउस

 एडजर्न  हो  गया  .  .  .

 ]

 स्रभापति  डा०  रघुवंश  प्रसाद  कृपया  सभापति  के  साथ

 सहयोग  हमने  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को  चर्चा  हेतु  लिया

 डा»  रघुवंश  प्रसाद  बीमार  वी०  पी०  सिंह  जिन्हें  डायलिसिज

 पर  रखा  जाता  बुलडोजर  के  सामने  खड़े  हो  सरकार  ने  दिल्ली

 के  कई  मोहल्लों  में  गरीबों  के  घर  ढहा  बी०  के०  दत्त
 कालोनी  और  वजीर  पुर  में  गरीब  लोगों  के  घर  ढहाए  जा  रहे

 कृपया  सरकार  को  निर्देश  दिया  जाए  और  बुलडोजर  चलाने  की  कार्रवाई
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 को  रोका  सरकार  एस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  ययात  दे
 -  -  -(

 ]

 सभापति  डा०  रघुवंश  प्रसाद  कृपया  सभा  के  दूसरे
 माननीय  सदस्य  को  नियम  377  के  अधीन  अपने  मामले  को  उठने  में
 न

 डा»  रघुवंश  प्रसाद  मेरा  यह  सवाल  पहले  से  लगा  सरकार

 को  इस  सम्बन्ध  में  निर्देश  दिया  संसदीय  कार्य  मंत्री  यहां  बेटे

 लाखों  गरीब्रों  के  घर  बुलडोजरों  से  ढहाएं  जा  रहे  कभी  एन
 डी०  एम  सी०  कभी  एम०  सी०  डी०  कभी  डी०  डी०  ए०  और  कभी  कोई

 सरकार  गरीबों  के  खिलाफ  ऐसी  कार्रवाई  करती  कृपया  इस  बारे

 में  सरकार  को  निर्देश  दिया  सरकार  को  पहले  ही  खड़े  होकर

 इस  पर  बयान  देना  चाहिए  लाखों  गरीब  ग्रेघर  हो  रहे  गरीब

 महिलाएं  अपना  कलेजा  पीट-पीट  कर  रो  रही  मैं  कई  मोहल्लों

 में  सरकार  को  इस  बारे  में  संवेदनशील  होना  आप  सरकार
 को  इस  सम्बन्ध  में  निर्देश  .  .  .

 सभापति  मैंने  पूछ  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  उनके  पास

 कोई  उत्तर  नहीं

 डा»  रघुवंश  प्रसाद  सरकार  को  इस  बारे  में  यहां  बयान

 देना  अगर  सरकार  बयान  नहीं  देती  तो  आसन  से  निर्देश  दिया

 जाए  .
 -  :

 सभापति  :  मैंने  मंत्री  से  वे  उत्तर  नहीं  दे  रहे

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सभापति  लाखों  लाख  गरीबों

 का  क्‍या  आप  तो  गरीबों  के  हिमायती  आप  सरकार  को

 निर्देश  संसदीय  कार्य  मंत्री  यहां  बैठे  हैं  .

 सभापति  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 डा*  रघुवंश  प्रसाद  प्रधानमंत्री  ने  कहा  था  कि  इस

 संबंध  में  एक  नीति  तैयार  हो  गई  सरकार  इस  मामले  में  चुपचाप
 क्यों  बैठी  आप  सरकार  को  निर्देश  .  .  .
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 अपराह  14.09  बजे

 377  के  अधीन  मामले नियम क्  की  अआअध्ता्न

 पूर्व  रेलवे  के  दानापुर  में  किऊल-गया  रेल  लाइन  पर  एक्सप्रे

 रेलगाड़ियां  चलाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्प

 ]

 डा०  संजय  पासवान  :  सभापति  पूर्वी  रेलवे  के

 अन्तर्गत  दानापुर  मंडल  में  स्थित  क्यूल-गया  लाइन  जो  स्वतंत्रता  से  पूर्व
 बनी  थी  कोई  एक्सप्रेस  या  सुपर  फास्ट  ट्रेन  इस  मार्ग  से  नहीं  चलाई
 जा  रही  ज्ञातव्य  है  कि  पूर्व  में  तिनसुखिया  एक्सप्रेस

 जो  गुवाहाटी  से  नई  दिल्‍ली  आतो  उसका  परिचालम  इसी
 मार्ग  से  किया  गया  था  लेकिन  कुछ  दिनों  के  बाद  ही  इसका  परिचालन

 बंद  कर  दिया  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  से  प्रार्था  करना

 चाहता  हूं  कि  ब्रह्मपुत्र  एक्सप्रेस  एवं  दून  एक्सप्रेस  को  इस  मार्ग  से  चलाया

 जाए  ताकि  हजारों-हजार  यात्री  जो  इन  क्षेत्रों  से  प्रतिदिन  बसों  से  हावड़ा
 एबं  दिल्‍ली  जाते  उन्हें  इन  ट्रेनों  के  परिचालन  से  लाभ  आर्थिक
 विकास  में  बढ़ोत्तरी  होगी  एवं  वह  क्षेत्र  जो  उग्रवाद  से  प्रभावित
 उसमें  भी  कमी

 इस  क्यूल-गया  रेल  खंड  में  अविलम्ब  एक  ट्रेन  दिल्ली  हेतु
 (  ब्रह्मपुत्र  दूसरी  ट्रेन  हावड़ा  हेतु  एवं  तीसरी

 नई  प्रस्तावित  ट्रेन  वाराणसी-वैद्यनाथ  धाम  एक्सप्रेस  को  इस  मार्ग  से  अविलम्ब

 चलाया

 डॉ  रघुवंश  प्रसाद  सभापति  सरकार  को  कृपा  करके

 निर्देश  .

 सभापति  हमने  पहले  ही  अन्य  कार्य-नियम  377  के

 अधीन  मामले  पर  चर्चा  प्रारम्भ  कर  दी  डा०  रघुवंश  प्रसाद

 कृपया  अब  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए

 )

 सभापति  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 सभापति  चूंकि  आप  बार-बार  जोर  दे  रहे  मैं  माननीय

 मंत्री  से  इस  बात  को  नोट  करंने  के  लिए

 )

 श्री  पीन्‍्सीਂ  थामस  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमौद
 यह  नहीं  है  .  .  .

 जः  सभा
 *कार्यवाही-वृत्तात  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 मििििकककक क

 नियम  377  के  अधीन  312

 सभापति  किस  नियम  के  अधीन  आप  इस  मुद्दे  को  उठा

 रहे

 सभापति  मैंने  आपको  पहले  ही  कहा
 कि  उन्होंने  इस  बातको

 नोट  कर  लिया  यह  मामला  समाप्त  हो  कृपया

 अपने  स्थान  पर  बैठ

 )

 सभापति  डा०  रघुवंश  प्रसाद  कृपया  अपने  स्थान  पर

 बैठ

 )

 उत्तर  प्रदेश  के  सोनभद्र  जिले  में  राबर्ट्सगंज  में  वन  भूमि
 जोतने  वाले  अनुसूचित  जाति  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों

 को  स्वामित्व/पट्टाधृत  अधिकार  प्रदान  किए  जाने  की

 आवश्यकता

 श्री  राम  शकल  सभापति  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 राबर्ट्सगंज  जनपद  सोनभद्र  ऊ  प्र०  में  80  प्रतिशत  अनुसूचित  तथा  पिछड़े
 वर्ग  के  लोग  रहते  अति  पिछड़ा  जिला  जहां  भारत  सरकार  तथा

 निजी  क्षेत्र  की  बहुत  सी  परियोजनायें  चल  रही  हैं  तथा  विस्थापित  लोगों

 को  मुआवजा  भी  उचित  नहीं  मिला  तथा  वहां  की  परियोजनाओं  में  नौकरी

 भी  नहीं  15-20  वर्षों  से  वह  कृषि  योग्य  वन  भूमि  पर  खेती

 कर  रहे  अभी  तक  भौमिक  अधिकार  नहीं  वन  विभाग  20
 तथा  धारा  04  के  अधीन  पट्टा  भी  नहीं  दे  रहा

 मेरी  भारत  सरकार  से  मांग  है  कि  कृषि  योग्य  भूमि  पर  जो  20
 वर्षों  से  कब्जा  उन्हें  कानून  बनाकर  भौमिक  अधिकार  तथा  पट्टा
 दिलाने  का  कष्ट

 राजस्थान  में  जयपुर  में  डाक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार
 लाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  सभापति  जयपुर
 में  डाक  वितरण  व्यवस्था  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहो  कर्मचारियों
 को  संख्या  बहुत  कम  जो  कर्मचारी  सेवानिवृत्त  हो  गए  उनकी  जगह
 नई  नियुक्ति  नहीं  की  गई  जयपुर  में  आज  से  कुछ  दिन  पूर्व  प्रतिदिन
 तोन  बार  डाक  वितरित  की  जाती  अभी  प्रतिदिन  एक  बार  डाक
 वितरित  की  जाती  जयपुर  क्षेत्र  का  बहुत  विकास  हुआ  क्षेत्र
 काफी  फैल  गया  है  जिससे  लोगों  को  जरूरी  डाक  या  साधारण  डाक
 भी  15  दिन  में  मित्रती  है  जिससे  कि  लोगों  को  बड़ी  असुविधा  हो
 रही

 मेग  केन्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  जयपुर  को  डाक
 वितरण  प्रणाली  को  सुधारा  जाए  व  नए  कर्मचारियों  को  नियक्ति  की

 आय  1  ६
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 मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले  में  पेन्ड्रा  स्टेशन  पर  हीराकुण्ड
 एक्सप्रेस  और  बिलहा  स्टेशन  पर  सारनाथ  दुर्ग  एक्सप्रेस
 को  रोकमे  की  व्यवस्था  किए  जाने  कौ  आवश्यकता

 श्री  पुन्नूलाल  मोहले  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  जिला

 बिलासपुर  के  पेण्ड्रा  रोड  में  हीराकुण्ड  एक्सप्रेस  के  नहीं  रुकने  के  कारण
 आम  नागररिकों  को  असुविधा  हो  रही  बिलासपुर  जिले  के  बिल्हा
 स्टैशन  पर  दुर्ग-सारनाथ  एक्सप्रेस  के  रुकने  की  स्वीकृति  दी  पांच
 वर्षों  से चली  आ  रही  मांग  के  पूरा  न  होने  के  कारण  बिलासपुर  क्षेत्र
 के  आम  नागरिकों  को  कठिनाई  हो  रही

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हीराकुण्ड  एक्सप्रेस  को

 पेण्ड्रा  स्टेशन  पर  एवं  सारनाथ  दुर्ग  एक्सप्रेस  को  बिल्हा  स्टेशन  पर  स्टापेज

 दिया

 अपराह  2.14  बजे

 महोदय  पीठासीन

 कनांटक  में  मंगलौर  और  केरल  में  शोरानूर  के  बीच  रेल

 लाइन  के  दोहरीकरण  के  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 ]

 श्री  टी०  गोविन्दन  अध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल

 मंत्री  का  ध्यान  कर्नाटक  और  शोरानूर  केरल  के  बीच  रेल

 लाइन  के  दोहरीकरण  कार्य  की  धीमी  गति  के  कारण  उत्पन्न  समस्याओं

 की  तरफ  दिलाना  चाहता

 दोहरीकरण  का  कार्य  धीमी  गति  से  चल  रहा  कई  भागों  में

 भूमि  अधिग्रहण  का  कार्य  भी  पूरा  नहीं  हुआ  रेल  लाइन  पर  पुलों
 के  निर्माण  का  कार्य  भी  बहुत  ही  धीमी  गति  से  चल  रहा  स्वीकृत
 रेल  उपरी  पुलों  का  प्रारम्भिक  कार्य  भी  आरम्भ  नहीं  हुआ  यदि

 इसी  तरह  की  स्थिति  जारी  रहतो  तो  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 ट्वारा  इस  कार्य  हेतु  प्रदत्त  राशि  भी  व्यपगत  भी  हो  सकती  इस

 क्षेत्र  के  लोगों  में  कार्य  की  धीमी  गति  के  कारण  बहुत  रोष  इस

 कार्य  के  कारण  सवारी  गाड़ियों  में  कमी  कर  दी  गई  है  अथवा  उन्हें

 बंद  कर  दिया  गया  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  दिए  गए

 आश्वासन  को  पूरा  करने  और  मंगलौर  और  शोरानूर  के  बीच  रेल  लाइन

 के  दोहरीकरण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  तत्काल  कदम  उठाने

 का  अनुरोध  करता

 आम्र  प्रदेश  में  नेल्लोर  में  प्रस्तावित  ग्रासरूट  नाइट्रोजीमेस

 फर्टिलाइजर  प्लांट  को  स्वीकृति  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 डा०  राजेश्वरम्मा  वुक्कला  अध्यक्ष  इंडियन  फार्मर्स

 कोऑपरेटिव  लिमिटेड  जोकि  अग्रणी  कृषि  सहकारी  और  एक  बड़ी

 औद्योगिक  कंपनी  का  उद्देश्य  देश  में  उर्वरक  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि

 करके  उर्वरकों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  कर  देश  को  खादधानों

 में  आत्मनिर्भਂ  बनाना  इफकों  का  विचार  किसानों  की  सेवा  के

 मूल  भाव  को  लेकर  आमश्ध्र  प्रदेश  के  नेल्लौर  जिले  में  नेषथा  पर
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 आधारित  1736  कगेड  रुपये  की  लागत  से  7.26  लाख  टन
 क्षमता  वाला  यूरिया  उत्पादन  का  ग्रासरूट  नाइट्रोजन  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित
 करने  का  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  से  देश  में  विशेष  रूप  से
 दक्षिणी  जोन  में  नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरकों  की  मांग  और  आपूर्ति  में  बढ़ता

 हुआ  अन्तर  पूरा  हो  सोसाइटी  ने  पर्याप्त  भूमि  पहले  ही  प्राप्त
 कर  ली  है  और  जल  आषू्ति  विद्युत  संयंत्र  और  रेलवे  साइडिंग  का
 निर्माण  परियोजना  स्थल  पर  भंडारण  से  जुड़े  परियोजना  पूर्व  विभिन्‍न
 कार्यकलाप  आरम्भ  कर  दिये

 यद्यपि  आर्थिक  मामलों  संबंधी  मंत्रिमंडलीय  समिति  ने  इस  परियोजना
 के  लिए  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  तथापि  सार्वजनिक  निवेश
 बोर्ड  ने  इसे  अभी  तक  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की

 चूंकि  इफको  आगामी  5-6  वर्षों  में  अपने  संसाधन  पूरी  तरह  से

 जुटा  लेगा  परन्तु  इस  समय  वह  नए  क्षेत्रों  में  इतनी  अधिक  धनराशि
 निवेश  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करती  हूं  कि  देश  में  नाइट्रोजन
 युक्त  उर्वरकों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  ग्रास  रूट
 नेलल्‍लौर  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  की

 )

 अध्यक्ष  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कोई  भी  बात  सम्मिलित  नहीं
 की

 )  *

 अध्यक्ष  क्योंकि  आप  बार-बार  इसी  यात  पर  बल  दे  रहे
 हैं  मैं  मंत्री  से  कहुंगा  कि  वे  इसे  नोट  कर

 )

 श्री  पीन्‍्सी०  थामस  मंत्री  को  इसका  उत्तर  देना

 श्री  प्रमोद  यह  नहीं  है  .  .  .

 अध्यक्ष  आप  यह  मामला  किस  नियम  के  अधीन  उठ
 रहे

 )

 अध्यक्ष  मैंने  आपको  पहले  भी  बताया  है  कि  उन्होंने  इसे
 नोट  कर  लिया  यह  मामला  यहां  समाप्त  हो  जाता

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 )

 अध्यक्ष  डा०  रघुवंश  प्रसाद  कृपया  अपना  स्थान

 ग्रहण

 लीपू  ज्लील  और  ग्वालियर  के  बीच  राज्य  राजमार्ग  को

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  अध्यक्ष  ग्वालियर

 एवं  लिपु  लेक  के  मध्य  लगभग  700  कि०  मी०  लम्बा  एक  महत्वपूर्ण

 *कार्यवाही-वृन्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 चन्द्र  भूषण

 राजमार्ग  यह  मार्ग

 अल्मोड़ा  एवं  कौसानी  से  होकर  गुजरता

 राष्ट्र  हित  के  दृष्टिकोण  से  उक्त  राजकीय  राजमार्ग  का  राष्ट्रीय
 *  राजमार्ग  में  परिवर्तन  एवं  विकसित  होना  निम्न  दो  महत्वपूर्ण  कारणों  से

 अति  आवश्यक

 1...  ग्वालियर  एवं  लिपु  लेक  के  बीच  कई  महत्वपूर्ण  सैनिक
 छखवनियां  जैसे  -

 डिवीजनल  सेन्टर  बरेली  चूंकि  यह  मार्ग  भारत-चीन
 सीमा  तक  जाता  इसलिए  सैनिकों  तथा  रक्षा  सामग्रियों
 के  शीघ्र  एवं  सरल  आवागमन  के  लिये  इस  मार्ग  का  विकसित

 होना  उचित

 2...  ग्वालियय  और  लिपु  लेक  के  बोच  कई  ऐसे  स्थान  पड़ते
 हैं  जो  कि  पर्यटन  के  दृष्टिकोण  से  बहुत  महत्वपूर्ण  इस
 मार्ग  में  पड़ने  वाले  कई  हिल  स्टेशन  देश-विदेश  से  भारी
 संख्या  में  पर्यटकों  को  पूरे  वर्ष  आकर्षित  करते  रहते

 परन्तु  इस  मार्ग  की  दयनीय  हालत  के  कारण  पर्यटकों  को
 आवागमन  बाधित  होता

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  देश  हित  में  उक्त

 700  कि०  मी०  लम्बे  राजकीय  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  का  दर्जा  प्रदान  किया

 उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखंड  क्षेत्र  में  पेयजल  परियोजनाओं
 को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  जारी  किए
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राम  सजीवन  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  का  दक्षिणी
 भाग  जिसको  बुन्देलखंड  के  नाम  से  जाना  जाता  अधिकांश  भाग

 ऊंचा-नीचा  व  ऊबड़-खाबड़  पानी  की  कमी  के  कारण

 सूखे  से  पीडित  रहता  इसके  दो  जिले  बांदा  और  चित्रकूट  पेयजल

 की  कमी  और  सिंचाई  की  कमी  से  उत्पन्न  सूखे  के  कारण  सर्वाधिक
 प्रभावित  होते  लोक  सभा  के  घिगत  सत्र  में  मैंने  बांदा  और  चित्रकूट
 जिलौं  में  पेयजल  के  अभाव  की  लगातार  बिगड़ती  और  गहराती  जा
 रही  समस्या  की  ओर  सदन  और  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 था  और  चिन्ता  व्यक्त  की  मैंने  आशा  प्रकट  की  थी  कि  केन्द्र
 सरकार  समय  रहते  शोघ्र  कदम  उठाएगी  और  पेयजल  की  स्थाई  और

 तत्कालिक  योजनाएं  बनाकर  पीड़ित  लोगों  को  राहत  देने  की  कार्रवाई

 शुरू  कर  परन्तु  अभी  तक  कोई  भी  कदम  नहीं  उठाया  गया

 इसलिए  भीषण  गर्मी  शुरू  होते  ही  उक्त  दोनों  जिलों  के  निवासी  पेयजल

 की  कमी  से  जूझ  रहे  पीने  के  पानी  के  अभाव  से  लोगों  में  हाहाकर
 मचा  पानी  की  तलाश  में  मनुष्य  और  मवेशी  इधर-उधर  भटक  रहे

 सहायता  राहत  हेतु  कदम  उठाने  तथा  दोनों  जिलों  में  हैंडपम्प  लगाने

 व  अन्य  योजनाओं  हेतु  दस-दस  करोड़  रुपए  स्वीकृत  करने  का  लिखकर

 अनुरोध  करने  के  बावजूद  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  केन्द्र  सरकार
 ने

 सूंखा  और  पेयजल  की  गंभीर  समस्‍या  से  पीडित  जिन  क्षेत्रों

 व  इलाकों  की  घोषणा  की  है  उनमें  मध्य  प्रदेश  की  सीमा  से  सटे  हुए
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 पीड़ित  जिलों  बांदा  और  चित्रकूट  को  शामिल  गहीं  किया  इसलिए

 तत्काल  जांच  कराएं  और  हैंडपम्प  व  अन्य  अधूरी  व  लंबित  पेयजल

 योजनाओं  के  लिए  तत्काल  धन  अवमुक्त  किया  जाए  और  अविलंब

 कार्य  शुरू  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमोदित  पाठ  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  बात

 कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की

 भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिकी  उद्योग  के  लिए  अलग  उपग्रह

 की  आवश्यकता

 *भ्री  डी०  वेजुगोपाल  सूचना  प्रौद्योगिकी  का

 तेजी  से  विकास  हो  रहा  है  और  भारत  ने  शताब्दी  में  प्रवेश  कर

 लिया  है  और  इस  क्षेत्र  में  नयी  उपलब्धियां  प्राप्त  की  तमिलनाडु
 और  आशभ्धर  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  ग्रामीण  विकास  के

 लिये  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  को  अपनाया  तमिलनाडु  और  आशम्र

 दोनों  राज्यों  के  माननीय  मुख्य  मंत्रियों  ने  दूरदर्शिाता  का  परिचय  दे  कर

 अद्यतन  कम्प्यूटरीकरण  को  अपनाया  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री

 की  बोर्डਂ  को  मानकीकृत  कर  और  कोडिड  तमिल

 प्रद्तन  कर  इस  क्षेत्र  में  एक  कदम  और  आगे  बढ़  गये  हैं  तथा

 उन्होंने  तमिल  भाषा  का  प्रयोग  करते  हुए  वल्ड  वाइड  बेवसाइट  तक

 अपनी  पहुंच  बनायी  तमिलनाडु  में  अपने  राजस्व  लेखों  का

 कम्प्यूटीकरण  कर  लिया  केन्द्रीय  संचार  मंत्री  ने  हाल  ही  में  यह

 कहा  है  कि  इन्टरनेट  कनेक्शन  के  लिये  दूरसंचार  संपर्कों  को  सुदृढ़  बनाया

 जाएगा  लेकिन  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  लिये  अवसंरचना  विकास  धीमी

 गति  से  हो  रहा  इससे  कभी-कभी  रेल  और  हवाई  टिकट  आरक्षण

 प्रभावित  होता  बैकिंग  क्षेत्र  भी  इन  तकनीकी  खामियों  से  अछूता
 नहीं

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  भारतीय  सूचना
 प्रौद्योगिकी  उद्योग  के  लिए  एक  पृथक  सेटेलाइट  रखा

 एलोकेशनਂ  में  राज्य  सरकारों  को  भी  शामिल  किया  रेलवे  अब
 रेल  लाइन  के  साथ  बिछक्षयी  गयी  आप्टीकल  फाइबर  केबल  लाइन  के
 माध्यम  से  सूचना  प्रौद्योगिकी  उद्योग  को  संचार  संपर्क  उपलब्ध  कराने
 की  योजना  बना  रहा  तमिलनाडु  और  आमभ्र  प्रदेश  जैसे  अग्रणी  राज्यों
 को  भी  संरचना  विकास  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उनकी

 इन  उठद्यमों  में  सहभागिता  हो  मैं  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय
 से  आग्रह  करता  हूं  कि  सभी  सम्बद्ध  पार्टियों  को  शामिल  करके  समन्वित
 प्रयास  किये

 कलकत्ता-आइजोल  सेक्टर  में  परिचालित  उड़ानों  के  विमान
 किराया  ढांचे  में  संशौषधन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  वनलाल  जावमा  :  आइजोल  हवाई  अडडे  का  चालू
 होना  मिजोरम  के  इतिहास  में  एक  मील  का  पत्थर  हम  थोड़े  से
 समय  में  ही  एक  नया  विमानपत्तनम  बनाने  में  केन्द्रीय  विशेष
 रूप  से  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  सक्रिय  और  निष्अपूर्ण  भागीदारी

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी
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 के  लिये  उनका  आभार  व्यक्त  करते  मिजोरम  से  बोहंग  737  की
 तीन  निर्धारित  उड़ानों  और  अब  उन्हें  बढ़ाकर  सप्ताह  में  चार  उड़ान  करने
 से  मिजोरम  के  लोगों  को  प्रभावी  और  भरोसेमंद  सम्पर्क  सुविधा  मिल
 गई  उपरोक्त  सभी  अच्छी  बातों  के  बाद  भी  यह  समझना
 कठिन  है  कि  इस  सेक्टर  अर्थात्‌  कलकत्ता-आइजोल  मार्ग  पर  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  अन्य  स्थानों  की  तुलना  में  किराया  बहुत  अधिक  क्‍यों
 राज्य  सरकार  ने  इस  मुददे  को  इंडियन  संचालन  एयरलाइन
 और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  साथ  अनेक  बार  उठाया  मैंने  स्वयं
 भी  यह  मुददा  इंडियन  एयरलाइन्स  के  अधिकारियों  तथा  नागर  विमानन
 मंत्रालय  के  साथ  अनेक  बार  उठाया  लेकिन  अभी  तक  कोई  सकारात्मक
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसके  लिए  उपचारात्मक
 कदम  उठाये  जायें  और  कलकत्ता-आइजोल  क्षेत्र  में  किराये  ढांचे  की
 समीक्षा  कर  उसे  संशोधित  किया  जाये  और  इस  सेक्टर  को  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  अन्य  सेक्टरों  के  समतुल्य  बनाया

 केरल  के  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए

 रबद्ध  और  मसालों  को  नई  आयात  नीति  से  छूट
 दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के  मुरलीघरन  मैं  आपका  ध्यान  भारत  सरकार

 ड्वारा  लागू  की  गई  हाल  ही  की  उदारीकृत  आयात  नीति  के  कारण
 केरल  के  किसानों  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  दिलाना  चाहता
 केरल  के  मुख्य  कृषि  उत्पाद  रबड़  और  मसाले

 केरल  में  इन  उत्पादों  का  सर्वोच्य  उत्पादन  होता  केरल

 में  धान  की  कृषि  काफी  अधिक  होती  केरल  खाद्यान्नों  की आवश्यकता

 पूर्ति  के  लिये  अन्य  राज्यों  पर  निर्भर  केरल  में  अधिकतर  किसान

 छोटे  किसान  हैं  और  अपनी  आजीविका  के  लिये  कृषि  उत्पादों  से  होने

 वाली  आय  पर  निर्भर  भारत  सरकार  द्वारा  आयात  की  अनुमति  दिए
 जाने  से  रबड़  की  कीमत  में  काफी  कमी  आयी  अब  उदारीकृत
 आयात  नीति  लागू  होने  से  रबड़  की  कीमतों  में  और  भी  कमी  आयी

 रबड़  की  खेती  करने  वाले  किसानों  की  संख्या  दस  लाख  से  भी

 अधिक  है  और  उनके  परिषारों  को  रबड़  के  उत्पादन  के  संबंध  में  लिये

 गये  ऋण  को  चुकता  करने  में  काफी  कठिनाई  हो  रहो  केरल  में

 अधिकतर  किसान  नारियल  की  खेती  करते  सरकार  द्वारा  घोषित

 उदारीकृत  आयात  नीति  से  नारियल  की  कीमत  6000/-  रुपये  प्रति  हजार

 नारियल  से  घटकर  3000/-  रुपये  प्रति  हजार  नारियल  रह  गयी

 नारियल  के  एक  उत्पाद  खोपरा  की  कौमत  में  भो  कमी  आयी

 केरल  में  खरीददारों  के  अभाव  में  करोड़ों  नारियलों  के  ढेर  लगे  हुए
 केरल  में  नारियल  उत्पादक  भुखमरी  का  सामना  कर  रहे  इस

 संबंध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  खोपरा

 का  समर्थन  मूल्य  काफी  कम  है  और  इससे  बाजार  में  कोई  हलचल

 नहीं  नई  नीति  के  कारण  काफी  की  कीमतों  में  भी  कमी  आयी

 मैं  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  केरल  के  किसानों

 के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  कदम  उठाये  जायें  और  उक्त  वस्तुओं  को

 नई  आयात  नीति  से  छूट  दी
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 अध्यक्ष  अब  डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  अपनी  बात
 यह  नहीं  है  परन्तु  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  मैं  उनको

 अनुमति  दे  रहा

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  अध्यक्ष  हम  जो  सवाल
 उठा  रहे  वह  लाखों-लाख  गरीब  लोगों  के  घर  पर  बुलडोजर  चल

 रहा  उसके  सम्बन्ध  में  रोज  दिन  उनके  घर  ढहाये  जा  रहे
 उसमें  राजा  बीमार  हालत  में  तब  वह  गांव  से  गरीब  आदमी
 यहां  आकर  मेहमत  करते  दिल्‍ली  को  बनाने  का  काम  गरीब  आदमी
 ने  25  30  50  वर्ष  से  लोग  उसमें  रह  रहे  चार-चार

 पूर्व  प्रधान  मंत्री  स ेजाकर  मिले  थे  और  प्रधान  मंत्री  मे  आश्वासन  दिया
 था  कि  एक  नीति  बनेगी  कि  जब  तक  वैकल्पिक  प्रबन्ध  नहीं
 तब  तक  बुलडोजर  नहीं  चलाया  घर  नहीं  ढहाया  लेकिन
 उसके  बाद  भी  विभिन  मौहल्लों  कभी  करबला  कभी  वजीरपुर

 कभी  खुरेजी  सभी  जगहों  पर  कभी  कभी

 एन०्डी-एमन्सी०  कभी  डी०डी-ए०  कभी  दिल्ली  में  विभिन्‍न  मालिक
 बने  हुए  सब  गरीबों  का  घर  ढहाया  जा  रहा  सदन  चल  रहा
 है  और  लाखों  गरीबों  मेहनतकश  मजदूरों  बेघरों  के  घरों  पर

 जब  बुलडोजर  उनके  घर  ढहाये  जाएगें  तो  सरकार  चुप  बैठी

 रहेगी  ?  सरकार  किस  वास्ते  लाखों  गरीबों  को  बेघर  करने  के

 बुलडोजर  चलाने  के  लिए  सरकार  है  या  उनके  पुनर्वास  के  लिए  या

 उनको  बसाने  के  लिए  यह  सदन  किस  वास्ते  है  और  हम  लोग

 किसलिए  यहां  बैठे  हुए  संवेददशील  सरकार  को  उठ  खड़े  होना

 चाहिए  और  वैकल्पिक  प्रबन्ध  तत्काल  होने  चाहिए  और  बुलडोजर  चलाने
 की  कार्रवाई  रोकनी  नहीं  तो  गरीब  यहां  कलेजा  पीट  रहे
 उनके  बाल-बच्चे  सड़क  पर  कहां  जब  इनका  घर  टूट
 लाखों  लोग  यहां  बसे  हुए  देहात  से  काम  की  खोज  में  लोग  यहां
 आये  कारखाने  उनके  बल  पर  चलते  सारा  कारोबार  उमके  बल

 पर  चलता  ये  मेहनतकश  लोग  इनमें  ज्यादातर  शैडल्यूल्ड

 शैडल्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोग  वे  कहां  लाखों  लोग  गरीब

 आदमी  कहां  इसलिए  सरकार  को  इस  पर  रैस्पोंड  करना

 श्री  सुकदेव  पासवान  इस  भीषण  गर्मी  में  लोगों  को

 रहने  के  लिए  जगह  नहीं  हाहाकार  मच  रहा  .  .  .

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 यह  परम्परा  अच्छी  नहीं  10-10  मैम्बर  अगर  हाउस  में

 पूरे  दिन  को  जीरो  ऑवर  बना  देंगे  तो  कैसे  काम

 अध्यक्ष  महोदयः  आप  यह  सीरियस  मैटर  है

 ]

 श्री  प्रमोद  सरकार  उस  सभा  में  चर्चा  किए  गए  सभी

 मामलों  को  सदैव  नोट  करती  सरकार  ने  माननीय  सदस्य  श्री  रघुवंश
 प्रसाद  जी  और  उनके  सहयोगियों  द्वारा  उठाए  गए  विशिष्ट  मुददे  को

 भी  नोट  कर  लिया  सरकार  इस  पर  यथोचित  कार्यवाही  !
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 अध्यक्ष  माननोय  सदस्य  जैसाकि  आप  जानते  होंगे  कि  कार्य
 मंत्रणा  समिति  ने  19  2000  को  लोकसभा  में  प्रस्तुत  किए  गए
 अपने  छठें  प्रतिबेदन  में  यह  सिफारिश  की  थो  कि  वित्त  2000
 पर  चर्चा  3  मई  को  आरम्भ  करके  4  2000  को  समाप्त  की

 यदि  सभा  इस  पर  सहमत  हो  तो  वित्त  2000  के  सभी
 तीन  चरणों  के  लिए  हम  8  घटें  की  अवधि  नियत  कर  सकते

 हम  इस  पर  सामान्य  चर्चा  हेतु  5५  लगातार  विचार  हेतु  1%  घंटे
 और  तीसरे  वाचन  हेतु  )  घंटे  का  समय  रख  सकते  इस  प्रकार

 इसके  लिए  आठ  घंटे  का  समय  आवंटित  किया  जाता

 अब  वित्त  मंत्री  श्री  यशवंत  सिन्हा  वित्त  2000  विचार
 करने  हेतु

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :*

 वित्तीय  वर्ष  2000-2001  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय
 प्रस्तावों  को  प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 अध्यक्ष  मैंने  इस  वर्ष  की  29  फरवरी  को  इस  सभा  में
 वित्त  2000  पुरःस्थापित  किया  मैंने  उस  वित्त  विधेयक
 में  इस  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  से  अपने  बजट  प्रस्तावों  में  उत्पाद

 शुल्क  के  ढांचे  में  कुछ  मौलिक  परिर्वतनों  की  घोषणा  की  यह
 मेरा  कर  ढांचे  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  का  प्रयास
 बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  मुझे  व्यापार  और  उद्योग  क्षेत्र  के  कुछ
 लोगों  और  माननीय  संसद  सदस्यों  की  ओर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 हैं  जिसमें  छूट  रियायतें  देने  और  विसंगतियां  दूर  करने  का  अनुरोध  किया
 गया

 मैंने  सभी  पहलुओं  का  सावधानीपूर्वक  जांच  करने  के  बाद  इसमें
 कतिपय  परिवर्तन  करने  का  निर्णय  लिया  मैंने  रन  संशोधनों  पर  अनिवार्य
 रूप  से  विचार  करने  का  रवैया  अपनाया  है  जो  लोक  हित  में  हो  अथवा

 जहां  विसंगतियां  दूर  होती  हों  अथवा  जहां  अनिवार्य  रूप  से  समर्थन  प्रदान
 किया  जाता  हो  अंथवा  घरेलू  उद्योग  को  संरक्षण  प्राप्त  होता  मैं

 इन  संशोधनों  को  यथासम्भव  न्यूनतम  भी  रखना  चाहता

 उत्पाद  शुल्क  के  क्षेत्र  मैं  निम्मलिखित  प्रस्ताव  रखना
 चाहता  हूं  :-

 1  से  अर्थात्‌  ई-मेल  और  इंट्रावेनस
 टैपिओका  स्टार्च  और  असालोएटिडा  जैसे  उत्पादों
 को  छूट  दी

 2.  5  रुपये  प्रति  पैकेट  से  अनधिक  आधकतम  खुदरा  मूल्य
 और  100  ग्राम  भार  से  अधिक  बिस्कुटों  को  से
 पचास  प्रतिशत  छूट  दी

 3...  गैर-परम्परागत  कच्चे  माल  से  निर्मित  कागज  की  शुल्क

 मुक्त  क्लियरेंस  सीमा  को  2500  वर्ष  प्रति  टन  से  बढ़ाकर
 3500  टन  किया
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 मैं  सीमा  शुल्क  के  संबंध  निम्नलिखित  संशोधनों  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  :-

 .  आर्टिमिसिनिन  को  मूल  सीमा  शुल्क  से  छूट  दी  इस

 औषध  का  मलेरिया  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 «०  डी०  बी०  फ्यूण्ड  मैगनिशिया  और  कतिपय  विशेषताओं

 वाले  समुद्र  जल  मैगनिशिमा  पर  मूल  सीमा  शुल्क  को  35

 से  घटाकर  25  प्रतिशत  किया

 «  चाय  और  काफी  पर  मूल  सीमा  शुल्क्र  को  15  प्रतिशत

 से  बढ़ाकर  35  प्रतिशत  कर  दिया

 ©  कुक्‍्कुट  मांस  और  उससे  बने  उत्पादों  पर  मूल  सीमा  शुल्क
 को  35  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  100  प्रतिशत  कर  दिया

 «संगमरमर  की  पष्टियों  और  टाइलों  पर  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क
 को  30  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर  16

 प्रतिशत  कर  दिया

 «  गैर-कोकिंग  कोल  पर  मूल  सीमा  शुल्क  को  15  प्रतिशत

 से  बढ़ाकर  25  प्रतिशत  कर  दिया

 सभा  को  याद  मैंने  उत्पाद  शुल्क  के  लिए  कर  निर्धारण

 के  आधार  के  रूप  में  लेन-देन  मूल्य  को  स्वोकार  करने  का  प्रस्ताव

 किया  तथापि  मैं  कानूनी  पाठ  में  कुछ  संशोधन  करना  चाहता  हूं
 जिससे  कुछ  आशंकाएं  दूर  हो  जाएं  और  हमारा  इरादा  स्पष्ट  हो

 मैं  विधायी  दृष्टिकोण  को  स्पष्ट  करने  हेतु  वित्त  विधेयक  के  कतिपय

 उपबंधों  में  कुछ  अन्य  संशोधन  का  प्रस्ताव  करना  चाहता

 उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  में  कटौती  करने  वाले  संशोधन  कल

 से  प्रभावी  अधिसूचनाओं  की  प्रतियां  उचित  समय  पर  सभा  पटल
 पर  रखी  शुल्क  में  वृद्धि  और  विधायो  संशोधन  संसद

 द्वारा  वित्त  विधेयक  पारित  करने  और  उसे  अधिनियमित  करने  के  पश्चात्‌
 प्रभावी

 प्रत्यक्ष  कर  प्रस्तावों  के  संबंध  मैं  निम्नलिखित  संशोधनों  का
 प्रस्ताव  करता  हूं  :-

 )  उद्यम  पूंजी  निधि  केपिटल  कोई  कर  नहीं

 ऐसी  निधि  के  वितरित  अथवा  अवितरित  आय  पर
 कोई  कर  नहीं  केवल  निधियों  द्वारा  वितरित  आय
 पर  निवेशकों  के  अधिकार  में  उसे  आय  की  प्रकृति  पर

 लागू  दरों  के  आधार  पर  कर  लगाया

 ज्ञान  आधारित  उद्योगों  विशेषकर  भेषज  और  जैव  प्रौद्योगिको
 के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  को  बढ़ावा  देने  हेतु
 ऐसे  खर्चे  में  कटौती  125  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  150
 प्रतिशत  कर  दी  ऐसे  अनुसंधान  और  विकास  में
 लगी  कम्पनियों  को  दस  वर्ष  तक  कोई  कर  नहीं  देना

 मैं  अनुसंधान  और  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपयोगार्थ
 150  करोड़  रुपये  की  निधि  की  स्थापना  का  भी  प्रस्ताव
 कर  रहा
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 धारा
 54  ई  सौ  के  अंतर्गत  एच  ए  आईਂ  और

 के  बांडों  में  पूंजी  लाभ  के  निवेश  के  लिए  इनਂ
 अवधि  को  पांच  वर्ष  से  करके  तीन  वर्ष  किया
 मैं  धारा  88  के  अंतर्गत  छूट  के  लिए  अवसंरचनात्मक  बांडों
 में  निवेश  की  सीमा  को  10,000  रुपये  से  बढ़कर  20,000
 रुपये  का  प्रस्ताव  करता

 आवास  कार्यकलापों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अपने  कब्जे
 वाली  सम्पत्तियों  की  खरीद  के  लिए  देय  ब्याज  में  कटौती
 की  सीमा  को  75000  रुपये  से  बढ़ाकर  1  लाख  रुपये
 करने  का  प्रस्ताव  करता

 भारतीय  ओलम्पिक  संघ  को  दिए  गए  दान  पर  शत  प्रतिशत
 लाभ  का  फायदा  आयकर  अधिनियम  की  धारा  10(23)
 के  अंतर्गत  मान्यताप्राप्त  अन्य  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  भी

 दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 मैं  बिना  किसी  लाभ  के  उद्देश्य  से  स्थापित  धर्मार्थ  कम्पनियों
 को  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  संचालन  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव
 करता

 1,0,000  रुपये  से  अधिक  आय  वाले  गैर-निगमित
 निर्धारितियों  पर  सरचार्ज  15  प्रतिशत  रहेगा  परन्तु  स्रोत  पर
 कर  कटौती  डी  के  लिए  यह  10  प्रतिशत  रहेगा
 ताकि  संचालनगत  अड॒चनों  से  बचा  जा

 मैं  किसानों  को  पेश  आ  रही  कठिनाइयों  को  कम  करने

 के  लिए  उनके  द्वारा  जमीन  की  आवश्यक  खरीद  पर  स्रोत

 पर  कर  कटौती  डी  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 करता

 गैर-बैंक  जमा  राशियों  पर  स्नरोत  पर  कर  छूट  की

 सीमा  को  2500  से  बढ़ाकर  5000  रुपये  करने  का  प्रस्ताव

 स्टाक  आप्शन  प्लानਂ  के  अंतर्गत  कर्मचारियों  द्वारा

 प्राप्त  शेयरों  का  अतिरिक्त  आय  के  रूप  में  नहीं  माना  जाएगा

 और  बेचते  समय  इस  पर  केवल  की  भांति

 कर  लगाया

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  अपना  सॉफ्टवेयर  टेबनोलोजी  पार्क  में

 स्थापित  एकर्कों  और  निर्यातोन्मुख  एककों  को  उपलब्ध

 रियायतों  को  अब  दस  वर्ष  की  अवधि  में  चरणबद्ध  ढंग

 से  समाप्त  किया  2000  तक  स्थापित  की

 गई  एकक  को  10  वर्षों  2000-2001  में  स्थापित

 एककों  को  9  वर्षों  2001-2002  में  स्थापित  एककों

 को  8  वर्षों  तक  और  इसी  तरह  से  आगे  रियायतें  दी
 इसके  अलावा  मैं  सूचना  प्रौद्योगिकी  समर्थक  सेवाओं  पर

 भी  रियायत  का  प्रस्ताव  करता  कुल  बिक्री  के  25

 प्रतिशत  घरेलू  बिक्री  पर  रियायत  जारी  विशेष  आर्थिक

 जोने  के  एंककों  कौ  भी  यही  लाभ  जारी

 13  1922  2000  322

 इन  परिवर्तनों  के  जिसके  लिए  संशोधन  परिचालित  किया
 मैं  वित्त  2000  को  सभा  में  चर्चा  हेतु  प्रस्तुत  करता

 हूं

 अध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 वित्तीय  वर्ष  2000-200  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय
 प्रस्तावों  को  प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 आप  मेम्बर्स  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रहे

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  अध्यक्ष  वित्त

 विधेयक  2000  हमारे  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  जो  प्रस्ताव

 इसमें  निहित  हैं  और  जो  संशोधन  आज  घोषित  किये  गये  वे  मुझ
 जैसे  सेवक  को  इतनी  प्ररेणा  देते  कि  मैं  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक
 का  समर्थन  कर  लेकिन  यह  विरोधाभासों  से  भरा  हुआ  और

 जिन  सपनों  को  संजोकर  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  उल्लेख  किया

 जो  प्रधान  मंत्री  जी  के  सपने  थे  अगर  उनके  अनुरूप  यह  विधेयक
 उन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  करने  का  साधक  बनता  तो  मैं  संपूर्णता  में  इस
 विधेयक  का  समर्थन  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  मैं  स्वयं  को

 वर्तमान  परिस्थितियों  में  असमर्थ  फता  यह  बित्त  मंत्री  जी

 ने  अपने  गंभीर  मुस्कराते  हुए  व्यक्तित्व  के  माध्यम  से  एक  सपनीला
 बजट  हमारे  सामने  रखा

 अपराह  2-42  बसे

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  पीठासीन

 सपनों  से  पिछले  वर्ष  भी  और  उससे  पहले  भी  जो  वित्त
 विधेयक  यहां  प्रस्तुत  उनके  साथ  अगर  हम  वर्तमान  विधेयक
 को  लें  तो  उनका  सपनों  से  भरा  हुआ  बजट  ययथार्थता  से  जो

 पिछले  वर्ष  के  वित्त  विधेयक  और  बजट  के  संबंध  में  वास्तविकताएं
 आज  भी  हम  इस  वित्त  विधेयक  को  जैसा  उसी  रूप  में  समर्थन

 करने  में  मैं  असमर्थ  सारे  वित्त  मंत्री  जी  के  आंकड़ों  से  भरे  हुए
 जैसा  कि  आज  के  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  1996  में  बजट

 पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  ये  बजट  के  आंकड़े  भूल-भूलैया  की

 तरह  लखनऊ  के  भूल  भुलैया  की  तरह  लगता  है  कि  मात्र

 इस  भूल  भुलैया  को  आंकड़ों  द्वारा  और  विस्तृत  कर  दिया  गया

 इन  आंकड़ों  के  जजाल  में  और  वास्तविकता  से  दूर  इसे  और  विस्तृत
 कर  दिया  गया  आखिर  इस  वित्त  विधेयक  के  पीछे  विचार  और

 उद्देश्य  क्या  मुझे  याद  आता  है  कि  डा०  अमृत्य  नोबेल  प्राइज
 जब  भारत  उन्हें  वर्तमान  सरकार  ने  पूरा  सम्मान  दिया  और

 वित्त  मंत्रो  जो  से  उनकी  लम्बी  बातें  हमारे  सम्मानित  प्रधान  मंत्री

 जी  को  भो  यह  अवसर  प्राप्त  हुआ  कि  वह  उनसे  विचार  परामर्श

 कर  मैं  इस  वित्त  विधेयक  पर  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 श्री  सेन  ने  नोबेल  प्राइज  प्राप्त  होते  ही  हमारे  वित्तीय  दृष्टिकोण
 के  बारे  में  कया  कहा  नोबेल  प्राइज  प्राप्त  होते  ही  स्टॉकहोम  में

 डा*  अमृत्य  सेन  ने  जब  उनसे  ए०  आई०  आए  के  संवाददाता  ने

 पूछ  कि  आप  भारत  जाएंगे  तो  वित्त  मंत्री  जी  को  क्‍या  सलाह



 ३23  वित्त

 नारायण  दत्त

 (

 उन्होंने

 मैं  श्री  यशवंत  से  कहूंगा  कि  वे  गलत  ढंग  से  सोचना
 बंद  करें  और  सही  लक्ष्य

 इसका  विश्लेषण  करते  हुए  उन्होंने  कलकत्ता  फिर  यहां  प्रैस
 कांफ्रेंस  में  दिल्‍लो  में  जब  यह  बात  कही  :  भारत  को  अपनी  आर्थिक
 प्राथमिकताओं  को  पुनः  निर्धारित  करना  चाहिये  ताकि  उन्हें  वस्तुओं  से
 संबंधित  होने  के  बजाय  जनोन्मुखी  बनाया  जा  सके  क्योंकि  इसी  से

 देश  को  विश्वव्यापीकरण  की  चुनौती  का  सामना  करने  में  सहायता
 गरीब  वर्ग  को  कुछ  आर्थिक  सुरक्षा  प्रदान  करके  ही  देश  विश्वव्यापीकरण
 की  चुनौती  का  सामना  कर  सकता  है  क्योंकि  ऐसा  कोई  रास्ता  नहीं
 है  कि  कोई  अर्थव्यवस्था  विश्व'की  अर्थव्यवस्था  से  जुड़ने  की  प्रक्रिया
 से  अलग  हो

 ]

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  हमने  इन  बिचारों
 के  बारे  में  सोचा

 इस  बित्त  विधेयक  में  जो  प्रस्ताव  निहित  हैं  और  जो  संशोधन  किये
 गये  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  क्योंकि  दो-एक  संशोधन  अच्छे  हैं  लेकिन
 अगर  आप  इन्हें  पूर्णता  में  मै ंआशा  करता  था  कि  एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट
 के  मामले  में  जो  कस्टम  ड्यूटी  माफ  की  गई  उसमें  हम  देखते
 हैं  कॉमन  जो  तम्बाकू  के  मामले
 में  किसान  आत्महत्या  कर  रहे  इनका  इम्पोर्ट  फ्री  किया  जा
 रहा  हल्दी  का

 होल  इन  सब  चीजों  पर  जितनी  इम्पोर्ट  ड्यूटीज
 वह  साफ  की  जा  रही  एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट  पॉलिसी  को  वित्त  वि८

 गैयक  के  साथ  जोड़ना  चाहिए  क्योंकि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने
 विधेयक  में  इसका  उल्लेख  किया

 आयात-निर्यात  नीति  का  गहरा  संबंध  वित्त  विधेयक  में  निहित  प्रस्तावों
 से  होता  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  दृष्टि  से  किसानों  की  दृष्टि
 से  वित्त  विधेयक  में  संशोधन  क्‍यों  नहीं  किये  गये  और  उसका  क्‍या
 कारण  ठीक  हमने  कुछ  समझौतों  पर  दस्तखत  किये  होंगे  और
 शायद  किये  हैं  जिनमें  हमें  ड्यूटीज  धीरे-धीरे  कम  करनी  होगी  लेकिन
 जैसे  आप  एक्सपोर्ट  के  कुछ  टैक्सेज  को  कम  कर  रहे  दस  साल
 को  अवधि  दे  रहे  क्या  ये  रुक  नहीं  सकते  आज  एक  तरफ
 अकाल  की  काली  छाया  मध्य  आंध्र  प्रदेश
 और  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  बुंदेलखंड  भी  अकाल
 से  प्रभावित  इतने  वर्षों  से  अच्छे  मानसून  रहे  यह  हमारा  दुर्भाग्य
 ही  है  कि  जो  अब  तक  सूचनाएं  आ  रही  उनसे  लगता  है  कि  इस

 पूरे  साल  मानसून  शायद  उतना  अच्छा  न  हम  राजनीति  की  दृष्टिकोण
 से  इस  प्रश्न  को  नहीं  देखते  लेकिन  आज  एक  तरफ  अकाल  की  काली

 आत्महत्याओं  की  बढ़ती  हुई  प्रदैशों  मे ंअलग-अलग  दलों
 की  सरकारें  हम  सभी  सदन  में  कहते  हैं  कि  यहां  आत्महत्या  हो

 रही  कभी  कहते  हैं  कि  वहां  आत्महत्या  हो  रही  इसे  हम  दलीय
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 दृष्टिकोण  से  भो  देखते  हैं  तो  ऐसा  लगता  है  कि  बहुत  अधिक  सूखे

 का  प्रभाव  आज  हमारे  देश  के  अनेक  भागों  पर  हो  रहा  उड़ीसा

 में  भी  सूखे  का  प्रभाव  हो  रहा  है  जहां  अभी  इतना  बड़ा  सुपर  साइक्लॉन

 यहां  आज  सूखा  और  भयानक  गर्मी  पड़  रही  दिल्ली  में

 भी  पीने  के  पानी  के  टैंकर  चलाने  पड़  रहे  यह  पीने  के  पानी

 की  स्थिति  वित्त  विधेयक  में  मैं  यह  अपेक्षा  करता  था  कि  ऐसे

 संशोधन  होंगे  जिससे  अकाल  का  प्रभाव  जो  गरीबों  पर  पड़  रहा

 उसे  कम  करने  की  उदघोषणा  जिससे  कि  आज  को  स्थिति  में

 फर्क

 अधिष्ठता  कल  के  समाचार  पत्रों  -  इकोनोमिक्स

 बिजनैस  स्टैंडर्ड  और  दैनिक  फाइनेंशियल  एक्सप्रैस  समाचार  पत्रों  आदि
 -  में  लिखा  है  कि  मुद्रास्फीति  की  दर  बढ़कर  5.55  प्रतिशत  हो

 जब  बजट  पेश  किया  गया  तब  मुद्रास्फीति  कया  थी  और  आज

 मुद्रास्फीति  क्‍या  रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर  ने  करन्सी  व  फाइनेंस  पर

 रिपोर्ट  दी  उसके  माध्यम  से  देश  इस  सदन  को  और  शासन

 को  सावधान  किया  है  कि  इन्फलैशनरी  टैंडेंसी  का  दबाव  बना  हुआ

 मुद्रास्फीति  दबाव  बना  हुआ  दूसरी  आज  जिस

 पर  हम  बहुत  प्रसन्‍न  होते  हैं  कि  हमारा  शेयर  मार्केट  इतना  ऊंचा  उठ

 गया  आज  की  तारीख  न्यूयार्क  का  मार्किट  जब  इतना  अधिक  आगे

 बढ़  गया  ऐसे  अवसर  पर  हमारा  सैन्सेक्स  मात्र  255  अंक  नीचे

 हो  गया  जबकि  संसार  में  शेयर  मार्केट  की  हालत  अच्छी  हो  रही
 क्यों  ? आज  के  दिन  ही  होना  जबकि  यहां  वित्त  विधेयक  वियाराधीन

 मैं  पूछता  मैं  इसे  क्‍या  सैन्सेक्स  हमें  पिछले  तीन  हफ्तों
 से  धोखा  दे  रहा  आंख-मिचौनी  खेल  रहा  सैन्सेक्स  में  आरोह-अवरोह

 हो  रहे  क्योंकि  हमने  इसको  ही  मानसिक  प्रधानता  दे  दी  गरीब
 का  जिसे  गरीबी  का  इन्डैक्स  कहते  वह  नीचे  जा  रहा

 यह  सैन्सेक्स  डावांडोल  हो  रहा  जबकि  विश्व  के  इन्डैक्स  से

 इसका  संबंध  ऐसा  लगता  है  कि  हम  ऐसे  मानसिक  धरातल  पर
 विचरण  कर  रहे  जिसमें  केवल  सैन्सेक्स  ही  हमारी  सफलता  का
 सबसे  बड़ा  मानदंड  हो  गया  है  और  बाकी  मानदंड  कमजोर  पड़  गए

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  शासन  इसको  महत्व  नहीं  देता

 अभी  कुछ  दिन  पहले  जब  सैन्सेक्स  नीचे  आया  तो  माननीय
 वित्त  मंत्री  जी  को  अपनी  इच्छा  के  विपरीत  यह  घोषित  करना  पड़ा
 था  कि  मोरिशस  में  जो  2।  कम्पनियां  जिनका  केवल  पोस्ट  आफिस
 दफ्तर  वहां  न  उनका  कोई  कारखाना  न  उनका  कोई  इस्टैबलिशमेंट

 न  कोई  बड़ा  संस्थान  सिर्फ  पोस्ट  आफिस  के  एक  या  दो  पोस्ट
 बाक्स  उनका  पता  उनको  सुविधा  देनी  पड़ी  कि  कोई  टैक्स  नोटिस
 नहीं  दिया  इससे  कई  हजार  करोड़  रुपए  टैक्स  में  कमी  हुई

 फाइनेंस  बिल  की  आय  में  कमी  हुई  लेकिन  मजबूरी  में  सैन्सेक्स
 को  देखते  हुए  कि  वह  और  न  कहना  कुछ  दिन  पहले
 आपने  कहा  और  फिर  अब  कोई  तरीका  मैकडावल  के  केस
 में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अपना  निर्णय  दिया  कि  यह  हमारे  आर्थिक  हित  में
 नहीं  है  कि  फर्जी  ढंग  से  किये  गये  व्यापार  को  छूट  यह  देश  के
 हित  में  नहीं  दूसरे  देशों  में  भी  कहीं-कहीं  इस  तरह  के  कानून

 जो  बड़े  मुख्य  देश  उनमें  भी  जो  फर्जी  काम  के  खिलाफ

 बड़ा  कदम  उठने  से  डरते  नहीं  इसका  नतीजा  है  कि  माइक्रोसोपट
 कम्पनी  दो  में  बांटा  जा  रहा  हैं  और  बिलगेट्स  इससे  बहुत
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 परेशान  संसार  में  माइक्रोसोफ्ट  सबसे  कामयाब  कम्पनी  मानी  जा
 रही  लेकिन  उत्तर  अमरीका  का  प्रशासन  उसको  बांटने  में
 लगा  है  और  दो  हिस्सों  में  बांट  रहा  बिलगेट्स  ताक  रहे  हैं  और
 टैक्नोलोजी  के  जो  बड़े-बड़े  कारखाने  उनका  भविष्य  डगमगा  रहा

 है
 हमार

 यहां  जो  स्थिति  उसके  लिए  हमारा  वित्त  विधेयक
 गवाह

 पिछले  वर्ष  भी  बजट  के  जरिये  हमने  बहुत  ही  सुन्दर
 सपना  बुना  वह  सपना  हमारा  सार्थक  हो  पिछले
 वर्ष  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  आशीर्वाद  और  प्रेरणा  से  वित्त  विधेयक
 और  बजट  फे  माध्यम  से  बहुत  अच्छी  घोषणायें  हुई

 वित्त  विधेयक  के  उद्देश्य  वही  हैं  जो  बजट  के  उद्देश्य  इसलिए
 मुझे  वित्त  विधेयक  पर  बोलते  हुए  बजट  के  उद्देश्यों  का  हवाला  देना

 पड़ता  पिछले  साल  जो  बजट  का  एक  सिलसिला  था  उसमें  एक
 से  एक  एक  से  एक  प्रेरणा  देने  वाली  और  आकांक्षाओं  को
 प्रेरित  करने  वाली  कितनी  घोषणाएं  की  जैसे  एक  अननपूर्णा  योजना
 को  लीजिये  जिसमें  दस  किलो  अन्न  सीनियर  लोगों  के  लिए  देने  की
 बात  कही  गयी  यानी  जो  65-70  साल  से  ऊपर  आयु  के  उनमें
 मैं  भी  सौभाग्य  से  आ  जाता  ऐसे  ओल्ड  ऐज  पेंशनर्स  के  लिए
 10-20  किलों  अनाज  मुफ्त  ग्राम  पंचायतों  को  प्राइमरी  हैल्थ  केयर
 के  लिए  अलग  से  घोषित  देश  के  लिये  ग्राम  सभा  वर्ष

 घोषित  किया  यानि  सन्‌  1999-2000  को  ग्राम  सभा  वर्ष  सारे

 देश  की  ग्राम  सभाओं  के  लिये  घोषित  किया  यह  कितना  रंगीन
 सपना  प्राइमरी  हैल्थ  के  लिए  हर  पंचायत  को  सहायता  दी

 एजूकेशन  गारंटी  स्कीम  का  एक  और  रंगीन  सपना  जिसमें  दो  साल

 के  लिए  पंचायत  खुद  स्कूल  खोल  सकेगी  और  बाद  में  उसे  सरकार
 ले  ग्राम  समृद्धि  जिसमें  ग्रामों  को  पूरा  अधिकार  दे  दिया

 गया  है  कि  वे  अपनी  योजना  खुद  बनाएं  और  उन्हें  पैसा  दिया

 लेकिन  मुझे  कहीं  यह  प्रस्ताव  इस  विधेयक  या  बजट  में  दिखाई  नहीं

 इसका  कहीं  उल्लेख  नहीं  आया  मैने  तमाम  बजट  साहित्य

 इसके  आंकड़े  लेकिन  मुझे  यह  प्रस्ताव  दिखाई  नहीं  इन  रंगीन

 सपनों  का  क्‍या  स्वर्ण  जंयती  ग्राम  रोजगार  योजना  भी  घोषित

 समग्र  आवास  योजना  और  म्युनिसिपल  बो्डों  को  मकानों  के  लिए

 टैक्स  फ्री  दीन  दयाल  हथकरघा  प्रोत्साहन  ग्राम

 औघ्योगिकीकरण  के  लिए  सौ  क्लस्टर  हर  वर्ष  नेशनल  प्रोग्राम

 फार  रूरल  इंडस्ट्रियलाइजेशन  गरीब  प्रधानमंत्री  जी  यह  सब

 कहां  चले  जय  विज्ञान  का  नारा  बिलकुल  ठीक  इसके

 लिए  20  करोड़  का  पिछले  साल  घोषित  हो  ये  तमाम

 घोषणाएं  अच्छी  और  सुन्दर  घोषित  हुई  लेकिन  कोई  ठोस  काम  नहीं

 इस  बजट  में  उनका  प्रत्यक्ष  उल्लेख  नहीं  अभी  जो  माननीय

 सदस्य  झुग्गी-झोंपड़ियों  के  बारे  में  ठीक  ही  बता  रहे  कि  कोई

 स्कीम  इन  गरीबों  के  रहने  के  लिए  नहीं  बनाई  कि  वे  हटाये  जाने

 के  बाद  कहां  आप  कहते  हैं  कि  जहां  वे  रहते  हैं  वह  जगह

 अनधिकृत  सारे  देश  में  आज  कोई  नीति  झुग्गी  वालों  क ेसही  आवास

 के  लिये  बननी  मुझे  बडी  प्रसन्‍नता  अगर  इस  छूट  नीति

 का  उल्लेख  झुग्गी-झाँपड़ी  निवासियों  को  बसाने  के  लिए  कोई

 बड़ी  व्यापक  गृह  योजना  बनाई  जाती  जिसमें  म्युनेसिपल  बोर्ड

 सरकार  और  जो  बनाने  वाले  बिल्डर  उन्हें  भी  सौ  फौसदी
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 छूट  देकर  ऐसी  योजना  बनानी  चाहिए  थी  जिन्हें  अधिक  आवास
 की  जरूरत  ठीक  है  वे  अनधिकृत  जगह  पर  सड़कों  के  खतरनाक
 किनारों  पर  न  लेकिन  उनके  लिए  कहीं  आवास  योजना  नीति
 घोषित  आज  जो  स्थिति  है  उसे  अब  मैं  आर्थिक  दृष्टिकोण  से

 देखना  चाहता  आर्थिक  दृष्टिकोण  क्‍या  आज  भारत  सरकार
 के  ऊपर  कुल  मिला  कर  साढ़े  आठ  लाख  करोड़  रुपए  का  कर्ज  हो

 अपराह  3.00  बजे

 फिर  दोहराता  कुल  मिलाकर  साढ़े  आठ  लाख  करोड़  रुपये

 का  कर्ज  हो  गया  जो  कर्ज  की  नीति  है  वह  ऐसी  है  कि

 घृत  कर्ज  बढ़ाते  ऋण  लेते  जाइये  और  खर्च  करते

 बढ़ाते  इस  समय  हाल  यह  है  कि  1990-91  में  ब्याज

 अदायगी  21498  हजार  करोड  रुपये  थी  और  आज  2000-200  में

 101266  लाख  करोड्ट  रुपये  शासन  को  ब्याज  की  अदायगी  करनी

 यह  बोझा  बढ़ता  ही

 अकाल  के  लिए  सहायता  देने  हेतु  भारी  ऋण  लेना  आज

 राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  क्या  एक  फिस्कल  रिस्पोन्सिबिलिटी  एक्ट
 बनना  उसमें  था  कि  हम  समग्र  वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित

 लेकिन  कैसे  यह  मैं  जानना  चाहता  आज  अधिकांश  राज्वों

 की  स्थिति  यह  है  कि  वे  अपने  कर्मचारियों  को  तनख्याह  देने  में  असमर्थ

 आधी  से  ज्यादा  राज्य  सरकारें  ऐसी  हैं  जिन्हे  अपने  कर्मचारियों  को

 तनख्याह  बांटना  मुश्किल  हो  रहा  अभी  उत्तर  प्रदेश  के  वित्तमंत्री

 जी  ने  दिल्ली  में  प्रेस-कांफ्रेंस  की  और  कहा  कि  उन्हें  चार  हजार  आठ

 सौ  करोड़  रुपया  अपने  कर्मचारियों  को  तनख्याह  बांटने  के  लिए  वार्षिक

 कर्ज  लेना  पड़  रहा  उस  पर  वे  ब्याज  का  भी  एक  लाख

 करोड  रुपये  से  ज्यादा  ब्याज  का  जो  रुपया  वह  भारत  सरकार

 के  ब्याज  का  ही  केवल  प्रश्न  महीं  हर  राज्य  सरकार  अधिक  कर्ज

 के  कारण  सहायता  के  लिये  केन्द्र  सरकार  की  ओर  देखती  उनकी

 वित्तीय  स्थिति  ऐसी  चिंतनीय  है  कि  केन्द्र  की  ओर  देखना  उनके  लिए
 अपरिहार्य  हो  गया  उनका  बोझा  केन्द्र  सरकार  का  बोझा  बन  जाता

 वे  रिजर्व  बैंक  सें  ओवर-ड्राफ्ट  करें  या  आपके  पास  आपको

 परेशान  करें  और  कर्ज  का  रुपया

 अभी  खुसरो  कमीशन  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  ने  15  हजार  करोड
 रुपया  राज्यों  को  दिया  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  बजट  में  उसके

 लिए  प्रावधान  किया  गया  है  या  लेकिन  प्रदेश  सरकारों  का  जो

 फिस्कल  डैफेसिट  है  और  भारत  सरकार  का  जो  फिस्कल  डैफेसिट

 दोनों  को  मिलाकर  देखें  तो  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  आने  वाली  स्थिति

 सुधरने  वाली  नहीं  यह  सोचने  वाली  बात  आज  अगर  एक
 रुपया  सरकार  उधार  ले  रही  तो  उसमें  केवल  65  पैसे  केन्द्र  को

 मिलते  हैं  और  24  पैसे  ब्याज  में  कट  जाते  बाजार  बैंकों  से

 और  रिजर्व  बैंक  से  कहते  हैं  कि ऋण  दो  तो  जितना  ऋण  केन्द्र  सरकार

 को  बैंकों  से  मिलता  है  बौरोइंग  के  उसमें  उतना  ही  छोटे

 किसान  और  उद्योगों  को  कम  रुपया  जाता  है  क्‍योंकि  किटी  तो  उतनी

 ही  खजाने  में  तो  रुपया  उतना  ही  सरकार  जब  बौरोइंग  ज्यादा

 कर  लेती  है  तो  जा  रुपया  बाजार  उद्योग  और  व्यापार

 कौ  वह  सरकार  ले  लेती  है  तथा  उसका  प्रैशर  बढ़ता  है  और



 327  वित्त

 नारायण  दत्त

 मार्किट  के  लिये  कैपिटल  कम  हो  जाता  आज  बड़े  उद्योग
 और  व्यापार  को  वकिंग  कैपिटल  की  कमी  हो  रही  पूंजी  की  कमी

 हो  रही  इसलिए  जितना  बौरोइंग  आप  सरकार  की  उतना

 अर्थव्यवस्था  और  उत्पादन  की  ब्रक्रिया  में  डिस्टोर्शन  होगा  विसंगति

 कृर्षि  के  बारे  में  बहुत  जोर  दिया  गया  हम  देखते  हैं  कि
 जो  वित्त-विधेयक  रखा  गया  है  उसमें  भी  उसका  उल्लेख

 लेकिन  आज  कृषि  संबंधी  ऋण  का  क्या  हाल  है  जा  केवल  16
 प्रतिशत  के  लगभग  इतना  ही  केवल  खेती  के  लिए  जा  रहा
 आप  चाहे  प्राइमरी  कोआपरेटिव  सोसायटी  चाहे  लैंड  डेवलपमैंट  बैंक

 चाहे  स्टेट  कोआपरेटिव  बैंक  या  बैंकिंग  सिस्टम  के  जरिए  कृषि
 के  लिये  प्रतिशत  कम  होता  जा  रहा  कोआपरेटिव  बैंकिंग  सिस्टम
 भी  कमजोर  होता  जा  रहा  हमारे  पुराने  सहयोगी  मित्र  माननीय  वी०
 बी०  पाटील  साहब  बैठे  मुझे  अभी  एक  सेमिमार  में  उनके  साथ  बैठने

 का  मौका  मिला  था  जो  केवल  कृषि  ऋण  नाबार्ड  के  द्वारा  आयोजित

 वहां  एक  महत्वपूर्ण  सूचना  यह  दी  गई  कि  कमर्शियल  बैंक  का
 ध्यान  कृषि  ऋण  से  हट  कर  औद्योगिक  ऋण  की  तरफ  जा  रहा
 कमर्शियल  बैंकों  से  अपेक्षा  की  थी  कि  वे  कृषि  के  लिए  पर्याप्त

 ऋण  दें  लेकिन  यह  ऋण  अब  कम  होता  जा  रहा  क्रैडिट  डिपॉजिट

 रेशियो  -  ऋण  जमा  अनुपात  सबसे  बड़ा  मानदंड  है  कि  किसी  भी
 राज्य  में  खेती  या  उद्योग  की  कितनी  आज  अधिकांश
 राज्यों  में  ऋण  जमा  अनुपात  कितना  कम  हो  गया  रिजवं  बैंक

 का  यह  आदेश  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  ऋण  जमा  अनुपात  कम  से
 कम  60  प्रतिशत  होना  आज  चार-पांच  राज्यों  को  छोड़  कर
 बाकी  राज्यों  में  ऋण  जमा  अनुपात  तोस  फीसदी  के  आसपास  आ  गया

 वह  उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्य  में  23  प्रतिशत  बिहार  जैसे  राज्य

 में  18  प्रतिशत  हैं  क्‍योंकि  बैंकों  का  ध्यान  प्राथमिकता  क्षेत्रों  को  तरफ
 कम  हो  गया  लीड  बैंक  स्कीम  लड़खड़ा  रही  डगमगा  रहो

 मैं  वित्त  विधेयक  से  भिन्‍न  थोड़ा  जरुर  कह  रहा  हूं  लेकिन  इसका
 वित्तीय  उद्देश्य  समान  इसलिए  कहने  के  लिए  मजबूर  लीड  बैंक

 स्कीम  को  दोबारा  देखना  रिजर्व  बैंक  में  हर  गांव  को  किसी
 न  किसी  बैंक  के  साथ  जोड़ा  था  और  नीति  बनाई  थी  कि  हर  गांव

 का  एक  क्रेडिट  प्लान  एक  बैंक  तलवार  कमेटी  की  सिफारिशों
 के  बाद  ग्रामीण  ऋण  देने  के  लिए  सारे  देश  की  ऐसी  सर्वव्यापी  योजना

 मुम्बई  में  तीन  दिन  सभी  बैंकों  को  बुलाकर  सेमिनार  वहां

 निर्णय  हुआ  कि  देश  का  हर  गांव  किसी  न  किसी  बैंक  से  जोड़ा  जाएगा
 और  वह  उस  गांव  का  क्रैडिट  प्लान  ठसका  क्‍या

 मैं  देखता  हूं  तो  पाता  हूं  कि  मात्र  किन्हीं  कागजात  में  भी  इसका
 उल्लेख  नहीं  माननीय  थित्त  मंत्री  अध्ययनशील  हैं  और  मैं  इस  बात

 को  स्वीकार  करता  मैं  समझता  हूं  कि  वह  24  घंटों  में  20  घंटे

 काम  करते  होंगे  लेकिन  विभिन्‍न  प्राथमिकताएं  तो  देखनी  अगर

 भविष्य  में  दूरगामी  दृष्टिकोण  से  नई  सदी  में  भारत  को  महान  बनाना

 समग्र  दृष्टिकोण  से  महान  भारत  बनाना  है  तो  गरीब  किसान  और

 छोटे  से  छोटा  वह  छोटा  नहीं  वह  मुख्य  नागरिक  उसके

 लिए  क्या  हो.सकता  इस  पर  विचार  करना  अमृत्य  सेत  साहब

 ने  जैसा  कहा  और  विश्व  ने  उन्हें  देर  से  नोबल  पुरस्कार  अगर
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 हम  उनकी  नीति  को  भारत  में  नहीं  अपनाएंगे  चाहे  हम  गांधी  जी  को

 मानें  या  किसी  और  को  सही  आर्थिक  नीतियों  को  नहीं  मानेंगे

 तो  हम  सफल  नहीं  हो

 मैं  दूसरे  आंकड़े  भी  प्रस्तुत  करना  रिजर्व  बैंक  की  जो

 रिपोर्ट  निकली  और  गवर्नर  साहब  का  जो  बयान  उसका  मिचोड़

 4  जनवरी  2000  को  इकोनोमिक  टाइम्स  ऑफ

 एशियन  ऐज  और  हिन्दुस्तान  टाइम्स  आदि  ने  अलग-अलग

 यह  दुख  की  बात  है  कि  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  आकर्षित  करने

 में  उभरती  अर्थव्यवस्थाओं  में  भारत  का  तेहरवां  स्थान  है  और  विकासशील

 देशों  में  किये  गये  सकल  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  में  इसका  हिस्सा  मात्र

 1.2  प्रतिशत

 ]

 रिजर्व  बैंक  और  बाहर  वालों  ने  कहा  कि  भारत  ॥3वें  नम्बर  पर

 ]

 सकल  घरेलू  उत्पाद  में  निर्यात  का  हिस्सा  जितना  होना
 उससे  कहीं  कम  कृषि  विकास  दर  में  अत्यधिक  गिरावट  आई  है
 और  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  10  प्रतिशत  पाडु  करने  के

 नकद  सकल  घरेलू  उत्पाद  अनुपात  1998-99  में  गिर  कर  8.
 5  प्रतिशत  हो

 और  टिप्पणी  यह  है  नयी  सहल्लाब्दी  का  प्रारंभ  बहुत  सुखद
 तो  नहीं  यह  पिछले  साल  से  लेकर  आज  तक  की  स्थिति
 मैं  इससे  निराश  नहीं  हूं  और  मैं  जानता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  इससे
 निराश  नहीं  मैं  चाहूंगा  कि  सन  दल  मिलकर  इस  सदन  में  बैठकर
 तय  करें  कि  आखिर  राष्ट्र  इन  चुनौनियों  का  सामना  कैसे  क्या
 आप  केवल  इस  दृष्टि  से  अपने  को  सहमत  पायेंगे  कि  हमने  बहुत  कुछ
 कर  लिया  है  और  बहुत  कुछ  करना  है  तो  जैसा  मैंने  शुरु  में  एक
 गीत  का  उल्लेख  किया  था  कि  सब  के  लिये  सात  रंग  के  सपने

 और  आप  लगातार  सात  रंग  के  सपने  बशुन  रहे  आप  सपने

 बुनिये  वास्तविकता  के  धार्गों  में  एक  नई  वस्त्रावली  का  निर्माण
 करिये  जिससे  करोड़ों  गरीब  लोगों  को  लाभ  हो  आप  सैंसेक्स
 के  चक्कर  में  ही  मत  सैंसेक्स  जरूरी  है  क्योंकि  शेयर  मार्किट
 जरूरी  जो  चीन  में  एक  तरफ  ग्लोबलाइजेशन  हो  रहा  है  तो  दूसरी
 तरफ  गरीबों  पर  भी  नजर  रखी  जा  रही  है  जिसे  चीन  ने  अधिनायकवाद
 के  तरीके  से  किया  है  उसे  हम  प्रजातांत्रिक  तरीके  से  ऐसा  करने  में
 समर्थ  यह  चरितार्थ  करना  आज  सबसे  बड़ी  आचश्यकता

 सभापति  अब  आप  डायरेक्ट  टैक्सेज  को  इनकी

 वसूली  का  क्‍या  हाल  हम  डायरेक्ट  टैक्सेज  में  सही  व  पूरी  वसूली
 नहीं  कर  पा  रहे  यहां  बार-बार  कहा  गया  आपने  भी  कहा

 पहले  के  वित्त  मंत्रियों  ने  भी  कहा  उसमें  मैं  अकेले  आपको
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 नहीं  कि  हम  मानिटरिंग  को  सही  बोर्ड  को  मजबूत
 नीचे  के  स्तर  पर  कोई  मानदंड  कायम  आज  हालत  यह  है  कि
 डायरेक्ट  टैक्सेज  के  बाकाया  के  आंकड़े  जो  1997-98  में  33,585
 करोड़  रुपये  आज  बढ़कर  41,230  हजार  करोड़  रुपये  हो  गये
 इसमें  एरियर्स  की  23  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जिनमें  61  प्रतिशत  एरियर्स
 वे  हैं  जो  हाई  डिमांड  केसेज  हैं  ।0  लाख  से  ऊपर  के  जो  बड़ी
 आमदनी  वाले  गरीब  उन  पर  भी  ऐरियर्स  ज्यादा  इससे  पूर्व  मेरे
 छोटे  भाई  श्री  चिदम्भरम  जब  वित्त  मंत्री  उनके  समय  में  नई
 योजनायें  घर्नी  उस  समय  एसेसीज  की  संख्या  बढ़कर  अब  एक
 करोड़  34  लाख  हो  गईं  है  और  14  लाख  72  हजार  इनकम  टैक्स
 पेयीज  के  नये  नाम  एक  वर्ष  में  रजिस्टर  हो  गये  लेकिन  वसूली  में
 क्या  पैन  नं»  देने  में  जो  कठिताइयां  आ  रही  वे  आप  कहां
 देने  जा  रहे  आप  हर  जगय  यह  नियम  बना  रहे  हैं  कि  पैन  कं
 हर  जगह  लिखना  चाहिये  लेकिन  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  कितने  लोगों  को  पैन  नं०  मिला  क्‍या  इस  पैन  प्रणाली  को
 आसान  बनाया  गया  पैन  नं»  और  क्रेडिट  कार्ड  नहीं  दिये  जा  रहे

 जहां  तक  डायरेक्ट  टैक्सेज  के  कलेक्शन  का  सवाल  यह  1996-97
 में  38,895  करोड़  रुपया  था  जो  बढ़कर  48,280  करोड़  रुपया  हो  गया

 यह  मेहनत  से  नहीं  बढ़ा  बल्कि  वी०  आई०  डी०  एस»  कलेक्शन  से

 वसूली  की  गई  जिसमें  आपको  9554  करोड़  रुपये  अगर
 वी०  आई०  डी०  एस०  न  होता  तो  जो  वी०  डी०  एस»

 अपराह  3.13  बजे

 [  श्री  बसुदेव  आचार्य  पीठासीन

 श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  यह  इन्होंने  नहीं  वह

 संयुक्त  मोर्चा  की  सरकार  ने  किया

 श्री  नारायण  दत्त  नेशनल  फ्रंट  की  सरकार  ने  किया  लेकिन
 मैंने  इस  बारे  में  पहले  ही  जिक्र  कर  दिया  क्योंकि  अगर  हमार

 एकांगी  दृष्टिकोण  होगा  हम  केवल  पुराने  का  उल्लेख  न  करें  और  आज
 के  अनुभव  में  परिणित  न  इसीलिये  मैने  कहा  कि  जो  डायरेक्ट

 टैक्स  बसूल  करने  को  मशीन  उसे  मजबूत  करने  को  जरूरत

 कठिनाई  को  दूर  करने  को  जरूरत  आज  इनकम  टैक्स  का  लैवल

 यह  है  कि  जो  कम  तनख्वाह  वाले  लोग  जो  नीचे  का  वर्ग

 कम  आमदनी  वाले  लोग  वे  5  प्रतिशत  इनकम  टैक्स  दे  रहे
 अभी  प्रोग्रेसिव  इनकम  टैक्स  की  नीति  होनी  बीच  में  कुछ  प्रोग्रेसिय

 हुआ  थोड़ा  बदला  है  लेकिन  इतना  नहीं  बदला  है  जिसे  हम  प्रोग्रेसिय

 टैक्स  कह

 इसी  तरह  इनडायरेक्ट  टैक्स  को  1997-98  में  यह  प्रस्तावित

 किया  गया  था  अंदाजन  कस्टम  ड्यूटी  में  40  हजार  करोड़  रुपया  वसूला
 जा  लेकिन  जो  वास्तव  में  वसूली  हुई  वह  24  प्रतिशत  कम

 हुई  है  और  इसी  तरह  जो  ड्यूटी

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  यह  किस  साल  कौ  फिगर्स

 पढ़  रहे

 श्री  नागायण  दत्त  यह  1997-98  की  है  जब  श्री  घिदम्बरम

 वित्त  मंत्री  थे  लेकिन  आपको  इस  साल  की  वसूली  दो  साल  के  बाद

 मालूम
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 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  अभी  आ  गई

 श्री  नारायण  दत्त  आपने  इससे  क्‍या  निष्कर्ष

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनंजय  एस्टीमेट
 इस  बार  पार  किया

 श्री  नारायण  दत्त  इस  साल  तो  एस्टीमेट  गया  लेकिन
 हमें  सबक  लेना  चाहिये  क्योंकि  वसूली  करने  वाले  तो  आप  थे
 यानी  श्री  चिदम्बरम  के  समय  में  वसूलने  लग  गये  किसको  क्‍या

 उन्होंने  वसूल  क्‍या  आप  आधिकारिक  रूप  से  कह  सकते

 श्री  यशवन्त  जी  उन्होंने  1997-98  में  डी०  एस>०
 योजना  चलाई  जो  आंकडें  आप  सदन  में  पेश  कर  रहे  वे  वर्ष

 1997-98  के  ये  उसी  वर्ष  वसूल  किये  गये  और  उसी  वर्ष  कलैक्ट
 किये  गये

 श्री  नारायण  दत्त  मैं  वी०  डी०  आई०  एस०  का  उल्लेख
 कर  रहा  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  मशीनरी  ऐसी  है  जिससे
 कि  आमदनी  बढ़ा  वह  चाहे  श्री  चिदम्बरम  के  समय  की  मशीनरी

 चाहे  वह  आपके  समय  की  मशीनरी  इसलिये  मैं  हर  वर्ष  की
 मशीनरी  का  उल्लेख  कर  रहा  मुझे  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  आप  दिखा

 दें  कि  आपने  अच्छी  वसूली  की  पिछले  वर्ष  की  क्‍या  वसूली  होनी
 उसके  भी  आंकड़ें  पर  आ

 श्री  यशवंत  प्रेस  में  आ  गये

 श्री  नारायण  दत्त  मैं  वास्तविक  आंकड़ों  के  आधार  पर

 कह  रहा  मैं  कल्पना  के  आधार  पर  सदन  में  आंकड़े  प्रस्तुत  नहीं
 कर  रहा  इसी  तरह  से  जो  वेल्यू  बेस्ड  एडवांस  लाइसैंसिंग  स्कीम

 उस  पर  विचार  करने  की  जरूरत  है+  खासकर  श्री  वाजपेयी

 जो  अब  प्रधानमंत्री  हो  गये  उन्होंने  1996  में  जब  वे  नेता  विरोधी

 दल  श्री  चिदम्बरम  के  भाषण  के  अवसर  पर  उन्होंने  कहा  था  :

 शासन  ने  पिछले  कई  वर्षों  स ेओवर  इनवाइसिंग  इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट
 और  अंडर  इनवाइसिंग  ने  प्राब्लम  की  है  और  सवा  लाख  करोड़
 रुपये  की  गड़बड़  होती

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अंडर-इनवाइसिंग  समस्या  का  हल  करने

 के  लिये  इस  वित्त  विधेयक  में  क्‍या  मैं  वित्त  मंत्री  से  आग्रह  करुंगा

 कि  श्री  वाजपेयी  जी  जब  नेता  विरोधी  दल  के  रूप  में  भाषण

 उसे  पढ़  लें  क्योंकि  कल  फिर  कोई  ऐसा  अवसर  आयेगा  तो  मुझे  या

 किसी  को  यह  कहने  का  मौका  न  दें  कि  नेता  विरोधी  दल  के  रूप

 में  श्री  वाजपेयी  जी  ने  जो  भाषण  उसे  श्री  यशवंत  सिन्हा  ने

 कार्यरूप  में  प्रशिक्षित  उसके  लिये  बधाई  दे  सकूं  कि  उन्होंने

 अच्छा  श्री  वाजपेयी  जी  ने  नेता  विरोधी  दल  के  रूप  में  अपने

 दायित्व  का  निर्वहन  किया  और  जा  मुद्द  उसका  क्‍या  हो  रहा

 अब  आप  देखें  कि  10  हजार  758  लाइसेंसों  पर  इम्पोर्ट  ड्यूटी
 फ्री  हुई  जिसमें  3532  करोड़  रुपये  का  टर्नओवर  किया  उसकी

 जांच  कब  की  यही  ओवर  इनवाइसिंग  और  अंडर  इनवाइसिंग  के

 कुछ  अधिकृत  आंकड़े
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 लेकिन  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  सर्विस  टैक्स  द्वारा  वसूली
 के  बारे  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सर्विस  टैक्स  का

 हम  रिव्यू  कर  रहे  सर्विस  टैक्स  में  आज  तक  कितनी  वसूली  हुई
 मेरी  जानकारी  के  आधार  पर  वर्ष  1998-99  में  कुल  1895  करोड़

 रुपये  की  वसूली  हुई  इतनी  बड़ी  संख्या  में  सर्विस  में  भाग  लेने

 वाले  लोग  इसलिए  इसका  सरलीकरण  होना  पर  इस  सब

 में  राजस्व  एकत्र  करने  की  बहुत  बड़ी  गुंजाइश  इसलिए  इसके  लिए
 कोई  सोफ्टवेयर  बनाया  जाए  जिससे  कि  कर  देने  वाले  को  कर  एसेसमेंट
 करने  में  आसानी

 आज  सोफ्टवेयर  का  जमाना  इंफोर्मेशन  एंड  टैब्नोलोजी  का  जमाना

 क्‍या  हम  इंकम  टैक्स  एक्साइज  कंप्यूटीकरण  के

 ई-मेल  के  सहारे  तरीके  नहीं  निकाल  जिससे  कि  करदाता  के

 लिए  कर  देना  आसान  हो  अभी  तक  संसार  के  तमाम  देशों
 में  ऐसे  तरीके  ढूंढे  जा  चुके  नये  सोफ्टेवेयर  का  इस्तेमाल  हो  रहा

 हमारे  यहां  ऐसा  कोई  सोफ्टवेयर  बना  है  या  मुझे  इसकी  पूरी
 जानकारी  नहीं  इंफोर्मेशन  एंड  टैक्नोलोजी  के  हमारे  युवा  मंत्री  जो
 बैठे  मैं  श्रीमन्‌  आपके  द्वारा  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  टैक्स  वसूली
 में  टैक्स  देने  वाले  चाहे  वे  राज्य  हों  या  केन्द्र  उन्हें  टैक्स

 देना  आसान  हो  और  फाइलों  और  अपील  की  जो  लम्बी  प्राणाली
 उसमें  भी  समय  कम  लग  इसके  लिए  प्राथमिकता  देकर  कोई
 विश्वसनीय  सोफ्टवेयर  बनाया  जिससे  कि  राजस्व  वसूलो  में  केन्द्र
 और  राज्य  सरकारों  को  आसानी  अभी  तक  हमें  इस  प्रकार  का
 आश्वासन  या  कोई  संबंधित  जानकारी  नहीं  मिली

 मैं  एक  दूसरी  समस्या  की  ओर  भी  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहूता  चूंकि  उन्होंने  उसका  उल्लेख  किया

 है--गरीबों  और  बेरोजगारी  क्या  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा
 कि  15  1999  को  राज्य  सभा  में  जो  सवाल  का  जवाब  दिया

 क्‍या  सही  नहीं  इस  पवित्रतम  लोक  सभा  में  भी  इसी  तरह
 से  सवाल  का  जवाब  दिया  गया  था  कि  आज  हमारे  देश  में  गरीब

 की  रेखा  से  नीचे  32  करोड़  लोग  जब  इस  सदन  में  पूरक  सवाल

 पूछ  गया  कि  अब  नये  आंकड़़ें  कब  आर्येगे  तो  मालूम  हुआ  नेशनल
 सैम्पल  सर्वे  डिपार्टमैंट  के  ट्वारा  हमें  2001  में  मालूम  होगा  कि  नये

 आंकड़े  क्‍या  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  बड़े  सम्मान  के  समादर
 के  स्नेह  के  साथ  जानना  चूंकि  वह  मुझसे  छोटे  उन्होंने
 पिछले  वर्ष  घोषणा  की  थी  कि  प्रत्येक  गांव  में  एक  हम्पलायमेंट  रजिस्टर
 रखा  अगर  मैं  सही  हूं  तो  क्या  आपने  ऐसा  कहा

 श्री  यशवन्त

 श्री  नारायण  दत्त  क्‍या  ये  इम्पलायमैंट  रजिस्टर  रखे  गये

 क्या  उनकी  कोई  मॉनीटरिंग  यह  तो  मालूम  है  कि  श्म्पलायमैंट
 रजिस्टर  रखे  गये  लेकिन  उनसे  गांवों  के  स्तर  पर  ऐसे  कितने  लोग

 हैं  जो  आज  बेरोजगार  नहीं  हमारे  पासे  कोई  आंकड़े  नहीं  हमारे
 पास  सन्‌  1993-94  के  आंकड़े  हैं  और  आज  हम  सन्‌  दो  हजार  में

 आ  गये  हमें  मालमू  नहीं  है  कि  गरीब  कितने  राज्य  सरकारों

 को  भी  मालूम  नहीं  है  कि  कितने  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  मौचे
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 डा»  रघुवंश  प्रसाद  गरीबों  से  इन  लोगों  को  कोई  मतलब
 + छ

 श्री  नारायण  दत्त  मतलब  हो  जाए  तो  अच्छा

 श्री  रतन  लाल  आप  ही  की  देन

 श्री  नारायण  दत्त  मैं  तो  आपकी  मदद  कर  रहा  मैं

 यह  अर्ज  कर  रहा  था  .  .  .

 श्री  मनोज  सिन्हा  केवल  बिहार  में  ही  यह  आंकड़ा

 उपलब्ध

 श्री  नारायण  दत्त  बहरहाल  रिजर्व  बैंक  ने  जो  इस  बारे

 में  अपनी  टिप्पणी  की  इकोनोमिक  सर्व  रिपोर्ट  में  भी  कहा  गया

 है  कि  गरीबों  के  आंकड़े  विश्वसनीय  नहीं  हम॑  यह  नहीं  कह  सकते

 कि  आंकड़े  विश्वसनीय  हैं  और  इसीलिए  आज  स्टेटिस्टीकल

 आंकड़ा  आयोग  बन  रहा  चूंकि  आपके  पास  आंकडे  ठीक  नहीं

 डा०  रघुवंश  प्रसाद  सांख्य  वाहिनी  मैं  घोटाला  हो  रहा

 ये  क्‍या  आंकडे  बना  रहे

 श्री  नारायण  दत्त  आप  संस्था  वाहिनी  बना  रहे  मैं  नहीं

 जानता  यह  बनेगी  या

 सभापति  अगर  कभी  इसको  आप  बनाते  चाहे  किसी

 दृष्टिकोण  से  उसका  सबसे  बड़ा  काम  होना  चाहिए  कि  इस
 क्षेत्र  में  जितने  भी  काम  हों  उनका  कंप्यूट्रीकण  हुआ  या  नहीं  क्योंकि

 जिला  कार्यालयों  से  लेकर  यहां  तक  कोई  मशीनरी  नहीं  है  जिससे  सही

 आंकड़े  खर्च  को  सुनिश्चित  करे  क्योंकि  राज्यों  में  उसका  सदुपयोग  उस
 कार्य  के  लिए  नहीं  किया  जा  रहा  प्लानिंग  कमीशन  अपनी  जिम्मेदारी
 नहीं  निभा  पा  रही  प्लान  की  मानिटरिंग  नहीं हो  रही  मेरा  आग्रह
 है  कि  इस  कार्य  हेतु  मंत्रिमंडल  में  दो-चार  युवा  मंत्रियों  को  और  शामिल
 किया  ताकि  वे  राज्यों  में  जाएं  और  प्लान  को  पूरी  मानीटरिंग

 राज्यों  को  सहायता  प्लान  को  मानीटर  करने  के  लिए  दी  जाती
 लेकिन  राज्य  उसे  तनख्याह  देने  पर  व्यय  करते  वे  कहते  हैं

 कि  तनख्याह  देना  पहला  कार्य  अब  इसके  लिए  किसको  दोष

 सभापति  जो  आंकड़े  मेरे  पास  हैं  और  8  1999
 संसद  में  जो  आंकड़े  दिए  मैं  उनके  अनुसार  बताना  चाहता  हूं  कि

 देश  में  2,47,95,000  पढ़े-लिखे  लोग  बेरोजगार  ये  आंकड़े  रोजगार
 कार्यालयों  में  स्थित  रजिस्ट्रेशन  के  आधार  पर  बता  रहा  वहां  दो
 या  तीन  रजिस्ट्रेशश  किसी  बेरोजगार  का  नहीं  होता  बल्कि  होता
 यह  है  कि  कई  केन्द्रों  में  भी  पढ़े-लिखे  लोगों  का  नाम  भी  रजिस्टर
 नहीं  किया  जाता  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  जब  मैं  नाम  ले  रहा

 तो  आपका  नाम  मैं  प्रतीक  के  रूप  में  ले  रहा  आपसे  मेरा  मतलब

 पूरी  सरकार  से  क्‍योंकि  पूरी  सरकार  के  वित्त  मंत्री  आप  ही  हैं
 और  सारा  काम  वित्त  से  ही  होता  है  और  आप  केन्द्र  बिन्दु  हैं
 समस्त  विकास  समस्त  गतिविधियों  के  और  यह  सौभाग्य  आपको
 प्राप्त  हुआ  है  कि  इस  सरकार  में  आप  वित्त  मंत्री  इसलिए  मैं
 आपका  नाम  बार  ग्रार  ले  रहा  हूं  और  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  आप
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 अपनी  भूमिको  को  आपने  पिछले  साल  घोषणा  कौ  कि  एक
 करोड़  लोगों  को  प्रतिधर्ष  रोजगार  दिया  मैं  आज  यूछना  चाहता
 हूं  कि  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिला  और  किस-किस  स्तर  पर
 ग्रामीण  स्तर  छोटे  उद्योगों  के  स्तर  लघु  उद्योगों  के  स्तर  पर
 और  मंझोले  उद्योगों  के  स्तर  कुल  कितना  रोजगार

 सभापति  आज  तमाम  लघु  और  मझोले  उद्योग  बन्द  हो
 रहे  जिडम्बना  और  भी  है  और  वह  यह  है  कि  इन्फार्मेशन  टैक्नोलोजी
 में  जो  रोजगार  मिल  रहा  है  वह  केवल  सर्विस  इंडस्ट्री  में  मिल  रहा

 जो  नई-नई  कंप्यूटर  कंपनियां  उनमें  मिल  रहा  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  जो  लाखों  लाख  बी०  ए०  ए०  पास  लोग  जिनको

 कंप्यूटर  की  ट्रैनिंग  ही  नहीं  वे  कहां  उन्हें  कहां  और  कैसे
 रोजगार  इसका  नतीजा  यह  है  कि  आज  90  प्रतिशत  विद्यार्थी
 बेराजगार  रहने  के  लिए  विवश  कंप्यूटर  की  शिक्षा  जरूरी  लेकिन
 व्यापक  ट्रैनिंग  का  कोई  सुनिश्चित  प्रविधान  नहीं  उन्हें  हम  कैसे  रोजगार

 सभापति  मैं  आज  आपके  माध्यम  से  सदन  को  अवगत
 कराना  चाहता  हूं  कि  उल्फा  ने  जब  हथियार  तो  मालूम  हुआ
 कि  उनके  मूल  में  बेरोजगारी  की  समस्या  प्रमुख  आज

 पूर्वोतर  राज्यों  में  जो  उग्रवाद  पनप  रहा  उसके  मूल  में  बेरोजगारी
 की  समस्या  ही  पढ़े-लिखे  बेरोजगारों  के  कारण  उग्रवाद  को  समस्या

 बढ़  रही  जम्मू  कश्मीर  के  मुख्य  मंत्री  और  मेरे  पुराने  सोशलिस्ट
 श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  ने  भी  अपने  बयानों  में  कहा  है  कि  आंतकवाद
 और  माफियावाद  के  बढ़ने  का  एक  मुख्य  कारण  बेरोजगारी  मेरा
 निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  सभी  राजनीतिक  दलों  से  बैठक
 कर  बात  करनी  चाहिए  और  सोचना  चाहिए  कि  रोजगार  के  अवसर
 कैसे

 उनको  रिट्रेन  कैसे  किया  जाये  क्योंकि  पब्लिक  स्कूल  में  सब  नहीं
 जा  पब्लिक  स्कूल  की  फीस  कितनी  होती  कैसे  उसमें  भर्ती

 होते  इंजोनियरिंग  कालेज  में  कैसे  भर्ती  होते  यह  सबको  मालूम
 इस  तरह  90-95  फीसदी  नौजवान  बेराजगार  वे  भटक  रहे

 शायद  हर  एम  पी०  के  घर  में  सुबह  बेरोजगारों  की  क्यू  लगी  होती

 है  कि  आप  हमें  नौकरी  आप  तो  फलां  मंत्री  के  बड़े  नजदीक
 आपका  बड़ा  प्रभाव  है  इसलिये  आप  हमें  नौकरो  आप

 एम»  पीज०  से  पूछिये  कि  इससे  उनको  कितनी  परेशानी  उनको  घर

 में  खाना  भी  खिलाना  पड़ता  है  जो  हमारा  फर्ज  रहने  के  लिए

 इधर-उधर  जगह  देनी  पड़तो  यह  गरीबों  के  आंकड़े  हैं  और  में

 यह  आंकड़े  खुश  होकर  नहीं  दे  रहा  हूं  बल्कि  दुखो  हृदय  से  दे  रहा

 यह  समस्या  केवल  आपकी  नहीं  सरकार  की  नहीं  यह  समाज

 की  समस्या  है  और  देश  की  समस्या  लेकिन  शासन  के  हाथ  में

 जो  हथियार  उसका  सही  प्रयोग  कर  आगे  कदम  बढ़ा  हम  चाहते

 हैं  कि  आप  कदम  आगे  इस  दिशा  में  हमारे  जो  लक्ष्य

 उन्हें  पूर  करने  का  प्रयास

 मैं  और  बहुत  कुछ  कह  सकता  हूं  लेकिन  फिर  जब  अवसर  मिलेगा

 तब  मैं  उन  विचारों  को  व्यक्ष  मैं  सम्मानित  सदस्यों  के  इस

 अधिकार  को  कि  ले  अपने  विचार  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  व्यक्त

 कर  उसमें  रुकावट  नहीं  बनना  मैं  विनप्नतापूर्वक  वित्त  मंत्री
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 जी  से  कहूंगा  कि  जब  वे  उत्तर  का  ठत्तर  दें  क्योंकि  मुझे  इसका  थोड़ा
 बहुत  अनुभव  जब  वे  उत्तर  दें  तो  जो  कुछ  बिन्दु  मैंने

 पूरे  विश्वास  के  पूरी  सार्थकता  के  उदाहरण  सहित  या  आंकड़ों
 के  साथ  रखे  उन  पर  आप  कोई  घोषणा  बतायें  या  आश्वासन

 तब  हम  सोच  सकेंगे  कि  वास्तव  में  आपने  सम्‌  2000  का  वित्त
 विधेयक  पेश  किया

 आपने  अपने  भाषण  में  बहुत  सही  लिखा  है  कि  मुझे  सौभाग्य
 प्राप्त  हुआ  है  कि  इस  सहल्लाब्दी  का  प्रथम  बजट  रखने  का  आपको
 अबसर  वास्तव  में  आप  सौभाग्यशाली  हैं  लेकिन  आप  सौभाग्य
 शाली  सही  माने  में  तब  कहलायेंगे  जब  सौभाग्य  की  किरणें  देश  में
 जो  करोड़ों  गरीब  लोग  उन  तक  भूमिहोन  तक  बेरोजगार
 तक

 आखिर  में  मैं  एक  बात  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करना
 अभी  मैं  गाजीपुर  गया  वहां  मुझे  खेतिहर  मजदूरों  के  बारे  में  बताया
 गया  और  कहा  गया  कि  यहां  नक्सलवाद  बहुत  बढ़  रहा  पूर्वी  उत्तर
 प्रदेश  में  बढ़  रहा  है  और  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  से  आ  रहा
 मैंने  पूण  कि  इसका  कारण  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  हारवैस्टर
 कम्बाइन  और  प्रैशर  मशीनें  अब  गांवों  में  भी  किराये  पर  जाने  लगी

 मैंने  वहां  सुना  कि  आज  वहां  बड़े  पैमाने  पर  खेतिहर  मजदूर  प्रैशरों
 के  सामने  सत्याग्रह  कर  रहे  हैं  कि  प्रैशर  हमारों  रोजी-रोटी  को  ले

 रहा  एक  तरफ  आधुनिकीकरण  की  मांग  और  दूसरी  तरफ  गरीबों
 की  मांग  है  कि  मैं  भूमिहीन  चार  महीने  रोजगार  करके  अपना  पेट  भरता

 उसको  भी  यह  प्रेशर  लिये  जा  रहा  हारवैस्टर  कम्बाइन  लिये
 जा  रहा  वहां  लोगों  ने  आंसू  से  भरी  हुई  आवाज  में  हमसे  कहा
 कि  कुछ  में  क्‍या  इसके  बारे  में  हम  सबको  सोचना

 हमें  आधुनिकीकरण  भी  करना  है  और  गरीबों  को  रोटी  भी  देनी
 जैसे  झुग्गो  झोंपडी  वालों  को  हटाना  है  तो  उनके  आवास  के  लिये

 दूसरी  तरफ  भी  सोचना  कौना  इतिहास  ने  आपके  ऊपर

 दायित्व  डाला  मैं  विनग्नतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  जो

 ऐतिहासिक  उत्तरदायित्व  मिला  उसको  निभाने  के  लिये  इतिहास  की
 नयी  लेखनी  से  आप  कुछ  सफलता  प्राप्त  कर  यही  मेरी  कामना

 आपसे  मेरी  पुरजोर  अपील  है  कि  आप  इस  दृष्टिकोण  से  सोर्चे

 और  कुछ  करके

 ]

 श्री  वैको  सभापति  मैं  भाननीय  वित्त  मंत्री

 ट्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  वित्त  विधेयक  पर  बाद-विवाद  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  देने  के  लिए  आपको  धन्यावाद  देता

 बहुत  लम्बे  समय  के  आज  मुझे  अपने  सम्मानित

 माननीय  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  को  सुनने  का  सौभाग्य  प्राप्त  अपने

 भाषण  उन्होंने  कर  ढांचे  के  क्षेत्र  में  उठाये  गये  नवीन  कदमों  के  लिये

 वित्त  मंत्री  की  प्रशंसा  करनी  चाही  किन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं

 वे  अपना  कर्तव्य  निभाने  को  बाध्य  थे  क्योंकि  वे  इसके  आगे  नहीं
 जा  सकते  किन्तु  उन्होंने  अपने  भाषण  में  बार-बार  आदर्श  बजट

 का  संदर्भ  दिया  निस्‍्सन्देह  मैं  भी  उनकी  इस  बात  में  सहमत  हूं
 कि  यह  एक  आदर्श  बजट  है  क्योंकि  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के
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 नेतृत्व  वाली  सरकार  का  गौरवशाली  और  संपन्न  भारत  का  एक  सपना

 है  और  एक  ऐसा  सपना  है  जो  पूरा  होने  जा  रहा

 अपने  भाषण  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  था  कि  देश  के

 सम्मुख  भारी  चुनौतियां  1998  में  क्‍या  स्थिति  स्थिति

 काफी  चिंताजनक  और  निराशाजनक  थी  जिससे  लगता  था  कि

 सरकार  मुश्किल  में  जब  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने  शासन
 की  बागडोर  संभाली  तब  स्थिति  क्‍या  गत  वर्षों  में विकास  दर
 में  उतनी  गिरावट  आई  है  जितनी  कि

 सकल
 घरेलू  उत्पाद  उद्योगों

 का  परिदृश्य  क्या  वहां  काफी  मन्दी  कृषि  क्षेत्र  में  तस्वीर

 कैसी  कृषि  में  मूल्य  वर्धित  उत्पादन  में  गिरावट  आई  विदेशी

 मुद्रा  भंडार  की  क्‍या  स्थिति  उनमें  गिरावट  आई  अंतर्राष्ट्रीय
 स्थिति  क्या  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  नोबेल  पुरष्कार  विजेता

 डा०  अमर्त्य  सेन  को  ठीक  ही  उद्धृत  किया  है  जिन्होंने  कहा  है  कि

 यह  वास्तव  में  विश्वव्यापीकरण  की  चुनौती  है  क्योंकि  संकट  पूरे  विश्व

 पर  जब  हमने  1998  के  महीने  में  सत्ता  संभाली  तब  अंतर्राष्ट्रीय
 स्थिति  और  आर्थिक  स्थिति  काफी  गंभीर  थी  और  हर  जगह  समस्याएं
 थी  विशेषतः  पूर्वी  एशियाई  देशों  में  और  मुद्रा  का  मूल्य  गिर  रहा
 जापान  के  येन  का  मूल्य  गिर  रहा  चीन  के  समक्ष  समस्या

 हमारा  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  आर्थिक  संकट  की  कगार  पर  उस
 समय  हमने  सत्ता  श्री  यशवंत  सिन्हा  वित्त  मंत्री
 चेतावनी  पहले  ही  मिल  गई  मार्च  के  महीने  में  जब  वे  बजट  प्रस्तुत
 करने  वाले  थे  तब  न  केवल  कुछ  विशेषज्ञों  न ेबल्कि  विपक्ष  के  नेताओं
 ने  हमें  चेतावनी  दी  थी  कि  हम  मुश्किल  में  पड़ने  जा  रहे  हैं  जिससे
 निकलना  आसान  नहीं  यह  सीजर  को  दी  गई  चेतावनी
 ऑफ  मार्चਂ  की  तरह  किन्तु  भारत  में  कोई  कमजोर  और  भूखा
 व्यक्ति  नहीं  क्या  इसके  तुरन्त  बाद  हम  सत्ता  में  आये  जब

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  प्रधानमंत्री  मैने  परिदृश्य  स्पष्ट  किया

 किन्तु  उसके  बाद  सबसे  बड़ी  चुनौती  हमारे  समक्ष  आई  और  हमें
 देश  की  सुरक्षा  करनी  यह  सरकार  के  लिये  सबसे  अधिक  चिन्ता

 का  विषय

 पाकिस्तान  हताश  देश  था  और  किसी  भी  समय  परमाणु
 हथियारों  का  उपयोग  करने  का  दुस्साहइस  कर  सकता  अतः  सरकार

 ने  पोखरन  में  परमाणु  विस्फोट  करने  का  ऐतिहासिक  निर्णय  पोखरन

 में  परमाणु  विस्फोट  के  तुरन्त  बाद  पूंजीवादी  देशों  और  अमेरिका  से

 प्रतिबंधों  की  चुनौती  हमारे  मित्रों  ने  कहा  पहले  ही  कहा
 था  कि  आप  मुश्किल  में  पड़  अब  आप  प्रतिबंध  लागू  होने

 पर  इन  समस्याओं  से  कैसे  बाहर  विपक्ष  के  हमारे  मित्रों

 की  चेतावनियों  और  आशंकाओं  के  परिणाम  बिल्कुल  अलग

 यह  भविष्यवाणी  थी  कि  अर्थव्यवस्था  की  विकास  दर  और  भी

 घट  कर  पांच  प्रतिशत  से  3.5  प्रतिशत  या  4  प्रतिशत  हो  किन्तु
 1998-99  में  विकास  दर  6.8  प्रतिशत  थी  और  इस्र  वर्ष  5.9  प्रतिशत

 रहने  का  अनुमान  यह  पोखरन  के  परमाणु  परीक्षण  और  कारगिल

 युद्ध  का  परिणाम  आप  कह  सकते  हैं  कि  हम  कुछ  और  कदम

 उठा  सकते  थे  किन्तु  हम  एक  ही  वर्ष  में  रक्षा  के  लिये  13,000  करोड़
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 रुपये  का  अतिरिक्त  आवंटन  करना  पड़ा  इसके  अतिरिक्त  11,000

 करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  योजना  आवंटन  और  ग्यारहवें  वित्त  आयोग

 के  अंतरिम  अवार्ड  के  अंतर्गत  11,000  करोड़  रुपये  का  आवंटन  करना

 पड़ा  35,000  करोड़  रुपये  का  कुल  आवंटम  किया  गया  था

 और  10,000  करोड़  रुपये  का  ब्याज  का  भुगतान  करना  यह  कुल

 45,000  करोड़  रुपये  हो

 सरकारी  ब्याज  पर  नियंत्रण  के  कारण  गैर-योजना  राजस्व  व्यय

 केवल  1.8  प्रतिशत  बढ़  रहा  जब  हम  अपने  मित्रों  की  निराशाजनक

 बातें  सुनते  हैं  तब  हमें  इतिहास  नहीं  भूलवा  हमें  देश  की  बिगड़ी

 हुईं  स्थिति  और  समस्याओं  को  नहीं  भूलना  चाहिये  जो  हमे  पिछले  शासनकाल

 से  विरासत  में  मिली  हम  कांग्रेस  दल  फे  45  वर्ष  के  शासनकाल

 की  विरासत  के  उत्तराधिकारी

 जब  मेरे  मित्र  और  कांग्रेस  दल  के  नेता  श्री  एन  डौ०  तिवारी

 बोल  रहे  थे  तब  मुझे  आशा  थी  कि  वे  कर  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष

 कर  और  किये  गये  नवीन  उपायों  पर  विस्तार  से  चर्चा  यदि

 आप  शुल्क  ढांचे  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  सरकार  ने  कराधान  क्षेत्र

 में  ऐतिहासिक  कार्य  किया

 सबसे  पहले  हम  उत्पाद  शुल्क  को  लेते  कुछ  वर्ष  पूर्व  उत्पाद

 शुल्क  की  सैकड़ों  दरें  थी  किन्तु  पिछले  4  वर्ष  इन्हें  घटा  कर  मूल
 .  शुल्क  की  तीन  दर्रें  कर  दी  गई  और  अतिरिक्त  शुल्क  के  दो  स्तर

 कर  दिये  इस  वर्ष  बजट  में  इन्हें  16  प्रतिशत  की  एकल  दर

 को  कम  करके  केन्द्रीय  मूल्य  वर्धित  कर  दिया  है  जो  कि  सम्पूर्ण  उत्पाद

 शुल्क  राजस्व  का  लगभग  85  प्रतिशत  विशेष  मर्दों  के  लिये  केवल

 तीन  अतिरिक्त  उत्पाद  दरें  कया  यह  राष्ट्रीय  मूल्य  वर्धित  कर

 की  स्थापना  की  ओर  बड़ा  और  नवीन  कदम  नहीं

 अपने  दिल  से  वे  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  मूल्य-वर्धित  कर

 की  स्थापना  की  ओर  यह  एक  सराहनीय  कदम

 श्री  नारायण  दत्त  मैं  तमिलनाडु  के  अपने  परम  मित्र  और

 सहयोगी  को  उनके  सुझावों  और  मेरा  संदर्भ  देने  के  लिये  धन्यवाद  देता
 मैं  उन्हें  यह  स्मरण  करा  सकता  हूं  कि  विशेष  उत्पाद  शुल्कों  के

 रूप  में  जो  कि  संशोधित  मूल्य  वर्धित  कराधान  योग्य  नहीं  तीन
 स्तरों  वाला  शुल्क  द्ांचा  जारी  वे  यह  देखेंगे  कि  कर  सुधार
 इस  सीमा  तक  किये  गये  हैं  कि  कोई  विशेष  उत्पाद  शुल्क  नहीं  है
 और  वही  स्तरीय  ढांचा  बरकरार  यह  संशोधित  मूल्य  वर्धित
 कराधान  योग्य  नहीं  हम  पर  लगाया  गया  कर  केन्द्रीय  मूल्य  वर्धित
 कर  नहीं

 मैंने  सोचा  कि  मुझे  इस  तरह  आंकर्डों  कौ  बाजीगरी  में  नहीं  जामा

 चाहिए  क्योंकि  एक  ओर  उन्होंने  उत्पाद  शुल्क  को  घटा  दिया  है  और
 उसे  बीच  के  स्तर  पर  रखा  है  और  दूसरी  ओर  शुल्क  लगाए  गये

 वास्तव  उन्होंने  अधिकतर  मर्दों  पर  उत्पाद  शुल्क  को  8  प्रतिशत
 से  बढ़ाकर  16  प्रतिशत  कर  दिया  एकल  शुल्क  का  अर्थ  है  कई

 मदों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि

 इसलिए  मैं  तमिलनाडु  के  अपने  मित्र  से  यह  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वे  इस  पहलू  पर  भी  ध्यान  निस्सन्देह  मैं  उनके  द्वारा  कही  गई
 बात  से  कुछ  इृद  तक  सहमत

 |
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 श्री  किंतु  उत्पादशुल्क  एक  समान  तरीके  से  लगाया  जाना
 इसमें  कोई  गुटबाजी  नहीं  होनी  वास्तव  इस  प्रयास

 में  उन्होंने  दूरदर्शिाता  से  ये  कदम  उठाए  शुल्क  प्रक्रिया  को  सरल
 बनाया  गया  समानता  बनाए  रखी  गई  अधिकांश  मामलों  में  शुल्क
 8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  16  प्रतिशत  कर  दिया  है  और  कुछ  मामलों  में
 शुल्क  24  प्रतिशत  से  घटाकर  16  प्रतिशत  कर  दिया  गया  पहले
 क्‍या  हो  रहा  पहले  हमारे  पास  उत्पाद  शुल्क  की  कितनी  दर्रें
 मुख्य  मुददा  यही

 उन्होंने  केवल  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  नियर्मों  को  काफी
 सरल  बनाया  गया  है  और  कर  प्रशासन  को  बहुत  आसान  बनाया  गया

 वित्त  मंत्री  ने  बैंकों  में  कर  भुगतान  और  बैंकों  से  धन  वापसी  का
 कार्य  शुरु  किया  जो  आम  करदाताओं  के  लिए  वरदान  सिद्ध
 लगभग  54  शहरों  में  शुरु  की  गई  में  से  एक  योजनाਂ  को  बढ़ाकर
 नए  स्थानों  में  लागू  किया  गया  अब  यह  योजना  79  शहरों  में  लागू
 होगी  जिससे  करदाताओं  के  आधार  का  विस्तार

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  मुझसे
 सहमत  होंगे  क्योंकि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  वैल्यूਂ  की  अवधारणा
 को  प्रतिपादित  किया  अभी  भी  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया

 वैल्यूਂ  अवधारणा  का  अर्थ  सामान्य  कीमत  जिससे  अनेक
 विवाद  पैदा  हुए  के  स्थान  पर  उत्पाद  शुल्क  का  निर्धारण  करना

 वे  दिन-प्रतिदिन  आधार  के  स्थान  पर  प्रत्येक  पखवाडे  के

 बाद  उत्पाद  शुल्क  के  भुगतान  की  अनुमति  दे  रहे  उन्होंने  यह  विनिर्दिष्ट
 किया  है  कि  उत्पाद  शुल्क  विभाग  विनिर्माताओं  के  रिकार्ड  पर  विश्वास

 इस  महत्वपूर्ण  बात  को  नोट  करना  यह  प्रक्रिया  अनेक
 वर्षों  से  चल  रही  इसलिए  उद्यमी  और  अन्य  लोग  नौकरशाही  के

 चंगुल  में  फंस  गए  ऐसा  नहीं  अब  वे  विनिर्माताओं  के
 रिकार्डों  पर  विश्वास  सावधिक  रिकार्ड  रखने  की  आवश्यकता
 को  समाप्त  कर  दिया  गया

 सारी  प्रक्रिया  को सरल  बना  दिया  गया  जब  वित्त  मंत्री

 का  उल्लेख  कर  रहे  क्रेडिट  की  उपलब्धता  कर  भार  का

 समान  प्रसार  सुनिश्चित  यही  अवधारणा  है  और  यह  दिशा

 उन्होंने  यह  कदम  कर  भार  के  समान  प्रसार  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने

 के  लिए  उठाए  आर्थिक  क्षेत्र  के  विशेषज्ञ  और  अन्य  दूसरे  लोग

 यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  इन  उपायों  को  लागू  किया  अब  जबकि

 इन  उपायों  को  लागू  कर  दिया  गया  है  तो  इसका  श्रेय  माननीय  वित्त

 मंत्री  के  साहसिक  और  नए  कदम  को  दिया  जाना

 अब  सीमा-शुल्क  के  मामले  पर  चर्चा  करते  यह  सही  है  कि

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  उत्पाद  शुल्क  की  तरह  सीमा  शुल्क  में  कोई  लोकतांत्रिक

 कदम  इसलिए  नहीं  उठाया  है  कि  किसी  प्रत्यक्ष  कटौती  से  भारतीय

 उद्योग  को  नुकसान  हो  सकता  किंतु  अब  वे  बहुत  सचेत  और  सतक

 हो  गए  उन्होंने  एक  स्पष्ट  दिशा  दी  है  जो  शुल्क  के  युक्तिसंगत
 और  कटौती  से  संबंधित  है  ताकि  वे  भारतीय  उद्योग  को  बढ़ावा  दे  सकें

 और  मर्दों  को  इतनी  ऊंची  दर  पर  रख  सके  जिसकी  देश  के  व्यापक

 हित  में  जरूरत  अतः  उन्होंने  संतुलन  बनाए  रखा  उन्होंने  व्यापक

 हित  में  मर्दों  की  इतनी  ऊंची  दर  रखो  है  ताकि  अपने  वैध  हितों  की

 रक्षा  हो  सके  और  इसके  त्ाथ  ही  जहां  पर  भारतीय  उद्योग  को  बढ़ावा
 देना  हो  वहां  शुल्क  की  दर  में  कटौती  की
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 सूचना  आधारभूत  ढांचे  से  संबंधित
 मदों  पर  शुल्क  में  कटौती  से  हमारे  उद्योग  और  निर्यात  को  निश्चित
 रूप  से  बढ़ावा  मिलेगा  क्योंकि  इस  तथ्य  से  कोई  इंकार  नहीं  करेगा
 कि  विश्व  बहुत  तेजी  से  बदल  रहा  विशेष  कर  सूचना  प्रौद्योगिकी
 के  क्षेत्र  में  क्रांति  आ  रही  हमने  बदलते  हुए  समय  के  साथ  चलने
 के  लिए  इस  शताब्दी  और  नई  सहस्राब्दी  के  आगमन  पर  संसार  को
 यह  संदेश  दे  दिया  है  कि  हम  संसार  की  आर्थिक  महाशक्ति  बनना
 चाहते  ऐसा  होने  जा  रहा  यह  हमारी  सोच  हमारा  सपना

 इसलिए  हमने  शब्द  का  प्रयोग  किया

 निस्‍्सन्देह  कुछ  कठोर  कदम  उठाने  कितु  हम  सहो  दिशा
 में  जा  रहे  आपको  याद  होगा  कि  उच्चतम  सीमा  शुल्क  को  40
 प्रतिशत  से  घटाकर  35  प्रतिशत  किया  गया  यह  बहुत  ही  अच्छा

 कदम  सोच  समझकर  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कदम  जब
 पी०  वी०  नरसिम्हाराव  की  सरकार  ने  सत्ता  छोड़ी  तब  शुल्क  दर  50
 प्रतिशत  तत्पश्चात्‌  संयुक्त  मोर्चे  की  सरकार  ने  इसे  घटाकर  40
 प्रतिशत  कर  दिया  किंतु  5  प्रतिशत  विशेष  सीमा  शुल्क  लगा
 अब  इस  चालू  बजट  में  सीमा  शुल्क  में  5  प्रतिशत  की  कटौती  ने

 शुल्क  सुधार  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाया

 हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  पांच  वर्षों  में  निर्यात्कों  हेतु  आयकर

 छूट  को  चरणबद्ध  तरीके  से  लागू  करने  का  निर्णय  भी  लिया  इस

 छूट  को  चरणबद्ध  तरीके  से  समाप्त  करने  हेतु  साहस  और  अच्छी  आर्थिक

 समझ  की  जरूरत  मुझे  याद  है  कि  अपने  बजट  भाषण  में  उन्होंने

 वित्त  मंत्री  की  स्वविवेकी  अधिकारों  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया

 कोई  भी  व्यक्ति  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  पर  तदर्थ  छूट
 देने  संबंधी  स्वविवेकी  अधिकारों  को  खोना  या  छोड़ना  नहीं

 ऐसा  अनेक  वित्त  मंत्रियों  द्वारा  अपनी  ओर  से  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद

 शुल्क  पर  तदर्थ  छूट  देने  संबंधी  स्वविवेकी  शक्तियों  को  मुक्त  रखकर

 किया  जा  रहा  ऐसा  सत्ता  वर्ग  की  समझ  से  अनेक  बार  किया

 जा  रहा  कितु  अब  इसे  स्वेच्छा  से  त्याग  दिया  गया

 यह  स्वयं  इंकार  करना  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  इसका  परिणाम  क्‍या

 उन्होंने  अपने  इस  एक  कदम  से  इस  देश  के  500  करोड
 रुपये  बचाए  हमारे  मित्र  अपने  भाषणों  में  उन्हें  इसके  लिए

 बधाई  देने  तक  का  साहस  नहीं  कर  सत्तारूढ़  दल  में  कोई  भी

 ऐसी  स्वविवेकी  अधिकारों  को  त्यागने  का  इच्छुक  नहीं

 हम  आयकर के  क्षेत्र  में  आते  हैं  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  के  हाथ

 बंधे  हुए  हम  यह  जानते  किंतु  उन्होंने  दोहती  रणनीति  अपनाकर

 सराहनीय  कदम  उठाए  पहला  कदम  कुछ  रियायतों  को  चरणबद्ध

 तरीके  से  खत्म  करना  है  ताक  कर  की  कम  और  एक  समान  दर्रों

 को  बनाए  रखा  जा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  उन्होंने  समानता  द्वारा  अतिरिक्त  कर  भार

 को  फैला  दिया  वे  इसी  का  उल्लेख  कर  रहे  उच्च  आय  वर्भ

 पर  थोड़ा  अतिरिक्त  प्रभार  लगाया  गया  है  और  कंपनियों  पर  लाभाश

 कर  में  थोड़ी  वृद्धि  की  गई  उन्होंने  थोड़ी  वृद्धि  की  यह  पहने

 से  ही  विद्यमान  किंतु  उन्होंने  ब्याज  कर  भी  हटाया  है  और  करदात्ताओं

 की  सहायता  हेतु  कई  उपाय  किए  कंपनियों  पर  लांभाश  कर  लगाक
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 नई  बात  नहीं  यह  पहले  भी  विद्यमान  किंतु  उन्होंने  इसे  बढ़ाया

 न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  को  युक्तिसंगत  बनाया  गया  है  और

 कर  की  दर  को  10.5  प्रतिशत  से  घटाकर  7.5  प्रतिशत  की  गई
 में  समझता  हूं  कि  विपरीत  परिस्थितियों  में  उन्होंने  बहुत  काम

 किया

 जहां  तक  कृषि  क्षेत्र  का  संबंध  कई  लोगों  की  यह  दलील

 है  कि  कृषि  को  भी  कर  दायरे  में  लाया  जाना  किंतु  हम
 किसानों  की  स्थिति  जानते  हमें  कृषि  मजदूरों  की  चिंता  इसके
 साथ-साथ  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  किसान  भूमि  होने  के  बावजूद
 सदैव  ऋण  जाल  में  फंसे  रहते  ऐसा  हो  रहा  एक  किसान

 होने  के  कारण  मैं  यह  जानता  मैं  जानता  हूं  कि  किस  प्रकार  भूमि
 पर  हल  चलाया  जाता  मैं  एक  छोटे  अनपढ़  गांव  का  हूं  और  किसान

 मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  गांव  में  क्या  हो  रहा  जब  मानसून  की
 वर्षा  नहीं  होती  है  तो  भूस्थामियों  के  पास  भी  अपनी  तिजोरी  में  पैसा

 नहीं  होता  अनेक  कृषक  परिवारों  के  पास  जमीन  है  किंतु  उनके

 पास  मनोरंजन  के  लिए  एक  टेलीविजन  तक  नहीं  ऐसी  स्थिति
 अतः  इन  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  को  कर

 दायरे  में  नहीं  लाया  गया  यह  हमेशा  कर  दायरे  से  बाहर

 हमें  इस  नए  कदम  के  लिए  सरकार  और  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देनी

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  लघु  उद्योगों  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  ऋण

 सुविधाएं  देने  की  घोषणा  की  भारत्रीय  रिजर्व  बैंक  ने  हाल  ही  में

 लघु  इकाइयों  को  1  लाख  रुपये  तक  ऋण  देने  हेतु  जमानत  देने
 संबंधी  आवश्यकता  को  समाप्त  कर  दिया  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  इस
 सीमा  को  बढ़ाकर  5  लाख  रुपये  कर  दिया  लघु  उद्योगों  के  लिए
 बजट  में  100  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  से  एक  ऋण  गांरटी  योजना
 भो  शुरू  की  जा  रहो  इस  क्षेत्र  को  देखने  पर  हम  पाते  हैं  कि
 लाखों  लोग  लघु  कुटीर  उद्योग  और  छोटे-मोटे  उद्योगों  में  कार्यरत

 में  ऐसे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जहां  गरीब
 परिवारों  के  दस  लाख  लोग  कूुटीर  उद्योग  पर  निर्भर  जहां  पर  हाथ
 से  दियासलाई  की  तीलियां  बनाई  जाती  यह  लघ्न  उद्योग  दस  लाख
 लोगों  की  जरूरतों  को  पूंरा  करता  किंतु  यहां  पर  मशीनीकरण  होने
 का  खतरा  है  और  इन  सभी  लोगों  को  और

 मुसीबत  में  धकेल  दिया  अतः  हम  सरकार  से  इन  लघु  कुटीर
 विशेषकर  हाथ  से  दियासलाई  की  तीलियां  बनाने  वाले

 के  हितों  की  रक्षा  करने  का  अनुरोध  कर  रहे

 निस्सन्देह  मेरे  मित्र  सर्वहारा  श्रमजीबी  वर्ग  मजदूरों  के  बारे
 में  चिंतित  मैं  उनकी  कर्त्तव्यमिष्य  और  चयन  की  प्रशंसा
 करता  किंतु  इसो  मित्र  के  पश्चिम  बंगाल  के  जिनका
 मैं  यहुत  आदर  करता  वित्त  मंत्री  से  मिलने  नार्थ  ब्लाक  आए  और
 उन्होंने  मशीनोकृत  क्षेत्र  के  लिए  एक  अभ्यावेदन  यह  सत्य
 पिछले  बजट  भाषण  में  भी  मैंने  इसका  उल्लेख  किया  मैं  पश्चिम
 बंगाल  के  मुख्यमंत्री  का  बहुत  सम्मान  करता  मैं  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  वे  उस  राज्य  सबसे  बड़े  नेता  किंतु  जब  हमारे  मित्र

 तम्ल्लिनाडु  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  और  दक्षिणी  जिलों  में  कुटीर  उद्योग
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 को  बचाने  के  लिए  सड़कों  पर  आंदोलन  कर  रहे  हैं  उनका  अपना

 नेता  यहां  आकर  मशीनीकृत  क्षेत्र  के  लिए  कर  हटाने  का  अनुरोध  कर

 रहे

 अपराह  4.00  बजे

 ऐसा  हो  रहा  ऐसा  हो  चुका  मैंने  माननीय  वित्त  मंत्री

 से  अनुरोध  किया  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  वर्ष  1997  में  सत्ता

 में  आई  थी  तब  क्‍या  हुआ  तब  कुटीर  उद्योग  अर्थात्‌  जिन  उद्योगों

 में  हाथ  से  काम  होता  के  हितों  की  सुरक्षा  का  साहसिक  प्रयास

 किया  गया  अतः  कर-ढांचा  ऐसा  होना  चाहिए  जो  इस  विशेषकर

 ऐसे  उद्योग  जहां  हाथ  से  काम  होता  है  और  जिस  क्षेत्र  पर  इस  लाख

 लोग  अपनी  आजीविका  के  लिए  इस  पर  आमज्रत  की  सुरक्षा  कर

 किंतु  यहां  चोरी-छिपे  मशीनीकरण  हो  रहा  हमारी  सरकार

 बनने  से  पहले  विशेषकर  जब  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक  गठबंधन  सरकार  सत्ता

 में  1998  से  भी  मशीनीकरण  की  प्रक्रिया  शुरु  हो  चुकी
 हम  इस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  माननीय  प्रधानमंत्री  और

 वित्त  मंत्री  से  मिलने  आए  मशीनीकरण  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 अन्यथा  ये  सब  लोग  गहरे  संकट  में  फंस  उनकी  आजीविका

 के  लिए  भारी  समस्या  खडी  हो  अतः  उन्हें  मशीन  चलाने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  यह  मेरा  विनप्न  अनुरोध

 सबसे  महत्वपूर्ण  घोषणा  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  न्यूनतम
 शेयरधारिता  को  घटाकर  33  प्रतिशत  करने  हेतु  बैंकिंग  क्षेत्र  सुधार  पर

 नरसिम्हन  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  विदेशी  मुद्रा  भंडार  का  यह  एक

 ऐसा  क्षेत्र  है जिसके  प्रति  हम  बहुत  चिंतित  यह  देश  की  अर्थव्यवस्था
 की  सुरक्षा  करता  आर्थिक  मुधारों  हेतु  एक  प्राथमिक  क्षेत्र  व्यापार
 और  विनिमय  दर  संबंधी  नीतियां  रही  चालू  खातों  पर  निर्यात  और
 प्राप्तियों  को  विदेशी  मुद्रा  भंडार  बनाने  हेतु  बढ़ाया  गया  और  लाइसेंस
 के  माध्यम  से  आयात  नियंत्रण  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 उत्पादन  लागत  को  घटाने  के  उद्देश्य  से  आयात  शुल्क  में  चरणबद्ध
 तरीके  से  भारी  कटौती  की  गई  और  साथ  माथ  घरेलू  उद्योगों  में  प्रतिस्पर्धा
 को  बढ़ाया  ऐसा  घरेलू  उद्योग  में  प्रतिस्पर्धा  को  मजबूत  करने
 की  दृष्टि  से  किया  गया  रुपये  की  विनिमय  दर  धथिदेशी  मुद्रा
 बाजार  में  मांग  और  आपूर्ति  को  स्थिति  द्वारा  निर्धारित  की  जानी

 इन  सभी  प्रयासों  के  सामूहिक  परिणामों  से  हमारी  विदेशी  मुद्रा  परिसंपत्ति

 जून  1991  के  ।  बिलियन  डालर  से  बढ़कर  2000  के  अंत  तक

 35  बिलियन  डालर  से  भी  अधिक  हो

 हम  सभी  मूल्य  स्थिति  के  बारे  में  चिंतित  किन्तु  विगत  में
 क्या  हुआ  हमें  विरासत  में  क्‍या  संपत्ति  मिली  यह  स्थिति
 उन  विगत  की  गलत  नीतियों  और  ऐसी  नीतियों  का  परिणाम  थी  जिन्हें
 पहले  भी  विशेषकर  उस  दल  द्वारा  जो  45  वर्षो  से  सत्ता  में

 द्वारा  देश  की  आर्थिक  सम्पन्तता  को  बढ़ावा  देने  के  नजरिए  से

 लागू  नहीं  किया  गया  सही  स्थिति  क्‍या

 वर्ष  1999-2000  में  मुद्रास्फीति  कम  थी  क्योंकि  वर्ष  की  शुरूआत
 मुद्रास्फीति  की  दर  में  गिरावट  से  शुरू  हुई  जो  निरन्तर  घटकर  24

 1999  को  अठरह  वर्ष  के  न्यूनतम  स्तर  1.9  प्रतिशत  तक  आ
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 गिरावट  का  यह  रुख  अक्तूथर  में  डीजल  की  कीमतों  में  40  प्रतिशत
 की  वृद्धि  को  जिससे  मुद्रास्फीति  की  वार्षिक  दर  त्तीन  प्रतिशत
 के  स्तर  के  नजदीक  आ  नवम्बर  और  दिसम्बर  के  महीनों  में  यथावत
 बना

 वर्ष  की  समाप्ति  बिन्दु  दर  बिन्दु  के  आधार  पर  मुद्रास्फीति  की
 दर  4.16  प्रतिशश  थी  और  52  सप्ताह  की  औसत  मुद्रास्फीति  दर
 3-  प्रतिशत  जब  हम  आर्थिक  वाणिज्यिक  आसूचना  और
 सांख्यिकी  महानिदेशक  द्वारा  दिए  गए  आंकड़े  देखते  हैं  तो  वर्ष  1992-93
 की  समाप्ति  पर  बिन्दु  दर  बिन्दु  के  आधार  पर  मुद्रास्फीति  की  वार्षिक
 दर  सात  प्रतिशत

 अपराह  4.05  बजे

 पी०एच०  पाडियन  पीठसीन

 52  सप्ताह  का  औसत  10.1  प्रतिशत  1993-94  वर्ष  के
 अन्त  यह  10.8  प्रतिशत  था  लेकिन  52  सप्ताह  का  औसत  8.4
 प्रतिशत  था  ;  1994-95  यह  10.4  प्रतिशत  था  और  पुनः  52  सप्ताह
 का  औसत  10.9  प्रतिशत  1995-96  में  यह  4.4  प्रतिशत  था
 और  52  सप्ताह  का  औसत  7.7  प्रतिशत  1996-97  में  यह
 6.9  प्रतिशत  और  6.4  प्रतिशत  1997-98  में  यह  5.3  प्रतिशत
 और  4.8  प्रतिशत  1998-99  में  यह  4.8  प्रतिशत  और  6.9  प्रतिशत

 और  1999-2000  में  यह  4.2  प्रतिशत  और  3.  प्रतिशत

 प्राथमिक  वस्तुओं  खाद्यान्न  सम्मिलित  के  मामले  में

 मुद्रास्फीति  की  वार्षिक  दर  2000  के  अन्त  में  3.7  प्रतिशत

 खाद्य  वस्तुओं  के  मूल्य  में  1998-99  में  हुई  10  प्रतिशत  की  वृद्धि
 की  तुलना  में  5.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  1998-99  में  यह  10  प्रतिशत

 थी  और  यह  घटकर  5.2  प्रतिशत  हो  गयी  जबकि  गैर-खाद्य  वस्तुओं
 के  1998-99  की  इसी  अवधि  में  इनमें  हुई  6  प्रतिशत  की  वृद्धि
 की  तुलना  में  2.5  प्रतिशत  कम

 जहां  तक  विनिर्मित  उत्पादों  का  सम्बन्ध  इस  समूह  के  मूल्य
 में  बर्ष  के  1.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  1998-99  की

 इसी  अवधि  में  यह  वृद्धि  3.7  प्रतिशत  की  हुई  यह  एक  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मुद्दा  इस  समूह  में  मूल्यों  के  कम  रहने  के  कारणों  में

 से  एक  कारण  विनिर्मित  उत्पादों  का  उदारीकृत  आयात

 जहां  तक  कच्चे  माल  का  सम्बन्ध  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में

 पूर्वकर्ती  वर्ष  अर्थात्‌  1998-99  में  हुई  4.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  तुलना
 में  1999-2000  के  दौरान  केवल  0.8  प्रतिशत  की  बहुत  साधारण  वृद्धि

 आवश्यक  वस्तुओं  में  रुझान  के  संबंध  दैनिक  उपभोग  की  सभी

 प्रमुख  मर्दों  के  मूल्य  पूर्ववर्ती  वर्ष  की  तुलना  में  या  तो  स्थिर  रहे  या

 कम  30  आवश्यक  वस्तुओं  के  समूह  में  मूल्य  वृद्धि  जिसे  साप्ताहिक

 आधार  पर  मानीटर  किया  जाता  1998-99  में  हुई  4.6  प्रतिशत  की

 तुलमा  में  2.2  प्रतिशत
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 हम  जानते  हैं  कि  जब  प्याज  की  कीमतें  बहुत  बढ़  गईं  तब  क्‍या

 हुआ  और  इसके  बाद  विधानसभा  चुनावों  में  क्या  लेकिन  प्याज
 और  आलू  जैसी  सब्जियों  की  कौमतें  34  प्रतिशत  और  17  प्रतिशह
 नीचे  इन  वस्तुओं  ने  1998-99  में  बहुत  अधित  मूल्य-वृद्धि  दर्ज
 की

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  क्या  आप  प्रतिवेदन  उद्धृत  कर
 रहे

 श्री  जी  मैं  वाणिज्यिक  आसूचना  और  सांख्यिकी  महानिदेशक
 की  रिपोर्ट  में  से  पढ़  रहा

 मैं  वित्त  मंत्री  को  महिला  कर-दाताओं  को  5000  रू  की  कर

 छूट  देने  के  साथ-साथ  वरिष्ठ  नागरिकों  को  दी  जाने  वाली  छूट  को

 वर्तमान  10,000  २  के  स्तर  से  बढ़ाकर  15,000  र  करने  के  लिए
 बधाई  देना  हालांकि  लक्ष्य  वर्ष  2010  तक  सभी  सीमा-शुल्कों
 को  10  प्रतिशत  या  उससे  कम  करने  का

 ऐसी  अपेक्षा  थी  कि  बजट  अत्यन्त  कर्ठझर  वह
 निराशजनक  भविष्यवाणी  साथ  भूमंडलीकरण  की  चुनौती  का
 सामना  करने  के  लिए  अर्थशास्त्र  विशेषज्ञ  यह  सलाह  दे  रहे  थे  कि
 हमें  कर  बढ़ाने  यह  अर्थशास्त्र  के  विशेषज्ञों  की  सलाह
 राजमीतिक  दलों  को  राजनीतिक  दल  ऐसा  नहीं  अर्थशास्त्र
 के  विशेषज्ञ  यह  सलाह  दे  रहे  थे  कि  इस  मुकाम  पर  चुनौती  का  सामना

 करने  के  भूमंडलीकरण  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए
 हमें  कर  बढ़ाने  चाहिए  क्योंकि  भारत  का  करारोपित  सकल  घरेलू  उत्पाद

 अनुपात  अत्यन्त  कम  कर  अवश्य  बढ़ाए  जाने

 यह  एक  बात  लेकिन  इसने  उन्हें  आकर्षित  नहीं  एक  बिन्दु
 से  अधिक  बढ़ोतरी  औद्योगिक  पुतरुत्थान  और  विकास  को  नुकसान  पहुंचा
 सकती  माननीय  वित्त  मंत्री  कर-दाता  की  स्थिति  को  समझते

 उन्होंने  यह  नहीं  किया  तब  आप  कह  सकते  हैं  कि

 वे  अधिभार  को  हटा  सकते  थे  और  वे  कुछ  और  लाभ  दे  सकते  थे

 लेकिन  उन्हें  अनियंत्रणीय  और  अपरिहार्य  परिस्थितियों  के  कारण  बढ़ते

 हुए  घाटे-रक्षा  क्षेत्र  हेतु  13,000  करोड़  रू  का  अतिरिक्त  11,000

 करोड  रू  का  योजना  आबंटन  और  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश
 के  कारण  अन्य  11,000  करोड़  रु  को  नहीं  भूलना

 इन  सब  चीजों  जिसमें  ब्याज  भी  शामिल  45,000  करोड

 २  की  विशाल  राशि  एकत्रित  कर  दी  घाटा  बढ़  रहा

 था  और  उन्हें  समस्या  से  निपटना  था  .  .

 विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  श्री  एन०  डी०  तिवारी  बेरोजगारी

 के  बारे  में  विस्तृत  तथ्य  और  आंकडे  दे  रहे  मैं  उनकी  चिन्ता  की

 सराहना  करता  निश्चित  तौर  पर  हम  सभी  इसके  बारे  में  चिन्तित

 हैं  लेकिन  बेरोजगारी  की  समस्या  इस  सरकार  द्वारा  सृजित  नहीं  की

 गई  हमें  यह  विरासत  में  मिली  उन्होंने  दो  करोड़  से  अधिक

 शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  दी  है  और  कहा  है  कि  अनेक

 लोगों  ने  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  भी  नहीं  कराए

 मैं  उनसे  पूछना  चाहंगा  कि  वे  जब  सत्ता  में  थे  तो  इस  चुनौती  का

 सामना  करने  के  इस  क्षेत्र  में  प्रयास  के  लिए  कौन-कौन  से

 कदम  उठाए
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 कई  वर्ष  जब  एक  संकट  सरकार  से  हमें

 किफायत  करने  के  लिए  सुनने  को  मिलता  मैं  जब  कालेज  में

 पढ़  रहा  तो  मुझे  याद  है  कि  मैंने  केन्द्र  सरकार  के  एक  महत्वपूर्ण
 मंत्री  के  वक्तव्य  से  संबंधित  समाचार  पढ़ा  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  :

 सप्ताह  में  कम  से  कम  एक  दिन  उपवास  रखना  तभी  देश
 जीवित  रह  उन्होंने  यह  भी  कहा  दिन  में  तीन

 बार  खाना  नहीं  खाना  चाहिए  और  किसी  को  50  से  ज्यादा  लोगों  के

 भोज  का  आयोजन  नहीं  करना  यहां  तक  कि  अधिकारियों

 को  भी  जूठे  पत्तलों  की  गिनती  करने  और  उन  लोगों  को  पकड़ने  के

 लिए  कहा  गया  जो  50  से  ज्यादा  लोगों  के  लिए  भोज  की  मेजबानी

 करते

 श्री  त्रिलोचन  कानूनगो  यह  25

 श्री  यह  केवल  25  मै  इसमें  सुधार  कर  रहा  मैंने

 सोचा  कि  यह  संख्या  50

 मैंने  जब  अपना  भाषण  प्रारम्भ  मैंने  कहा  कि  यह
 बजट  एक  स्वप्न  जैसा  यह  स्वज  एक  अभिमानी  और  समृद्ध  भारत

 के  लिए  हमारे  पास  स्वप्न  लेकिन  चुनौतियां  उस  स्व

 को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  चुनौतियों  का  सामना  करना  चुनौतियों
 का  सृजन  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  ने  नहीं
 किया  बल्कि  वे  अनेक  कारणों  जैसे  कि  विश्वव्यापी  पूर्व  एशियाई

 हमारे  देश  में  उद्योग  में  कृषि  में  मूल्य-वर्धित  सामग्री  में

 पोखरण  परमाणु  कारगिल  संघर्ष  आदि  के  कारण  हम
 पर  अचानक  डाल  दी  गई  हमें  इन  सभी  कारकों  को  ध्यान  में

 रखना  जब  सभी  अर्थव्यवस्थाओं  में  गिरावट  हो  रही  जब  एशियाई
 देशों  में  सभी  मुद्राएं  गिर  रही  हम  इस  संकट  से  सफलतापूर्वक
 बाहर  आ  जो  देश  हम  पर  दबाव  डाल  रहे  थे  और  एक  के

 बाद  एक  प्रतिवन्ध  लगा  रहे  अब  सभी  प्रतिबन्धों  को  हट  रहे

 इसलिए  यह  एक  बडी  जीत  है  और  इसका  श्रेय  सरकार  को  मिलना
 क्योंकि  जब  कठिन  चुनौतियां  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 के  नेतृत्व  वाली  सरकार  ने  इन  चुनौतियों  का  सफलतापूर्वक  सामना  किया
 और  विजयी  होकर

 श्री  सोमनाथ  श्री  यशवंत  सिन्हा  वित्त  मंत्री

 श्री  जी  वित्त  मंत्री  को  श्रेय  मिलना

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जानते  हैं  कि  कौन  से  व्यक्ति  सक्षम

 हैं  और  उन्हें  कहां  रखा

 श्री  सोमनाथ  कई  मामलों  पर  मैं  भी  उन्हें  बधाई  देता
 मैं  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  को  हो  नहीं  बल्कि  श्री  यशंवत  सिन्हा
 और  श्री  वैको  को  भी  बधाई  निश्चित  रूप  श्री  बालू  उन

 सब  बातों  से  सहमत  नहीं  हैं  ऊँ  वैको  कहते  हैं  .  .  .

 श्री  चूंकि  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कुछ
 मैं  तिरुककुरल  से  एक  पंक्ति  उद्धत  करना  चाहूंगा  जिसे  हमें  महान  तमिल

 संत  तिरुवललूवर  ने  दिया  यह  इस  प्रकार  है  :

 इधानाल  इवान्मुडिक्कुम  इन्द्रैन्धु

 अधनाई  अवान्कन

 इसका  तात्पर्य  है  कि  यह  देखना  चाहिए  कि  किसी  विशेष  कार्य

 को  सफलतापूर्वक  कौन  कर  सकता  है  और  तब  उसे  वह  कार्य  सौंपना

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने

 सही  थ्यक्ति  को  सही  कार्य  के  लिए  चुना  है  .  .

 श्री  सोमनाथ  लेकिन  एक  गलती  हुई  हमारे  प्रधानमंत्री

 के  लिए  इतना  सम्मान  होने  पर  भी  उन्होंने  उन्हें  मंत्री  नहीं  बनाया

 श्री  वे  हमेशा  मुझे  फन्दे  में  डालना  चाहते  .

 हमने  संसार  को  यह  सूचना  दी  है  कि  हम  विश्व  की  आर्थिक

 महाशक्ति  बनने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  यह  शताब्दी  भारत  की

 स्पर्धा  दो  एशियाई  दो  विशाल  देशों-भारत  और  चीन-के  बीच

 होगी  लेकिन  एक  लोक  तांत्रिक  शक्ति  के  रूप  में  और  कम्प्यूटर

 प्रौद्योगीकी-सूचना  प्रौद्योगिकी  में  हमारे  नौजावानों  की  बौद्धिक  क्षमता

 के  साथ  हम  निश्चित  रूप  से  इन  दो  महाशक्तियों  के  बीच  श्रेष्ठ

 हम  आगे  बढ़ेंगे  और  हम  शताब्दी  की  आर्थिक  महाशक्ति  होंगे  .  .  .

 (

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  इस  शताब्दी  से  सबक  सीखेगा  जब  यह

 शताब्दी  भारत  की  शताब्दी  भारत  की  होनी  चाहिए  और  निश्चित

 रूप  से  यह  सौदा  बन  जाएगी  क्योंकि  उन्होंने  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  का  हवाला  दिया  जब  सौदा

 का  आरम्भ  हुआ  राष्ट्रपति  रूजवेल्ट  की  आलेचना  हुई  इसी

 हमने  इसकी  शुरुआत  की  हम  प्रतीक्षा  करते  आ  रहे

 जिसमें  आप  भी  शामिल  45  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  इन्तजार
 करता  आ  रहा

 श्री  सोमनाथ  में  हमेशा  विपक्ष  में

 श्री  लेकिन  आपने  श्री  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  का  समर्थन

 आपने  संयुक्त  मोर्चा  का  समर्थन  ये  सरकारें  आपके  समर्थन

 से  हम  सभी  खुश  हैं  कि  कम  से  कम  किसी  रूप  में  गैर-कांग्रेसी

 सरकार  मैं  गैर-कांग्रेसी  सरकार  पसंद  करता  उनका  45  वर्षों
 तक  एकाधिकार

 इन  सब  बार्तों  के  मैं  अब  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देना
 उन्होंने  दूसरे  चरण  के  सुधार  के  उद्देश्य  को  आगे  अप्रत्यक्ष  करों
 को  युक्तिसंगत  सेवाओं  को  कर-दायरे  में  लाने  संबंधी

 लाभांश  कर  में  उच्चतम  कर  दर  में  निर्यात  आय  पर  कर

 छूट  में  कमी  कर  उसकी  कर  विषमताओं  में  कमी
 को  नीचे  लाने  और  म्यूचुअल  फंडों  के  संबंध  में  उद्यम  पूंजी  का  नियमित
 प्रबंध  और  विभिन्न  प्रक्रियात्मक  सरलीकरण  की  योजनाओं  संबंधी  घोषणाओं
 की  सूची  बनाई

 ये  घोषणाएं  श्री  यशवंत  सिन्हा  और  श्री  वाजपेयी  की  सरकार  की

 आर्थिक  सुधारों  के  प्रति  सतत  प्रतिबद्धता  का  पर्याप्त  प्रमाण  देती
 मैं  वित्त  विधेयक  की  प्रशंसा  करता  मैं  दूसरे  पक्ष  के  अपने

 माननीय  मित्रों  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वे  वित्त  मंत्री  द्वारा  उठाए
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 गए  नव  प्रवर्तक  और  सराहनीय  कदमों  के  लिए  कम  से  कम  शिष्टता
 तो

 श्री  रूपचन्द  पाल  सभापति  मैं  इस  विधेयक
 का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  यह  सही  है  कि  समय  की
 कमी  के  कारण  मैं  केवल  कुछ  मुद्दों  पर  ही  वित्त  विधेयक
 में  चर्चा  के  लिए  भारी  गुंजाइश  है  क्योंकि  इसमें  पूरे  प्रशासन  की  समीक्षा
 की  जा  सकती  इस  विधेयक  में  अनके  वित्तीय  अनियमितताएं
 और  ऐसी  अनेक  बातें  मैं  इनमें  से  प्रत्येक  विस्तार  से  नहीं  जाऊंगा
 जैसा  कि  वित्त  विधेयक  के  कुछ  भागों  में  परिलक्षित  हुआ

 संविधान  के  अनुच्छेद  265  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि
 विधि  प्राधिकारी  के  सिवाय  अन्य  किसी  द्वारा  कोई  कर  नहीं  लगाया

 विगत  में  भी  ऐसे  अनेक  अवसर  आए  हैं  जब  इस  सरकार
 ने  संसद  का  सामना  करने  से  बचना  चाहा  यहां  तक  कि  जब
 संसद  का  सभा  चल  रहा  वे  इस  देश  के  लोगों  पर  करों  के
 रूप  में  शुल्क  लगा  रहे  थे  और  केवल  बाद  में  उसे  इस  संसद  के
 समक्ष  मंजूरी  के  लिए  पेश  करते  इससे  संसद  के  अधिकार  का
 क्षरण  हुआ  मैं  उन  विशेष  कदमों  की  बात  नहीं  करूंगा  जो  डीजल
 की  मूल्य  अथवा  ए  पी  एल  को  समाप्त  करने  और  इस  संसद
 की  उपेक्षा  करके  पेट्रो-उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  संबंध  में  पिछले

 कुछ  समय  से  आपकी  सरकार  और  आपसे  पहले  की  कांग्रेस
 सरकार  द्वारा  अनेक  अवसरों  पर  उठाए  गए

 नए  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  दोनों  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  वर्तमान  कर
 ढांचे  में  संशोधन  के  भी  प्रस्ताव  वर्तमान  कर  दरों  को  भी  जारी
 रखने  के  प्रस्ताव  कितु  इस  बात  को  नोट  किया  जाना  चाहिए  कि

 इन  सभी  दशकों  से  कर  का  जी  डी  पी  अनुपात  स्थिर  रहा  कर
 के  जी  डी  परी  अनुपात  में  कोई  भारी  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 इस  अर्थ  में  अर्थशास्त्रियों  द्वागा  यह  नोट  किया  गया  है  कि  इस

 देश  के  उद्योगपतियों  और  अमीर  लोगों  की  शिकायतों  के  बावजूद  संसार

 के  अमीर  अथवा  विकसित  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  प्रत्यक्ष  करों

 की  दर  न्यूनतम

 यदि  हम  1950-51  से  कर  का  जी  डी  पी  अनुपात  को  लें  तो

 विभिन्न  प्रकार  के  अनुमान  लगाये  जा  सकते  अनुपात  को

 हिसाब  में  कैसे  रखा  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं-कुल  योग

 में  कोई  बड़ा  परिवर्तन  नहीं  हुआ  कितु  हमारे  देश  वासियों  की  मुख्य
 चिंता  प्रत्यक्ष  कर  और  अप्रत्यक्ष  कर  के  बीच  अनुपात  में  भिनता  का

 होना  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  1950-51  प्रत्येक  करों

 का  हिस्सा  ३6.8  प्रतिशत  था  और  अप्रत्यक्ष  करों  का  63.2

 1960-61  में  प्रत्यक्ष  करों  का  हिस्सा  घटकर  29.7  प्रतिशत  हो  गया

 और  अप्रत्यक्ष  करों  का  70.3  1985-86  में  प्रत्यक्ष  करों  का

 हिस्सा  घटकर  14.4  प्रतिशत  तक  आ  गया  और  1990-91  में  यह  और

 घटकर  14  प्रतिशत  तक  आ  गया  और  अप्रत्यक्ष  करों  का  हिस्सा  86

 प्रतिशत  हो

 प्रत्यक्ष  करों  का  घटता  हिस्सा  कर  सिद्धांतों  के  मानदंडों  के  अनुरूप

 नहीं  अनेक  अध्ययन  किए  गए  और  जैसा  कि  हमें  याद
 है  कि

 राजीव  गांधी  की  सरकार  में  जब  श्री  वी०  पी०  सिंह  वित्त  मंत्री  थे  तब
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 दीर्घकालीन  नीति  बनाई  गई  चूंकि  अर्थव्यवस्था  में  निगमित  क्षेत्र
 में  विविधीकरण  और  विस्तार  हुआ  इसलिए  प्रत्यक्ष
 करों  के  क्षेत्र  में  भी  वृद्धि  हुई  कितु  भारत  स्थिति  इसके  बिल्कुल
 विपरीत

 वर्षों  से  राष्ट्रीय  आय  में  सेवा  क्षेत्र  के  हिस्से  में  वृद्धि  हुई  है  और

 हाल  ही  में  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  सबसे  बड़ा  क्षेत्र  बन  गया

 हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  भारत  में  प्रत्यक्ष  कर  के  आधार  में
 भारी  वृद्धि  हुई  है  कितु  फिर  भी  प्रत्यक्ष  कर  का  अनुपात  निरन्तर  न्यूनतम
 क्यों  बना  हुआ  यह  सही  है  कि  इस  बार  थोड़ा  या  नाममात्र  का
 संशोधन  किया  गया  किंतु  यह  पैसा  कहां  से  यह  कृषि
 क्षेत्र  से

 यह  सही  है  कि  इस  बार  वित्त  विधेयक  में  कृषि  क्षेत्र  में  से

 कृषि  आय  पर  ध्यान  दिया  गया  यह  अनुमान  लगाया  गया  मैं

 नहीं  जानता  कि  यह  कहां  तक  सच  दिल्‍ली  के  आसपास  50,000

 करोड  रुपये  की  फार्म  हाउसों  की  परिसंपत्तियां  ये  फार्म  हाउस  पूर्व
 व्यापारी  न्यायपालिका  से  जुड़े

 लोगों  के  किंतु  माननीय  वित्त  मंत्री  की  ओर  से  कुछ  ही  लोगों
 के  पास  संचित  इन  भारी  परिसंपत्तियों  को  हिसाब  में  लिया  जाने  का
 प्रयास  किया  गया  यह  कृषि  आय  नहीं  यह  सच  है  कि  कृषि
 एक  गहन  विषय  कुछ  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  के  पास  मारुति  कारें

 और  सेलुलर  फोन  भी  उन्हें  योग्य  किसान  माना  जाता  वे  वहां

 अमीर  लोग  ऋुछ  रिपोर्ट  के  अनुसार  औद्योगिकीकरण्  के  इतने  वर्षों

 बाद  भी  भारतीय  परिस्थितियों  में  व्यापरिक  पूंजी  औद्योगिक  पूंजी  पर
 भारी  पड़  रही

 श्री  अर्जुन  सेठी  परसेंटेज

 श्री  रूपचन्द  इसकी  प्रतिशतता  के  बारे  में  कोई  नहीं  बता

 सकता  है  परन्तु  यह  विचार  बन  रहा  है  कि  ग्रामीण  सम्पन्न  वर्ग  को

 कर  के  दायरे  में  लाया  यह  कैसे  हम  साथ  बैठकर  इस
 पर  विचार  कर  सकते  यह  स्वागत  योग्य  कदम  परन्तु  यदि

 दिल्‍ली  और  इसके  आस-पास  के  इलाके  में  फार्म  हाउसों  के

 संबंध  में  कोई  जांच  करायी  जाती  है  तो  इससे  वास्तविक  स्थिति  सामने

 रिपोर्टों  में  यह  बात  सामने  आयी  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  यह

 रिपोर्ट  किस  हद  तक  विश्वसनीय  यह  50,000  करोड  रुपये  से

 भी  अधिक  है  .  .  .  कृषि  आय  को  कर  के  दायरे  में

 नहीं  लाया  गया  प्रत्यक्ष  कर  की  दर्रो  मे ंकमी  की  गई  यह

 कमी  इस  समय  से  की  गई  कि  इसका  बेहतर  ढंग  से  अनुपालन  किया

 जाएगा  और  ये  सभी  सिद्धांत  लागू  किए  गए  परन्तु  हमारा  यह  अनुभव
 है  कि  भारत  में  यह  कभी  भी  संभव  नहीं  हुआ  भारतीय  उद्योगपतियों

 विशेषकर  सम्पन्त  वर्गों  की  मनोवृत्ति  बिल्कुल  अलग  है  और  इसका

 उस  हद  तक  विकास  नहीं  हुआ  विकसित  देश  और  स्केडिनेवियाई

 देशों  में  लोग  गर्व  के  साथ  यह  कहते  हैं  कि  वे  करदाता  परन्तु
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 यदि  वित्त  मंत्री  कर  सम्मान  की  घोषणा  करते  हैं  तो  भी  कोई
 ऐसे  सम्मान  के  लिए  आगे  नहीं  अतः  प्रत्यक्ष  कर  की  दरों  को
 कम  करने  से  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हुआ

 इसके  बाद  छूट  और  रियायतों  की  बात  आती  नि:संदेह,  माननीय
 मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  उन्होंने  कई  रियायतों  और  छूट  में
 कमी  लाने  का  प्रस्ताव  किया  मैं  उनसे  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि

 यह  बहुत  बड़ा  कदम  है  परन्तु  इससे  बडे  पैमाने  पर  करापवंचन
 मैं  अंत  में  कुछ  उदाहरण  दूंगा  कि  यह  विधेयक  किस  प्रकार  से  करापवंचन
 को  बढ़ावा  दे  रहा

 कांग्रेस  सरकार  की  दीर्घकालीन  वित्तीय  नीति  में  यह  प्रस्ताव  किया
 गया  था  कि  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  के  बीच  थोड़ा  संतुलन  बनाए
 रखा  जाना  कर  ढांचे  में  व्यक्तिगत  आयकर  जैसे  करों  की  महत्वपूर्ण
 भूमिका  इसे  वस्तुओं  पर  शुल्क  से  प्रतिस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता

 है  क्‍योंकि  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  का  अंततः
 निर्धनतम  जो  इससे  बच  नहीं  सकते  हैं  पर  भार  धनी
 लोग  और  सम्पन्न  होते  जा  रहे  हैं  और  थोड़े  लोग  धन  संग्रह  का  एवं
 करापवंचन  कर  रहे

 मैं  एक  चौंकाने  वाला  उदाहरण  देता  इस  देश  की

 कुछ  सर्वाधिक  सम्पन्न  कम्पनियां  करਂ  का  भुगतान  कर  रही
 मैंने  कुछ  महत्वपूर्ण  लोगों  से  यह  कैसे  हो  सकता  है  जबकि  उन
 कम्पनियों  के  नाम  फार्च्यून  और  फोर्ब्स  से  ये  कम्पमियां  विश्व  की
 500  सर्वाधिक  सम्पन्त  कम्पनियों  में  से  ये  करਂ  दे  रही
 उनका  उत्तर  था  आपने  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  पारित  किया  क्या
 किया  जा  सकता  है  ?  हम  वैकल्पिक  करਂ  का  भुगतान  कर
 रहे  इस  प्रकार  के  ऐसे  कई  उपाय  हैं  जिनके  माध्यम  से  ये  करापवंचन
 कर  रहे  अब  समय  आ  गया  है  कि  कुछ  कड़े  उपाय  किए  जायें

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसे  उपाय  करने  हेतु  सरकार  की  न  तो  क्षमता
 है  न  उसकी  इच्छा  शक्ति  है  न  राजनीतिक  संकल्प  ही

 बड़े  पैमाने  पर  करापवंचन  हुआ  यह  भारतीय  करदाताओं  के

 लिए  अभिशाप  करापवंचन  कम  आय  की  जानकारी  जानकारी
 न  वैकल्पिक  लेखाओं  अथवा  तुलन  पत्र  लेखा  प्रक्रिया  प्रणाली  के
 माध्यम  से  किया  जाता  सभी  जगह  एक  समान  लेखा  प्रणाली  नहीं
 है  क्योंकि  देश  के  कुछ  हिस्सों  में  अभी  भी  मारवाड़ी  लेखा  प्रणाली
 चल  रही  गुजरात  में  कोई  अन्य  लेखा  प्रणाली  है  और  उसे
 वन  एकाउन्टिग  नम्बर  टू  बेलेंस  शीटਂ  कहा  जाता  ऐसी
 सभी  प्रणालियां  चल  रही  सभ्य  समाज  में  इस  व्यवस्था  को  इस
 प्रकार  से  कैसे  जारी  रखा  जा  सकता  हम

 उत्कृष्टता  और  प्रतिस्पर्धा  के  बारे  में  बडी-बडी  बातें  कह  रहे  हैं  और

 सामंतवादी  लेखा  प्रणाली  अभी  भी  चल  रही  आज  भी  ऐसी  अंतर्राष्ट्रीय
 लेखा  मानदंड  और  संहिता  नहीं  है  जिसे  इस  देश  ने  विशेषकर  सम्पन्न
 वर्ग  के  लोगों  ने  स्वीकार  किया  करापवंचन  अवैध  है  और  कर
 अपवंचन  करने  वाले  लोगों  को  पकडे  जाने  पर  दंडित  करना
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कितने  लोगों  को  दंड  दिया  गया

 बिहार  में  पूर्व  मुख्यमंत्री  को  बेहिसाब  आय  से

 45  लाख  रुपये  अधिक  सम्पत्ति  रखने  के  लिए  जेल  भेज  दिया  गया
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 ऐसे  लोग  हैं  ऐसे  मंत्री  हैं  जिनके  खिलाफ  सैकड़ों

 करोड  रुपये  के  भ्रष्टाचार  के  आरोप  .  पिछली  सरकार

 में  भी  ऐसे  लोग  रहे  वर्तमान  सरकार  में  भी  ऐसे  लोग  हैं  और

 इस  सरकार  के  मित्र  भी  .

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  यह  अत्यधिक  आपत्तिजनक

 है  .  .  .  क्‍या  आप  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  का  समर्थन

 कर  रहे

 श्री  रूपचंद  कदापि

 ञश्री  किरीट  वे  उनका  समर्थन  नहीं  कर  रहे

 श्री  सोमनाथ  यह  इस  बात  से  किस  तरह  से  संबंधित

 हैं  कि  वे  उनका  समर्थन  कर  रहे  हैं  अथवा  नहीं  कर  रहे
 .  -

 श्री  रूपचंद  इसका  फैसला  तो  न्यायालय  करेगा  कि  आप

 सी  बी  आई  का  गलत  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  अथवा  इसका  फैसला

 लोग  मैं  इस  मामले  में  नहीं  जा  रहा

 कई  समितियां  बनायी  गई  हैं-कराधान  जांच  कर  योग्य

 आय  पर  प्रतिवेदन  देने  संबंधी  आयोग  .  .  .

 श्री  सोमनाथ  करों  की  वसूली  नहीं  की  गई

 श्री  रूपबंद  ओर  धन  शोधन  विधेयक*के

 वह  यह  जानते  उन्होंने  इन  सभी  बातों  की  स्वयं  जांच

 की  मैं  आपको  बताता  हूं  .  .  .  लेखा  बहियों  में

 धोखाघडी  से  परिषर्तन  लेखाकों  में  गडबडी  करने  आदि  से  संबंधि

 दोनों  पर  बल  देता  रहा  इस  मामले  को  उठने  का  यह  उचित
 समय  नहीं  आपने  प्रस्ताव  किया  है  कि  लेखाओं  में  गड़बड़ी  करना
 केवल  सिविल  अपराध  बडे  शक्तिशाली  धनी  लोग
 और  उद्योगपति  अपने  लेखाओं  में  गड़बड़ी  कर  रहे  लेखाओं  में  गड़बड़ी
 करना  अपराध  उन्हें  दंडित  करना  चाहिए  परन्तु  आप  इसे  सिविल
 अपराध  मान  रहे  स्वाभाविक  रूप  से  उन्हें  प्रोत्साहन  किया  जा  रहा

 वे  कई  लेखा  बहियां  बना  रहे  ऐसी  रिपोर्ट  मिल  रही  हैं  कि

 बड़े  पैमाने  पर  कर  अपवंचन  वे  परिणामस्वरूप  एक  लाख  करोड़  रुपये
 का  काला  धन  सृजित  हो  चुका  यह  एक  मोटा  अनुमान  कर
 हंचे  में  खामियां  कर  प्रशासन  की  विफलता  और  दोषी  लोगों
 को  दंडित  करने  में  सरकार  की  ओर  से  कोई  राजनीतिक  इच्छाशक्ति
 न  होने  के  करण  ऐसा  हो  रहा  इसके  विपरीत  आप  क्षमादान  योजनाएं

 लागू  कर  रहे

 इस  सम्रय  आप  कर  विवाद  समाधान  योजना  की  अवधि  बढ़ा  रहे
 आप  इसकी  अवधि  लगातार  बढ़ा  रहे  इसके  परिणामस्वरूप  क्‍या

 जो  लोग  कर  निर्धारण  के  अनुसार  कर  का  भुगतान  करने  के

 लिए  तैयार  वे  भी  कर  का  भुगतान  नहीं  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने
 भी  कर  विवाद  समाधान  योजना  को  अपना  लिया  पिछली  योजनाओं
 का  भी  यही  हश्र  नवीनतम  कर  सुधार  समित्ति  ने  बड़े  पैमाने
 पर  कर  योग्य  आय  को  कम  और  जानकारी  न  देने  के  बारे
 में  व्यापक  अध्ययन  किया  इस  सरकार  ने  इससे  कोई  सबक

 नहीं  लिया
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 आपकी  अनुमति  से  इसी  सभा  में  दिए  गए  भाषण  का
 एक  अंश  पढ़कर  सुना  रहा  हूं  :

 बात  समझ  से  परे  है  कि  ऐसे  जिसकी  आबादी  900
 मिलियन  से  भी  अधिक  में  केवल  12  मिलियन  लोगों  की
 आय  का  कर  निर्धारण  किया  जाता  है  और  इससे  भी  खराब  स्थिति
 यह  है  कि  केवल  12000  के  लगभग  निर्धारिति  ही  10  लाख
 रुपये  से  अधिक  आयकर  के  दायेे  में

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  भाषण  1997-98  में  दिया  गया
 सभी  लोग  यह  जानते  हैं  कि  उस  समय  वित्त  मंत्री  कौन  यह  संख्या
 1.2  करोड़  लोगों  से  बढ़कर  दो  करोड़  हो  गयी  परन्तु  निगमित
 कर  के  संबंध  में  पूरी  दुनिया  की  स्थिति  का  विश्लेषण  करने  पर  आप
 यह  पाएंगे  कि  कम्पनियों  द्वारा  भुगतान  किए  गए  कर  85  से  86  प्रतिशत
 से  अधिक

 अब  भारत  में  स्थिति  इसके  बिल्कुल  विपरीत  यहां  वेतनभोगी
 कर्मचारी  करापवंचन  नहीं  कर  उसे  पूरा  कर  चुकाना  पड़ता

 कम्पनियां  चलाने  वाले  धनाढय  वर्ग  के  लोग
 ही  करापवंचन  करते  दो  करोड़  लोगों  में  से  अधिसंख्य  लोग  बेतनभोगी
 वर्ग  के  जो  करापंवचन  नहीं  कर  सकते  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  थे  उन  सर्वाधिक  लाभ  कमाने  वाली
 कम्पनियों  के  नाम  बता  पाएंगे  जिन्होंने  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  योजना
 को  लागू  करने  से  पहले  एक  पैसे  का  भुगतान  न  किया
 क्या  वे  उन  कम्पनियों  के  नाम  बताएंगे  जिनका  नाम  विगत  की  500
 सर्वाधिक  सम्पन्न  कम्पनियों  की  सूची  में  है  परन्तु  ये  कितने  कर  का

 भुगतान  कर  रहे  यह  जानना  अत्यावश्यक  देश  की  जनता  और

 संसद  को  इसकी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  यह  कहना

 बहुत  मुश्किल  है  कि  कितना  करापवंचन  होता  परन्तु  यह  तो  स्पष्ट

 है  कि  यह  सरकार  करापवंचन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  तत्पर  वित्त

 विधेयक  के  खंड  100  और  0।  पर  गौर  करके  खंड  100

 में  यह  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  की  धारा

 उपधारा  (4)  का  निरसन  किया  इसी  तरह  खंड  101

 में  भी  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  की  धारा

 की  उपधारा  (4)  का  निरसन  किया  अब  उपधारा  (4)
 में  क्या  आपकी  अनुमति  से  मैं  उपधारा  (4)  पढ़कर

 सुनाता  हूं  ताकि  इस  उपबंध  को  अच्छी  तरह  से  समझ  इसे  डा०

 मनमोहन  सिंह  ने  लागू  किया  कोई  यह  नहीं  कह  सकता  है  कि

 वे  सुधारों  के  विरोधी  आगे  श्री  पी०  चिदम्बरम  ने  इसे  जारी

 यह  कोई  नहीं  कह  सकता  है  कि  वे  आर्थिक  उदारीकरण  और

 वैश्वीकरण  में  विश्वास  नहीं  ठपखंड  (4)  में  यह  कहा  गया

 लेखापरीक्षा  क ेआकस्मिक  खर्चे-यह  लेखापरीक्षा  की  स्वतंत्रता

 लागत  लेखाकार  के  पारिश्रमिक  से  संबधित  है-केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 क॑  प्रमुख  आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  किये  और  यह  निर्धारण

 अंतिम  होगा  और  इसका  विनिर्माता  अथवा  व्यक्ति  द्वारा  भुगतान

 किया  और  इसके  भुगतान  में  चूक  होने  पर  सरकार  द्वारा

 बकाया  राशि  कौ  वसूली  के  लिए  धारा  में  उपलब्ध  व्यवस्था

 के  अनुसार  इस  राशि  की  विनिर्माता  अथवा  व्यक्ति  से  वसूली  की

 जा  सकती
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 उपधारा  (4)  में  यही  कहा  गया  यह  कया  संकेत  देता
 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  विभाग  द्वारा  2000  से  सांविधिक

 उत्पाद  शुल्क  रिकार्ड  को  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  और  अब  उत्पाद

 शुल्क  विनिर्माताओं  द्वारा  रखे  जाने  वाले  रिकार्ड  पर  आश्रित
 अब  इसका  क्‍या  नतीजा  इससे  यह  अनुभत्र  हुआ  कि

 लक्ष्य  के  केवल  35  से  40  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क-जोकि  अप्रत्यक्ष
 कर  का  सबसे  बडा  संघटक  कुल  अप्रत्यक्ष  कर  का  20  प्रतिशत
 केवल  उत्पाद  शुल्क  है-की  वसूली  की  जा  सकती  है  और  यह  भी
 डा०  मनमोहन  सिंह  द्वारा  शुरु  किए  और  श्री  पी०  चिदम्बरम

 द्वारा  जारी  रखे  जाने  के  भाग  हैं  कि  लेखापरीक्षा  को  स्वतंत्र  रखा

 यदि  इसे  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  तो  क्या  आगे  कम्पनियां
 अपना  ख्याल  स्वयं  कम्पनियां  परामर्शदाताओं  की  सहायता
 प्राप्त  करेंगी  और  यह  कह  सकती  हैं  कि  वे  स्वतंत्र  लेखाकार  का  खर्च

 नहीं  निष्पक्ष  लेखा  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  हेतु  वैश्वीकृत
 और  ददारीकृत  विश्व  में  अनके  लेख  प्रकाशित  हुए  सुधार  के  दौर
 में  भी  विनियामक  शक्ति  और  प्राधिकरण  को  सुदृढ़  किया  जाना

 चाहिए  परन्तु  वे  इसके  बिल्कुल  विपरीत  आचरण  कर  रहे  वे  हमारी

 लेखापरीक्षा  प्रणली  के  आधारभूत  विनियामक

 नियंत्रण  रखने  वाले  स्वतंत्र  निकाय  को  कमजोर  कर

 रहे

 लागत  लेखाकारों  को  करापवंचकों  के  रहमोकरम  पर  छोड़  दिया

 गया  यह  कैसे  इसका  इतिहास  कया

 कलकत्ता  स्थित  एक  पहारपुर  कूलिंग  टावर

 ने  अपनी  कम्पनी  में  विभाग  द्वारा  लेखाकार  नियुक्त  करने  की  कार्यवाही

 को  कलकत्ता  के  माननीय  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  देते  हुए
 याचिका  दायर  की  न्यायालय  ने  इस  पर  स्थगन  आदेश  अंतः

 वर्ज  पैंटस  और  अय  भी  इसी  तरह  आगे  सरकार  ने  यह

 मुकदमा  नहीं  सरकार  ने  मुकदमा  लड़ने  की  बजाय  बाहय  लेखा

 परीक्षा  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  इसका  यह  मतलब  यह

 है  कि  आजकल  उत्पाद  शुल्क  का  बड़े  पैमाने  पर  करापवंचन  हो

 रहा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  में  एक  उपबंध  है  जिसे  सुधार
 की  पहल  करने  वाले  डा०  मनमोहन  सिंह  ने  लागू  किया  यह  अलग

 बात  है  कि  हम  इससे  सहमत  हों  अथवा  हम  उनके  सुधारों  की

 संकल्पना  का  विरोध  करते  आए  सुधारों  के  संबंध  में  हमारी  अपनी

 संकल्पना  इसका  उपबंध  अभी  भी  है  और  सरकार  इसे  हटाना

 चाहती  इससे  गडबडी  उत्पन्न  इससे  करापवंचन  काले

 धन  का  अधिक  सृजन  होगा  और  सरकार  वित्तीय  दृष्टि  से  कमजोर

 इस  सरकार  की  सदैव  यह  शिकायत  रही  है  कि  धन  कहां  से

 संसाधन  जुटाने  के  कई  उपाय  आप  करापवंचन  को  रोकने

 का  प्रयास  परन्तु  आप  यह  नहीं  कर  रहे  आप  कर  के

 दायरे  को  बढ़ाने  का  प्रयास  परन्तु  आप  ऐसा  नहीं  कर  रहै

 आपको  सम्पन्न  वर्ग  पर  कर  लगाना  चाहिए  आप  ऐसा  नहीं

 कर  रहे
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 रूपचन्द

 भारतीय  समाज  के  लिए  बहुत  बड़ी  समस्या  हम
 उच्च  पदों  पर  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  चर्चा  करते  आए  अब  मैच

 फिक्सिंग  का  मामला  सामने  आया  है  और  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे

 यह  मैच  फिक्सिंग  क्या  मैच  फिक्सिंग  इस  वैश्वीकरण  की
 *  प्रक्रिया  से  संबंधित  है  .  .  .  आज  कया  हो  रहा  निस्संदेह

 कालेधन  के  साथ  हालीवुड  आदि  जुड़ा
 हालीतवुड  और  क्रिकेट  खिलाड़ी  और  मैच  फिक्सर  ये  सभी  आपस  में

 जुडे  हुए  मैं  नहों  जानता  कि  इसमें  कितने  राजनेता  शामिल  यह
 बात  बाद  में  सामने  मैं  इसकी  गहराई  में  नहीं

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  टी०  आरू  1991  से  पहले
 भी  मैच  होते  .  .  .

 श्री  रूपचन्द  में  इस  पर  नहीं

 श्री  क्रिकेट  तो  राष्ट्रमंडल  तक  सीमित  है  .  .  .

 श्री  रूपचन्द  पालः  इसमें  पैसा  हाल  के  राज्यसभा  चुनाव  में
 क्‍या  यह  मेरी  शिकायत  नहीं  बल्कि  बहुत  से  जिम्मेवार  लोगों
 ने  इस  पर  चर्चा  की  यदि  यह  सब  जारी  रहेगा  तो  इस  संस्था
 का  क्‍या  यह  सब  क्या  हुआ  आज  भ्रष्टाचार  इस  स्तर  तक

 पहुंच  गया  है  कि  जहां  कालाधन  हमारे  देश  की  मूल  संस्कृति  इस
 प्रकार  नष्ट  कर  रहा  है  कि  आज  भी  हमने  माननीय  अध्यक्ष  को  यह

 सूचना  देनी  है  कि  जिसमें  लोक  सभा  की  आचार  समिति  गठित  करने
 का  प्रस्ताव  किया  गया

 एक  फर्म  है  ट्रॉंसपर्रेंसी  आप  इसे  सी  आई  ए  की
 संस्था  कह  सकते  हैं  अथवा  जो  भी  ट्रांसपरेंसी  इंटरनेशनल  ने

 एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  विश्व
 के  सर्वाधिक  भ्रष्ट  देशों  में  से एक  है  और  यह  टिप्पणी  विनिवेश  प्रक्रिया
 से  संबद्ध  आज  भी  यह  छपा  मैं  आपको  केवल  तीन  उदाहरण
 दे  सकता  हूं  जो  आज  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुए

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  के  दौरान  वाद-विवाद
 में  भाग  लेते  हुए  माननीय  नेता  प्रतिपक्ष  ने  भी  इसका  उल्लेख  किया

 वह  क्‍या  यह  माडर्न  बेकरी  के  बारे  में  था  जिसे  हिन्दुस्तान
 लीवर  लिमिटेड  दुर्भाग्य  से  मुझे  इसका  नाम  लेना  पड़  रहा
 मात्र  एक  सौ  करोड़  रुपये  से  थोड़ी  राशि  पर  बेच  दिया  इस
 फर्म  की  भूसम्पत्ति  ही  कम  से  कम  2000  करोड़  रुपये  से  अधिक
 की  उसके  कर्मचारियों  ने  इस  सरकार  को  यह  चुनौती  दी  थी
 कि  यदि  यह  बात  सही  नहीं  होगी  तो  वे  सभी  एक  साथ  त्याग  पत्र

 दे  सरकार  उनकी  चुनौती  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  सरकार  के  हिस्से  को  कम
 करके  20  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  यह  सरकारी  क्षेत्र
 की  बड़ी  कम्पनियों  में  से  एक

 यह  कम्पनी  विद्युत  उत्पादन  से  लेकर  डीजल  जेनेरेशन  सेट  बनाने
 तक  किसी  भी  वस्तु  का  उत्पादन  कर  सकते  भारत  हैवी  इेलक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  के  बारे  में  बहुत  सी  पुस्तकें  लिखी  गयी  फिर  भी  इसका
 विनिवेश  करने  का  प्रस्ताव
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 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  एक  अच्छा  उदाहरण

 म०  े  नि०  लि०  ने  राजस्व  बंटवारे  के  आधार  पर  लाभ  अर्जित

 किया  लाभ  अर्जित  करना  अपराध  नहीं  चूंकि  यह  एक  सरकारी

 उपक्रम  अतः  सरकार  इस  पर  विचार  करके  निर्णय  करेगी  कि  इसका

 अध्यक्ष  किसे  बनाया  जाये  अथवा  किसे  न  बनाया  इसका  कितने

 प्रतिशत  का  विनिवेश  किया  जाएगा  और  कितने  प्रतिशत  का  बविनिवेश

 नहीं  किया  ये  सारी  बातें  सरकार  के  नियंत्रण  में  अब  आयकर

 विभाग  ने  यह  बताया  है  कि  कम्पनी  को  209  करोड़  रुपये  का  आयकर

 चुकाना  कम्पनी  ने  यह  बताया  है  कि  उसने  जो  कुछ  व्यय  किया

 वह  राजस्व  व्यय  उसने  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  अध्यक्ष  से

 यह  अपील  की  और  दो  दिन  बाद  जब  वे  भारतीय  टेलीकाम

 विनियानक  प्राधिकरण  के  सदस्य  बन  गए  तो  उन्होंने  ऐसा  करने  से

 इनकार  कर  इसके  बाद  जैसी  कि  परम्परा  है  कि  जब  सरकारी

 विभाग  और  किसी  सरकारी  उपक्रम  के  बीच  कोई  विवाद  होता  है  तो

 इसे  विवाद  समिति  को  भेज  दिया  जाता  उन्होंने  विवाद  समिति  से

 अपील  की  और  समिति  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  इसके  बाद

 उन्होंने  न्यायालय  का  दरवाजा  खटखटाया  परन्तु  न्यायालय  में  जाने  से

 पहले  जो  कुछ  भी  हुआ  वह  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  अभूतपूर्व
 घटना

 मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  स्थिति  क्या  आयकर

 विभाग  ने  30  मार्च  को  एम  टी  एन  एल  के  सारे  खाते  फ्रिज  करने

 का  आदेश  दिया  जब  कि  उन्हें  अपने  कर्मचारियों  को  वेतन  का

 भुगतान  करना  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  उदारता  देशति  हुए  ऐसा  नहीं

 किया  और  आश्वासन  प्राप्त  कर  भुगतान  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र

 उपक्रम  के  संबंध  में  ऐसे  अनेक  उदाहरण  हैं  .  .  .

 दूसरी  तरफ  गेल  का  ज्वलंत  उदाहरण  इसके  अतिरिक्त  भी  कई

 उदाहरण

 मैं  जेसप  एण्ड  कंपनी  लिमिटेड  का  उदाहरण  दे  रहा  यह  क्या

 अनेक  बहुराष्ट्रीय  जिनमे  से  तीन  *“बहुराष्ट्रीय  बैंक  ने

 आयकर  का  एक  भी  पैसा  नहों  अदा  किया  है  अर  आयकर  विभाग

 निष्क्रिय  बैठ  वे  अपील  कर  रहे  निवेदन  कर  रहे  थे  और  आग्रह
 कर  रहे  थे  किन्तु  बहुराष्ट्रीय  बैंकों  ने  कहा  कि  उन्हें  परवाह  नहीं  है

 चाहे  वे  कुछ  भी

 श्री  अतः  अपने  राज्य  में  किसी  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  को  न
 आने

 श्री  रूपबंद  इसके  मैं  उन  कंपनियों  का  मुददा  उठता

 हूं  जो  मॉरीशस  के  माध्यम  से  आई  यह  आदेश  किया  गया  था
 कि  वे  स्थानांतरण  मूल्य  अदा  वे  यह  हिसाब  लगा  रहे  हैं  कि

 कहां  अधिक  रियायत  सारी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  मॉरीशस  के  माध्यम
 से  आ  रही  हैं  क्योंकि  हमने  मॉरीशस  के  साथ  दोहरे  कराधान  को  रोकने

 हेतु  संधि  की  हुई  मंत्री  महोदय  में  यह  कहने  का  साहस  था  कि
 वे  मामले  की  जांच  करेंगे  किन्तु  अगले  ही  दिन  जब  उन्होंने  शेयर  बाजार
 में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  तो  मंत्री  जी  ने  कह  हमें
 पता  है  कि  की  सुचेता  दलाल  ने  इस  संबंध  में
 तीखी  टिप्पणियां  की  अगले  सरकार  में  इतनां  साहस  नहीं  था
 कि  वह  कार्यवाही  कर  वे  उन्हें  निमंत्रण  दे  रहे  हैं  और  हमारे
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 अपने  सरकारी  उपक्रमों  को  कमजोर  बना  रहे  वे  हमारे  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  भुगतान  के  लिये  कह  रहे  हैं  जिसके  लिये  उन्हें
 भुगतान  करने  की  जरूरत  नहीं  यह  स्थिति

 श्री  बैकोः  मैं  समझता  हूं  कि  अहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  संबंध  में
 आपको  की  सामने  बोलना

 क्री  रूपचंद  दर्पण  क्‍या  श्री  यशवंत  सिन्हा  मेरा  दर्पण
 किस  तरह  से  हो  सकते  थे  मेरा  दर्पण  नहीं  हो  सकते  .  .  .
 (

 ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  कि  यह  सरकार  देश  की  अर्थव्यवस्था
 पर  भारी  संकट  ला  रही  वे  हमारे  राष्ट्र  की  आर्थिक  प्रभुसत्ता  के
 साथ  समझौता  कर  रहे  हैं  जो  कि  राष्ट्र  कभी  बर्दाशत  नहीं

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  और  ऐसा  समझता  हूं  कि
 माननीय  विक्त  मंत्री  अपने  भाषण  के  दौरान  जो  मुददे  मैने  उतये
 उनके  संबंध  में  उत्तर

 डा०  बी०बी०  रमैया  सभापति  मुझे  सभी  तीन
 माननीय  सदस्थों  को  सुनने  का  अवसर  मिला  जिन्होंने  बहुत  से  आंकड़े
 दिये  हैं  और  विभिन्‍न  मुददे  उठाये  हैं  किन्तु  मैं  उन  सब  बातों  का  उल्लेख
 नहीं  करना  मैं  सिर्फ  वही  मुददे  उठाना  चाहूंगा  जो  कि  मुख्यतः
 नीतिगत  मामलों  से  संबंधित  हैं  और  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि

 उनमें  किस  सीमा  तक  संशोधन  की  आवश्यकता  है  और  जिस  पर  वित्त
 मंत्री  को  विचार  करना  जब  हम  वक्तव्य  देखते  हैं  तो  पता

 चलता  है  कि  सरकार  अवसंरचनात्मक  बाध्यताएं  दूर  करना  चाहती
 मानव  संसाधन  विकास  को  प्राथमिकता  देना  चाहती  है  और  कुछ  अन्य

 बातें  सुदृढ़  करना  चाहती

 दूसरा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  भूमि  उपयोग  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  आयोग

 से  संबंधित  है  जिसमें  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञ  शामिल  हैं  जो  कि

 समुचित  दृष्टिकोण  यह  उन  महत्वपूर्ण  मुद्दों  में  से  है  जिन

 के  संबंध  में  मैं  निश्चित  तौर  पर  वित्त  मंत्री  का  समर्थन  करता

 वित्त  मंत्री  ने  ग्रामोदय  नामक  योजना  आरंभ

 की  है  जिसके  माध्यम  से  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअनेक  कार्यों  को  सहायता

 प्रदान  करेंगे  और  इस  योजना  से  बहुत  सहायता  ग्रामीण  आवास

 योजना  के  अंतर्गत  उन्होंने  25  लाख  रिहायशी  एककों  के  लिये  धनराशि

 स्वीकृत  की  उन्होंने  और  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  घोषणाएं  की

 उन्होंने  श्री  बीमा  नामक  नई  योजना  की  घोषणा  की

 है  जो  कि  गरीब  व्यक्षितयों  के  लिये  यह  एक  अच्छी  योजना  शुरु
 को  गई  है  जो  कि  काफी  ठपयोगी  उन्होंने  यह  भी  घोषणा  की

 है  कि  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  वाले  एक  कार्यबल  की  स्थापना  की  जायेगी

 गो  विद्यमान  कानूनों  की  समीक्षा  करेगा  और  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था

 और  महिलाओं  को  रोजगार  से  संबंधित  सरकारी  योजनाओं  की  भी

 ममीक्षा

 मै  इन  बातों  का  उल्लेख  इसलिये  कर  रहा  हूं  क्योंकि  इनसे  पता

 चलता  है  कि  मंत्री  महोदय  सकारात्मक  दिशा  में  सोच  रहे  अन्य

 बहुत  सी  बातें  हैं  जिन  पर  हमें  मिलकर  काम  करना  है  और  यह  देखना
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 है  कि  हम  वर्तमान  स्थिति  में  अर्थव्यवस्था  को  किस  प्रकार  सुदृढ़  कर
 सकते

 वित्त  मंत्री  न ेयह  भी  कहा  है  कि  के  लिये  बजटीय  सहायता
 में  11,000  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  है  यानि  यह  77,000  करोड
 रुपये  से  बढ़कर  88,000  करोड  रुपये  हो  गया  उन्होंने  केन्द्रीय  बजट
 परिव्यय  को  1,03,000  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1,17,000  करोड़  रुपये
 कर  दिया  योजना  के  अंतर्गत  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय
 सहायता  को  33,000  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  36,000  करोड  रुपये
 कर  दिया  कृषि  हेतु  वित्तीय  सहायता  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई

 एक  प्रमुख  मुददा  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  बैंकिंग  क्षेत्र  से
 संबंधित  हम  दो  बातों  से  प्रसन्‍न  मंत्री  महोदय  ने  ब्याज
 दर  में  एक  प्रतिशत  कटौती  की  आज  भारत  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में
 प्रतिस्पर्धा  का  सामना  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  हमारी  ब्याज  दर  बहुत
 ज्यादा  हालांकि  हमारे  वेतन  कम  हैं  और  गुणवत्ता  में  सुधार  होना

 किन्तु  हमारा  सबसे  भारी  बोझ  ब्याज  दर  का  है  जिसके  कारण
 औद्योगिक  विकास  नहीं  हो  रहा  उन्होंने  ब्याज  दर  में  दो
 प्रतिशत  कटौती  की  है  जिसके  परिणामस्वरूप  में  सुधार
 हुआ  अब  पर्याप्त  धनराशि  होगी  जिसका  उपयोग  उद्योगों  और  कृषि
 के  विकास  और  वृद्धि  के  लिये  किया  जा  सकता

 नाबार्ड  और  सिडबी  को  भी  ग्रामीण  कृषि  क्षेत्र  को  सहायता  देने
 के  लिये  कुछ  सहायता  प्रदान  की

 औद्योगिक  रुणणता  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  जिसके  संबंध

 में  मंत्री  महोदय  को  विशेष  सर्वेक्षण  करना  यह  हम  सभी  के  लिये
 अत्यंत  चिंता  का  विषय  है  कि  भारी  मात्रा  में  संसाधनों  का  उपयोग

 नहीं  हो  रहा  हम  इस  विषय  पर  बार-बार  सोचते  रहे  किन्तु
 मैं  यह  इस  बात  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 कि  रुग्णता  प्लरिर्फ  हमारी  समस्या  नहीं  यह  जापान  सहित  सभी  विकसित

 देशों  में  मौजूद  है  किन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  उन्होंने  कई  स्थानों  पर  रुग्णता

 दूर  कर  दी  बी  आई  एफ  आर  इन  मामलों  का  निपटान  नहीं  कर

 रहा  यह  केवल  छोटे  स्तर  पर  कार्य  करता  विलय  या  एकीकरण
 के  मामले  नहीं  हमे  या  तो  इन  मामलों  के  निपटान  के  लिये

 एक  पृथक  संगठन  की  स्थापना  करनी  पड़ेगी  या  फिर  हमें  इन  रुग्ण

 उद्योगों  को  पुनः  स्थापित  करने  के  लिये  वित्तीय  संस्थानों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  प्रेरित  करना

 यदि  हमें  विशेषज्ञों  से  रुणता  के  संकेत  पहले  ही  मिल  जायें  तो

 विलय  की  गुंजाइश  रहती  विलय  और  एकीकरण  का  बडे  पैमाने

 पर  उपयोग  किया  जा  सकता  बार-बार  प्रयास  करने  के  बावजूद
 हमने  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  इससे  काफी  अन्तर  इसका
 विभिन्न  क्षेत्रों  में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  जहां  गतिशीलता  और

 लचीलापन  यदि  कोई  ट्रैक्टर  बनाने  वाली  कोई  कंपनी  समस्याग्रस्त

 है  तो  वाहन  बनाने  वाली  अन्य  कंपनी  उससे  विलय  कर  सकती  है  और

 वहां  उपलब्ध  ठपकरणों  और  अश्रमशक्ति  आदि  कय  उपयोग

 कर  सकती  अनेक  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  हमें  काफौ  काम  करना  है

 और  जिन  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  ऐसा  करने  के  लिये  हमें

 सभी  बैंकिंग  और  वित्तीय  संस्थानों  में  कार्यों  की  निगरानी  के  लिये  कुशल
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 तकनीकी  विशेषज्ञों  की  आवश्यकता  कृषि  क्षेत्र  में  भी  निगरानी  की

 आवश्यकता  हमें  ऐसे  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  है  जो  इन  कार्यों
 की  निगरानी  कर  सकें  और  उचित  समय  पर  उपयुक्त  मार्गदर्शन  कर

 अगला  मुद्दा  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  कर  के  संबंध  में  एक
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  में  कमी  हुई  है  और  अप्रत्यक्ष
 करों  में  वृद्धि  हुई  यह  एक  अच्छा  संकेत  उस  देश  को  नुकसान

 हुआ  है  जहां  प्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  हुई  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  और
 साधन  संपन्न  व्यक्ति  उन  देशों  से  बाहर  चले  गये  हैं  जहां  प्रत्यक्ष  कर
 की  दरें  उच्च  बहुत  से  हमारे  व्यक्ति  भी  अधिक  कर  के  कारण

 विदेशों  में  चले  गये  जल  हमेशा  ऊंचे  स्थान  से  नीचे  स्थान  की

 ओर  बहता  मानव  हमेशा  उस  स्थान  पर  रहना  चाहता  है  जहां  उसे
 अधिक  लाभ  की  आशा  होती  आज  प्रत्यक्ष  करों  में  कमी

 हुई  तो  लोग  अपने  देश  लौटने  का  विचार  बना  रहे  हमारे  अनिवासी

 भारतीय  और  विशेषज्ञ  यह  सोच  रहे  हैं  कि  वे  वापस  लौट  आयें  और

 अपने  देश  की  सहायता  उन्हें  यह  महसूस  हो  रहा  है  कि  किसी
 और  स्थान  की  अपेक्षा  उनकी  स्थिति  यहां  बेहतर  देश  के

 क्षमता  और  प्रतिभा  को  देश  में  हो  रखने  के  लिये  प्रत्यक्ष
 कर  में  कटौती  करनी  अप्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  के  बारे  में  सोचा
 जा  सकता  में  ऐसा  इसलिये  कह  रहा  हूं  क्‍योंकि  भारत  में  केवल
 2  प्रतिशत  लोग  कर  का  भुगतान  कर  रहे  यदि  100  करोड़  की
 जनसंख्या  में  से  केवल  2  प्रतिशत  लोग  कर  का  भुगतान  कर  रहे  हैं
 तो  कर  नीति  का  कोई  औचित्य  नहीं  क्‍या  अन्य  लोग  देश  के
 संसाधनों  से  लाभ  नहीं  उठा  रहे  कर  ढांचे  को  व्यापक  बनाया
 देश  में  कम  से  कम  20  से  25  प्रतिशत  लोगों  को  विभिन्‍न  तरीकों
 से  कर  भुगतान  के  दायरे  में  लाया  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्री

 द्वारा  अपनायी  गयी  विधि  से  निश्चित  रूप  से  स्थायी  नीति  तैयार  हो
 यह  काफी  महत्वपूर्ण  मुझे  यकीन  है  कि  वित्त  मंत्री  इस

 पर  विचार

 जहां  तक  का  संबंध  माननीय  वित्त  मंत्री  यह  जानते  हैं
 कि  इस  क्षेत्र  में  क्या  हो  रहा  पी  पर  निर्भर  हो  जाने
 के  बाद  हमने  इस  क्षेत्र  में  अपनी  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  करना  आरम्भ
 किया  स्वामीनाथन  जैसे  लोगों  ने  हरित  क्रांति  लाने  में  उल्लेखनीय
 कार्य  किया  आज  जनसंख्या  में  वृद्धि  के  बावजूद  भी  हम  खाद्याननों
 का  पर्याप्त  उत्पादन  करने  में  सक्षम  आज  हम  निर्यात  करने  में  भी
 सक्षम  लेकिन  दुर्भाग्यवश  गत  दो  वर्षों  में  विकास  में  तनिक  कमी

 हुई  यह  कठिन  स्थिति  के  लिये  खतरे  की  घंटी  इससे  यह  संकेत
 मिलता  है  कि  हमें  विभिन्‍न  तरीके  अपना  कर  कृषि  को  अधिक  सहायता
 प्रदान  करनी  यद्यपि  माननीय  वित  मंत्री  ने  कृषि  क्षेत्र  के  लिये

 कुछ  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  अभी  भी  काफी  कुछ
 और  प्रदान  किये  जाने  की  आवश्यकता  देश  में  इस  क्षेत्र  में  रोजगार
 की  व्यापक  संभावना  देश  में  65  प्रतिशत  से  70  प्रतिशत  लोग

 कृषि  पर  निर्भर  करते  कृषि  के  कारण  हमारी  ही  अर्थव्यवस्था  कायम

 कृषि  के  कारण  हमारी  मुद्रास्फीति  की  दर  नियंत्रण  में  रही
 गत  वर्ष  मानसून  ने  वास्तव  में  हमारी  मदद  की  इससे  काफी  बड़ी
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 मदद  मिली  इस  वर्ष  वर्षा  के  कम  होने  के  कारण  हमें  सूखा  और

 अन्य  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा

 बजट  में  प्राकृतिक  आपदाओं  का  भी  उल्लेख  किया  गया  मैं

 सोचता  हूं  कि  मंत्री  को  प्राकृतिक  आपदाओं  के  साथ  उचित  ढंग  से  मिपटना

 प्राकृतक  आपदाओं  के  लिये  धन  संबंधी  प्रावधान  में  वृद्धि  की

 जानी  चाहिये  क्योंकि  हम  गंभीर  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  चक्रवात

 के  कारण  उड़ीसा  में  तबाही  मची  इसके  लिये  पर्याप्त  धमराशि  प्रदान

 नहीं  की  आज  राजस्थान  और  आशभ्ध्र  प्रदेश  में  सूखे  कौ

 स्थिति  इन  राज्यों  के  लिये  भी  काफी  सहायता  चूंकि  हम

 प्राकृतक  आपदाओं  के  लिये  धन  का  प्रावधान  नहीं  कर  पाये  हैं  इसलिये

 हमें  निरन्तर  इन  समस्याओं  का  सामना  करना  पद्ध  रहा

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  इसमें  विशेष  रुचि

 अपराह  5.00  बजे

 हमें  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  पनधारा  कार्यक्रम  की

 विशेष  रूप  से  आवश्यकता  पनधारा  कार्यक्रम  काफी  महत्वपूर्ण
 वर्षा  का  काफी  अधिक  जल  समुद्र  में  चला  जाता  है  और  हम

 उसका  उपयोग  नहीं  कर  यदि  हम  वर्षा  जल  का  उचित  हंग  से

 उपयोग  नहीं  तो  भविष्य  में  हमारी  समस्त  पेयजल  कृषि
 विकास  और  अन्य  संबंधित  कार्यक्रमों  कौ  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 हम  आशा  करते  हैं  कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जल  परियोजनाओं

 को  विशेष  महत्व  देंगे  जिससे  हम  बाढ़  से  होने  वाले  विनाश  को  रोक
 सकेंगे  और  जल  को  विभिन्न  अन्य  प्रयोजनों  में  उपयोग  में  ला

 इससे  जल  का  उपयोग  करने  से  हमारी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु
 विद्युत  का  सृजन  हो  हमे  वास्वत  में  समस्या  का  सामना  करना

 पड  रहा  यह  हमारे  लिये  सर्वोच्च  वरीयता  दैने  का  उचित
 समय

 मेरा  अगला  मुद्दा  बुनियादी  ढांचे  के  बारे  में  हम  बुनियादी
 ढांचे  के  संबंध  में  काफी  सहायता  प्रदान  कर  रहे  जैसा  कि  मैंने
 पहले  भी  उल्लेख  किया  हमें  अपनी  भावी  अर्थव्यवस्था  और  विकास
 को  स्थिर  करने  के  लिये  200  बिलियन  डालर  से  भी  अधिक  राशि
 की  आवश्यकता  विकास  चाहे  विधुत  क्षेत्र  का  सड़कों
 का  पत्तनों  का  हो  अथवा  संचार  का  हमें  बहुत  सी  चीजों  की
 आवश्यकता  लेकिन  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  इम  सभी  आवश्यकताओं
 की  पूर्ति  के  लिये  हमारी  बचत  पर्याप्त  नहीं  अतः  हमें  अनिवासी
 भारतीयों  अथवा  अन्य  संसाधनों  के  जरिये  बाहरी  सहायता  की  आवश्यकता

 लंबी  अवधि  के  लिये  और  अधिक  कर  रियायतें  प्रदान  कर

 बुनियादी  ढांचा  सहायता  प्रदान  किये  जाने  की  आवश्यकता  हमें  यथा
 संभव  शीघ्र  इन  सभी  सीजों  को  करना  है  अन्यथा  हमारी  विकास  दर
 और  हमारे  अनुमानों  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  और  अमैक  समस्याएं  पैदा
 हो

 मेरा  अगला  मुद्दा  मानव  संसाधनों  के  बारे  में  जब
 मानव  संसाधनों  कौ  बात  आती  है  तो  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि
 शिक्षा  कौ  समस्या  एक  मुख्य  समस्‍या  आज  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के
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 वर्षों  के
 बाद  भी  हमारे  देश  की  40  प्रतिशत  से  भी  अधिक  आबादी

 पढ़  उन्होंने  अभी  तक  किसी  स्तर  तक  की  शिक्षा  प्राप्त  नहीं

 जहां  तक  आश्ध  प्रदेश  का  प्रश्न  है  हम  सभो  को  शिक्षा
 सुलभ  कराने  के  लिये  अनेक  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  अनेक  प्रकार
 की  सहायता  प्रदान  कर  रहे  हमारे  माननीय  मुख्य  मंत्री  की  यह
 इच्छ  है  कि  आनश्भ्र  प्रदेश  में  अपने  वाले  पांच  वर्षों  में  शत-प्रतिशत
 लोग  शिक्षित  हो  इस  दिशा  में  उन्होंने  एक  वर्ष  में  30,000  विद्यालयों
 के  निर्माण  और  1,20,000  अध्यापकों  की  नियुक्तियों  की  व्यवस्था  की

 इन  विद्यालयों  में  सार्थक  शिक्षा  प्रदान  कौ  इस  संबंध  में
 उन्होंने  शैक्षणक  सुविधाओं  की  देखभाल  के  लिये  गांव  में  विद्यार्थियों
 के  माता-पिता  को  जिम्मेदारी  सौंपी  यदि  कोई  अध्यापक  अनुपस्थित
 होता  है  और  विद्यालय  को  छोड़कर  चला  जाता  तो  उन्हें
 तत्काल  अन्य  अध्यापक  की  नियुक्ति  का  अधिकार  दिया  गया  है  ताकि
 विद्यार्थियों  के  अध्ययन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  हम  इस  बारे
 में  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  विद्यार्थियों  को  अच्छी  शिक्षा  दी  जा

 हमारे  माननीय  मुख्यमंत्री  ने  महिलाओं  को  काफी  सहायता  प्रदान
 की  और  हमारी  ग्राम  सभा  में  डी०  ए०  आर०  ए०  का

 एक  महान  उपलब्धि  यह  एक  स्वयं  सहायता  का  साधन  महिला
 के  नाते  हमें  चचत  के  रूप  में  एक  रुपया  प्रति  दिन  देना  उससे

 दस  पन्द्रह  व्यक्तियों  का  समूह  अपना  विकास  कार्य  आरम्भ  कर

 वह  जो  भी  राशि  बचा  उससे  जे  कोई  विकासात्मक  कार्यक्रम

 शुरु  कर  लगभग  30  लाख  महिलाएं  इस  कार्यक्रम  की  सदस्य
 बन  चुकी  हैं  और  उन्होंने  700  करोड़  रुपये  की  बचत  कर  ली

 उन्हें  अपने  विकास  और  अन्य  संबंधित  प्रयोजनों  के  लिये  इस  राशि

 का  उपयोग  करना

 मेरा  अगला  मुद॒दा  उर्वरकों  के  बारे  में  आप  इन  पर  50  प्रतिशत

 अधिक  शुल्क  लगा  रहे  हैं  और  इससे  सभी  किसानों  को  उर्वरकों  की

 काफौ  अधिक  कीमत  देनी  इसके  परिणामस्वरूप  कीमतों  का

 बोझ  आम  उपभोक्ताओं  पर  भी  किसान  इस  बोल्ञ  को  बर्दाश्त

 नहीं  कर  वे  इसे  अन्य  लोगों  पर  आखिरकार  कीमतों

 में  वृद्धि  से  प्रत्येक  के  लिये  समस्या  पैदा  हो  कौमतें  बढ़ने
 से  आपकी  बचत  कम  हो  वस्तुतः  लघु  बचतों  से  प्रत्येक  राज्य

 को  काफी  सहायता  मिलती  यदि  लघु  बचतें  कम  हो  तो

 संसाधन  भी  कम  हो  इसलिये  हम  इसके  लिये  कुछ-न-कुछ
 करने  का  अनुरोध  कर  रहे  निस्‍्संदेह  हमने  कहा  है  कि  इस  वर्ष

 संसाधनों  को  29  प्रतिशत  तक  ले  लेकिन  हम  33  प्रतिशत  तक

 जाना  चाहते  जब  तक  33  प्रतिशत  नहीं  किया  शायद  राज्य

 अपने  विकासात्मक  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  का

 सृजन  नहीं  कर

 हमने  आश्र  प्रदेश  में  ऋतु  बाजार  की  शुरुआत  की  ऐसा  इसलिये

 किया  गया  है  क्योंकि  पहले  किसामों  को  उत्पादन  की  एक  निश्चित

 कीमत  मिलती  थी  लेकिम  उपभोक्ताओं  को  उस  उत्पादन  को  प्राप्त  करने

 के  लिये  काफी  अधिक  कीमत  देनी  पड़ती  इसका  यह  अभिप्राय

 है  कि  इस  दोनों  के  जीच  काफी  कुछ  घटित  होता  अब  हमने  अनेक
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 ऋतु  बाजार  आरम्भ  किये  हैं  और  इन  बाजारों  में  किसान  अपना
 उत्पादन  मोधे  तौर  पर  उपभोक्ताओं  को  बेसता  है  ताकि  उसे  तनिक
 अधिक  क्मत  मिल  सके  और  उपभोक्ताओं  को  वह  वस्तु  कम  कीमत
 पर  मिल  जाता  #  और  बिचौलिये  इसमें  एक  तरफ  कर  दिये  जाते

 इस  प्रकार  हम  अपनी  वितरण  प्रणाली  को  स्थिर  करने  की  कोशिश
 कर  रहे

 हमने  शोतागारों  की  भी  शुरुआत  को  फसल  के  मौसम  के
 दौरान  जब  उत्पादन  बढ़  जाता  तो  कीमतें  कम  हो  जाती  लेकित

 पुनः  मौसम  न  रहने  पर  कीमतें  काफी  बढ़  जाती  हैं  और  उपभोक्ताओं
 को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  इन  सभी  समस्याओं  को  दूर
 करने  के  लिये  हमने  भंडारन  सुविधाओं  की  भी  शुरुआत  की  हमने

 इमली  और  कई  अन्य  चीजों  को  इसके  अन्तर्गत  शामिल
 किया  है  ताकि  उन्हें  कीमतों  में  वृद्धि  के  समय  निकाला  जा

 इस  प्रकार  हम  अपनी  वितरण  प्रणाली  को  कायम  रखने  की  कोशिश
 कर  रहे

 लेकिन  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  को  भी  काफी  कुछ  करना

 उन्हें  शीतागारों  और  भाण्डगारों  के  लिये  अनेक  रियायतें  देनी
 उन्हें  इन  प्रयोजनों  के  लिये  कर  से  रियायत  देनी  ब्याज  की

 दर  कम  करनी  चाहिये  और  ऐसे  अन्य  उपाय  भी  करने  इनके
 लिये  यह  सब  काफी  आवश्यक

 इसी  प्रकार  हमें  और  भी  अनेक  मामलों  में  समस्याओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  इस  संबंध  में  मैं  विशाखप्तनम  इस्पात  संयंत्र  ट्ठारा

 झेली  जा  रही  समस्याओं  की  ओर  इस  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 यह  संयंत्र  देश  के  अत्याधुनिक  इस्पात  संयंत्रों  में  से  एक  दुर्भाग्यवश
 यह  जिम्मेदागी  किसो  और  की  नहीं  है  बल्कि  यह  भारत  सरकार  की

 ही  जिम्मेदारी  उन्होंने  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  आठ  से  दस
 वर्ष  का  समय

 इसलिये  कीमतों  में  दस  गुणा  वृद्धि  हुई  है  क्योंकि  उन्होंने  कम

 धनराशि  देनी  शुरु  की  वास्तव  पं  मैने  उनके  लिये  संघर्ष  किया

 है  और  तब  उन्होंने  इसमें  वृद्धि  की  है  क्योंकि  50  प्रतिशत  तो  प्रशासनिक

 खर्च  आता  केवल  50  प्रतिशत  राशि  ही  परियोजना  के  लिये  व्यय

 होती  अतः  यह  नियंत्रण  से  बाहर  हो  गया  एक  थार  उन्होंने

 कुछ  रियायतें  दी  थीं।/लेकिन  अब  उचित  समय  है  क्योंकि  इससे  इस
 पर  आश्रित  18,000  परिवारों  को  रोजगार  मिला  माननीय  वित

 मंत्री  न ेकहा  है  कि  जहां  भी  बेहतर  प्रौद्योगिकी  जहां  भी  व्यवहार्य

 प्रौद्योगिकी  वे  उसकी  सहायता  करने  की  कोशिश  यह

 एक  ऐसी  परियोजना  है  जहां  काफी  सहायता  की  आवश्यकता

 अप्रत्यक्ष  कराधान  पर  आते  हुए  मैं  यह  बात  आपके  ध्यान  में  लाना

 चाहता  हूं  कि  डब्ल्यूः  टी०  ओः  की  हर  कोई  आलोचना  कर  रहा

 डब्ल्यू  टी  ओ  में  प्रस्तावित  उपायों  पर  दस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय

 तक  चर्चा  की  गई  ठरुग्वे  वार्ता  दौर  के  पश्चात्‌  विकसित  और

 विकासशील  देशों  में  कुछ  आपसी  समझ  की  भावना  विकसित  हुई

 उन्होंने  बीच  का  रास्ता  अपनाया  है  जिसके  माध्यम  से  दोनों  प्रकार  के

 देशों  को  कतिपय  त्याग  करने  पड़े  और  वे  कुछ  समय  से  यह  देखना

 चाहते  थे  कि  क्या  स्थिति  सुचारु  हो  जायेगी  अथवा  यदि  कोई  समस्याएं

 हों  तो  उन्हें  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  इस  प्रकार  1994
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 में  मररकश  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  यह  अधिक

 महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  किस  पार्टी  ने  उस  पर  हस्ताक्षर  किये  लेकिन

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  काफी  महत्वपूर्ण  यहं  तक  कि  रूस

 और  अन्य  कई  देश  डब्ल्यू  टी  ओ  का  सदस्य  बनना  चाहते  हैं  इसमें

 कुछ  लाभ  दुर्भाग्यवश  कुछ  बातें  ऐसी  भी  हैं  जिन  पर  हमें  विचार

 करना  हमनें  कतिपय  वस्तुओं  के  आयात  को  उदार  बनाया  हैं

 इसी  को  ओ  जी  एल  कहते  लेकिन  इसमें  हमारे  लिये  सरक्षात्मक
 उपाय  भी  प्रत्येक  वस्तु  विशेष  रूप  से  गेहूं  जैसे  कृषि
 उत्पादों  का  आयात  किया  जा  सकता  लेकिन  हम  ऐसी
 यांत्रिक  सुविधाओं  का  उपयोग  कर  सकते  जो  यूरोपीय
 संघ  चीन  और  जापान  जैसे  विकासशील  देशों  द्वारा  उपयोग  में  लायी
 जा  रही  हमें  शुल्क  संबंधी  संरक्षा  उपाय  अपनाने  यदि  हम
 समय  पर  शुल्क  संबंधी  संरक्षा  उपाय  नहीं  अपनाते  और  तत्काल

 कार्यवाही  नहीं  करते  तो  इससे  लोगों  को  कष्ट  झेलने  इसलिये
 मैंने  माननीय  वित  मंत्री  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  उन्हें  तत्काल

 वांछित  मशीनों  को  विकसित  करना  चाहिये  क्योंकि  इसके  काफी  लाभ

 अप्रत्यक्ष  कराधान  संबंधी  कर  ढांचे  पर  चर्चा  करते  हुए  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  कर  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  लेकिन

 दुर्भाप्पवश  8  प्रतिशत  कर  अब  16  प्रतिशत  तक  पहुंच  गया

 इससे  अनेक  लोग  व्यापक  रूप  से  प्रभावित  हुए  आम  आदमी
 की  आवश्यकताएं  बढ़  गयी  यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसका  हल
 खोजा  जाना

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  हाल  ही  में  गैर-पारम्परिक  कागज  उद्योगों
 को  कुछ  रियायतें  दी  मैंने  उस  पत्र  को  पढ़ा  जो  मेरे  पास
 यह  लघु  उद्योग  क्षेत्र  इसमें  से  पचास  प्रतिशत  उद्योग  रुग्ण  हो  गए

 आप  कम  से  कम  10,000  टन  तक  छूट  दे  सकते  यह  लघु
 क्षेत्र  यह  आधुनिकीकृत  नहीं  माननीय  वित्त  मंत्री  यह  कहते
 हैं  कि  इसके  लिए  बहुत  अधिक  ठउच्य  तकनीकी  कौशल  ओर
 अत्याधिक  जनशक्ति  की  आवश्यकता  मुझे  विश्वास  है  कि  आप

 इस  पर  भी  विचार  करेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  कम  से  कम

 10,000  टन  को  कर  से  छूट  दी

 अन्य  विभिन  वित्तीय  जिन्हें  इन  प्रस्तावों  क ेआधार  पर

 बनाया  गया  पर  विचार  करते  हुए  हम  यह  महसूस  करते  हैं  आवास

 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  ।  ग्रामीण  भारत  में  आवास  एक  महत्वपूर्ण  पहलू
 है  जिसके  लिए  आपने  कुछ  सहायता  दी  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 यह  आगे  लम्बे  समय  तक  जारी  हमें  इसका  कार्यान्वयन

 करने  की  आवश्यकता  इस  संबंध  में  कार्यान्वयन  और  कारगर  उपयोग
 जैसी  कुछ  बातों  पर  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  वस्तुत:ः  आज

 यहां  तक  कि  आवास  अथवा  सूखे  की  स्थिति  जैसी  कुछ  अन्य  बातों
 के  लिए  भी  हम  संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  यौजना  का  उपयोग
 करना  चाहते  मैं  इस  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  तैयार  करना

 चाहता  हूं  ताकि  हम  सभी  प्रकार  कौ  आपदाओं  पर  ध्यान  दे
 हमारी  मुख्य  अड़चनें  वे  योजनाएं  हैं  जिन्हें  विगत  में  कार्यान्यित  नहीं
 किया  गया  हम  मामले  को  संबंधित  मंत्रालयों  के  साथ  उंठकर
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 सभी  समस्याओं  का  निपटारा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  एक  जार

 इन  कार्यों  को  निपटाने  के  मेरे  विचार  से  हम  इन  कार्यक्रमों  के

 संबंध  में  और  अधिक  कार्य  कर  हम  लोगों  और  विशेषकर

 लोक  सभा  के  सदस्यों  के  लिए  प्रभावी  ढंग  से  सेवा  उपलब्ध

 लोगों  की  सहायता  करना  महान  कार्य  है  क्योंकि  लोग  यह  उम्मीद  कर

 रहे  हैं  कि  हम  उनके  लिए  कुछ  करें  और  सभी  समुदायों  के  लिए

 अपेक्षित  सभी  कार्य  किए  जा  सकते

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  राशि  को  बढ़ाकर  5  करोड़  रुपए

 करने  का  सुझाव  दिया  है  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उपयुक्त

 पडी  राशि  का  अत्यधिक  प्रभावी  ढंग  से  और  सफलतापूर्वक  उपयोग

 किया  जा  सकता  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  सभी

 बातों  पर  विचार  कर  पाएंगे  और  वे  निर्धन  लोगों  की  सहायता  के  लिए

 बढ़कर  आगे  उर्वरक  उद्योग  भी  इसका  थोड़ा  भार  उठ  सकता

 वे  उद्योग  को  अपनी  कार्यकुशलता  बढ़ाने  का  आग्रह  कर  सकते

 हैं  ताक  इसका  भार  किसानों  पर  न  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 माननीय  वित्त  मंत्री  इन  बातों  पर  विचार

 श्री  केन्पी०  सिंह  देव  मुझे  बोलने  का  मौका  देने  के

 लिए  मैं  आपका  अत्यंत  आभारी  मुझे  यह  मौका  प्रदान  करने  के

 लिए  मैं  अपनी  पार्टी  का  भी  आभारी

 माननीय  वित्त  मंत्री  खिलाड़ियों  के  लिए  जो  कुछ  भी  किया

 उसके  लिए  मैं  कल  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  मेरे  अन्तर्मन  के

 खिलाडी  की  यह  इच्छा  होती  कि  मैं  भारतीय  ओलम्पिक  संघ  को

 शत-प्रतिशत  छूट  देने  के  लिए  उन्हें  बधाई  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री-वे  डी  डी  सी  ए  के  अध्यक्ष  भी  हैं  -  ने

 थोट्ी  देर  पहले  मुझे  यह  बताया  कि  उन्होंने  इसका  लाभ  राष्ट्रीय  खेल
 संघ  और  राज्य  ओलम्पिक  संघों  से  भी  दे  दिया  गया  एक

 जो  मुन्नमें  के  रूप  में  मेरा  मन  इस  विधेयक  के  संबंध
 में  माननीय  वित्त  मंत्री  का  समर्थन  करने  की  अनुमति  नहीं

 कल  हमने  विनियोग  2)  विधेयक  पारित  किया
 और  साथ  हो  उन्हें  7,84,932  करोड़  रुपये  की  राशि  के  भुगतान  और
 विनियोग  हेतु  प्राधिकृत  किया  गया  हमने  बिना  किसी  अड॒चन  के

 इसे  पारित  कर  निस्संदेह  अनुच्छेद  114(1)  में  इसमें  कोई  परिवर्तन
 न  करने  की  बात  कही  गई  परन्तु  हमें  चर्चा  करने  का  कोई  मौका
 नहीं  मिला  क्‍योंकि  इसे  आगे  बढ़ा  दिया  इसमें  कोई  पारदर्शिता
 और  जवाबदेही  नहीं  मेरे  विचार  से  आज  भी  अलग-अलग  दलों
 के  विभिन्न  विचार  वाले  सदस्यों  के  भारी  बहुमत  के  कारण  हम  यह
 वित्त  विधेयक  पारित  करने  जा  रहे

 मैं  इस  अवसर  पर  माननीय  वित्त  मंत्री  और  उनके  माध्यम  क्योंकि
 यहां  कुछ  मंत्री  उपस्थित  नहीं  सरकार  के  ध्यान  में  कतिपय  बातें  लाना

 मैं  अपने  भाषण  को  तीन  अथवा  चार  विषयों  तक  ही  सीमित

 रखूंगा  क्‍योंकि  मेरे  सहयोगी  पंडित  नारायण  दत्त  जो  कांग्रेस  की
 ओर  से  पहले  वक्ता  ने  कई  विषयों  को  पहले  ही  रख  दिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  संधंधित  अनुदानों  की
 मांगों  पर  चर्चा  के  मैं  कटौती  प्रस्ताव  सं०  72  का  प्रस्ताव  करना
 चाहता  यह  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  72  क्‍या  बर्ष  1993

 इस  केन्द्रीय  सरकार  ने-जआहे  जिस  पार्ट  की  सरकार  रही  हो-केन्द्रीय
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 शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  समिति  नियुक्त  करना  उचित  समझा  जिसमें
 देश  के  सभी  शिक्षा  मंत्रियों  ने  प्रतिनिधित्व  किया  और  सभी  प्रकार  के
 जिचार  रखे  1993  में  सर्वसम्मति  से  यह  सिफारिश  की  गई  कि
 शारीरिक  शिक्षा  और  शिक्षा  के  अभिन्‍  अंग  इसका  कारण
 यह  था  कि  खेल  राज्य  का  विषय  है  और  शिक्षा  समवर्ती  सूची  का
 विषय  इसलिए  हमने  इसके  लिए  संविधान  में  संशोधन  नहीं
 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  विज्ञान  भवन  में  ही  इस  मिफारिश
 को  15  मिनट  में  ही  स्वीकृत  कर  इसके  बाद  सात  वर्ष  बीत

 चुके  पहले  चरण  में  इसे  सरकारी  विद्यालयों  अर्थात्‌  नवोदय
 केन्द्रीय  विद्यालयों  और  कुछ  पब्लिक  स्कूलों  जहां

 सुविधाएं  पहले  से  विद्यमान  इसे  लागू  करना  चाहिए  इसमें
 लगता  जिसमें  आपको  एक  पैसा  भी  खर्च  करने  की  आवश्यकता

 नहीं

 600  हजार  विद्यालय  हैं  जिनमें  200  मिलियन  बच्चे  पढ़  रहे
 हैं  और  उन्हें  मूल  सुविधाएं  देने  के  लिए  200  मिलियन  डालर  की
 आवश्यकता  सैनिक  मिलिटरी  केन्द्रीय
 विद्यालयों  और  नवोदय  विद्यालयों  में  ये  सुविधाएं  मौजूद  लगभग

 1200  नवोदय  और  केन्द्रीय  विद्यालय  सात  वर्ष  त्रीत  चुके  हैं  और

 इसका  कार्यान्वयन  न  किए  जाने  के  लिए  किसी  को  जवाबदेह  नहीं
 ठहराया  गया  आप  यह  पाएंगे  कि  दिल्‍ली  ख़बनी  में  केवल  एक
 विद्यालय  और  अम्बाला  छावनी  में  एक  विद्यालय  में  इसे  कार्यान्वित

 किया  गया

 यह  असंतोष  व्यक्त  किया  गया  है  कि  हम  कुछ  संशोधन  कराना

 चाहते  सात  वर्ष  के  बाद  हम  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रहे

 इसका  कार्यान्वयन  क्यों  नहीं  किया  आप  एक

 सुदृढ़  देश  चारते  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  न ेओलम्पिक  में  निशाशाजनक

 प्रदर्शन  १९  चर्चा  हम  स्वस्थ  बच्चे  पैदा  नहीं  कर  रहे  हैं

 24  अथवा  25  वर्ष  कौ  उम्र  में  हम  उनका  चयन  करके  उन्हें

 विश्वविजेता  बनाना  चाहते  हमारे  देश  की  आबादी  100  करोड़  है

 परन्तु  हमें  कोई  पदक  नहीं  मिल  रहा

 इस  अबसर  पर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ओलम्पिक  के

 पिछले  100  वर्ष  के  इतिहास  में  भारत  को  हाकी  के  अलावा  मिले

 अलग-अलग  चार  पदकों  में  से  तीन  पदक  विजेता  मेरे  विद्यालय  ला

 कलकत्ता  के  हैं  क्‍योंकि  यहां  प्रत्येक  सप्ताह  में  कक्षा  में

 तीन  पीरियड  शारीरिक  शिक्षा  पद्मयी  जातो  1900  में  नारमेन  प्रीतचार्ड

 और  1996  में  लिएंडर  ये  दोनों  पदक  विजेता  इस  विद्यालय  के

 इस  विद्यालय  की  लखनऊ  शाखा  ने  देश  को  चार  महावीर  चक्र

 और  17  वीर  चक्र  विजेता  दिए  यह  इसलिए  है  क्योंकि  सैनिक

 शिक्षा  शारीरिक  जिससे  स्वस्थ  शरीर  और  स्वस्थ

 मन  बनता  है  और  इसके  साथ-साथ  स्वास्थ्य  ये  सभी  शिक्षा

 के  अभिन्‍न  अंग  जो  मैं  कह  रहा  हूं  वह  इन  बातों  तक  ही  सीमित

 नहीं  यह  वर्ष  1904  से  शुरु  किया  गया  है  जब  यहां  ब्रिटिश  सरकार

 और  उन्होंने  कहा  था  कि  किसी  भी  विद्यालय  को  तब  तक  मान्यता

 नहीं  दी  जाएगी  जब  तक  इसमें  खेल  का  मैदान  न  हो  और  उसमें  समन्वित

 शिक्षा  की  व्यवस्था  न
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 डा०  राधाकृष्णन  ने  1948  डा०  मुदालियार  ने  1952  में  और
 डा०  एस०  कोठारी  ने  1964  में  इसी  प्रकार  सिफारिश  की
 वर्ष  1704  से  अब  तक  छियानवे  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  हम  अपने
 छोटे  बच्चों  अथवा  युवाओं  को  यह  सब  उपलब्ध  नहीं  करा  पाए  हैं
 और  हम  एक  मजबूत  और  सृदृढ़  राष्ट्र  चाहते  हैं  जो  ओलम्पिक्स  में

 देश  का  नाम  ऊंचा  यह  मेरी  पहली  बात

 कुछ  दिन  मैंने  किसी  लक्ष्य  की  ओर  उन्मुख  होने  का
 समाचार  पढ़ा  श्री  एम०  जेठमलानी  ने  कहा  कि  हम  सूचना
 और  सूचना  प्रौद्योगिकी  आदि  की  ओर  उन्मुख

 मैं  यह  चाहता  था  कि  हम  दोहटीकरण  और  मतभेद  की  बजाय

 थोड़ा  सा  खेल  के  क्षेत्र  की  ओर  भी  उन्मुख

 अब  माननीय  खिन  मंत्रो  ने  आयकर  में  छूट  दी  है  और  मैं  यह

 आशा  करता  हूं  कि  हम  केन्द्रीय  राज्य  सार्वजनिक
 निजी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 आदि  से  सभी  संसाधन  जुटाकर  उत्कृष्ट  खिलाड़ी  तैयार  कर  पाएंगे  ताकि

 हमें  ओलम्पिक्स  में  स्वर्ण  पदक  प्राप्त  हो  आज  ओलम्पिक्स  राष्ट
 के  राष्ट्र  की  सक्षमता  का  प्रतीक  है  और  इसके  साथ-साथ  सभी

 राष्ट्रों  के  बीच  राष्ट्र  के  महत्व  का  प्रतीक

 जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि  मेरे  अंतर्मन  का  सिपाही  मुझे  इस  वित्त
 विधेयक  का  समर्थन  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  अब  मैं  रक्षा
 सेवाओं  के  बारे  में  पहली  और  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  जो  मैं

 कहना  चाहूंगा  कि  हमने  विगत  में  हुई  चाहे  वह  1947  का

 अथवा  1962  का  अथवा  1965  का  अथवा  1971  का  अथवा  अरब

 इजरायल  युद्ध  के  अनुभवों  से  सबक  नहीं  लिया  इनसे  हमें

 बहु  सस्ते  में  सीख  मिल  जाती  क्योंकि  हमें  अरब-इजरायल  युद्ध  नहीं

 लड़ना  पड़ा

 अपराह  5.19  बजे

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  पीठसीन

 दो  सीमाओं  पर  छद्य  सभी  ओर  से  समझौता  न  करने
 वाले  पड़ोसी  देश  के  साथ  सीमा  संघर्ष  के  एक  विनाशकारी  युद्ध  में

 परिवर्तित  होने  के  खतरे  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि

 हमें  गत  तीन  युद्धों  के  साथ-साथ  इजरायल  के  दिवसीय  युद्ध  और

 हाल  के  कारगिल  युद्ध  के  अनुभवों  से  सबक  लेना

 मैं  अपनी  पुरानी  बातों  की  याद  दिलाऊंगा  जिसका  मैंने  दो  वर्ष

 पूर्व  उल्लेख  किया  था  कि  हमारे  पास  विश्वसनीय  रक्षा  व्यवस्था  का

 अभाव  मैं  जानता  हूं  कि  रक्षा  मंत्री  यहां  नहीं  है  और  हम  रक्षा

 मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  इस  वर्ष

 कारगिल  युद्ध  के  कारण  13,000  करोड़  रुपये  का  अधिक  व्यय  किया

 जा  रहा  हमारे  पास  विश्वसनीय  रक्षा  व्यवस्था  नहीं  है  जो  हमारे

 दुश्मनों  को  आक्रमण  करने  से  रोक  यह  बिल्कुल  वैसा  ही  है

 जैसा  कि  इजरायल  की  महान  रणनीति  अथवा  उसका  उद्देश्य  वे

 इसकी  गहराई  तक  नहीं  पहुंचे  वे  अन्य  क्षेत्रों  पर  आक्रमण  नहीं

 कर  परन्तु  उन्हें  हमेशा  एक  उद्देश्य  और  नीति  के  तहत  तैयार

 रहना  पड़ता  था  कि  वे  शत्रु  के  क्षेत्र  में  एक  से  प्रवेश

 कर  सकें  और  वे  इस  पर  तुरन्त  प्रतिक्रिया  न  कर
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 केल्पी०  सिंह

 इस  तरह  वे  अपने  आसपास  घिरे  हुए  उग्र  और  बड़े  देशों  के  बीच

 जीवित  बच  पाए

 में  प्रादेशिक  नागरिक  सेना  की  भूमिका  के  संदर्भ  में

 वर्ष  1995  संसद  और  तत्कालीन  सरकार  ने  इसके  लिए
 पांच  संसद  सदस्यों  को  नियुक्त  किया  आज  इसके  केवल  दो  हस्ताक्षरी

 ही  बचे  मेजर-जनरल  भुवनचन्द्र  खण्डूडी  और  स्थयं  मैं  ही  1995

 में  पांच  प्रतिष्ठित  सैनिक  संसद  जो  वीर  चक्र  विजेता  थे  और

 अन्य  उच्च  सम्मान  प्राप्त  के साथ-साथ  सशस्त्र  बल  के  अधिकारियों
 और  वरिष्ठ  नौकरशाहों  ने  मिलकर  सरकार  को  एक  सर्वसम्मत  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  यह  रिपोर्ट  श्री  मुलायम  सिंह  यादव  को  और  सर्वोच्च  सेनापति

 के  रूप  भारत  के  राष्ट्रपति  को  सौंपी  पांच  वर्ष  की  अवधि

 बीत  जाने  के  बाद  भी  यह  रिपोर्ट  संसद  में  प्रस्तुत  नहीं  की  प्रादेशिक
 सेना  की  स्थापना  संसद  के  एक  अधिनियम  ट्वारा  1949  में  की  गई

 यह  नागरिकों  की  सेना  आपके  माध्यम  से  मैं

 यह  बात  माननीय  रक्षा  मंत्री  तक  पहुंचाने  के  कोशिश  कर  रहा
 उनके  साथ  मेरी  चर्चा  होने  के  बाद  मुझे  पता  लगा  है  कि  वे  इस
 रिपोर्ट  पर  कार्यवाही  करना  क्योंकि  पूरी  इजरायली  सेना  प्रादेशिक

 कोई  भी  भारी  संख्या  में  स्थायी  सेना  के  अनुलब्धियां
 और  अन्य  आवश्यक  खर्चे  बदार्शश  नहीं  कर  हमारे  रक्षा
 बजट  की  नब्बे  प्रतिशत  राशि  इन्हीं  मर्दों  पर  व्यय  होती

 पुराने  साजोसामान  को  बदलने  और  प्रतिस्थापन  आदि
 के  बहुत-कम  धनराशि  बचती  यही  कारण  है  कि  इस  वर्ष

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  हमारे  कारगिल  में  45  दिन  का  जोखिम  भरा

 युद्ध  जीतने  के  बाद  हमें  13000  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि
 प्रदान  करने  की  कृपा

 इसके  बाद  मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  की  दुर्दशा  के  बारे  में  उल्लेख  करना

 लाहता  भूतपूर्व  सैनिकों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  बैठक

 1984  में  हुई  माननीय  जसवन्त  सिंह  जी  और  माननीय  राजेश  पायलट

 जी  भी  इस  समिति  के  सदस्य  उस  समिति  में  मंत्रिपरिषद  के  सात

 सदस्य  उस  मामले  में  भी  कुछ  सिफारिशों  पर  आज  तक  कार्यवाही

 नहीं  हुई  उनमें  से  एक  सिफारिश  केन्द्र  से  पांच  वर्षों  में  110  करोड
 रुपये  और  संघ  के  सभी  राज्यों  से  पांच  वर्षों  में  110  करोड
 रुपये  की  समग्र  निधि  से  भूतपूर्व  सैनिक  वित्तीय  विकास  निगम  का

 गठन  किए  जाने  से  संबंधित  हमारे  पास  अनुसूचित

 अनुसूचित  महिलाओं  लघु  उद्योगों  के  लिए  एक
 वित्तीय  विकास  निगम  लैकिन  14.5  लाख  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए
 हम  राज्यों  और  केनद्र  के  बीच  300  करोड़  रुपये  का  बजट  नहीं  पा

 प्रादेशिक  सेना  समिति  और  इसके  साथ  ही  भूतपूर्व  सैनिक  समिति

 में  ट्वितीय  रोजगार  का  प्रश्न  उठा  लोग  18  वर्ष  की  आयु  में  सेंना

 में  भर्ती  होते  हैं  और  33  वर्ष  की  आवु  में  सेवानिवृत्त  हो  जाते

 उन्हें  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  राष्ट्र  को  अपने  संसाधनों  को  लगाना  पड़ा
 वे  समर्पित  और  अनुशासित  सैनिक  आपने  देखा  है  कि  कारगिल

 में  अनेक  लोगों  ने  अपनी  जान  गंवाई  सन्‌  1947  से  ही  थे  अपनी
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 कुर्बानी  देते  आ  रहे  ताकि  हम  यहां  सुरक्षित  उन्होंने  हमारे  भविष्य

 के  लिए  अपने  वर्तमान  की  कुर्बानी  दी  हम  उनकी  सेक्षओं

 का  ठपयोग  नहीं  करना  जिसके  करदाता  ने  कर  दिया  है

 और  जिसके  लिए  उन्हें  प्रशिक्षित  किया  गया  अतः  33  वर्ष  कौ

 आयु  में  ही  वे  ऐसे  हो  जाते  जिनकी  सेवाओं  का  जो  चाहे  उपयोग

 कर  सकता  इस  अत्यंत  अनुशासित  और  प्रशिक्षित  जनशक्ति

 का  राष्ट्र  निर्माण  के  कार्य  में  कोई  उपयोग  नहीं

 प्रादेशिक  सेना  की  परिस्थितिकौय  वाहिनियां  भी

 उन्होंने  पिथौरागढ़  और  चम्बल  घाटी  में

 उत्कृष्ट  कार्य  किया  उड़ीसा  सरकार  एक  पारिस्थितिकीय  वाहिनी

 की  मांग  करती  आ  रही  ताकि  तुफान  के  परिणामस्वरूप  तबाहो  में

 भी  वह  सहायक  हो  मैं  श्री  टी०  आए  बालू  जी  का  अत्यंत  आभारी

 जिन्होंने  मुझे  कल  ही  पत्र  लिखा  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि

 इस  समय  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  के  पास  कोई  धनराशि

 उपलब्ध  नहीं  यदि  उसे  दसवीं  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त

 धनराशि  मिल  जाती  तो  वे  उड़ीसा  के  लिए  पारिस्थितिकीय  वाहिनी

 पर  विचार  कर  सकते
 घर

 प्रादेशिक  सेना  समीक्षा  समिति  में  जल  स्कन्ध  और  वायु  स्कन्ध

 शामिल  किए  जाने  का  प्रस्ताव  यह  इसलिए  क्योंकि  इस  समय  भारत

 सरकार  आपदा  प्रबंधन  की  ओर  ध्यान  दे  रही  उड़ीसा  का  भीषण

 तूंफान  नवीनतम  उदाहरण  मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  उडीसा  के

 रूप  में  ज्ञात  भारत  के  उस  भाग  का  हम  कैसे  पुनर्निर्माण  आंध्र

 बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  भागों  को  भी  भीषण  तूफान
 अथवा  मौसम  से  संबंधित  आपदाओं  से  हानि  पहुंची

 यही  कारण  है  कि  यह  वित्त  विधेयक  थोड़ा  निराशजनक  मुझे
 यह  मालूम  नहीं  है  कि  माननीय  विक्त  मंत्री  महोदय  मे  तूफान  के  बाद
 की  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  दौरा  किया  है  अथवा  रक्षा
 मंत्री  तथा  अन्य  मंत्रियों  ने  वहां  का  दौरा  किया  है।+  तूफान  से  कम-से-कम

 आधा  उड़ीसा  राज्य  तबाह  हो  गया  30  जिलों  में  से  14  जिले

 बर्बाद  हो  गए  इसके  लिए  विनाश  और  क्षति  अत्यंत  गौण  शब्द

 पुनर्निर्माण  और  पुनर्वास  करना  अथवा  पुनः  जनजीवन  शुरू  करने

 के  लिए  खगोलीय  आंकड़े  आवश्यक  लेकिन  मैंने  पाया  है  कि
 ये  आंकड़ै  इस  विधेयक  नहीं  सरकार  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम
 उठने  जा  रही  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  अनेक  अर्थों  में  यह
 अपनी  किस्म  का  पहला  बजट  है  और  इस  शताब्दी  का  भी  पहला
 अजट  लेकिन  यह  इससे  भी  अधिक  निराशाजनक  बात  मेरे  विचार
 से  यह  सही  अवसर  जबकि  उड़ीसा  को  विशेष  दर्जा  अथवा  श्रेणी

 दी  जा  सकती  क्योंकि  उड़ीसा  सातवीं  अनुसूची  में  शामिल  राज्यों
 अथवा  पहाडी  राज्यों  में  नहीं  चाहे  संविधान  में  यह  प्रावधान  न

 भी  तो  यह  नया  प्रावधान  किया  जा  सकता  न  तो
 संक्धान  में  कार्ययल  की  व्यवस्था  है  और  न  हीं  नौयें  वित्त  आयोग
 अथवा  दसवें  वित्त  आयोग  ने  इसकी  सिफारिश  की  आपने

 यह  नई  बात  की  है  और  आपने  कार्यबल  के  माननीय  रक्षा

 मंत्री  को  तुफान  के  बाद  की  स्थिति  की  निगरानी  करने  के  लिए  राजी

 वही  नवीन  कदम  इस  संबंध  में  भी  ठउजया  जा  सकता  है
 क्योंकि  उड़ीसा  अपने  पड़ोसी  राज्यों  जैसे  आंध्र  बिहार  और  पश्चिम
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 बंगाल  के  साथ  पिछले  लगभग  चार  दशकों  से  मौसम  से  संबंधित  इन
 आपदाओं  का  शिकार  रहा  इससे  कर  आधार  और  योजना  के  लिए
 संसाधन  जुटाने  की  क्षमता  कम  हो  रही  अग्रणी  राज्यों  की
 तुलना  में  उड़ीसा  का  क्षेत्रीय  असंतुलन  और  क्षेत्रीय  पिछढापन  अधिक
 है  और  योजना  आयोग  का  कोई  भी  सूत्र  उड़ौसा  और  उसके  कुछ
 पड़ोसी  राज्यों  को  इस  स्थिति  से  उबार  नहीं  पाया  मेरा  वित्त  मंत्री
 महोदय  से  यह  अनुरोध  है  कि  वे  योजना  आयोग  को  ऐसी  नवीन  योजनाएं
 प्रस्तुत  करने  के  लिए  राजी  जिनसे  कि  ऐसे  राण्य  तेजी  से  इस
 स्थिति  से  ऊपर  उठ  सकें  तथा  और  अधिक  निवेश  प्राप्त  कर

 मेरी  तीसरी  बात  खनि्जों  पर  रायल्टी  के  बारे  में  जिसका
 वित्त  मंत्री  महोदय  को  ही  समाधान  करना  वह  ऐसे  राज्य  अर्थात्‌
 बिहार  से  निर्वाचित  होकर  जिसमें  भेरे  राज्य  से  ज्यादा  खनिज
 पाए  जाते  हैं  और  यदि  1956  के  बाद  खारसवां  और  सिंहभूम
 उड़ीसा  राज्य  में  ही  तो  उड़ीसा  खनिर्जो  के  मामले  में  पूरे  विश्व
 में  सबसे  समृद्ध  क्षेत्र  लेकिन  मैं  उनका  शुभचिन्तक  कुछ
 राज्यों  टड्वारा  उपकर  हटाए  जाने  के  बाद  स्वयं  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  कि  संघ  के  आधे  राज्य  अपने
 अध्यापकों  और  डाक्टरों  को  वेतन  का  भुगतान  करने  में  असमर्थ  हैं
 और  उड़ीसा  की  भी  यही  स्थिति  उन्हें  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 से  और  अधिक  ऋण  लेना  पड़ा  और  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय

 अक्तुबर-नवम्बर-दिसम्बर  के  दौरान  हमें  ओवरड्राफ्ट  देकर  तथा  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  को  ऋण  की  वापसी  के  लिए  उडीसा  सरकार  पर  दबाव
 न  ताकि  उसकी  परेशानी  न  बढ़े  की  सिफारिश  करके  हम  पर

 बहुत  मेहरबानी  की  चाहे  कोयला  हो  अथवा  क्रोमाइट  खनन  पर
 रायल्‍टी  में  संशोधन  महीं  किया  गया  क्रोमाइट  भी  केन्द्र  से  संबंधित
 विषय  इसमें  हर  पांच  वर्षों  के  बाद  संशोधन  किया  जाता  1994
 से  लेकर  आज  तक  कोयला  पर  रायल्टी  में  संशोधन  कहीं  किया  गया

 उडीसा  इसो  खनिज-रायल्टी  पर  आश्रित  इससे  इसे  तेजी  से
 स्थिति  क॑  सुधार  में  मदद

 अब  मै  पानी  की  कमी  के  प्रश्न  पर  चर्चा  सूखे  कौ

 स्थिति  पर  बहस  के  दौरान  हमनें  पानी  की  कमी  के  बारे  में  चर्चा  की

 चाहे  यह  पीने  का  पानी  हो  अथवा  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में

 आवर्धित  लेकिन  जल  जीवन  के  लिए  अमृत  मैं  ऐसे  क्षेत्र

 से  निर्वाचित  होकर  आया  ब्रह्मणी  नदी  बहती  है  और  उसमें

 उपक्रमों  के  अधिकांश  अपशिष्ट  बहाएं  जाते  यह  नदी  महानदी  जितनी

 लम्बी  है  और  ब्रह्मणी  नदी  प्रदूषित  हो  गई  जिसकी  वजह  से  उसके

 दोनों  ओर  रह  रहे  सारे  मछुआरे  बेकार  हैं  और  उनके  पास  जीविकोपार्जन

 का  कोई  साधन  नहीं  है  तथा  उन्हें  जीविका  का  वैकल्पिक  साधन  खोजना

 प्रदूषण  के  कारण  ब्रह्मणी  कार्य  योजना  हमें  परिव्यय  बढ़ाने
 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  हमारे  क्षेत्रों  में  आवर्धित  जलापूर्ति
 की  प्रक्रिया  तेज  करने  के  लिए  विवश  करती  पिछले  20  वर्षों

 हम  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रयत्न  करते

 आ  रहे  डा०  बेंकटेस्थरलु  जब  वह  शहरी  विकास  मंत्री  बहुत

 मेहरबानी  की  थी  और  एक  15  करोड़  रुपये  और  दूसरी  13.50  करोड़

 रुपये  अर्थात्‌  लगभग  30  करोड  रुपये  की  लागत  की  ढेंकानाल  और

 अंगुल  के  लिए  दो  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  लेकिन  विगत  तीन

 वर्षों  से  संसाधनों  कौ  तंगी  के  कारण  उड़ीसा  सरकार  मार्जिन  मनी  का

 13  1922  2000...  ३66

 भी  भुगतान  नहीं  कर  सकी  और  आज  20  करोड़  रुपये  की  राशि  अप्रयुक्त
 पड़ी  हुईं

 यदि  कृतक  जो  पुनर्निर्माण  और  पुनर्वास  पहलुओं  की
 देखरेख  कर  रहा  को  उड़ीसा  सरकार  को  मार्जिन  मनी  के  भुगतान
 में  मदद  करने  के  लिए  कहा  जाता  तो  इन  दो  नगरपालिका
 जिनमें  से  प्रत्येक्त  की  जनसंख्या  50,000  को  कम-से-कम  कुछ
 पानी  तो  मैं  उस  कहानी  के  बारे  में  सर  यदुनाथ  सरकार  का
 नाम  उद्धृत  नहीं  करना  चाहता  जब  शाहजहां  औरंगजेब  को  दो  बूंद  ताजा
 पानी  के  बारे  में  कहता  प्रश्न  यह  हमारी  स्थिति  शाहजहां  जैसी

 जो  देंकानाल  और  अंगुल  शहरों  के  लिए  पेयजल  की  दो  बूंद  के
 लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  यदि  मैं  इस  सारे  वृत्तांत  को  उद्धृत
 तो  इससे  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  हो  सकती

 इस  भीषण  तुफान  के  कारण  उड़ीसा  में  पूरा  पर्यावरण  तबाह
 हो  गया  सारे  वृक्ष  गिर  गए  मैंने  देखा  कि  साल  के

 व॒क्षों  को  पुनः  उगाने  के  संबंध  में  एक  प्रश्न  मध्य
 बंगाल  और  आंध्र  प्रदेश  में  साल  के  वृक्ष  काफी  संख्या  में

 लगे  हुए  मेरे  जिले  में  जो  समुद्रतल  के  सौ  किलोमीटर  अन्दर
 4  करोड़  रुपये  के  साल  के  वृक्ष  नष्ट  हो  गए  साल  के  वृक्ष
 उगाए  नहीं  जा  सकते  और  न  ही  इन्हें  लगाया  जा  सकता  ये  अपने
 आप  उगते  इसी  कारण  इन  वृक्षों  की  सघनता  30  जिलों  में  से
 घटकर  14  से  15  जिलों  में  रह  गई  मुझे  अपने  कलैक्टर  से  आज

 एक  दूरभाष  संदेश  मिला  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  लू  लगने  से  नौ
 लोगों  की  मृत्यु  हो  चुकी  पिछले  वर्ष  उड़ीसा  में  मरे  1800  लोगों
 में  400  मेरे  क्षेत्र  से  आज  क्योंकि  वृक्ष  आच्छादन  नहीं  इसलिए

 लू  और  गर्मी  के  कारण  मौते  हो  रही  पानी  की  अत्यधिक  कमी

 मानसून  शुरु  होने  से  पहले  अप्रैल-जून  के  इस  समय  के  दौरान
 आग  लगने  के  खतरे  के  कारण  ग्रामीण  लोगों  को  अपने  घर  जल  जाने

 देने  की  आदत  हो  गई  माननीय  वित्त  मंत्री  इसी  स्थिति  में  मदद
 कर  सकते  विगत  हम  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष  से  धनराशि  प्राप्त
 करने  के  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  पास  जाया  करते  प्रत्येक
 परिवार  को  एक  हजार  देने  से  यह  हुडको  अथवा  एच  एफ  डी  सी

 से  अग्निरोधी  घरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु
 सीड  मनी  बन  जाती  भुवान  नामक  गांव  है  जो  कि  भारत

 में  सबसे  बड़ा  हुआ  करता  इसमें  हर  वर्ष  आग  लग  जाया  करती

 1987  में  जब  मैं  श्री  राजीव  गांधी  से  तो  उन्होंने  इस  पर

 30  करोड़  व्यय  किए  और  पिछले  तेरह  वर्षों  से  एक  भी  घर  नहीं

 जला  यदि  आप  इन्दिरा  आवास  योजना  अथवा  किसी  अन्य

 विधि  पर  विचार  कर  सकते  तो  इससे  मदद  माननीय  श्री

 गुजराल  जी  ने  भी  हमें  3  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  थे  और  वे

 दो  गांव  अब  सुरक्षित  विगत  तीन  वर्षों  से  आग  लगने  की  एक
 भी  घटना  नहीं  घटी  हम  अग्निरोधी  घरों  का  निर्माण  करना  चाहते

 हैं  और  आग  लगने  का  मुख्य  स्रोत  रसोई  या  तो  रसोई  अग्निरोधी

 होनी  चाहिए  या  फिर  समूचा  ढांचा  छप्पर  का  नहीं  होना  लेकिन

 यह  अग्निरोधक  होना  यदि  हम  ऐसा  कर  तो  काफी

 जो  अब  राहत  और  खैरात  देने  में  खर्च  हो  रही  विकास

 के  प्रयोजन  के  लिए  रखी  जा  सकती  इसे  किसी  अन्य  प्रयोजन

 के  लिए  खर्च  नहीं  किया
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 केग्पी०  सिंह

 एक  अन्य  दुःखद  जो  दलगत  भावना  को  ध्यान  में  रखे

 उड़ीसा  के  अधिकांश  संसद  सदस्यों  के  लिए  घिन्ता  का  विषय
 बनी  हुई  मीडिया  का  यह  समायार  है  कि  भगवान  जगन्नाथ  की

 «  रथ  यात्रा  का  दूरदर्शन  पर  सीधा  प्रसारण  बंद  कर  दिया  गया  लेकिन
 मैंने  सूचना  और  मंत्री  से  इस  बारे  में  पूछ  तो  उन्होंने  कहा
 कि  इसका  सीधा  प्रसारण  नहीं  बंद  नहीं  किया  गया  लेकिन  हम

 रहे  हैं  जो  पिछले  वर्ष  जो  हो  रहा  माननीय  श्री

 अजित  पांजा  जी  ऐसे  पहले  व्यक्ति  जिन्होंने  इसे  दूरदर्शन  के  लिए
 समाचार  एकत्रित  किए  जाने  में  शामिल  किया  सन्‌  1993  से  1995
 तक  तोन  वर्षों  हमने  इसका  राष्ट्र  प्रसारण  में  सीधा  प्रसारण

 इसका  प्रसारण  ओ  संगमा  और  श्री  इब्राहिम  ने  भी  जारी  लेकिन

 पिछले  दो  वर्षों>ओे  वे  इस  कार्यक्रम  को  केवल  क्षेक्रेय  प्रसारण  में  दिखा

 रहे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भगवान  जगनाथ  न  तो

 हिन्दु  हैं  और  न  ही  उडिया१*  वह  तो  पूरे  विश्व  के  भगवान  आपको

 एक  बात  जानकर  हैरानी  होगी  प्राचीन  ग्रंथों  से  भजन  गाए  जाते

 किवटंती  यह  है  कि  ईसामसीह  के  12  वर्षों  के  अंत्तध्यान  के  दौरान
 उन्होंने  एक  वर्ष  अवंतिपुर  में  बिताया  यह  किवदंती  मैंने  इसे
 नहीं  देखा  उनका  कहना  है  कि  यह  पुरी  में  भी  गुरु  नानक

 के  पहले  शिष्य  पुरो  से  इसी  शब्द  कीर्तन  को  साक्षी  के

 नाम  से  जाना  जाता  सलबेग  नामक  एक  मुस्लिम  सूफी  संत  श्रेष्ठ

 शिष्य  गोबदिया  मठ  के  भजन  और  वैष्णव  भी  वहां
 प्रकार  भगवान  जगन्नाथ  हिन्दु  नहीं  न  हो  वे  दशावतारों  में

 से  लेकिन  वे  एक  सार्वभौमिक  देवता  उडीसਂ  से  बाहर  के
 लोग  इस  उत्सव  को  देखने  आते  हैं  और  उसमें  भाग  लेते  अतः

 यदि  राष्ट्रीय  प्रसारण  से  इस  कार्यक्रम  का  सीधा  प्रसारण  रोक  दिया
 तो  यह  उलटा  कदम

 क्षेत्रीय  कार्यक्रम  का  अर्थ  है  केवल  उड़ीसा  लेकिन  यह  केवल

 उड़ीसा  में  नहीं  1993  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  रे  अमरीका  में  इस

 कार्यक्रम  की  100  कैसटें  वितरित  कराना  चाहते

 सभापति  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  केन्पी०  सिंह  मेरी  यह  अंतिम  बात  मैं

 विकास  छ»,ैर  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  करे  में  उल्लेख

 हम  चार  अथवा  पांच  वर्ष  पूर्व  सूचना  के  सुपर  हाइवे  के  बारे  में  सोचा

 करते  हमारे  पास  बहु-मीडिया  सूचना  हाइवे  हमारे  यहां

 सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  नामक  एक  नया  मंत्रालय  1995  केन्द्रीय
 चावल  अनुसंधान  संस्थान  के  निदेशक  डा०  वेंकटेशवरलु  की  सुयोग्य
 सहायता  से  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  अपने  सभी  खंडों  को  शामिल

 कर  एक  छोटा-सा  प्रयोग  किया  उस  समय  जब  फसलों  का  कम

 उत्पादन  हुआ  हमने  एक  साधारण  संचार  व्यवस्था  का  उपयोग  करके
 19  गुणा  अधिक  फसल  प्राप्त  की  संसद  श्री  मगोहर  लाल

 सोंधी  के  बड़े  भाई  डा०  किशन  लाल  सोंधी  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान
 संस्थान  के  साथ-साथ  इसके  भी  वास्तुविंद  उस  समय  मैंने  श्री

 चतुरानन  मिश्र  जी  को  पत्र  लिखा  था  और  मैं  फ्रो०  जो  योजना

 आयोग  के  उपाध्यक्ष  से  मिला  था  और  उन्हें  यह  बताया  था  कि
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 यदि  हम  ढेकानाल  में  चार-पांच  वर्ष  पहले  जो  हुआ  उसे  केबीके

 जिलों  में  कवर  कर  सकें  और  इसका  विस्तार  कर  सकें  तथा  इसे  दोहरा

 तो  हमें  600  मिलियन  टन  खाद्यान्न  प्राप्त  हो  सकता  जिससे

 हमें  काफी  ख्याद्य  सुरक्षा  यह  योजना-आयोग  और  कृषि
 मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  पिछले  ही  महीने  इस  श्री  सुन्दर  लाल

 पटंवा  जी  के  साथ  भी  मेरी  चर्चा  हुई  योजना  आयोग  अथवा  कूर्षि
 किसी-न-किसी  को  तो  पहल  करनी  उस  सूचना

 और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  पहल  की  लेकिन  इस  संबंध  में  किसी-न-किसी

 को  मुख्य  समन्वयक  के  रूप  में  पहल  करनी

 हम  बुनियादी  न्यूनतम  जरूरतों  जैसे

 स्वास्थ्य  और  आवास  के  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  मुझे  इस
 तपतपाती  गर्मी  फे  मौसम  में  दक्षिण  दिल्‍ली  के  अनेक  क्षेत्रों  से  लगातार

 यह  टेलीफोन  संदेश  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  वहां  बुलडोजरों  की

 सहायता  से  मकानों  की  तोड़-फोड  को  कार्यवाही  जारी  मुझे  यह

 नहीं  मालूम  कि  बुलडोजरों  द्वारा  अपना  कार्य  पूर्णतया  निपटा  लिए  जाने

 के  उन  लोगों  का  कया  जो  विगत  40  अथवा  45  वर्षों

 से  इन  स्थानों  पर  रह  रहे  हैं  और  गर्मी  के  इस  मौसम  में  उनकी  क्‍या

 दशा

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  सभापति  मैं

 विरोधी  पक्ष  की  ओर  से  तिवारी  जी  जिन्होंने  चर्चा  प्रारम्भ  की

 उनका  अभिनंदन  करना  चाहूंगा  और  उनको  धन्यवाद  भी  देना  चाहूंगा
 कि  उन्होंने  सपर्नों  की  याद  मैं  तिवारी  जी  से  इतना  ही  कहना

 चाहूंगा  कि  सपने  वही  देखते  हैं  जिनमें  सपने  साकार  करने  की

 शक्ति  होती  इसलिए  अटल  बिहारी  वाजपेयी  की  सरकार  मे  हिन्दुस्तान
 कौ  जनता  को  सपना  दिखाया  और  वह  सपना  साकार  करने  की  सामर्थ्य

 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  में  पंडित  दीनदयाल  जी  ने  कहा  था:-“'हमारी
 आंखों  के  भविष्य  में  स्वर्णिम  सपने  हैं  किंतु  हम  निदालु  नहीं  कुछ
 लोग  राह  का  डर  बताकर  न  चलने  की  सलाह  देते  उमकी  मत

 दीन  दयाल  जी  ने  कहा  था  कि  राह  डर  बताकर  न  चलमे
 की  सलाह  जो  देते  उनकी  मत  हमें  अपनी  राह  खुद  बनानी

 हम  जिस  ओर  वही  रास्ता  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब
 को  धन्यवाद  इसलिए  भी  देना  चांहगा  कि  उन्होंने  एक  लैवल  प्लेइंग
 फील्ड  बनाकर  हिन्दुस्तान  में  वेंचर  कैपिटल  फंड  को  आगे  बढ़ने  का
 मौका  दिया  वास्तव  में  बेंच  कैपिटल  फंड  के  ऊपर  जो  उन्होंने
 करैक्शन  किया  और  बड़ा  मन  रखकर  टैक्नीकल  करैक्शन  करना  जरूरी

 ऐसा  केवल  वेंचर  कैपिटल  फंड  ही  31  मार्च  2000
 के  पहले  जो  भी  सौफ्टकेअर  कंपनीज  रजिस्टर्ड  हुई  उनको  जो  लाभ
 मिलने  वाले  उसके  बाद  में  आने  वाली  कंपनियों  को  भी  उन्होंने  टैक्स

 देने  का  एलान  किया  उसका  भी  मैं  स्वागत  करना

 मैं  आपसे  यही  कहना  चाहूंगा  कि  हमारी  सरकार  ने

 सपना  देखा  है  कि  हिन्दुस्तान  इन्फोरमेशन  टैक्नोलॉजी  में  पूरे  विश्व  में

 राज  करेगा  और  हम  राज  करके  आज  इन्फोरमेशन  टैक्नोलॉजी
 में  हिन्दुस्तान  कहां  से  कहां  जा  पहुंचा  वित्त  मंत्री  जी  ने  योजना
 घोषित  की  कि  जो  भी  सोफ्टवेयर  टैक्नोलॉजी  पार्क  ऑफ  इंडिया  में

 रजिस्ट्रेशन  उन्हें  बेनिफिट  दस  साल  से  यह  टैब्नोलॉजी
 पार्क  उसके  लिए  स्कीम  लेकिन  दस  साल  तक  सिर्फ  1400

 कम्पनियों  ने  रजिस्ट्रेश  करवाया  और  उसमें  से  आज  सिर्फ  700  कम्पनियां
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 ही  काम  कर  रही  हमने  दुनिया  हिन्दुस्तान  के  टैक्मोक्रैट्स  को
 सपना  इन्फोरमेशन  टैकनोलॉजी  को  मानने  वाले  आईआईसी  के
 इंजौनियर्स  को  सपना

 वित्त  मंत्री  जी  ने  28  फरवरी  को  घोषणा  और  यहां
 नौ  साल  में  सिर्फ  1400  एप्लीकेशंस  जिनमें  से  700  कम्पनियां
 काम  कर  रही  एक  महीने  में  4500  नयी  कम्पनियों  ने  सोफ्टवेयर
 के  क्षेत्र  में  रजिस्ट्रैश  हमने  सपना  देखा  है  कि  हम  सौ  बिलियन
 डालार  का  सन्‌  2001  तक  एक्सपोर्ट  आज  यहां  हमारा  नौजवान
 बैठता  है  और  वह  अमेरिका  में  बिजनेस  करता  यहां  बैठ  कर
 अमेरिका  का  आर्डर  लेता  टेलीफोन  लाईन  लीज  पर  लेकर  अमेरिका
 के  हजारों-लाखों  ग्राहकों  से  संवाद  करता  है  और  वह  संवाद
 सिर्फ  एनडीए  की  सरकार  इन  लोगों  के  साथ  कर  सकती  .

 आप  तो  सिर्फ  बाद-विवाद  कर  सकते  वितंडावाद  कर
 सकते

 यह  बात  सही  है  कि  हमारे  मंत्री  जी  ने  थोड़ा  कहीं  टैक्स
 लगाया  लेकिन  जब  बेटे  को  कील  लगती  है  तो  उसे  टीटनैस  का
 इंजेक्शन  लगाना  पड़ता  अगर  आप  इंतजार  करेंगे  और  मां  कहेगी
 कि  मेरा  बेटा  उसे  डाक्टर  के  पास  लेकर  नहीं  जाओगे  तो
 क्या  होता  आपने  हिन्दुस्तान  का  वही  किया  ठीक  समय  पर
 कील  लगी  लेकिन  आपने  परवाह  नहीं  आपने  उसे  कड़वी  डोज
 नहीं  खोटे  गलत  लाड  मैं  तिवारी  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि
 आपने  बहुत  अच्छा  प्वाइंट  रखा  मैं  वास्तव  में  उस  विषय  को  छेड़ना
 नहीं  चाहता  एक  हिन्दी  पिक्चर  आईं  उस  पिक्चर  का
 नाम  -  चोर  मचाए  शोर  -  मॉरिशस  वाली  इंकम  टैक्स  को  बात
 आपने  कम  से  कम  आपको  तो  नहीं  छेड़नी  चाहिए  आप
 सरकार  में  मंत्री  चोरी  करना  आपने  मॉरिशस  ट्रीटी  83
 में  आपकी  सरकार  ने  मॉरिशस  ट्रीटी  में  इल्लिगल  मार्ग  से  आने
 का  प्रावधान  आपने  1991-92  में  जनाब  मनमोहन  सिंह  जी  ने
 दरवाजा  खोल  हिन्दुस्तान  के  ग्लोबलाइजेशन
 आप  बताइए  कि  मॉरिशस  ट्रीटी  में  इस  प्रकार  का  लूपहोल  किस  ने
 रखा  यशवंत  सिन्हा  जी  ने  नहीं  आपने  रखा  आपने

 एफआईआई  को  कहा  कि  पिछले  दरवाजे  से  आओ  और  टैक्स  कौ

 चोरी  मॉरिशस  का  केयर  ऑफ  एड्रेस  बराबर  लेकिन  केयर

 ऑफ  एड्रेस  मॉरिशस  का  वाया  कांग्रेस  का  जो  दिल्ली
 का  आफिस  है  उसके  वाया  मनमोहन  सिंह  जी  के  केयर

 ऑफ  एड्रेस  दिया  मैं  मानता  हूं  कि  हम  इस  विषय  पर  विचार

 कर  सकते  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  आप  कहना  चाहते  हैं  कि

 मॉरिशस  के  द्वारा  एफआईआई  आ  रही  .  .  .  जिस

 कम्पनी  पर  इनका  अधिकार  उन्होंने  वाया  मॉरिशस  यहां  इनवेस्टमेंट

 क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इंडिया  के  नौ  ऑफशोर

 फंड  वाया  मॉरिशस  काम  कर  रहे  पहला  ऑफशोर  फंड  यूनिट

 ट्रस्ट  आपके  राज  में  खुला  मैं  मानता  हूं  मैं  प्रमाणिकता  से

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  पर  यहां  चर्चा  होनी  भले

 ही  गलती  मनमोहन  सिंह  जी  ने  कांग्रेस  ने  की  और  यूडीएफ
 गवर्नमेंट  ने  उसे  इग्नौर  किया  वे  आठ-आठ  साल  तक

 इंकम  टैक्स  रिटर्न  भरते  रहे  हैं  लेकिन  किसी  ने  चैक  नहीं  हमारी

 सरकार  ने  कम  से  कम  चैक  करने  की  परवाह  तो
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 मैं  मानता  हूं  कि एफआईआई  के  43  हजार  करोड़  रुपये  के  इंवैस्टमेंट
 में

 से  ।2  हजार  करोड़  रुपये  मारीशस  से  मैं  माननोय  वित्त  मंत्री
 जी  से  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  आज  समय  नहीं  फिर  सोचिये
 और  इस  विषय  पर  चर्चा  कीजिए  क्योंकि  आज  38  प्रतिशत  इंबैस्टमेंट
 मारीशस  के  जरिये  आया  आज  यूटीआई  को  अपना  कलेक्शन  करना
 है  तो  वाया  मारीशस  आना  पड़ता  कभी  ऐसा  न  हो  कि  यह  फंड
 जाकर  80  प्रतिशत  हो  जाये  तो  एफआईआई  हमको  कुछ  भी  डिक्टेट
 कर  सकती  मैं  इस  विषय  में  कुछ  ज्यादा  जाना  नहीं  लेकिन
 तिवारी  आपको  इसमें  कहने  का  अधिकार  नहीं  मैं  इतना  ही
 कहना  चाहता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  कड़बो  दवाई  दी
 टिटनेस  का  इंजेक्शन  दिया  लेकिन  इस  इंजेक्शन  को  देने  के  बाद
 क्या  आप  देखना  चाहते  उसके  बाद  बिजनेस  में  2  साल
 से  तेजी  से  वृद्धि  हुई  एनडीए  की  सरकार  और  माननीय  अटल
 जी  के  अदभुत  नेतृत्व  के  .  .

 ]

 कारोबार  साख  सूचकांक  में  14.6  प्रतिशत  का
 सुधार  हुआ  जो  निकट  भविष्य  में  कारोबारी  गतिविधियां  बढ़ने  का
 नाकारात्मक  द्योतक  कारीबार  साख  सूचकांक  62  उत्तर  देने  वालों
 के  सर्वेक्षण  पर  आधारित

 यह  कोई  दो-तीन  लोगों  का  रैस्पोन्स  नहीं  इन्होंने  कहा  है  कि
 नेशनल  कॉन्सिल  ऑफ  एप्लाएड  इकोनोमिक  रिसर्च  ने  यह  सर्वे  किया

 आज  देश  में  स्थिरता  आई  बीच  में  एक  घोट  से  आपने  हरा
 जिसके  कारण  गड़बड़  हुई  और  आर्थिक  प्रगति  रुक  आज

 राजनैतिक  स्थिरता  आई  है  जिसके  कारण  उद्यमी  और  टैक्नोक्रेट्स
 का  कॉंफिडेंस  बढ़ा  आपको  आंकड़े  चाहिये  तो  मैं  दे  सकता
 कम्पनी  को  अगली  तिमाही  में  अच्छे  कारोबार  का  पूर्वानुमान  है  क्‍योंकि

 इसके  कारोबार  में  23  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  2000  में  इसका
 निबल  लाभ  बढ़कर  32  प्रतिशत  हो  गया  हम  तीन  महीनों  में  हिंदुस्तान
 के  500  कंपनियों  की  बिक्री  जो  पहले  42185  करोड  की  थी  वह
 51728  करोड़  रुपय  हुई  और  उन्हें  नेट  लाभ  4336  करोड  से  लेकर
 5737  करोड़  रुपये  वित्त  मंत्री  जी  को  तो  इसमें  फायदा  ही
 पिछले  साल  टैक्स  571  करोड़  रुपये  मिला  था  जो  अब  874  करोड
 रुपये  मिला  यह  सुधार  हुआ  है  और  लोगों  में  कांफिडेंस  आया

 एक्सपोर्ट  ग्रोथ  तीन  साल  में  डबल-डिजिट  में  चली  गयी  तीन
 वर्षों  के  बाद  भारत  1999-2000  में  11.58  की  वद्धि  हुई  जो  बढ़कर
 37537  मिलियन  डालर  हो

 दूसरी  बात  इसमें  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  जहां  एक  ओर  एक्सपोर्ट

 बढ़  रहा  है  दूसरी  ओर  आयात  घट  रहा  आयात  बिल  आशा  से

 3  प्रतिशत  कम  जो  ऑयल  इंडस्ट्री  का  इम्पोर्ट  बिल  था  वह  भी

 नीते  आया  इसके  कारण  सबसे  महत्व  की  घीज  क्‍या  हुई  उसके

 कारण  अपना  रुपया  मजबूत  हुआ  मेरा  कहना  है  कि  जब  हम  आर्थिक

 विषयों  की  चर्चा  करें  तब  बीच  में  राजनीति  न  राजनीति  की  चर्चा

 न  अगर  कहीं  रुपया  बढ़  रहा  है  तो  कहिये  कि  बढ़  रहा

 कहीं  गलती  होती  है  तो  हम  उसमें  सुधार  के  लिए  तैयार  आर्थिक

 और  राजनैतिक  समीक्षा  में  भी  कहा  गया  है  कि  :
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 आयात  उत्तरोत्तर  प्रतियोगी  होता  जा  रहा  है  क्‍योंकि
 पिछले  बजट  से  लेकर  अब  तक  डालर  के  मुकाबले  रुपये  की
 कीमत  में  2.3  प्रतिशत  की  कमी  आई  इसी  अवधि  में  घरेलू
 मुद्रास्फीति  की  दर  लगभग  6  से  7  प्रतिशत  यूरो  मुद्रा  की

 हुलना  में  रुपये  की  कीमत  में  12  से  13  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 एक  ओर  हमारा  रुपया  मजबूत  होता  जा  रहा  है  और  दूसरी  ओर
 आयात  कम  हो  रहा  जब  1991  में  कांग्रेस  ने  सरकार  बनाई  तो
 रुपये  की  वैल्यू  पाइंट  22  रुपये  जब  वे  छोड़कर  चले  गये  तो
 रुपये  की  वैल्यू  पाइंट  39  के  करीब

 यह  लगभग  90  बिलियन  डालर  के  बराबर  उसका  अर्थ  लगभग
 यह  हुआ  कि  हमारा  लाख  हजार  करोड़  रुपए  का  कर्जा  था  लेकिन
 आप  जब  चले  गए  तो  रुपए  की  वैल्यू  38.39  हो  उसके  कारण
 टोटल  कर्जा  बैसे  का  वैसा  तीन  लाख  42  हजार  करोड़  रुपए  हो  गया
 तथा  लाख  44  हजार  करोड़  रुपए  का  कर्जा  डिवैल्यूएशन  के  फारण

 इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  मैं  इसकी  चर्चा  नहीं  करना  चाहंगा
 लेकिन  इतना  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  आज  भी  देश  प्रगति  के  पथपर
 आगे  बढ़  रहा  इसके  कारण  बैंचर  कैपिटल  फंड  की  योजना  बनाई
 क्योंकि  फार्मेस्यूटिकल  इन्फर्मेशन  टैब्नॉलोजी  और  एन्टरटेनमैंट
 में  हिन्दुस्तान  का  बहुत  स्कोप  हम  आज  अमेरिका  से  मुकाबला
 कर  सकते  यहां  की  कम्पनी  अमेरिका  की  कम्पनी  को  खरीद  रही

 हमने  जिन्दगी  के  पचास  सालों  में  यह  सपना  कभी  नहीं  देखा
 यह  सपना  सैंकड़ों  वर्षों  पहले  हिन्दुस्तान  में  सम्राट  अशोक  के  शासन
 काल  में  देखा  गया  उस  सपने  को  वापस  दिखाने  का  काम  अटल
 जी  की  सरकार  कर  रही  यहां  बैठ  कर  अमेरिका  की  कम्पनी  खरीदने
 का  सामर्थ्य  सिर्फ  हिन्दुस्तान  के  नोजवानों  में  हिन्दुस्तान  के  टैक्‍्नोक्रैट्स
 को  सपोर्ट  और  समर्थन  देने  के  बैंचर  कैपिटल  फंड  आज

 ही  यह  घोषणा  हुई  है  कि  नया  उद्यम  कोष  शुरू  करने  के  आई
 बी  एम  में  पैसे  वाले  लोग  शामिल  उसमें  कौन-कौन  उसमें

 एचडीएफसी  के  दीपक  कोटक  महेन्द्रा  क ेउदय  डीएसपी
 मैरियल  लयांचू  के  महेन्द्र  कोठरी  वे  प्रारम्भ  में  50  मिलियन  डालर
 के  एक  कोष  पहले  ये  आंकड़े  बोलने  में  डर  लगता
 अब  हिन्दुस्तान  के  नागरिक  हिम्मत  करते  हैं  और  आई०  बी०  एम०  कहती
 है  कि  हम  आपके  साथ  आने  के  लिए  तैयार  यह  आर्गेनाइजर  और
 पांचजन्य  का  हैडिंग  नहीं  यहां  सवामीनाथन  एस०  अंकलेसरिया  नाम
 के  एक  लेखक  जिनका  ग्रेट  इण्डियन  टेकओवर  ऑफ  अमरीकाਂ

 नामक  लेख  19  2000  के  संडे  टाइम्स  में  छपा  आज  यह
 सपना  दिखाने  का  सामर्थ्य  अपने  समाज  में  है  और  अपने  देश  में

 हम  सब  मिलकर  इसे  पूरा  कर  सकते  हम  वहां  एक  इनफर्मेशन
 टैक्नॉलोजी  ले  जा  सकते  दी  ग्रेट  इण्डियन  टेक  ओवर  आफ  अमरीका  '।

 हम  राजनीति  को  एक  तरफ  रख  कर  कम  से  यह  आह्वान  स्वीकार

 साथ  मिल  कर  चलें  और  देश  की  आर्थिक  नीति  को  नई  निशा

 मेरा  मानना  है  कि  आर्थिक  विकास  करते  समय  कहां

 सुधार  लाना  भी  आवश्यक  होता

 2000  ३372

 सभापति  मेरा  खास  विषय  स्माल  इनवैस्टर्स  को  प्रोटैक्शन

 देना  इसी  हाउस  में  5-6  महीने  पहने  मैंने  अनेक  बार  कहा  था

 कि  शेयर  बाजार  में  जो  तेजी  फैब्रिकेटिड  उसे  आप  मैंने  वित्त

 मंत्री  जी  से  यह  प्रार्था  की  थी  कि  शेयर  बाजार  के  खिलाड़ी
 या  जो  एफ>०  आई०  आई  उन्हें  मॉरिशस  के  बारे  में  भूल

 यहां  पैसे  कमाने  आते  हैं  और  भेद  की  नीति  अपनाते

 वित्त  मंत्री  कोई  भी  हो  .  .  .

 ]

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  यह  भी  आपका  इसमें  कहा

 है  कि  न ेएफआईआई  के  विरुद्ध  कर  अपवंचन  के  नोटिस  जारी
 जिसमें  उन्होंने  अर्थात्‌  उन्हीं  के  अपने  भाजपा  उनके  सांसद  ने

 यह  आरोप  निर्णय  से  देश  पर  300  करोड़  का  बौश्

 सभापति  कृपया  बैठ  वह  आपकी  बात  की  ओर

 ध्यान  नहीं  दे  रहे

 श्री  किरीट  शायद  आपका  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  था  या

 आपकी  समझ  में  विषय  नहीं  आया  या  मैं  ठीक  ढंग  से  समझा  नहीं

 आप  चाहें  तो  मैं  रिपीट  कर  मैंने  आज  भी  वित्त  मंत्री  जो

 से  अनुरोध  किया  है  कि  वाया  मारिशस  वाले  रूट  पर  विचार  करना

 मैंने  यह  भी  कहा  कि  तीन  हजार  करोड़  रुपए  के  टैक्स  नहीं

 लग  पाए  क्योंकि  1991  से  लेकर  1998  तक  किसी  भी  इनकम  टैक्स

 ऑफिसर  ने  एफ>०  आई०  आई०  को  नोटिस  नहीं  सब  टैक्स  माफ

 कर  रिटर्न  पास  हो  गया  और  उस  समय  आपकी  सरकार

 श्री  सत्यव्रत  अब  तो  आपकी  सरकार

 श्री  किरीट  हमारा  अभी  आया  जहीं  ये  1997  के

 रिटर्स्स  कर  चोरी  के  बारे  में  वित्त  मंत्री  अधिक  अच्छा  जवाब

 मुझे  इसके  बारे  में  पता  है  लेकिन  वह  उनकी  ज्यादा  प्रोप्राएटी

 क्योंकि  उसमें  लूप  होल  आपने  आपने  उनको  कहा  कि  यदि

 एफ०  आई»  आई०  आये  तो  बोलो  कि  चोरी  करो  और  केअर  आफ

 अड्वेस  दे  चैक  नहीं  इसलिये  मेरी  सदन  से  प्रार्थना  है  कि

 इस  विषय  पर  विचार  चोरी  की  बात  करना  आपने  सिखाया  क्‍योंकि
 पैसा  तो  देश  का  जा  रहा  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  पर  विचार
 मैं  शेयर  बाजार  की  बात  कर  रहा  था  .  .  .

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपेल  :  चोरी  का  आशक्षेप  लगाना
 अन-पार्लियामेंटी  है  और  मॉरिशस  के  बारे  में  बात  हो  रही  मैं

 हस्तक्षेप  नहीं  कर  रहा  हमारी  केवल  मारिशस  के  साथ  कोई  दोहरी
 कराधान  संधि  नहीं  जिन्होंने  इसका  दुरुपयोग  किया  उनकी  आलोचना
 की  जा  सकती  आप  दोहरी  कराधान  संधि  की  आलौचना  नहीं  कर

 हमें  किसी  दूसरे  देश  को  अवश्य  सम्मान  देना  चाहिए  .  .  .
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 श्री  कान्ति  लाल  भूरिया  सभापति  माननीय
 सदस्य  असंसदीय  भाषा  का  प्रयोग  कर  रहे  हमारे  यहां  चोरी  नहीं

 श्री  किरीट  सभापति  चोरी  एफ-आई-आई०  ने  की
 वह  रास्ता  इन्होंने  .  .  .  एफ०आई>आई०

 को  चोरी  करने  के  लिये  आपने  उनको  खुला  कर  .  .
 )

 सभापति  श्री  किरीट  सोमैया  कृपया  अध्यक्षपीठ  को
 सम्बोधन

 )

 सभापति  श्री  भूरिया  वह  आपकी  बात  की  ओर
 ध्यान  नहीं  दे  रहे  श्री  चतुर्वेदी  वह  आपकी  बात  की  ओर
 ध्यान  नहीं  दे  रहे

 श्री  किरीट  सभापति  वे  मुझे  बोलने  दें  तब

 श्री  कान्ति  लाल  चोरी  आपने  की

 श्री  किरीट  चोरी  करना  आपकी  सरकार  ने  सिखाया

 (  व्यवधान  )

 ]

 श्री  प्रवीण  यह  अपवंचन  है  और  चोरी  नहीं  आप  सनदी
 लेखापाल  आपने  शब्द  का  उपयोग  किया  इसे
 मत  .

 श्री  किरीट  आपने  सात  साल  के  इनकम  टैक्स  के  रिटर्न

 का  क्‍या  किया

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  :  ठसे  चोरी  नहीं  कहते

 श्री  किरीट  जब  गलत  केअर  आफ  कर  रहे  उससे

 टैक्स  की  चोरी  होती  सभापति  मैं  शेयर  बाजार  की  बात

 कर  रहा  था  .  .  .

 श्री  प्रवीष  आपके  वित्त  मंत्री  कह  रहे  थे  कि  .  .  .

 )

 ]

 सभापति  यह  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *कार्थवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  किरीट  सभापति  मैं  शेयर  बाजार  की  बाद
 कर  रहा  मैं  इसके  पहले  भी  2-3  बार  इस  विषय  को  उठा  चुकः
 हूं  और  कहा  था  कि  आपरेटर्स  सारी  गड़बड़  करते  कभी  अगली
 तारीख  का  नाम  ले  लेते  कभी  इनकम  टैक्स  नोटिसेज  की  बात  कर
 लेते  हैं  और  कभी  इन्क्वायरी  की  बात  कर  लेते  हैं  लेकिन  इस  प्रकार
 की  वोलैटिलिटी  स्टाक  एक्सचेंज  या  आम  इकौनिमी  को  जरूर  नुकसान
 पहुंचाती  आम  इनवैस्टर  का  जरूर  नुकसान  करती  ऐसी  स्थिति
 में  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  जो  म्युचुअल  फंड्स  की  स्थिति  है  या

 प्राइवेट  म्युचुअल  फंड्स  या  उनको  खासकर  बहुत
 नुकसान  होता  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि
 शेयर  बाजार  की  जो  स्थिति  चल  रही  है  उसमें  कहीं  ऐसा  तो  नहीं
 है  कि  हैवी  इनवैस्टर्स  इनकम  टैक्स  सैक्टर  में  उन्होंने  दाम  ऊपर
 कर  दिये  हों  और  उसके  पहले  उसके  करेक्शन  या  आप्रेशन  के  दाम
 उन्होंने  दिला  दिया

 सभापति  अंत  में  दो-तीन  सुझाव  देकर  अपना  भाषण  समाप्त
 पैन  के  बारे  में  जो  कहा  गया  वह  अच्छा  कदम  साथ

 ही  साथ  जो  सैलेरीड  क्लास  मिडिलमैन  उनके  बारे  में  इस  बार
 तो  विचार  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  आगे  देखना  होगा  कि  उनको

 राहत  चीन  या  बांगला  देश  में  जो  टैक्सेशन  रेट  मिडिल  क्लास
 के  लिये  क्‍या  हम  यहां  इम्पलीमेंट  कर  सकते  मुझे  विश्वास

 है  कि  वित्त  मंत्री  जी  अगली  बार  के  बजट  में  सैलेरीड  क्लास  के

 लिये  जरूर  ध्यान  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  वित्त  विधेयक

 का  समर्थन  करता

 अपराह  6.00  बजे

 श्री  सुबोध  मोहिते  सभापति  आपने  मुझे  बोलने

 का  समय  इसके  लिए  सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  और  साथ  में  माननीय  वित्त  मंत्री  श्री  यशवंत  सिन्हा  साहब

 को  भी  धन्यवाद  देना  चाहता  यहां  कई  बातों  का  उल्लेख

 किया  गया  जिसमें  इंडस्ट्रीज  का  कान्फौडेन्स  बढ़ा  यह  मुद्दा  भी

 सामने  आया  था  और  जो  दूसरा  मुद्द  आया  था  वह  इंडिया  टेक  ओवर

 ऑफ  अमेरिका  ये  दोंनो  मुद्दे  रिच  कम्युनिटी  से  रिलेटिड  में

 एक  गरीब  आदमी  हूं  और  मैं  यहां  गरीबों  को  बात  करने  के  लिए

 आया  मैं  यहां  गरीबों  की  आवाज  रखने  के  लिए  आया  इंडस्ट्रीज
 का  कान्फीडेंस  बढ़ा  यह  अच्छी  बात  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद

 देना  चाहता

 सभापति  महोदब:ः  आप  एक  मिनट

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 सभापति  बजे  इसलिए  मैं  सदन  से  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  आज  बिजनेस  एडवायजरी  कमेटी  की  मीटिंग  में  यह  तय

 हुआ  है  कि  जितने  भी  वक्‍ता  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते  हैं  उन  सभी

 के  भाषण  आज  पूर्ण  किये  जाएं  और  कल  भोजन  के  उपरान्त  वित्त

 मंत्री  जी  इस  चर्चा  का  जवाब  चूंकि  वित्त  विधेयक  क्लाज  बाई

 क्लाज  पास  करने  में  डेढ़-पौने  दो  घंटे  लग  जाते  हैं  और  उतका  भाषण
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 प्रमोद

 तथा  सारा  प्रोसीजर  मिलाकर  करीब  दो  से  ढाई  घंटे  यह  आज

 की  मीटिंग  में  तय  हुआ  इसलिए  मैं  सदन  से  प्रार्थना  करता  हूं
 कि  सदन  का  समय  बढ़ाया  आज  इस  पर  चर्चा  पूरी  करके  कल
 जवाब

 श्री  सत्यव्रत  जहां  तक  सदन  इस  विषय  पर  चर्चा  कर

 पूरे  बजट  पर  चर्चा  कर  उस  पर  मुझे  या  पार्टी  को  कोई  आपत्ति
 नहीं  हमने  हमेशा  ऐसा  चाहा  परंतु  मैं  प्रमोद  जी  को  याद  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  अभी  जब  प्राइस  राइज  और  ड्राउट  पर  बहस  हो  रही
 थी  तो  उस  समय  आपको  ही  इस  बात  पर  आपत्ति  थी  कि  सदन  बहुत
 देर  तक  बैठ  रहा  इसे  कम  करना

 श्री  प्रमोद  सभापति  प्राइस  राइज  और  ड्राउट  पर
 जब  चर्चा  हुई  तो  यह  चर्चा  एक  दिन  में  पूरी  करनी  यह  हमारा
 ही  मत  था  और  विपक्ष  का  सहयोग  जिसके  लिए  मैं  हमेशा  उनका

 आभारी  रहूंगा  और  आज  भी  उनका  आभारी  हूं  और  यह  चर्चा  अगर

 बहुत  देर  तक  चलेगी  .  .

 श्री  सत्यव्बत  मेरा  कहना  सिर्फ  इतना  है  कि  जितना  हम
 सहयोग  देते  कभी  उस  तरफ  से  भी  दिल  बड़ा  करके  हम  लोगों
 को  भी  सहयोग  दिया  जब  ऐसे  मुद्दे  आये  तो  उस  पर  आप  समय
 की  कमी  न

 श्री  प्रमोद  इसीलिए  दिल  बड़ा  करके  आठ  बजे  हमने
 भोजन  की  व्यवस्था  की  उसके  बाद  चर्चा  को  पूरा  कर  तब
 तक  सदन

 सभापति  जैसा  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया
 मेरा  ऐसा  मत  है  कि  सदन  इस  बात  से  सहमत  है  कि  हम  आज  इस
 चर्चा  को  समाप्त  करेंगे  और  कल  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इस  पर  अपना
 उत्तर  तब  तक  सदन

 अनेक  माननीय

 सभापति  मोहिते  अब  आप  भाषण  जारी

 श्री  सुबोध  सभापति  मैं  पहले  ही  बोल  चुका  हूं
 कि  यहां  इंडस्ट्रीज  का  कान्फीडेंस  बढ़ाने  को  बात  हो  रही  इंडिया
 रैक  ओवर  ऑफ  यह  भी  बात  हो  रही  लेकिन  जिस

 कांस्टोटुएंसी  की  मैं  रिप्रजेन्ट  करता  वह  महाराष्ट्र  की  सबसे  गरीब

 क्ांम्टीटुएंसी  है  और  जिन  लोगों  ने  मुझे  यहां  चुनकर  भेजा  वे  महाराष्ट्र
 में  गगोबी  की  रेखा  से  सबसे  नीचे  के  गरीब  लोग  इसलिए  में
 गरोबों  को  बात  रखने  के  लिए  अपना  भाषण  कर  रहा  मैं

 मसिक्ा  साहब  को  धन्यवाद  दे  चुका  क्‍योंकि  वे  इंडस्ट्रियलाइजेशन
 की  साच  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता

 हमने  इस  बजट  को  गरीबों  के  हितैथी  बजट  की  संज्ञा  दी

 इस  बजट  को  वित्त  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  यह  गरीबों  का  हितैषी

 बजट  लेकिन  अत्यंत  दुखी  मन  से  मैं  - आपको  यह  बता  रहा  हूं  कि
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 मैंने  परे  बजट  का  अध्ययन  किया  मैं  हरेक  बात  को  तक॑सम्मत

 तरीके  से  स्पष्ट  यह  गरीबों  का  हितैषी  बजट  नहीं  लेकिन
 यह  निर्धनता  लाने  वाला  बजट  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  गरीबी
 को  खत्म  करना  चाहते  गरीबों  को  खत्म  करना  नहीं  चाहते

 लेकिन  बजट  के  जो  सेलिएन्ट  फीचर्स  वे  मैं  इकोनोमिक  सर्वे  से

 लाया  मैं आपको  एक-एक  बात  एक्सप्लेन  करके  हम

 गरीबी  को  गरीबों  की  खत्म  करने  की  बात  यहां  सोच  रहे

 इसलिए  जो  प्रो-पॉवर्टी  बजट  इस  बारे  में  बहुत  गंभीरता  से

 सोचना  जरूरी  स्वर्गीय  इंदिरा  गांधी  जी  ने  गरीबी  हटाओ  का  नारा

 दिया  यह  नारा  भी  उन्होंने  काफी  पहले  दिया  हम  देखते  हैं

 कि  हर  साल  गरीबी  कम  होने  के  बजाय  बढ़ती  जा  रही  गरीबी

 तो  नहीं  हटी  लेकिन  गरीबों  को  हटाया  जा  रहा  गरीब  आत्महत्या

 करने  के  लिए  विवश  हो  रहे  मेश  सवाल  है  कि  गरीबी  हटाओ

 के  बजाय  क्‍या  हम  गरीबों  को  हटाने  के  लिए  बजट  बना  रहे

 मैं  किसी  माननीय  मंत्री  महोदय  अथवा  भारत  सरकार  के  किसी  विभाग
 की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  मैंने  कहा  जो  भी  बात  कहुंगा  वह

 तर्क  के  आधार  पर  मैं  हरेक  बात  को  न्यायोचित  सिद्ध
 मैं  अपनी  बात  अपने  घर  से  या  सिन्हा  साहब  के  घर  के  बजट  से

 ही  चालू  मैं  अपने  घर  से  ही  चालू  करता  श्री  सिन्हा
 के  पास  दूरदृष्टि  लेकिन  इस  देश  में  और  भी  कोई  सिन्हा  नाम

 का  आदमी  हो  सकता  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  निर्वाह  कर  रहा

 मैं  पहली  बात  कर  रहा  हूं  एलग्पीग्जीग  एल०पी०जी०  सिलेंडर

 अत्यंत  साधारण  वस्तु  यह  शहरी  और  निर्धन  जनता  की  आम  जरूरत

 उसमें  भी  40  और  50  रुपये  की  ऐवरेज  बढ़ोत्तरी  हुई  ५0  रुपये

 प्रति  सिलेन्डर  नहीं  50  रुपये  प्रति  प्रति  फैमिली  की  वद्धि
 आप  सोचें  को  ऐसे  में  गरीबों  की  हालत  कया  मेरा  दूसरा

 मुद्दा  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई
 फर्टिलाइजर  की  सब्सिडी  रिड्यूस  की  गई  फर्टिलाइजर्स  के  दाम

 बढ़ाए  गए  इससे  खाद्यान्नों  की  कीमतों  पर  असर  पड़ा  यह

 हमारे  देश  का  सस्‍लोगन  हम  हिन्दुस्तान  का  सस्‍लोगन  बोलते  कोई
 भी  पार्टी  मैं  पार्टी  में  विश्वास  नहीं  हम  कहते  हैं  कि  हम

 उचित  दर  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  मुहैया  कराने  के  लिए  गरीब

 लोगों  की  खास  सुरक्षा  प्रदान  कर  रहे  जब  फॉर्टेलाइजर  की  कोमतें

 बढ़ाई  अल्टीमेटली  फूडग्रेन्‍्स  की  कीमतें  बढ़ाई  गरीब  लोगों
 को  खाद्य  सुरक्षा  देने  का  भी  नारा  लगाया  गया  था  वह  कहा

 ऐसे  कई  ऐक्जाम्पल  राशन  के  दाम  बढ़ा  कैरोसीन  के  दाम

 बढ़ा  लेकिन  एक  काम  अच्छा  मैं  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान
 का  जो  अंधा  समाज  आज  तक  तीन  कैटागरी  में  इसको  डिवाइड
 किया  जाता  एक  समुदाय  गरीब  है  और  दूसरा  समुदाय  गरीब
 यदि  आप  गरोब  समुदाय  का  वर्गीकरण  करें  तो  गरीब  समुदाय  में  तीन
 प्रकार  के  लोग  रह  रहे  पहले  मध्यम  इससे  निम्न  मध्यम
 श्रेणी  और  तीसरी  निर्धन  श्रेणी  जो  आप  सभी  जानते  हैं  कि  गरीबी
 रेखा  से  नीचे  की  श्रेणी  अगर  मैं  बजट  की  तरफ  से  बात

 फाइनेन्शियल  आस्पेक्ट  से  बात  निर्धन  वर्ग  की  क्रय  क्षमता  के

 रूप  मैं  बात  करूं  तो  मिडिल  लोअर  क्लास  और  पूआर
 क्लास  तीनों  की  पर्चेजिंग  कैपेसिटी  अब  नहीं  इसलिए  तीनों  कैटागरी
 के  गरीबों  को  एक  लैवल  पर  लाने  का  काम  बजट  ने  किया
 मैं  समझता  हूं  कि  तीनों  कैटागरी  के  गरीबों  की  यूनिटी  करके  अमीरों
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 के  खिलाफ  लड़ने  की  व्यवस्था  की  गई  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से  सवाल  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  ऐसा  क्यों  आपने
 निर्धन  लोगों  पर  चोट  क्यों  की  जवाब  आयेगा  फिजिकल  डैफिसिट
 कम  करने  के  हमने  वित्तीय  घाटा  कम  करने  की  व्यवस्था  की

 फिर  मैं  सवाल  करना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  बाकी  रास्ते  नहीं
 क्या  आपके  सब  रास्ते  बंद  हो  गए  इसका  जवाब  भी  दूंगा  कि

 मैं  हरेक  बात  को  उचित  सिद्ध  किन  बातों  पर  विचार
 किया  जाना

 सभापति  मैं  पहलो  बात  क्लेम्स  एंड  डिसक्लेम्स  के  बारे
 में  बोलना  चाहता  मैंने  इंडस्ट्रियल  रिकवरी  का  एक-एक  पेज
 पढ़ा  इसी  कारण  हरेक  बात  को  उचित  सिद्ध  माननीय  वित्त
 मंत्री  को  उद्योगपतियों  से  बधाइयां  मिल  रही  हाउस  में  पेपर  की
 कटिंग  भी  बताई  थी  कि  इंडस्ट्री  वालों  में  कान्फीडेंस  बढ़ा  अच्छी
 बात  लेकिन  हम  क्या  कर  रहे  हमें  उद्योगों  में  लगे  लोगों  से

 बधाश्यां  मिल  रही  इसमें  सच्चाई  कितनी  यह  दिखाया  तो  नहीं
 इसके  अंदर  भी  जाना  जरूरी  जब  यहां  इंडस्ट्री  की  बात  कर

 रहे  तो  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  दो  बुनियादी  उद्योग  एक  बुनियादी
 और  उपभोक्ता  उद्योग  है  और  दूसरा  पूंजीगत  वस्तु  उद्योग  मैं

 बेसिक  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  एक  लाइन  में  एक्सप्लेन  करना
 मैं  सहमत  हूं  कि  हमारे  देश  में  बुनियादी  उद्योग  में  सकारात्मक  विकास

 हुआ  लेकिन  बुनियादी  उद्योग  में  सकारात्मक  प्राकृतिक  संसाधनों

 को  समाप्त  किये  जाने  का  सशक्त  सूचक  कृपया  मेरे  वाक्य  का

 अर्थ  समझने  का  प्रयत्न  बुनियादी  उद्योग  में  सकारात्मक  विकास

 हमारे  प्राकृतिक  संसाधनों  के  समाप्त  होने  का  सूचक  मैं  एग्जाम्पल

 के  रूप  में  बता  सकता  अगर  हम  सीमेंट  बना  रहे  हैं  और  उसे

 बनाने  में  हमें  चारकोल  की  जरूरत  तो  चारकोल  हम  जमीन  से

 निकाल  लेते  अगर  लाइम  स्टोन  की  जरूरत  तो  हम  लाइम  स्टोन

 जमीन  से  निकाल  लेते  उसे  बढ़ाने  का  प्रयास  तो  कर  रहे  लेकिन

 उसके  साथ-साथ  हम  अपनी  प्राकृतिक  संपदा  को  समाप्त  कर  रहे

 यह  पाजीटिब  तो  लेकिन  इसके  साथ-साथ  हम  अपनी  प्राकृतिक  सम्पदा

 विरासत  को  समाप्त  कर  रहे  लुटा  रहे  जो  हमारे  इंडस्ट्रियल

 गिफ्ट्स  जो  प्रकृति  ने  हमें  दिए  हैं  हम  उनको  लुटा  रहे

 सभापति  हमारे  देश  में  कोलार  माइन्स  के  नाम  से  सोने

 की  खान  विख्यात  लेकिन  उसमें  अब  सोना  नहीं  भारत  में  मैगनीज

 नहीं  भारत  में  तांबा  नहीं  हमारे  देश  में  ये  खनिज  पदार्थ  पहले

 ही  समाप्त  हो  गए  इस  प्रकार  से  हमने  अपने  सोने  को  लुटा

 मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यह  विकास  को  बनाए  रखने  के  भी

 विरुद्ध  हमारी  आने  वाली  हमारे  आप  के  बच्चों  के  बच्चे

 यह  पूछेंगे  कि  सोने  की  खदान  कहां  मैगनीज  कहां  कॉपर  कहां

 तो  शायद  हम  बता  नहीं  पाएं  क्‍यों  उस  टाइम  तक  हमारे  इंडस्ट्रियल

 रिसोर्स  खत्म  हो  गए

 मैं  कंजूमर  इंडस्ट्री  के  बारे  में  बताना  चाहूंगा  कि  दिखावटी

 प्रतिस्पर्धा  यदि  हम  सदन  के  बाहर  निकलें  तो  हमें  ऐसे  पचासों

 बोर्ड  मिल  जाएंगे  जिनमें  लुभावने  नारे  लिखे  दिखावटी  प्रतिस्पर्धा

 कई  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  प्रतिस्पर्धा  में  लगी  उन  विज्ञापनों  के

 बोर्डो  में  झूठे  आश्वासन  दिए  उनके  भुलावे  में  हमारे  गरीब  लोग
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 आ  जाते  एक  सीधा  सा  या  सबसे  नीचे  पद  पर  काम  करने  वाला
 कोई  चपरासी  भी  यदि  उदाहरण  के  लिए  तो  वह  भी  चाहेगा  कि
 मेरे  घर  में  आधुनिक  सुख  सुविधा  की  सभी  चीजें  जैसे  फिज
 इत्यादि  हों  और  वह  इन  विज्ञापनों  के  मोह  में  फंस  कर  उन  चीजों
 को  इंस्टालमेंट  पर  ले  लेता  लेकिन  वह  अपने  बच्चे  की  पढ़ाई  के
 ऊपर  खर्च  करना  भूल  जाता  इंस्टालमेंट  समय  पर  न  देने  के  कारण
 मल्टी  नैशनल  कंपनिया  उन  चीजों  को  उसके  यहां  से  उठवा  लेती  हैं
 क्योंकि  उसने  समय  पर  इंस्टालमेंट  नहीं  यह  संतोषजनक  बात  नहीं

 इसके  सरकारी  स्तर  पर  जांच  और  संतुलन  बनाए  रखना

 तीसरा  पूंजीगत  वस्तु  उद्योग  पूंजीगत  वस्तु  उद्योग  में  विकास
 सही  मायने  में  विकास  का  द्योतक  जो  कैपीटल  इंडस्ट्री  होती
 वह  स्थायी  परिसम्पति

 उसकी  कीमत  बढ़ती  ही  जाती  समझो  कि  एक  पावर  हाउस
 बन  दिन-प्रति-दिन  बिजलीघरों  की  लागत  बढ़  रही  यही  विकास
 वास्तव  में  राष्ट्र  का  विकास

 मुझे  दो  बातें  और  कहनी  हम  यहां  राष्ट्र  निर्माण  के

 बारे  में  बातचीत  कर  रहे  मैंने  पहले  ही  यह  कहा  है  कि  में  अपनी

 प्रत्येक  बात  को  उचित  सिद्ध  जब  हम  कैपीटल  गुड्स  इंडस्ट्री
 की  बात  कर  रहे  हैं  तब  इकोनौमिक  सर्वे  के  पेज  नम्बर  115  पर  टेबल

 नम्बर  7.2  के  बारे  में  आपको  बताना  चाहता  उसमें  क्लीयरकट  दिया

 हुआ  है  कि  पोजीटिव  ग्रोथ  क्या  है  और  नेगीटिव  ग्रोथ  कया  नैशन

 बिल्डिंग  के  लिए  जिसमें  पोजीटिंव  ग्रोथ  होनी  जरूरी  है  वहां  पर  नेगीटिव

 ग्रोथ  हुई  पूंजीगत  उद्योग  में  4.7  प्रतिशत  की  ऋणात्मक  वृद्धि  हुई
 1998-99  में  11.3  परसेंट  था  और  1999-2000  में  6.6  परसेंट

 मैं  इसकी  डिटेल  में  नहीं  जाना  चाहूंगा  क्योंकि  वक्‍त  नहीं  जहां

 पर  ग्रोथ  होनी  चाहिए  वहां  पर  ग्रोथ  नहीं  जो  कन्ज्यूमर  आइटम्स

 टिकाऊ  नहीं  उसमें  हमें  ग्रोथ  दिख  रही  बजट  का  जो  सबसे

 मेजर  आस्पैक्ट  वह  फिस्किल  डेफीसिट  हम  इसका  प्राइज  बढ़ा
 रहे  उसका  प्राइज  बढ़ा  रहे  फर्टिलाइजर  का  प्राइज  बढ़ा  रहे

 यह  वित्तीय  घाटे  को  समायोजित  करने  के  लिए  मैं  चाहूंगा
 कि  फिस्किल  डेफीसिट  को  कम  करने  के  लिए  भी  मैं  कुछ  सुझाव

 दूं  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  दो  सवाल  करना  चाहता  मेरा

 पहला  सवाल  यह  है  कि  क्‍या  फिस्किल  डेफीसिट  ज्यादा  होने  से  रेट

 ऑफ  ग्रोथ  कम  होता  यह  मेरा  पहला  और  महत्वपूर्ण  सवाल  है

 अगर  फिस्किल  डेफीसिट  ज्यादा  है  तो  रेट  ऑफ  ग्रोथ  पर  कोई  इफैक्ट

 होता

 मेरा  दूसरा  सवाल  है  कि  बजट  बनाते  वक्‍त  कॉमन  मैन  पर  जो

 हिट  उसके  अलावा  क्‍या  कोई  और  उपाय  नहीं  मैं  ऐसा  उदाहरण

 दे  सकता  जिसका  फिस्किल  डेफीसिट  बहुत  ज्यादा

 ]

 मैं  टर्की  का  उदाहरण  दे  रहा  सारे  विश्व  टर्की  एक  ऐसा

 देश  जहां  वित्तीय  घाटा  ज्यादा  लेकिन  वह  विकास  दर  काफी

 ज्यादा  .  केवल  दो  मिनट  मैं  अपने  सुझाव
 देकर  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा
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 सुबोध

 मेरा  पहला  सुझाव  मैं  काफी  सेंटीमैंटल  बात  करना  चाहता

 जहां  तक  फिस्किल  डेफीसिट  कम  करने  की  बात  है  जिसकी  वजह

 से  प्राइज  हाईक  कर  रहे  तो  में  अपने  से  शुरुआत  करता  हुं  कि
 मैं  खुद  क्‍या  मैं  गरीबों  के  लिए  क्या  कर  सकता  फिस्किल
 डेफीसिट  कम  करने  के  लिए  मैं  क्‍या  कर  सकता  मैं  चाहता  हूं

 कि  इसकी  शुरुआत  मंत्रियों  के  कार्यालय  से  की  एक  माननीय
 मंत्री  के  एक  ही  भवन  की  नवीकरण  पर  1  करोड़  रुपये  का  व्यय

 हुआ  अगर  यह  रिनोवेशन  कर्टेल  किया  ब्यटीफिकेशन  कर्टेल
 किया  जाये  तो  मेरे  ख्याल  से  फिस्किल  डेफीस्टि  का  10  परसेंट  हम
 एचीव  कर  सकते  आत्पानुशासन  के  बिना  फिस्किल  डेफीसिट  कम
 करना  जरूरी  नहीं  मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  जब  मैं  बोलता

 हूं  तो  स्पेसीफिक  इन्फोर्मेशन  के  साथ  बोलता  मैं  किसी  मंत्री  का
 नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  आप  पता  अभी  तक  एक  मंत्री
 का  रिनोवेशन  का  कार्य  चालू  उनके  एक  कमरे  का  रिनोवेशन  कराने
 में  दो  करोड़  रुपये  लगे  यह  सही  है  कि  यह  मामला  सी  बी  आई
 अथवा  सी  आई  डी  को  नहीं  सौंपा  लेकिन  आप  इस  पर  गौर
 कर  सकते  हैं  .  .  .  मेरा  दूसरा  सुझाव  प्रशासनिक  सुधारों
 में  फेरबदल  के  बारे  में  मैं  रामटेक  कांस्टीटूएंसी  से  आता

 हूँ  जहां  से  श्री  पीग्वी०  नरसिंह  राव  जी  आते  1991  में  देश  के
 पंत  प्रधान  श्री  पी०वीः  नरसिंह  राव  जी  एक  स्कीम  लेकर  आये
 वह  स्कीम  बहुत  अच्छी  यह  प्रशासनिक  सुधारों  में  पुनः  फेरबदल

 संबंधित  यह  एक  अच्छी  योजना  मैंने  इससे  पहले  भी  यह

 कहा  है  कि  मेरो  पार्टी  की  बातों  के  बारे  में  रुचि  नहों  लेकिन

 राष्ट्र  के  विकास  के  लिए  हमें  कुछ  भी  स्वीकार  करना

 1951  में  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  के  रीस्ट्रक्चरिंग  के  लिए  कई  हाई

 पावर  कमेटीज  बनाई  उसके  लिए  स्ट्रकक्‍्चर  तो  बनाया  1990

 से  आज  10  साल  हो  लेकिन  रीस्ट्रक्चरिंग  अभी  तक  नहीं  हुआ
 वह  फ्रैक्दर  हो  अभी  फ्रैक्चर  को  )

 सभापति  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  सुबोध  मोहितेः  में  अभी  समाप्त  कर  रहा

 सभापति  डा»  रघुवंश  प्रसाद

 श्री  सुबोध  मैं  दो  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर

 सभापति  आप  को  दो  मिनट  का  समय  चाहिए  और

 मैं  पहले  ही  आपको  दो  मिनट  से  ज्यादा  संमय  दे  चुका  कृपया
 अब  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  सुबोध  मैं  एनर्जी  कंजर्वेशन  की  बात  कर  रहा

 हमने  भाषण  बहुत  सुने  सर्कुलर्स  बहुत  देखे  लेकिन  जब  एनर्जी
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 कजर्वेशन  की  हम  बात  करते  हैं  तो  मैं  बिल  क्लिटन  का  एग्जाम्पल
 आपको  देना  जब  सैण्ट्रल  हॉल  में  बिल  क्लिंटन  आये  थे  तो

 उस  समय  बाहर  निकलते  टाइम  उनके  से  कुछ  पेपर  गिर  गये

 उनके  पीछे  जो  हमारा  हिन्दुस्तानी  बॉडीगार्ड  उन्होंने  उन्हें  उठाने

 की  कोशिश  की  तो  बिल  क्लिंटन  ने  उनका  हाथ  पकड़ा  और  उन्होंने

 कहा  कि  पेपर  मैं  एनर्जी  कंजर्वेशन  की  जो  बात  यह

 बिल्कुल  बिल  क्लिटन  के  उदाहरण  के  समान  ही  कितने  लोग  रूम

 से  बाहर  निकलने  के  पहले  अपना  स्विच  बन्द  करते  कितने  लोग

 टी-बी०  बन्द  करते  कितने  लोग  लाइट  बन्द  करते  कितने  लोग
 फ्रिज  बन्द  करते

 सभापति  डा०  रघुवंश  प्रसाद

 श्री  सुबोध  मैं  अन्तिम  बात

 सभापति  मैं  पहले  ही  दूसरे  सदस्य  का  नाम  पुकार  चुका

 श्री  सुबोध  में  केवल  अपनी  अंतिम  बात

 सभापति  कुछ  भी  कार्यबाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 व्यवधान  )*

 श्री  केग्पी०  सिंह  वह  बहुत  ही  संगत  बातें  पूछ  रहे

 शभाषति  यह  मुझे  पता  यह  मुझे  देखना  क्योंकि
 मैं  यहां  बैठा  हुआ

 सभापति  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 भी  रिकार्ड  पर  नहीं  जा  रहा
 रतन  लाल  कटरिया  जी  की  स्पीच

 सभापति है  ।  प्‌

 बोल  रहे  इसके  बाद  रिकार्ड
 पर  बाकी  कुछ  नहीं

 व्यवधान )

 सभापति  आपने  25  मिनट  का  समय  ले  लिया

 सभापति  यह  कोई  अन्याय  नहीं  मैंने  आपको  समय
 मैंने  तीन  बार  आपको  वार्न  उसके  बाद  भी  आप  बोलते

 आप  मेरे  साथ  सदन  चलाने  में  सहयोग  मैं  तो  आपसे
 सहयोग  मांग  रहा  मैंने  उनको  बुला

 जपयपयपपयणाएण  ऊपाय  हए_यथाद  “घघ्:धघज-+++
 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभापति  मैंने  आपको  बुलाया  लेकिन  आप  नहीं
 अब  मैंने  उनको  बुला  लिया  कृपया  अपना  आसन  ग्रहण
 मैं  आपसे  प्रार्था  कर  रहा

 श्री  सुबोध  आपने  मुझे  पूरी  बात  रखने  का  मौका  नहीं
 फिर  भी  मैं  आपको  धन्यवाद  दे  रहा

 श्री  रतन  लाल  कटारिया  मैं  भारत  के  वित्त
 मंत्री  श्रीमन्‌  यशवन्त  सिन्हा  जी  को  फाइनेंस  बिल  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 बधाई  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  कि  इन्होंने  भारत  के  प्रधान  मंत्री

 श्रीमन्‌  अटल  बिहारी  वाजपेयी  की  डायनेमिक  लीडरशिप  के  अर्न्तगत
 लगातार  देश  को  तीसरा  ऐसा  बजट  जिस  बजट  से  देश  के  अन्दर
 से  गरोबी  उन्मूलन  बेरोजगारी  समाप्त  आज  जिस  प्रकार
 से  भारत  की  प्रतिष्ख  सारी  दुनिया  के  अन्दर  पिछले  एक-दो  वर्षों  के
 अन्दर  बढ़ी  आप  उन  स्थितियों  का  भी  आकलन  करें  कि  जब  भारत
 के  बारे  में  दुनिया  में  यह  धारणा  बनी  थी  जब  भी  भारत  का  कोई
 नेता  बाहर  जाता  तो  अखबारों  में  भारत  के  बारे  में  यही  छपता
 था  कि  इनको  अल्लाह  के  नाम  पर  लोन  दे  ये  इंटरनेशनल  फकीर

 आए  आज  उसी  भारत  की  छवि  श्री  अटल  बिहारी  के  नेतृत्व  में

 और  यशवंत  सिन्हा  जी  के  सुधार  कार्यक्रम  के  एकदम  सुधर
 गई  जैसे  ही  पोकरन  के  अंदर  विस्फोट  दुनिया  के  विकसित

 देशों  ने  हिन्दुस्तान  को  अपनी  दादागिरी  के  माध्यम  से  झुकाना  चाहा

 और  यह  कहना  चाहा  कि  हम  आपके  ऊपर  सेंक्शंस  वरना

 आप  अपने  कार्यक्रम  को  बंद  लेकिन  हमारी  सरकार  के  आह्वान

 पर  जो  एन०्आरणआई  विदेशों  में  रहते  हैं  उन्होंने  चार  बिलियन  अमेरिकन

 डालर्स  हिन्दुस्तान  में  जिससे  हमने  अपने  आर्थिक  सुधार  कार्यक्रम

 को  आगे

 आज  भुगतान  संतुलन  की  ओर  देखें  कि  हमारा  एक्सपोर्ट  बढ़ता

 जा  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  जहां  1991  में  हिन्दुतान  के  खजाने

 में  विदेशी  मुद्रा  केवल  मात्र  एक  बिलियन  अमेरिकन  डालर  रह  गई

 थी  और  हमें  अपना  सोना  गिरवी  तक  रखना  पड़ा  आज  हमारा

 विदेशी  मुद्रा  भंडार  भरा  पड़ा  उसके  अंदर  35  मिलियन  अमेरिकन

 जब  विपक्ष  की  ओर  से  श्री  एनग्डी०  तिवारी  ने  चर्चा  शुरू  कौ

 तो  उन्होंने  कहा  कि  आज  देश  के  ऊपर  साढ़े  आठ  लाख  करोड़  रुपए

 का  कर्जा  सभापति  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारी

 सरकार  तो  अभी  छ:-सात  महीने  से  ही  बनी  इतना  बड़ा  कर्जा  देश

 के  ऊपर  कैसे  मैं  अपने  कांग्रेस  के  साथियों  को  याद  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  उनके  एक  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मुम्बई  अधिवेशन  में  भ्रष्टाचार

 पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  मैं  100  रुपए  देश  के  विकास  के  लिए

 भेजता  हूं  तो  वह  रुपए  भ्रष्टाचार  के  रूप  में  घिसते-घिसते  आम  जनता

 तक  15  रुपए  ही  बनकर  पहुंचते  इसी  कारण  आज  देश  के  अंदर

 40  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  में  अपनी  सरकार

 को  श्रेय  देना  चाहूंगा  कि  भ्रष्टाचार  में  डूबे  हुए  राजनीतिज्ञों  नौकरशाहों

 ने  और  दलालों  ने  जिस  प्रकार  से  भारत  की  अर्थव्यवस्था  को  ऑक्टॉपस

 के  पंजे  की  तरह  जकड़ा  हुआ  था  और  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  अंदर
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 कोई  भी  हर्षद  मेहता  आता  देश  की  100  करोड  जनता  के
 साथ  खिलवाड़  करके  चला  जाता  था  तथा  करोड़ों  लोगों  को  गरीबी
 की  चक्की  में  पिसने  के  लिए  मजबूर  करता  आज  हमारी  सरकार ने
 उन  सबके  ऊपर  अंकुश  लगाने  के  लिए  प्रभावशाली  कदम  उठाए

 मैं  आपके  यह  बताना  चाहता  इस  सदन  के  अंदर  कुछ  दूसरे
 देशों  की  अर्थव्यवस्था  का  जिक्र  किया  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 हमारा  जो  बित्त  विधेयक  आता  यह  कोई  यूरोपियन  कंट्रीज  जैसा
 नहीं  यूरोपियन  कंट्रीज  के  आप  इंग्लैंड  का  उदाहरण
 वहां  पर  जो  वित्त  विधेयक  आता  उसमें  केवल  मात्र  इस  बात  का
 जिक्र  होता  है  कि  रुपया  कहां  से  आया  और  किस  मद  के  ऊपर  खर्च

 इसी  में  सारा  हिसाब-किताब  होता  लेकिन  हमारे  वित्त  मंत्री
 के  ऊपर  एक  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  सामाजिक  क्षेत्र  की  उन  गरीब
 लोगों  की  जिम्मेदारी  जिन  लोगों  को  आजादी  के  52  साल  बाद
 भी  आज  खाने  को  रोटी  नहीं  पहनने  को  कपड़ा  नहीं  मिलता
 और  रहने  को  मकान  नहीं  मैं  श्री  यशवंत  सिन्हा  जी  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  से  उन्होंने  हाउसिंग  सेक्टर  के

 अंदर  क्रांतिकारी  कदम  उन्होंने  बताया  कि  किस  प्रकार  से  हाउसिंग
 सेक्टर  के  अंदर  25  लाख  मकार्नों  का  निर्माण  किया  किस
 प्रकार  से  12  लाख  मकान  इंदिरा  आवास  योजना  के  तहत  बनाए
 किस  प्रकार  से  गोल्डन  जुबली  हाउसिंग  स्कीम  के  तहत  डेढ़  लाख
 मकान  बनाए  जाएंगे  और  किस  प्रकार  से  हुडकों  100  करोड़  रुपए
 से  नौ  लाख  घरों  का  निर्माण

 इसी  तरह  से  को-ऑपरेटिव  सैक्टर  किस  तरह  से  डेढ  लाख  मकान
 जो  हाउसिंग  की  स्कीम  आई  में  आपको  बताना  चाहंगा

 कि  यह  इतनी  व्यवहारिक  स्कीम  है  कि  यूरोप  के  कई  देशों  के  अंदर

 जब  मंदी  का  दौर  आया  जो  हाउसिंग  सैक्टर  ही  एकमात्र  ऐसा  सैक्टर
 था  जिसने  उन  देशों  की  अर्थ-व्यवस्था  को  सुधारने  में  बहुत  मदद
 जब  मकान  बनेंगे  तो  इससे  हमारी  इस्पात  तथ  स्टील  इंडस्ट्री  को  बढ़ावा

 जो  लोग  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  उन  लोगों  को

 मजदूरी  ब्रिक्स  उद्योग  पनपेगा  जिससे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था
 को  बढ़ावा  इसी  तरह  से  एजुकेशन  के  क्षेत्र  इस  बिल

 के  अंदर  जिस  तरह  से  सेवा  शिक्षा  अभियान  के  अंदर  सन्‌  2003  तक

 सबको  एलीमेंट्री  शिक्षा  देने  का  लक्ष्य  रखा  गया  और  75  प्रतिशत  लोगों

 को  शिक्षित  करने  का  जो  लक्ष्य  रखा  उसकी  हम  सराहना  करते
 किसी  भी  देश  की  आर्थिक  उन्‍नति  के  लिए  वहां  के  लोगों  का

 पढ़ा-लिखा  होना  बहुत  जरूरी  इस  सदन  में  आज  नोबेल  पुरस्कार
 बिजेता  अमृत्य  सेन  जी  का  जिक्र  किया  उन्होंने  जो  थीसिस

 जिसके  ऊपर  उन्हें  नोबेल  पुरस्कार  उसका  मेन  लक्ष्य  यही  था

 कि  जिस  देश  के  अंदर  ज्यादा  लोग  अनपढ़  वह  देश  विकास

 नहीं  कर  इसलिए  उन्होंने  भी  शिक्षा  के  ऊपर  जोर  दिया

 आज  हमारी  सरकार  ने  इस  बजट  के  अंदर  शिक्षा  के  ऊपर  जबर्दस्त

 जोर  देकर  इसके  अंदर  काफी  इजाफा  किया  मैं  खुद  अनुसूचित
 जाति  से  संबंधित  हूं  और  उस  समाज  के  अंदर  आज  भी  शिक्षा  के

 क्षेत्र  में  बहुत  कुछ  करने  की  आवश्यकता  आज  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  लाखों  बच्चे  इसीलिए  स्कूल  छोड  देते  हैं  क्योंकि

 उनको  पहनने  के  लिए  कपड़े  तक  नहीं  इस  बजट  में

 उन  लोगों  को  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  बढ़ावा  देने  के  लिए  जो  राशि  डबल

 की  गई  इसके  लिए  मैं  यशवंत  जी  को  बधाई  देना
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 सभापति  कटारिया  आपसे  और  सम्मानित  सदस्यों  से

 अनुरोध  है  कि  अपने  आप  को  वित्त  विधेयक  संशोधन  तक  सीमित

 इससे  संबंधित  कोई  बात  यह  बजट  की  सामान्य  चर्चा  नहीं
 मै  समझता  हूं  कि  इससे  अधिक  से  अधिक  माननीय  सदस्य  बोल

 सकेंगे  और  उनका  लाभ  हम  सबको  मिल  ऐसा  हमने  आपसे

 अनुरोध  किया

 श्री  रतन  लाल  अभी  तो  मेरा  ही  गर्म  हुआ
 अभी  इसमें  बहुत  समय

 सभापति  आपका  समय  भी  हो  रहा

 श्री  रतन  लाल  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  इसके  लिए  भी

 बधाई  देना  चाहूंगा  कि  जहां  बड़े-बड़े  कृषि  फॉर्म  सैक्टर  को  भी  इंकम
 टैक्स  की  परिधि  में  लाया  वहां  इस  तरह  से  कॉमर्शियल  यूज
 हो  रहा  उससे  भी  हमें  लाभ  इसी  तरह  से  जो  हैल्थ  सर्विसेज
 का  क्षेत्र  उसके  लिए  भी  राशि  बढ़ाई  गई  सबसे  ज्यादा  जो
 प्रधान  मंत्री  जी  की  ग्रमोदय  योजना  जिसके  अंदर  5000  रुपया  मूलभूत
 पांच  बुनियादी  क्षेत्रों  पर  खर्च  किया  जैसे  रोडस  गांव  के

 अंदर  हैल्थ  की  एजुकेशन  स्कीम्स  उन  स्कीम्स  के  लागू
 होने  से  हमारे  देश  के  अंदर  बहुत  से  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर

 उन  लोगों  का  जीवन  क्‍योंकि  व्यक्ति  की  सेहत  ठीक

 वह  व्यक्ति  काम  करने  के  लायक  पढ़ा-लिखा  बनेगा  जिससे

 बह  देश  के  लिए  एसैट  साबित  इसलिए  ये  सारी  योजनायें  अगर
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लागू  होंगी  तो  उसका  लाभ  सभी  लोगों  को
 आज  एक  तरफ  हमारी  सरकार  सड॒क  निर्माण  पर  जोर  दे  रही

 मैं  पिछले  चुनाव  के  दौरान  घटी  घटना  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना
 चाहता  मैंने  पिछले  चुनाव  प्रचार  के  दौरान  लालू-रावड़ी  जी  के
 राज  में  जो  वह  मैं  इस  सदन  को  बताना  चाहता  हुं।*  .  .

 जब  किसी  गांव  में  तो  वहां  के  लोगों  ने  कहा-माई  आजादी
 के  बाद  आज  तक  गांव  में  सड़क  नहीं  मिली  गांव  में  सडक  गनावा

 इस  पर  .  .  .*  ने  कहा-सड्क  तो  मैं  सवेरे  हो  बनवा

 लेकिन  सड़क  तो  आप  लोगों  का  धन्धा  कैसे  अफीम
 कैसे  बेच  पाओगे  और  कत्ल  करके  अभी  तो  झ्ञुग्गी  में  घुस  जाते

 सड॒क  बन  तो  पुलिस  सड़क  से  अन्दर  आ  जाएगी  और  तुम  लोगों
 को  पकड़  कर  ले  इससे  तुम्हारा  धन्धा  चौपट  हो

 इस  पर  गांव  के  लोगों  ने  माई-बाप  हमें  सड़क  नहीं

 इस  प्रकार  गांव  के  लोगों  को  बरगला  कर  वोट  लेने  वाले  नेता  हमारे
 देश  के  अन्दर  जो  इस  देश  को  विकास  के  बजाए  विनाश  की
 ओर  ले  जा  रहे  .  .  .

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  लगता  इनको  सिखा  दिया
 गया  आप  गरीब  की  बात

 सभापति  कटारिया  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  रतन  लाल  कटारियाः  इस  बजट  में  राज्यों  की  बिजली
 ॥

 समस्या  को  सुधारने  के  लिए  भी  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 किसी  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  बिजली  अतिआवश्यक  केन्द्र
 जय  -
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 ने  खुले  दिल  से  इस  मद  के  अन्दर  राशि  रखी  इसके  लिए  हम

 वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  चाहते  मैं  यह  भी  कहना  चाहता

 हूं  हमारे  विरोधी  इस  बात  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  एनडीए  की  सरकार

 पब्लिक  अन्डरटेकिंग्स  को  बेचने  जा  रही  यह  एक  धघिनौना  प्रचार

 किया  जा  रहा  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  पीएसयू  की

 मद  राशि  को  बढ़ाया  गया  है  और  अपनी  वीजन  सरूप्टट  रखा  हुआ

 ऐसी  पब्लिक  अन्डरटेकिंग्स  जो  खुद  अपने  पांव  पर  खड़े  होकर  देश

 की  मदद  हम  उनको  और  शक्ति  लेकिन  जो  बिल्कुल  बैठ

 गई  जो  किसी  भी  कीमत  पर  खड़े  होने  के  लायक  नहीं  केवल

 उनके  बारे  में  ही  ऐसा  विचार  किया  गया  इसके  साथ  ही  जो  भी

 कर्मचारी  उनके  लिए  रोजगार  की  गारन्टी  भी  रखी  गई

 इसके  लिए  मैं  सरकार  की  सराहना  करना

 सभापति  आप  वित्त  विधेयक  पर  अपनी  बात  बजट

 पर  तो  काफी  चर्चा  हो  चुकी

 श्री  रतन  लाल  अंत  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  अम्बाला  जो  एक  आरक्षित  क्षेत्र  उस

 क्षेत्र  मे ंजजता  की  मूलभूत  समसयायें  वे  जैसी  की  तैसी  हुई
 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  चाहंगा  कि  इस  बजट  में  मेरे  चुनाव  क््षेत्र

 के  विकास  के  लिए  प्रावधान  उस  क्षेत्र  में  मैटल  उद्योग  साइंस
 से  संबंधित  उद्योग  हैं  तथा  और  जो  दूसरे  उद्योग  उनको  प्रोत्साहन

 मिल

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 और  वित्त  मंत्री  जी  तथा  उनके  सहयोगियों  को  बधाई  देता

 रघुवंश  प्रसाद  सभापति  वित्त  विधेयक  पर  जो
 बहस  हो  रही  मैं  देख  रहा  हूं  कि  उधर  से  कोई  होशियार  आदमी

 नहीं  इसलिए  सीधे  माननीय  सदस्य  बोलने  के  लिए  खड़े  कर

 अपने  भाषण  में  सब  ने  वित्त  मंत्री  जी  को  बहुत  बधाई

 सुबोध  जी  ठीक  बोल  रहे  थे  कि  यह  प्रो-पुअर  बजट  प्रो-पावर्टी

 बजट  एक-आध  माननीय  सदस्य  उधर  से  ठीक  भी  बोलते  जैसे

 शिवसेना  के  सदस्य

 वित्त  विधेयक  का  बड़ा  भारी  महत्व  होता  लेकिन  निराशा

 का  विधेयक  लाए  इससे  देश  के  गरीबों  को  कुछ  लाभ  नहीं

 पूंजीपतियों  को  लाभ  इसमें  एक  भी  प्वाइंट  गरीबों  के  लिए  नहीं

 तिवारी  जी  बता  रहे  उन्होंने  अलग-अलग  हिसाब  से  बताया

 कि  देश  की  क्या  हालत  उन्होंने  कहा  कि  देश  पर  आठ  लाख

 करोड़  का  कर्जा  उसका  सूद  देने  के  लिए  और  कर्जा  लेना  पड़ता
 फिर  ब्लैक  मनी  भी  आठ  लाख  करोड़  हम  सरकार  से  पूछना

 चाहते  हैं  कि  ब्लैक  को  खत्म  करने  के  लिए  आपने  कोई  भी  कार्यवाही

 की  इसमें  इसका  कोई  भी  जिक्र  नहीं  ये  काले  धन  वालों  के

 सपोर्टर  हिन्दुस्तान  में  जब  तक  काले  धन  पर  नियंत्रण  नहीं
 समाप्ति  नहीं  होगी  तब  तक  हिन्दुस्तान  की  अर्थव्यवस्था  चौपट  रहेगी
 और  सुधार  नहीं  हो  .  .  .

 जी  के  पास  ब्लैक

 )

 मदन  प्रसाद  जायसवाल  लालू
 मनी  इसलिए  तो  वह  जेल  में  .  .
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 डा०  रघुवश  प्रसाद  सिंह  :  .  .  .*  हर  पार्टी  को  जेल  में  रहना
 प्रधानमंत्री  जिस  पर  हवाला  के  घोटाले  का  केस  उन्हें

 जेल  में  रहना  यह  मेरा  सवाल  हमने
 कोर्ट  में  बयान  डिसप्रापोर्शेीट  असेट्स  के
 अंदर  मामला  क्‍या  नहीं  हमला  केस  में  सीबीआई  का  केस

 यह  सरकार  काले  धन  वालों  की  यह  मैं  साबित
 करना  चाहता  आडवाण  जो  और  यशवंत  जो  हवाला  केस
 के  चार्जशीटेड  एक्यूजड  उन  पर  डिसप्रोपोर्शनेट  असेट्स  का  केस
 क्यों  नहीं  इसीलिए  इस  बेइमानी  और  डबल
 स्टैंडर्ड  वाली  सरकार  से  देश  का  भला  नहीं  होने  बाला  यही  मैं
 कहना  चाहता  .  जिसका  मंत्री  चार्जशीटेड  एक्यूजड

 उस  पर  डीए  का  केस  क्‍यों  नहीं  चला-लालू  यादव  पर  डीए
 का  केस  )

 मदन  प्रसाद  उन्हें  तो  दोनों  कोर्टों  ने  बरों  कः
 (  व्यवधान  )

 रघुवंश  प्रसाद  उन  दोनों  मंत्रियों  पर  भो  केस  चले
 (

 सभापति  रघुवंश  प्रसाद  आप  तो  बड़ा  अच्छा  वित्त
 विधेयक  पर  बोल  रहे  आप  कहां  उलझ  आप  अपने  वित्त
 विधेयक  पर  ही

 रघुवंश  प्रसाद  बीच  में  जो  उपद्रव  खड़ा  करते
 उन्हें  रोका

 सभापति  में  उन्हें  रोक  रहा

 रघुवंश  प्रसाद  ये  अपने  मंत्री  को  फायदा  करवाते  हैं।*

 स्टैंडिंग  कमेटी  ने  रिपोर्ट  दी  कोई  माई  का  लाल  है  तो  जांच

 करवा  ले।*  सांच  को  आंच  आप  जांच  करवा  लें।*

 (  व्यवधान )

 सभापति  रघुवंश  प्रसाद  ऐसे  प्रश्न  खड़े  मत  कीजिए
 जनसे  तनाव  पैदा  हो

 डा०  मदन  प्रसाद  सभापति  ऐसे  शब्दों  को  कार्यवाही

 से  निकलवा  दीजिए  ऐसे  शब्द  एक्सपंज  होने  .  .  व्यवधान  )

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनंजय  आरोप

 संबंधी  शब्द  निकल

 सभापति  ऐसे  शब्द  जो  अपमानजनक  हैं  और  जितने  आरोप

 हैं  उन्हें  निकाल  दिया

 पा  दीजिएगा

 रासा  सिंह  माननीय  सभापति  ऐसे  शब्दों  को

 1

 श्री  अनिल  बसु  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  इसका

 देश  में  सर्वोच्च  कार्यालय  सांख्यवाहिनी  घोटाले  में
 संलिप्त

 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानमार  कार्यवाही-वृत्तांत  से  निकाल  दिया
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 रघुवंश  प्रसाद  कौनसी  कार्यवाही  से  दुनिया
 जान  हवा  में  बात  चली

 रासा  सिंह  शंखवाहिनी  को

 रघुवंश  प्रसाद  शंखवाहिनी  में  घोटाला  जारी  यही
 आप  चाहते

 श्री  अनिल  जिस  कंपनी  का  जन्म  ही  नहों
 )

 श्री  मास्टर  मथान  इस  सभा  में  रस  पर  चना
 की  गई  थी  .  .  .  यह  घोटाला  कंस  हो  सकता  5?  आपको
 इस  प्रकार  आरोप  नहीं  लगाने  ...  /

 श्री  अनिल  आपने  इस  विषय  पर  चर्चा  शरू  की  है
 ट  हु न  ५  /

 श्री  मास्टर  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  यह  घोटाला

 है  (  व्यवधान  )

 ]

 रघुवंश  प्रसाद  उधर  से  लालू  यादव  जी  का  नाम
 ब्लैक-मार्किट  करने  वाले  और  कालाधन  रखने  वालों

 पर  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  गई  अगर  कार्यवाई  नहीं  करते  हो  तो
 मैं  मानूंगा  कि  आप  भी  कालेधन  के  सपोर्टर  लोग  उनके  साथ  आपकी
 भी  सांठगांठ  गरीब  जो  कर्जा  लेता  है  उसकी  गर्दन  में  ये  गमछ
 लगवाते  किसान  दौड़ता  है  कि  कोओपरेटिव  का  लोन  बाकी

 बैंक  का  लोन  बाकी  किसान  की  चौखट  उखाड़  लेते  उसकी

 तबाही  होती  है  लेकिन  58  हजार  करोड़  रुपया  नॉन  पर्फोर्मिंग  एसेट्स
 का  डूबा  रुफ्या  उस  पर  अभी  तक  कोई  कारंबाई  क्‍यों  नहीं

 इसमें  से  30  हजार  करोड़  मीआईआई  के  जो  लोग  जो  कि
 वित्त  मंत्री  के  घनिष्ठ  उन  पर  उन  पर  क्‍यों  कार्रवाई  नहीं  हुई
 आप  सीआईआई  के  सदस्य  लोग  30  हजार  करोड़  रुपये  का
 कर्जा  रखे  बैंक  का  कर्जा  डूबा  कर  उन्होंने  रखा  उन  पर  क्‍यों
 कार्रवाई  नहीं  हुई

 मिटटी  का  तेल  जा  गरीब  इस्तेमाल  करता  है  उसके  दाम  दुगुने
 कर  दिये  डीजल  किसान  इस्तेमाल  करता  उसके  दाम  बढ़ाए

 नैफयथा  और  एमटीओ  पर  दाम  क्यों  नहीं  बढ़ाए  इन
 तीनों  पर  दाम  क्‍यों  नहीं  बढ़ाए  आप  आर्यल-पल  का  घाटा

 सुधार  रहे  सभापति  आप  गांव  में  जाइये  जो  मिट॒टी  का
 तेल  गरीब  आदमी  इस्तेमाल  करता  गांव  की  बढ़िया  और  उसकी

 बच्ची  एक  आधा  लीटर  कैरोसिन  का  तेल  लेकर  जाती  है  उसके

 दाम  दगुने  कर  क्‍या  इतिहास  में  ऐसा  हुआ  है  कि  एक  चीज

 के  दाम  दुगुने  कर  दिये  जो  टर्पेटाइएइ  ऑयल  होता  है  उस  पर  क्‍यों

 दाम  नहीं  खाया  क्योंकि  वह  अमीर  आदमी  हस्तेमाल  करता
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 उसे  गरीब  आदमी  इस्तेमाल  नहीं  के  दाम  क्यों  नहीं
 जिन  चीजों  को  आम  आदमी  इस्तेमाल  नहीं  आप  उनके

 दाम  उससे  40  करोड  रुपए  की  आमदनी  हो  सकती  उसे
 ये  लोग  छूने  वाले  नहीं

 मेरा  सवाल  नम्बर  चार  यह  है  कि  ये  लोग  कहते  हैं  कि  ।  लाख
 हजार  करोड  रुपए  फिजिकल  डेफिसिट  हैं  और  इसे  पूरा  करने

 के  लिए  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  किया  जा  रहा  आपने
 इसे  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  इसे  पूरा  करने  के  लिए

 टी  के  तेल  के  दाम  बढ़ा  गरीब  आदमी  जो  अनाज  इस्तेमाल
 करता  आपने  उसके  दाम  बढ़ा  ढाई  रुपए  किलो  जिसके  दाम
 फिक्स  किए  गए  लेकिन  उसके  दाम  बढ़ा  कर  साढ़े  चार  रुपए
 किलो  कर  आप  इसके  दाम  10-12  आने  बढ़ा  सकते

 के  बढ़ने  से  सेंट्रल  इशू  प्राइस  भी  बढ़ते  कहा  गया  कि

 पूर्व  की  सरकार  ने  जो  योजना  शुरू  हम  उसी  के  फार्मूले  को
 मान  रहे  आप  देश  के  साथ  क्‍यों  बेईमानी  कर  रहे  9  रुपया

 इकोनोमिक  कॉस्ट  तय  की  गई  -  क्‍या  इसे  भगवान  ने  तय  या
 आयोग  ने  तय  अभी  आप  पटना  और  लखनऊ  में

 वहां  7-8  रुपए  किलो  गेहूं  के  भाव  गांव  में  गेहूं  के  रुपए
 भाव  हैं  लेकिन  इकोनामिक  कास्ट  9  रुपए  किलो  तय  हमने  इकोनोमिक
 कास्ट  90  फीसदी  पैसा  सैंट्रेल  इशू  प्राइस  से  के  लिए
 आपने  इकोनोमिक  कॉस्‍्ट  बढ़ा  कर  दाम  तय  इसकी  पांच  रुपए
 अस्सी  पैसे  खरीद  है  तो  इकोनोमिक  कॉस्ट  तीन  रुपए  20  पैसे  प्रति

 किलो  कैसे  जोड़  दी  पांच  रुपए  अस्सी  पैसे  खरीद  है  और
 नौ  रुपए  इकोनोमिक  कास्ट  है  तो  तीन  रुपए  बीस  पैसे  कहां  से  आए
 और  उसमें  इतनी  इकोनोमिक  कॉस्ट  कैसे  जोड  ऐसा  इसलिए  किया

 कि  वह  बोलने  में  अच्छा  लगे  कि  इकोनोमिक  कॉस्ट  का  आधा  कर
 34-35  करोड  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रहते  आपने  गरीब

 को  सम्पूर्ण  बजट  में  क्‍या  दिया  अनाज  जो  आधे  दाम  मिलता
 उसके  दाम  ढाई  रुपये  से  साढ़े  चार  रुपए  कर  कहा  गया  कि
 फिजिकल  डेफिसिट  में  सुधार  कर  रहे  हैं  और  देश  की  अर्थव्यवस्था

 दुरुस्त  कर  रहे  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  प्रयोग
 में  आने  वाली  जैसे  मिट्टी  का  तेल  और  अनाज  के  दाम  बढ़ा
 कर  दुगने  कर  आपने  बडे  आदमी  पर  कहां  टैक्स  यह
 मैं  जानना  चाहता

 अभी  किरीट  सोमैया  जी  अपने  भाषण  में  इनफर्मेशन  टैक्नॉलोजी
 की  बात  कर  रहे  सरकार  ने  दावा  किया  कि  10  वर्षों  में  देश
 में  अनाज  का  उत्पादन  दुगना  हो  इसके  लिए  एक  वर्ष  में
 10  परसैंट  उत्पादन  बढ़ना  चाहिए  लेकिन  अनाज  का  सीधे  40  लाख

 टन  उत्पादन  घट  10  परसैंट  बढ़ाने  की  बजाय  40  लाख  टन  अनाज
 घट  इससे  फूड  सिक्‍योरिटी  का  प्रश्न  देश  में  यहां  कहा
 गया  कि  किसान  को  खाद  पर  मिलने  वाली  सबसिडी  को  कम  करने
 से  देश  की  अर्थव्यवस्था  ठीक  हो  सबसिडी  की  फिलॉसफी

 क्या  आरक्षण  की  फिलॉसफी  क्‍या  संविधान  में  आरक्षण  देने

 को  बात  की  किस  कारण  हम  आरक्षण  दे  रहे  हजारों  वर्षों

 मे  गरीबों  का  शोषण  वे  मानसिक  गरीबी  से  पीड़ित  हो

 उन्हें  अछूत  और  छोटा  कहा  उन्हें  बराबरी  पर  लाने  के  लिए  आरक्षण

 ३  2000  2000

 की  व्यवस्था  की  लगभग  34  करोड़  लोग  गरीबी  रेखा  से

 हजार  से  कम  आमदनी  वाले  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 जिनकी  आमदनी  पैंसठ  सौ  रुपए  से  ऊपर  वे  में

 आते  है  -  उन्हें  अनाज  नहीं  मिलना  चाहिये  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  9  रुपये  किलो  अनाज  कौन  1991  की  जनगणना  के

 अनुसार  6  करोड़  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  वाले  हैं  जबकि  अभी

 8  करोड़  परिवार  गरीबी  रेखा  से  नीचे  आज  6  करोड़  को  सुविधा

 दी  जा  रही  दो  करोड़  उससे  वंचित  हम  लोग  गांव  में  जाते

 हैं  और  मेरे  साथी  माननीय  सदस्य  भी  गांव  जाते  कई  लोगों  का

 नाम  गरीबी  रेखा  से  नीचे  का  नहीं  लिखा  गांव  का  गरीब  आदमी

 उनको  बताता  होगा  कि  उसका  नाम  क्यों  नहीं  में

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  वालों  के  लिये  तय  किया  गया  लेकिन  उनका

 नाम  सूची  में  नहीं  उनका  नाम  दर्ज  होना  पिछले  दस  वर्षों

 में  जो  गरीब  हुये  हैं  या  जो  गरीबी  रेखा  से  थोड़ा  ऊपर  उसकी

 संख्या  कम  नहीं  लेकिन  उनको  मान  लेते

 सभापति  आज  52  करोड़  रुपया  बड़े  लोगों  पर  इनकम

 टैक्स  का  बकाया  उस  पर  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  इस
 सरकार  को  और  कुछ  नहीं  मिलता  तो  गरीब  लोगों  के  मिट्टी  के  तेल

 अनाज  पर  दुगना  बढ़ा  किसान  जो  उत्पादन  करता  उसकी

 सबसिडी  घटा  दी  और  सरकार  के  सहयोगी  दल  अजीब  ढंग  से  बोल

 रहें  इसको  नहीं  यह  कितनी  बड़ी  तानाशाही  ये  लोग

 प्रधानमंत्री  जी  के  पास  जा  रहे  हैं  और  वे  कहते  हैं  कि  आप  इस  बिल

 का  समर्थन  कर  दो  और  वित्त  मंत्री  का  धन्यवाद

 सभापति  मैंने  जो  6-7  सवाल  उठाये  वित्त  मंत्री  उसका

 ठीक  जवाब  दें  अथवा  मैं  समझुंगा  कि  ये  पूंजीपतियों  के  पक्षधर  हैं

 और  इनके  राज  में  पूंजीपतियों  के  पौ  बारह  हैं  जबकि  गरीब  लोग  मूल्य

 वृद्धि  से  तबाह  हो  रहे  अभी  श्री  तिवारी  जी  ने  एक  सवाल  उठाया

 था  कि  आज  की  सरकार  का  क्या  काम  जो  आदमी  बेघर

 कपडा  नहीं  उसके  प्रबंध  के  लिये  संविधान  में  कहा  गया

 है  कि  यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  और  यहां  का  गरीब  पिछले  40
 सालों  से  विभिन्‍न  टोलों  में  बंटा  हुआ  वह  देहात  से  शहर  में  काम
 के  लिये  आता  है  तो  10-12  रुपये  जी  रोजाना  मिल  पाता  उसका

 शोषण  अलग  से  होता  वह  पेट  काट  कर  जहां  झुग्गी  झोंपड़ी  बना
 लेता  है  तो  उस  पर  बुलडौजर  चला  कर  हटाया  जा  रहा  सरकार
 उत्तर  प्रदेश  और  अगल-बगल  के  बुलडोजर  जुटा  कर  उनके  घरों  को

 ढहाने  का  काम  कर  रही  यही  सरकार  की  नीति  इस  सरकार
 के  दिल  में  जरा  भी  मनुष्यता  नहीं  हो  सकता  है  कि  कोई  बड़ी
 योजना  होने  वाली  में  नहीं  कहता  कि  योजना  बंद  कर  दी  जाये

 लेकिन  गरीब  आदमी  के  लिये  किसी  विकल्प  का  प्रबंध  करना  सरकार
 की  जिम्मेदारी  इसके  लिये  उसे  पहले  खाली  करने  के  लिये  नोटिस

 ऐसा  नहीं  कि  वह  खाली  न  करे  तो  बुलडोजर  से  हटा
 दिल्ली  में  इस  प्रकार  की  नादिरशाही  चल  रही  है  और  गरीबों  पर  बुलडोजर
 चलाया  जा  रहा  पूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  सिंह  हैं  जिन्होंने  उत्तर

 प्रदेश  की  चीफ  मिनिस्ट्री  की  कुर्सी  को  लात  मार  जिन्होंने  प्रधानमंत्री
 की  गद्दी  को  लात  मार  दी  और  आज  वे  बीमारी  की  हालत  में  गरीबों
 की  हालत  देखने  के  लिये  झुग्गियों  और  अस्पताल  में  जाते
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 इसलिए  सरकार  को  गरीब  आदमियों  के  लिए  वैकल्पिक  व्यवस्था
 करनी  चाहिए  उसके  बाद  घर  ढहाने  बिना  इसके  घर  ढहाने
 वाला  काम  उचित  नहीं  गरीबों  के  आंसू  निष्फल  नहीं  यदि
 गरीबों  के  साथ  नाइंसाफी  गरीबों  के  घर  पर  बुलडौजर  चलाओगे
 तो  इस  सरकार  पर  भी  जनता  का  बुलडौजर  चलेगा  और  सरकार  नहीं

 सरकार  भी  धराशायी  मैं  अंतिम  पंक्तियां  कहना  चाहता
 हूं  जो  गोपाल  सिंह  नेपाली  ने  कहीं  हैं

 जब  चंद्र  किरण  से  महलों  की  दीवार  चमकती  रहती
 चांदनी  झोंपडी-झुग्गी  से  भर  रात  सिसकती  रहती

 इसी  के  साथ  में  सरकार  को  सावधान  करता  हूं  कि  वह  गरीबों
 से  खिलवाड़  न  गरीबों  को  छूने  का  काम  न  नहीं  तो  इसका

 हुत  आरा  परिणाम  जो  गरीबों  से  आज  तक  टकराया

 चूर  हो  गया  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  घोर
 विरोध  करता  चूंकि  यह  गरीबों  का  दुश्मन  विधेयक  है  और  पूंजीपतियों
 का  पौबारह  वाला  विधेयक  इसी  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करता

 |

 श्री  त्रिलोचन  कानूनगो  सभापति  पूर्ववर्ती
 वक्ता  सभापतियों  के  पैनेल  में  हैं  और  इसलिए  वे  हमारे  आदर्श  वक्ता

 मैं  उनका  अनुसरण  करूंगा  और  आपसे  अनुरोध  करूंगा

 कि  आप  घंटी  न  मेरे  पास  उनकी  तरह  जोर  से  बोलने  की

 ताकत  नहीं  है  )

 आज  हम  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जो  हमारे

 बजट  का  आखिरी  चरण  यह  एक  औपचारिकता  और  आनुष्ठानिक
 में  कहता  हूं  कि  यह  आनुष्ठानिक  है  क्‍योंकि  यह  सभा  के  समक्ष

 रखा  जाएगा  और  पास  कर  दिया  हमारा  देश  एक  बहुत  ही

 कठिन  और  खतरनाक  वित्तीय  संकट  से  गुजर  रहा  हमें  उसे  स्वीकार

 करना  है  और  ऐसा  रातों  रात  या  एक  दिन  में  हमारे  ऊपर  नहीं  हुआ
 मैं  आपसे  कहूंगा  कि  वर्तमान  वित्त  मंत्री  को  एक  बहुत  ही  कठिन

 कार्य  से  निपटना  केन्द्र  जहां  तक  राजकोषीय  प्रबन्धन  का

 सम्बन्ध  अब  राज्यों  के  लिए  आदर्श  नहों  रही  वर्तमान  वित्त

 मंत्री  और  सरकार  को  यह  स्थिति  पिछली  सरकारों  से  विरासत  में  मिली

 1979-80  जहां  तक  राजस्व  बजट  का  संबंध  सब  कुछ
 ठीक-ठाक  1980  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  वापसी  के  बाद  यह

 राजस्व  घाटा  केन्द्रीय  बजट  में  शामिल  कर  दिया  यह  तथ्यों  और

 आंकडों  का  मामला  उस  अवधि  के  पूर्व  राजस्व  खाते  में  बिल्कुल

 कोई  घाटा  नहीं  वास्तव  में  1971-72  में  इंदिरा  गांधी  सरकार  के

 राजस्व  खाते  में  100  करोड़  रू  का  घाटा  तब  यह

 राजस्व  घाटा  बढ़  रहा  है  और  आगे  बढ़ता  जा  रहा  मैं  आपको

 इस  संबंध  में  आंकड़े

 सांय  7.05  बजे

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  पीठसीन
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 1980-81  से  राजस्व  घाटा  केन्द्र  सरकार  के  राजस्व  बजट  में  मिला
 दिया  यह  1655.04  करोड़  रुपए  बीस  वर्ष  की  अवधि  के

 राजस्व  घाटा  बढ़कर  82,310  करोड़  रू  हो  गया  है  जैसा  कि
 2000-2001  के  बजट  में  अनुमान  लगाया  गया  राजस्व  घाटा  पचास
 गुना  बढ़  गया  इस  अवधि  के  1980-81  से  2000-2001

 राजस्व  प्राप्ति  केवल  पन्द्रह  गुना  बढ़ी  है  अर्थात्‌  12,828  करोड
 रुपए  से  बढ़कर  1,98,788  करोड़  यह  आंकडा

 जहां  तक  ऋण  का  सम्बन्ध  है-मैं  विशेष  रूप  से  आन्तरिक  ऋण

 को  बात  कर  रहा  हूँ-आन्तरिक  ऋण  में  तीस  गुना  वृद्धि  हुई  में

 बाहरी  ऋण  की  बात  तक  नहीं  कर  रहा  हूं  जो  अभी  भी  काफी  अधिक
 यह  2,848.50  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  81,268  करोड़  रुपए  हो

 गया  इसलिए  यह  राष्ट्रीय  लोकतांत्रिक  गठबंधन  सरकार  को  पिछली

 सरकारों  से  और  विशेष  रूप  से  कांग्रेस  सरकार  से  विरासत  में  मिला

 है  (  व्यवधान  )

 में  आपको  यह  बता  दूं  कि  यह  रोग  न  केवल  पुराना  बल्कि  केसर
 जैसा  हो  गया  इसने  हमारी  राजनीतिक  व्यवस्था  के  राजकोषीय

 केन्द्र  सरकार  के  प्रशासन  को  नुकसान  पहुंचाया  इसका
 उपचार  आवश्यक  इस  पुरानी  और  कैंसर  जैसी  बीमारी  क॑  उपचार
 के  लिए  क॒छ  सुदृढ़  कार्यवाहियों  की  आवश्यकता  इस  बारे  में  कोई
 संदेह  नहीं  क्‍या  वर्तमान  वित्त  राष्ट्रीय  लोकतांत्रिक  गठबंधन
 सरकार  सुदृढ़  कार्यवाही  कर  सकते  जो  कुछ  कार्यवाही  बे  करेंगे

 विपक्ष  की  ओर  से  विरोध  भी  किया  लेकिन  में

 आपको  कुछ  बातें  बताता  .  इसकी  आलोचना

 इसके  अच्छे  और  बुरे  पहलु  और  सब  क॒छ  मैं  आपसे  कहता  हूं

 कि  आप  बजट  को  जैसा  समझें  वैसा  कह  सकते  आप  कह  सकते

 हैं  इसमें  योजना-व्यय  गैर-योजना  व्यय  विकास  व्यय  और  गैर-विकास
 ठ्यय  भी  में  इन  वाद-विवादों  में  नहीं  मैं  आपसे
 केवल  यह  कहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ने  जो  व्यय  किया  वह
 लाभ  से  संबंधित  हम  इसे  घाटे  से  संबंधित  बजट  कह  सकते  हैं
 और  कुछ  यह  10  प्रतिशत  या  उसके  आसपास  प्रतिवर्ष  बढ़ता
 है  और  तब  बजट  के  साथ  मिल  जाता  मेरा  कहना  यह  है  कि

 यदि  आप  इस  पुराने  रोग  और  बीमारी  को  ठीक  करना  चाहते  हैं  तो

 लाभ  के  बजट  के  बजाए  -  यह  हम  में  से  कईयों  के  लिए  अरुचिकर
 हो  सकता  है  -  यह  घाटे  का  बजट  होना  प्रत्येक  वर्ष  रक्षा
 विभाग  को  छोड़कर  व्यय  में  2  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  की  कटौती
 होनी  चाहिए  जब  तक  कि  राजकोषीय  प्रबन्धन  की  स्थिति  ठीक  न  हो

 यदि  व्यय  में  कमी  नहीं  की  तो  मैं  आपसे  कहता  यह
 बीमारी  देश  को  खत्म  कर  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि

 देश  की  अर्थव्यवस्था  और  राजकोषीय  प्रबन्धन  को  बचाने  के  लिए

 लाभकारक  बजट  के  बजाए  हमें  घाटे  का  बजट  अपनाना  होगा

 राज-सहायता  को  इस  वर्ष  राज-सहायता  24,100

 करोड़  रुपए  हो  गई  बजट  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  राज  सहायता
 में  अनुरोध  करूगा  कि  इस  सरकार  को  राज-सहायता  के  क्षेत्रों

 की  बढ़िया  सामान  और  सेवाओं  तथा  घटिया  सामान  और  सेवाओं  पर
 सहायता  के  क्षेत्रों  की  पहचान  करनी  सरकार  को  इसे राज “

 समाप्त  घटिया  सामान  और  सेवाओं  पर  राज-सहायता  समाप्त  करने



 हू

 39;  वित

 (sit  श्री  त्रिलाचन

 के  लिए  एक  सुदृढ़  रवेया  अपनाना  चाहिए  और  राज्यों  द्वारा  अनुसरण

 किए  जाने  हेतु  एक  आदर्श  उदाहरण  बनना  जब

 जक  आप  उसे  नहीं  जब  तक  आप  उन  क्षेत्रों  की  पहचान  नहीं

 जब  तक  घटिया  सामान  और  सेवाओं  पर  राज-सहायता

 को  ममाप्त  करने  के  लिए  मुदृढ़  कदम  नहीं  तब  तक  रोग  भी

 ठीक  नरहां  होगा

 हर और  एक

 ब्याज  के  भुगतान  में  चोकाने  वृद्धि  हुई  इस  वर्ष  हमें  1,01,000
 लाख  रुपए  तक  का  ब्याज  भुगतान  करना  सरकार  इस  समस्या  का

 क्रम  समाधान  करेगो  ?  ः्सका  समाधान  केवल  तभी  हो  सकता  है  यदि

 ऋण  वा  10,000  कगंडु  गरपए  प्रतिवर्ष  घटाया  जाए  या  ऋण  को  पूर्ववर्ती
 वर्ष  से  10000  कगट  रुपए  कम  कर  दिया  जाए  (  व्यवधान )

 श्री  अनिल  बसु  ब्याज  भुगतान  कम  हो

 सरकार  ब्याज  खत्म  नहीं  कर  और  सरकार  को  इसका  भुगतान
 करना  लेकिन  सरकार  को  इस  संबंध  मे  सुदृढ  रवैया  अपनाना

 यदि  सरकार  इन  सभी  चोजों  का  अनुमरण  नहों  तो  मैं  कहता

 हूं  कि  समस्या  का  समाधान  नहीं  में  आपसे  सहमत
 जहां  तक  कालाधन  का  सम्बन्ध  आपको  उसका

 पता  लगाना  जहां  तक  धनी  लोगों  का  सम्बन्ध  वे  कर  अदा

 नहीं  कर  रहे  व  करों  की  अदायगी  नहीं  कर  रहे  उनसे  मजबूतो
 से  निपटना  सरकार  को  ये  कदम  भी  अपनाने

 संविधान  के  अनुच्छेद  292  के  अन्तर्गत  यह  व्यवस्था  है  कि  मसद
 को  ऋणों  को  सीमित  करने  के  लिए  कानून  बनाना  यह  अभी

 तक  नहीं  किया  गया  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  पहली  उदघोषणा
 पहला  प्रयास  मैंने  उस  दिन  आगंतुक  दीर्घा  से  यह  सुना

 जब  तक  आप  बह  कानन  नहों  पारित  आप  ऋणों
 को  सीमित  नहीं  रख  किसों  सरकार  चाहे  वह  केन्द्र  की
 शग्कार  हो  या  राज्यों  की  सरकार  किसी  ने  ऐसा  नहों  किया

 सरकार  से  स्वतंत्र  राग्य  सरकारें  अनुच्छेद  293  के  अन्तर्गत
 7?  यह  उपाय  कर  सकती  किसी  सरकार  ने  ऐसा  करने  का  साहस

 जब  तक  आप  ऋणों  को  सीमित  नहीं  यह  बीमारी

 भी  टोक  नहाँ  ये  कदम  हैं  जिन्हें  आपको  उठाना  इन  सभो

 कदमों  को  उठाते  आप  गरीब  लोगों  को  नहीं  भूल  आप

 आम  आदमी  को  नहीं  भूल  आप  वंचित  लोगों  को  नहों  भूल
 सकते  और  आप  पूरी  तरह  से  वंचित  और  जानबूझकर  उपेक्षित
 क्षेत्रों  को  नहीं  भूल  नीति  बनाते  समय  इन  सभी  चीजों  को  भी

 रखना

 नहा  किया

 ध्यान  मे

 केन्द्र  सककार  को  राजकोषीय  नीति  पर  चर्चा  करने  के  घाद  अब

 मैं  अपने  राज्य  के  विषय  पर  आता  हूं  जो  महाचक्रवात  से  पूरी  तरह

 बर्बाद  हो  गया  जहां  तक  राहत  कार्यों  का  सम्बन्ध  माननीय

 सदर्स्यों  ने  बहुत  कुछ  किया  केन्द्र  सरकार  ने  भी  बहुत  कुछ  किया

 उन्होंने  उडीसा  के  प्रभावित  लोगों  को  बचाया  हम

 इस  सम्मानोय  सभा  के  प्रति  कृतज्ञ  हैं  क्‍योंकि  उन्होंने  हमारे  राज्य  में

 प्रभावित  लोगों  को  सहायता  देने  के  लिए  बहुत  अंशदान  भी  किया
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 इसके  हम  केन्द्र  सरकार  के  प्रति  भी  उनके  द्वारा  दी  गई  हर

 प्रकार  की  सहायता  के  लिए  आभारी  लेकिन  जहां  तक  पुनर्निर्माण
 और  पुनर्वास  का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 उसके  लिए  अब

 तक  बहुत  हो  कम  कार्य  किया  गया

 उड़ीसा  राज्य  19  लाख  परिवारों  ने  महाचक्रवात  के

 कारण  अपने  मकान  खो  दिए  आप  उनके  लिए  सभी  मकानों  को

 दुबारा  नहीं  बना  लेकिन  आपको  उन्हें  छत  के  साथ

 10  फीट  x10  फीट  या  12  फीट  x  12  फीट  के  मृल  मकान  देने

 होंगे  ताकि  वे  सुरक्षित  महसूस  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण

 में  घोषणा  की  है  कि  पूरे  देश  में  25  लाख  मकान  बनाए

 उन्होंने  कहा  है  कि  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  12  लाख  मकान

 बनाए  जाएंगे  और  हुडकों  तथा  अन्य  एजेंसियों  से  ऋणों  ट्वार  13  लाख

 मकान  बनाए  शहरी  विकास  मंत्री  ने  बताया  कि  हुडकों
 द्वारा  देश  भर  में  10  लाख  मकान  बनाए  केन्द्रीय  बजट  में

 मरम्मत  और  पुनर्निर्माण  कार्य  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  नहीं  की

 गई

 मैं  सरकार  को  इस  सम्माननीय  सभा  के  माध्यम  से  यह  कहना

 चाहंगा  कि  उड़ीसा  में  इस  वर्ष-एक  वर्ष  लाख  मकान  नहां

 बनाए  जा  उन्हें  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  बनाया  जाना

 सरकार  इस  वर्ष  8  लाख  अगले  वर्ष  6  लाख  मकान  और

 उससे  अगले  वषं  अन्य  5  लाख  मकान  बना  सकती  मैं  यह  स्पष्ट

 करना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  राज्य  में  इसी  वर्ष  19  लाख  मकान  बनाना

 क्यों  असंभव  आपको  सीमेंट  और  इस्पात  मिल  सकता  लेकिन

 आपको  जरूरी  संख्या  में  ईंटें  और  राजमिस्त्री  नहीं  मिल  मैं  इस
 संबंध  में  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  स्पष्ट  कर  रहा  मैं  यहां  राजनीति

 में  नहीं  पड़  रहा  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  वर्ष  8
 लाख  मकान  बनाए  जाएं  जिनमें  से  ५  लाख  मकान  इंदिरा  आवास  योजना
 और  3  लाख  मकान  हुडकों  और  अन्य  एजेंसियों  के  जरिए  बनाए  जा
 सकते  इस  संबंध  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  माननीय  सदस्यों
 से  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  भी  अपने-अपने  राज्यों  के  हिस्से
 का  योगदान  इस  उद्देश्य  के  लिए  करना  उडीसा  के  प्रभावित
 लोगों  कौ  मदद  के  लिए  इस  सम्मानोय  सभा  से  मेरा  यह  अनुरोध

 इसके  अलावा  2000  प्राथमिक  के  साथ-साथ
 दोनों  के  बारे  में  जो  महाचक्रवात  के  दौरान  पूरी  तरह  धराशाही  हो  गए

 उनके  फिर  से  निर्माण  के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय
 के  अनुदान  प्रधानमंत्री  रात  कोष  और  अन्य  राहत  कोर्षों  से  भी
 व्यवस्था  की  जानी  इन  सभी  20,000  स्कूलों  का  जुलाई  के
 महीने  से  पहले  सुनिश्चित  तौर  पर  पुनर्निर्माण  होना  यदि  आप

 ऐसा  नहीं  तो  आप  एक  क्षेत्र  के  प्रति  न्याय  नहीं  करेंगे  जो  महाचक्रवात
 के  कारण  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गया

 मैंने  पहले  हो  उल्लेख  किया  है  कि  जहां  तक  पुनर्निर्माण
 का  सम्बन्ध  अब  तक  बहुत  ही  कम  कार्य  किया  गया
 महाचक्रवात  के  बाद  छह  महीने  बीत  गए  अब  तक  कुछ  भी  नहीं
 किया  गया  जहां  तक  बागानों  का  सम्बन्ध  तट  से  तीन  किलामीटर
 तक  सारे  मैनग्रोव  व  लवणीय  वन  पूरी  तरह  जड़  से  उखड़  गए
 लाखों  नारियल  के  पेड  और  अन्य  पेड  जड़  से  उखड
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 उन्हें  फिर  से  लगाना  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सेकेंडरी

 स्कूल  और  कालेज  के  छ्त्रों  को  इस  कार्य  प  लगाया  जाना

 केन्द्र  सरकार  को  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  हेतु  खुले  दिल  से  आगे
 आना  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  ईमानदारी  और
 वचनबद्धता  के  साथ  चक्रवात-प्रभावित  क्षेत्रों  में  पुर्निर्माण  और  स्थापना
 का  कार्य  आरम्भ

 अंत  जब  तक  केन्द्र  सरकार  वित्तीय  अडचनें  दूर  करने  के
 लिये  कठोर  उपाय  नहीं  करती  तब  तक  वित्तीय  प्रशासन  में  सुधार  नहीं
 किया  जा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  पांडियन  सभापति  मुझे  वित्त
 2000  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  देने  के  लिये

 मैं  आपका  शुक्रगुजार  सरकार  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  कर  अपना
 संवैधानिक  दायित्व  निभा  रही  यह  एक  अनिवार्य  संवैधानिक  कार्य

 इस  वित्त  विधेयक  का  संबंध  आयकर  सीमा  शुल्क
 अधिनियम  आदि  में  संशोधन  से  इसमें  गरीबों  की  मांगें  पूरी  नहीं
 की  गई  इसमें  अमीर  वर्ग  की  मांगें  पूरी  की  गई  हातांकि

 में  कहा  गया  है  कि  कानून  के  द्वारा  ही  कर  लगाया

 किन्तु  संसद  को  भी  कर  लगाना  होता  है  और  उसका  संग्रहण  करना
 होता  है  और  कर  विनियोजन  के  समय  उन्हें  राजा  की-हमारे  राष्ट्रपति
 के  अनुमति  लेनी  होती  राष्ट्रपति  ने  इन  संशोधनों  को  विचार
 करने  हेतु  प्रस्तुत  किया  हम  राष्ट्रपति  की  सिफारिशों  पर  विचार
 कर  रहे  संवैधानिक  रूप  से  यह  सही  है  फिर  भी  संविधान  के

 अनुच्छेद  118  के  अनुसार  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करने  को  बाध्य

 जैसा  कि  मेरे  सहयोगियों  ने  कहा  है  केन्द्र  में  किसी  भी  सरकार  ने

 काला  धन  समाप्त  नहीं  जब  आप  विपक्ष  में  उस  समय

 आप  कहते  थ  कि  काला  धन  परन्तु  जब  आप  सत्ता  में  आये  तो

 काले  धन  को  समाप्त  नहीं  कर  एक  कालेज  में  अर्थशास्त्र

 के  बहुत  कम  अध्ययन  के  साथ  मैंने  सोचा  रिजर्व  केन्द्र

 सरकार  के  साथ  परामर्श  से  पांच  वर्षों  के  लिये  करेंसी  नोट  छापना

 बंद  क्यों  नहीं  कर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  मुद्रित  करेंसी  नोट

 परिचालन  में  होते  हैं  और  अमीर  लोग  इनको  एकत्र  कर  लेते  हैं  ये

 बोरियों  में  भरे  होते  यदि  भारतोय  रिजर्व  बैंक  केन्द्र  सरकार  के

 साथ  परामर्श  से  करेंसी  नोट  छापना  बंद  कर  तो  मेरे  बिचार  में

 ओरियों  में  भरे  ये  नोट  बाहर  आ  आप  कानून  के  द्वारा  काले

 धन  को  समाप्त  नहीं  कर  गत  40  वर्षों  के  दौरान  अनेक  कानून

 पारित  किए  गये  किन्तु  कोई  भो  सरकार  जमाखोरों  और  काला  बाजारियों

 को  गिरफ्तार  नहीं  कर  सकी  एक  जब  श्री  पी०  शिव  शंकर

 यहां  विधि  मंत्री  जब  उन्होंने  हैदराबाद  में  बार  काउंसिल  के  एक

 सम्मेलन  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  थे  .  के  आदेश

 से  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाला  उन्होंने  ऐसा  कहा  था

 और  उन  पर  अवमानना  का  आरोप  लगाया  गया  उसे  बाद

 में  वापस  ले  लिया  गया  यह  लगभग  15  वर्ष  पहले  को  बात

 वही  स्थिति  अभी  तक  चली  आ  रही  भले  ही  सरकार  बदल

 गई  केबल  नेता  बदल  गये  केवल  ठित्त  मंत्री  बदल  गये

 राजनीतिक  ढांचा  वही
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 वे  कांग्रेसी  नीति  का  अनुसरण  कर  रहे  वे  सब  कुछ  वैसा  ही
 कर  रहे  परन्तु  साथ  ही  मैं  यह  जरूर  जानना  चाहूंगा  कि  कया  वर्तमान
 राष्ट्रीय  जनतान्त्रिक  गठबन्धन  सरकार  ने  जमाखोरों  को  गिरफ्तार  करने
 के  कदाचार  मिटाने  क्रे  लिये  और  काला  धन  समाप्त  करने  के
 लिये  कोई  उपाय  किये  १मस  प्रश्न  का  उत्तर  माननीय  वित्त  मंत्री

 जैसा  कि  कहा  गया  यह  विधेयक  अमाोरों  के  लिये
 पहले  111  संशोधन  अप्रत्यक्ष  कर

 और  सेवा  कर  से  संबंधित  जैसा  कि  मेरे  सहयोगियों  ने  कहा  है
 कि  इस  संसद  में  गरीब  जनता  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  होता  किसी
 भी  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  या  विधेयक  पर  विचार  करते  समय
 उनके  विचारों  पर  वित्त  मंत्री  ध्यान  नहीं  देते  गरीब  लोग  केवल
 प्रतिनिधियों  का  चुनाव  करते  उन्हें  बोट  देते  उसके  बाद  उनका
 कार्य  समाप्त  हो  जाता  केन्द्र  सरकार  को  राजनीति  के  आधार  पर
 नहीं  बल्कि  अर्थव्यवस्था  के  आधार  पर  कानून  बनाने  चाहिये
 ताकि  अमीरों  से  धन  बसूल  कर  गरीबों  तक  पहुंचाया  जा

 इस  विधयक  पर  विचार  करते  वित्त  मंत्री  से
 यह  अपील  करता  हूं  कि  वे  यह  देखें-क्योंकि  वे  ध्यान  दे  हहे
 मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  उत्तर  मिलेगा-कि  गरीब  वर्ग  के  लिये  आवंटित
 धनराशि  उन  तक  यह  केन्द्र  सरकार  का  कार्य  है  कि  वह  यह

 देखे  कि  पंचायतों  और  अन्य  विभागों
 में  प्रशासन  को  कारगर  बनाया

 इस  पद  के  मेरे  मित्रों  ने कहा  है  कि  सभी  राज्यों  ने  भारी  मात्रा
 में  ऋण  लिया  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  |क  क्‍या  वे  केन्द्र  सरकार
 को  इसका  पुनर्भुगतान  केन्द्र  सरकार  विदेशी  बैंकों  को  पुनर्भुगतान
 नहीं  कर  रहो  वे  ब्याज  अदा  कर  हहे

 श्री  यशवंत  सभी  राज्य  केन्द्र  सरकार  से  लिये
 गये  ऋण  का  पुनर्भुगतान  कर  रहे  वे  ऋण  अदायगी  से  बच  नहीं
 रहे  हैं  और  हम  भी  अपने  किसी  दायित्व  की  उपेक्षा  नहीं  कर  रहे

 श्री  पी०  एक  मैं  माननीय  मंत्री  हो  को  मेरी  बात  का
 उत्तर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  उन्होंने  मुझे  सही  जानकारी  दी

 मैं  सरकार  में  नहीं  हमें  जानकारी  मिलतो  किन्तु  मूल्यवृद्धि
 कैसे  हो  रही  उसका  मूल  कारण  क्‍या

 ]

 श्री  प्रकाश  परांजपे  पापुलेशन  कम  बाकी  सब  ठीक
 हो

 ]

 श्री  पी०  एक  अधिक  जनसंख्या  के  कारण  हो  हमें  इतने
 बोट  मिलते  यदि  जनसंख्या  कम  होगी  तो  निर्दलीय  उम्मीदवार  ही

 पार्टियां  .

 श्री  प्रकाश  ऐसा  केवल  मत  और  धर्म  के  कारण

 “2020  तक  एक  एक

 रूल  पास  ये  सब  तंदुरूस्त  हो  लेकिन  यह  नहीं
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 श्री  प्रवीण  पहले  बिल  तो

 ]

 श्री  सी०  पी०  राधाकृष्णन  यदि  वे  समर्थन  करें  तो
 हम  विधेयक  लायेंगे  )

 श्री  पी०  एक  पांडियनः  अब  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 नीति  के  संबंध  में  प्रश्न  पूछता  यह  एक  उत्कृष्ट  उदाहरण
 है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  अधिसूचित  किया  है  कि  दृध  और  दूध  उत्पादों
 का  निर्वाध  रूप  से  आयात  किया  जा  सकता  है  और  वहां  स्वदेशी  निर्माताओं
 को  दुग्ध  और  दुग्ध  उत्पाद  1992  में  अंतर्विष्ट  बाध्यताओं  का

 सामना  करना  पड़ता

 यदि  यहो  स्थिति  है  तो  इन  उत्पादों  का  स्वदेशी  उत्पादन  प्रभावित

 स्वदेशी  जिन्हें  एम०  पी०  ओ०  1992  की  शर्तों  का

 अनुपालन  करना  होता  इन  वस्तुओं  के  आयात  करने  वालों  से  किस

 प्रकार  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  मैं  चह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 दुग्ध  और  दुग्ध  उत्पाद  1992  को  समाप्त  किया  इस

 सम्बन्ध  में  इस  सरकार  की  नीति  क्‍या

 अब  हम  दूध  का  आयात  कर  रहे  हम  आइसक्रीम  का  आयात
 कर  रहे  मेने  यह  समाचार  में  देखा  इस  नीति  के

 कारण  स्वदेशी  निर्माता  विदेशी  उत्पादों  का  सामना  किस  प्रकार  कर

 सकते  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  बताने  का  निवेदन  करता  हूं  कि  कया

 सरकार  नीति  आदेश  में  संशोधन  जो  स्वदेशी  उत्पादों
 की  वर्तमान  अर्थव्यवस्था  को  बुरी  तरह  प्रभावित  करता

 सभापति  जब  आप  बोल  रहे  थे  तो  आपने  तथ्य  की  ओर

 इंगित  किया  था  कि  बड़ी  मात्रा  में  ऋण  लेने  वालों  ने  58,000  करोड
 रूपए  ऋण  लिया  यह  तथ्य  श्री  ए+  बी०  बर्धन  सी०  पी०  आई»  के
 जर्नल  में  प्रकाशित  कराया  है  यह  तथ्य  वहां  प्रकाशित  हुआ  आप

 इसे  किस  प्रकार  बसूल  आप  उसे  किस  प्रकार  प्राप्त

 कम्पनी  कादून  के  अंतर्गत  यह  एक  संज्ेय  अपराध  आप  ऋण  को

 बसूल  करने  के  लिए  इसे  संज्षेगय  अपराध  घोषित  क्यों  नहीं  करते  ?  अतः

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिये  इस  सभा  द्वारा  एक  कठेर  कानून
 पारित  किया  जाना

 सभापति  जब  आप  बोल  रहे  आपने  श्री

 लालू  प्रसाद  यादव  का  उल्लेख  किया  संविधान  के  अनुसार  सभी

 सदस्यों  को  होना  चाहिये  अन्यथा  सदस्यों  को  अयोग्य  ठहराया

 विधायकों  को  '”  होना  ''  किस  सीमा

 तक  होनी  ऐसा  उच्चतम  न्यायालय  ने  अन्यथा  किसी  भी  अन्य

 न्यायालय  ने  नहीं  बताया  है  यदि  आपके  पास  100  रुपए  हैं  तो  क्‍या

 आप  सोल्वेंट  हैं  यदि आपके  पास  45  लाख  रुपये  हैं  तो  आप

 यदि  वह  अमुक्त  है  तो  वह  सोल्वेंट

 अनुच्छेद  102  के  अनुसार  भी  सदस्य  इस  सभा  का  सदस्य

 होने  के  अयोग्य  यदि  वह  एक  अनुन्मोचित  दिवालिया  यदि
 आप  कहते  पास  पैसा  नहीं  तो  आप  यहां  नहीं  बैठ

 ३  2000

 संविधान  निर्माताओं  ने  यह  नियम  संविधान  का  उपबंध  कैसे

 को  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  के  विषय  संपत्ति  अर्जित

 करने  या  जमा  करने  के  समान  नहीं  माना  जा  ये  कुछ

 प्राथमिक  बातें  हैं  जिनके  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को

 निर्देश  दें  कि  उन्हें  किस  हद  तक  होना  और  किस

 हद  तक  हमें  होना  कुछ  58,000  करोड  रुपए  की

 सीमा  तक  है  और  कुछ  45  लाख  रुपए  की  सीमा  तक

 है  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वे  संबंधी  इस  तथ्य  पर  ध्यान

 चूंकि  यह  मामला  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  से  संबंधित  इसलिए
 मैं  इसका  समर्थन  नहीं  मैं  उन्हें  नहीं  मैंने  इसे  समाचार

 पत्रों  में  देखा  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनकी  पत्नी  पर  भी  खुलेआम
 दोषारोपण  किया  गया  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  के  अंतर्गत  पत्नी

 और  पति  के  बीच  विशेषाधिकार  बातचीत  हुई  आप  अपनी  पत्नी

 से  बातचीत  कर  सकते  ऐसा  करने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  अथवा

 पुलिस  द्वारा  बलपूर्वक  पूछ  नहीं  जा  यदि  यह  बातचीत  विवाह

 के  दौरान  हुई  तो  यह  पूर्णतया  एक  विशेषाधिकार  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  और  विधि  लागू  करने  वाली  अन्य  एजेंसियों  ने  इस  उपबंध

 अर्थात्‌  विशेषाधिकार  बातचीत  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  यहां  तक

 कि  हमारी  भी  यहां  विशेषाधिकार  वाली  स्थिति  यदि  कोई  सदस्य
 पक्ष  में  अथवा  विपक्ष  में  मतदान  करता  तो  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 नहीं  को  जा  कृपया  उच्चतम  न्यायालय  का  आदेश

 यह  बिल्कुल  सुस्पष्ट  है  कि  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
 नहीं  की  जा  गत  दो  वर्षों  से  आपने  इसे  किसी  मंच  में  क्‍यों

 नहीं  वे  इसका  हवाला  नहीं  दे  इस

 संबंध  में  संविधान  में  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  फिर  में  भी  यहां

 बातचीत  करने  से  आपको  स्वतंत्रताਂ  कहना  संविधान
 में  यह  व्यवस्था  है  कि  किसी  सदस्य  को  सभा  के  नियमों  और  प्रक्रियाओं
 के  अनुरूप  बोलने  की  स्वतंत्रता  स्थितिਂ  केवल  यही  अध्यक्ष

 को  व्यवस्था  बनाए  रखनी  होती  स्थिति  केवल  यही  मैं  यहां

 स्वतंत्रता  से  कोई  भी  संगत  बात  कर  सकता

 श्री  जिलोचन  आपको  बोलने  की  स्वतंत्रता  न  कि

 छुपाने

 श्री  पी०  एच  इसके  लिए  भी  हमारे  नियम  371  में  यह
 व्यवस्था  है  कि  यदि  एक  सदस्य  का  कोई  वैयक्तिक  या  आर्थिक
 हित  तो  उसका  अध्यक्ष  द्वारा  विनिश्वय  किया  न  कि  उच्चतम
 न्यायालय  शपथ-ग्रहण  करने  से  शपथ  की  ग्राहियता  का
 भी  अध्यक्ष  द्वारा  विनिश्वय  किया  अन्य  कोई  संवैधानिक
 प्राधिकारी  यहां  दखल  नहीं  दे  यदि  हम  लोगों  की  बात
 अथवा  उनसे  संबंधित  प्रासंगिक  मुदर्दों  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  पाते

 -(  व्यवधान  )

 श्री  प्रकाश  क्या  आप  हमारे  संविधान  के  बारे  में  बात
 कर  रहे  हैं  अथवा  वित्त  विधेयक  के  बारे  में  .

 श्री  पी०  एक  चूकि  उन्होंने  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  के

 बारे  में  बात  की  मैं  यह  कह  रहा  हूं  .  .  .
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 यह  आम  जानकारी  के  लिए  है  .  .

 वक्ता  यहां  बैठे  हुए  .
 हमारे  एक  और

 मेजर  जनरल  भुवनचन्र  खण्डूडी
 हम  कुछ  अन्य  लोगों  से  बेहतरी  की  आशा  कर  रहे

 श्री  पी०  एच  इसी  वजह  मैंने  यह  कहा  है  कि  इस
 विधेयक  के  द्वारा  आपने  एक  संवैधानिक  कार्य  कर  दिया  यह  किसी  *

 निर्धन  व्यक्ति  से  संबंधित  नहीं  इसका  आम  आदमी  से  कोई
 संबंध  नहीं  जहां  तक  आयकर  अधिनियम  का  संबंध  आयकर
 अधिनियम  के  अंतर्गत  कौन  कर  भुगतान  कर  रहा

 श्री  बिक्रम  केशरी  देव  हमें  तमिलनाडु  के  बारे
 में  कुछ

 श्री  पी०  एक  तब  तो  वे  सभी  खडे  हो  वे
 उसे  विधानमंडल  में  बित्त  विधेयक  के  बारे  जैसा  कि
 मैंने  संवैधानिक  तौर  पर  यदि  हम  कहें  कि  एक  बार  विनियोग
 विधेयक  पारित  कर  दिया  जाता  तो  मामला  वहीं  समाप्त  हो  जाता

 यह  केवल  अतिरिक्त  संवैधानिक  कार्य  स्थिति  केयल  यही
 इस  पर  बहस  कराए  जाने  की  भी  आवश्यकता  नहीं  यह  विचार
 व्यक्त  करने  के  लिए  मैंने  यह  अवसर  चुना  .  .  .  मैं  हिन्दी
 नहीं  समझ  यही  समस्या  यदि  मैं  हिन्दी  समझ  तो  मैं
 यहां  राज  करता  .  इसी  भाषा  के  कारण  ही  मैं  यहां
 बैठा  हुआ  हूं  और  आप  बातें  कर  रहे  यही  कमी  यह
 भाषा  सीखने  में  काफी  देरी  हो  चुकी  है  .  .  .  मैं  सभी

 हिन्दीवालों  को  पकड़  सकता  मैं  राज  कर  सकता

 श्री  प्रकाश  हम  भाग्यशाली  हैं  कि  आप  हिन्दी  नहीं

 परन्तु  भाषा  ने  मदद  की  अथवा  नहीं  ?  )

 श्री  पी०  एच  वे  सभी  मेरे  मित्र

 श्री  प्रकाश  यह  अच्छी  बात  है

 श्री  पी०  एक  हम  राज  कर  सकते  एक  दिन  ऐसा

 जब  तमिल  यहां  राज  करेंगे  एक  व्यक्ति

 जेल  से  भी  शासन  कर  सकता  है  .  (  व्यवधान  )

 श्री  विष्णु  पद  राय  और  निकोबार  द्वीप  आप

 सही  दिशा  में  जा  रहे

 श्री  पी०  एक  आप  ऐसा  मत

 आप  ऐसा  मजाक  में  कह  रहे  लेकिन  कोई  भी  राज  कर  सकता

 यह  स्थान  आम  आदमी  के  लिए  यह  सर्वहारा  बर्ग  के  लिए

 यह  धनी  व्यक्ति  के  लिए  नहीं  यह  स्थान  विशेषाधिकार-प्राप्त

 वर्ग  के  लिए  नहीं  यह  स्थान  किसी  जाति  मत  अथवा  बोलने

 वाले  लोगों  अथवा  समुदाय  के  लिए  नहीं

 श्री  प्रकाश  यह  भारतीयों  के  लिए  है

 श्री  पी०  एक  यह  भारतीयों  के  आप  यहां

 सभी  धर्मों  की  बात  करते  आप  यहां  हर  तरह  की  बात  करते
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 मैं  यह  देख  रहा  मैंने  उस  दिन  उच्चतम  न्यायालय  का  कोई
 निर्णय  नहीं  इस  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  अनेक  निर्णय

 यदि  आप  यहां  हिन्दुत्व  की  बात  करते  तो  आपको  निरहर  किया
 जा  सकता  यदि  आप  यहां  हिन्दुस्तान  की  बात  करते  तो  आपको
 निरहर  किया  जा  सकता  क्‍या  मैंने  कभी  इस  बारे  में  बात
 इसको  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  और  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  अनेक

 चुनाव  रद्द  घोषित  किए  यदि  आप  धर्म  के  नाम  पर  वोट  मांगते

 तो  आपको  निरहर  कर  दिया

 श्री  सी०  पी०  राधाकृष्णन  यह  केवल  हिन्दू  धर्म  ही
 बल्कि  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  अन्य  धर्म  की  भी  बात  करता

 तो  उसे  भी  निरहर  कर  दिया  (  व्यवधान  )

 श्री  पी०  एक  जिन  उम्मीदवारों  ने  हिन्दुत्व  के  नाम  पर

 चुनाव  उन्हें  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  निरहर  कर  दिया  उच्चतम
 न्यायालय  ने  भी  इसका  समर्थन  किया  यह  मेरा  कहना  नहीं
 उच्चतम  न्यायालय  ने  ऐसा  कहा  जब  आप  कुछ  कहते  तो आपके
 विचारों  के  विरुद्ध  भी  कुछ-न-प्रतिक्रया  हो  सकती

 सभापति  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  पी०  एच  पांडियनः  ठीक  है  राज्यों
 के  संबंध  में  कोई  निगरानी  तंत्र  नहीं  आर्थिक  रूप  से  राज्य  स्वतंत्र

 उन्हें  वित्तीय  स्वायतता  मिलो  हुई  लेकिन  अनेक  राज्य  धनराशि
 की  कभी  का  सामना  कर  रहे  जैसा  कि  आपने  चुनावों  के  समय
 बायदा  किया  आप  बेहतर  परिवहन  गरीबों  को  आवास
 और  काम  मुहैया  नहीं  करवा  पाए  उसके  लिए  अनुच्छेद  360
 के  माध्यम  से  निगरानी  को  होना  केवल  यही  उपबंध  यदि
 केन्द्रीय  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  राज्य  सरकार  दिवालिया
 वह  पंचायत  और  नगरपालिका  आदि  को  भुगतान  करने  के  योग्य  नहीं

 तो  अनुच्छेद  360  के  अंतर्गत  यहां  उसका  तुलन-पत्र  रखा  जाना

 अभी  इस  सभा  के  समक्ष  किसी  राज्य  से  कोई  तुलन-पत्र  प्रस्तुत  नहीं
 किया  गया  इसकी  किसी  ने  मांग  नहीं

 एकबार  मैंने  नियम  377  के  अधीन  यह  प्रस्ताव  रखा  था  कि  तमिलनाडु
 सहित  दो  राज्य  पंचायत  बिजली  के  ठेकेदारों  आदि  को  भुगतान
 नहीं  कर  पाए  अभी  तक  उसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 मैं  चाहता  हूं  कि  उसका  उत्तर  दिया  मेरा  यही  कहना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता

 मैं  इस  विधेयक  का  संवैधानिक  तौर  पर  विरोध  नहीं  कर  सकता
 क्योंकि  मैं  यहां  संवैधानिक  रूप  से  निर्वाचित  होकर  आया  हूं  और  यहां

 बैठा  यह  एक  औपचारिकता  नहीं  यह  संवैधानिक  परम्परा

 श्री  सी०  कुप्पुसामी  सभापति  मुझे  वित्त

 विधेयक  के  संबंध  में  बोलने  का  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका

 आभारी

 में  बजट  और  वित्त  विधेयक  29  2000  को

 थे  और  पिछले  दो  महीनों  में  हम  अर्थव्यवस्था में
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 सी०

 मुद्रास्फीति  पर  विकास  दर  में  पूंजी  बाजार  में  विदेशी

 संस्थागत  निवेश  में  वृद्धि  आदि  विषय  देख  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  के

 कार्यों  के  लिए  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  तथा  माननीय  वित्त  मंत्री  और

 उत्कृष्ठ  आयात-निर्यात  जिसकी  सभी  ने  सराहना  की

 के  लिए  माननीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  श्री  मुरासोली  मारन
 को  बधाई  देना  चाहता

 जैसा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषणा  की  गई
 बजट  का  प्रभाव  आम  आदमी  और  गरीब  किसानों  द्वारा  महसूस  किया

 जा  रहा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि  और

 उर्वर्कों  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में  कमी  के  परिणामस्वरूप
 भी  यूरिया  और  अन्य  उर्वरकों  की  कोमतों  में  वृद्धि  से  निर्धन  लोगों

 पर  बुरा  असर  पड़  रहा  हमारी  कृषि  आधारित  अर्थव्यवस्था

 है  और  कृषि  हमारा  मेरुदंड

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणली  के  विषय  में  तमिलनाद  अग्रणी  राज्य
 इसकी  सबसे  बेहतर  एवं  व्यवस्थित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 कुछ  स्थानों  पर  मिट्टी  का  तेल  भी  बिना  व्यर्थ  गंवाए  स्वचालित  बंक

 द्वारा  वितरित  किया  जा  रहा  विचौलियों  को  समाप्त  कर  समूची
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  चलाई  जा
 रही  राज्य  सरकार  ने  यहां  बजट  प्रस्तुत  होने  से  पूर्व  ही  आम  आदमी

 अर्थात्‌  गरीबी  के  नीचे  के  लोगों  के  लिए  चावल  की  संवर्धित  मात्रा
 पहले  ही  जारी  कर  दी  निगम  मृल्यों  में  यह  वृद्धि  किये  जाने  से

 अतिरिक्त  खर्च  वहन  करना  इस  अग्रणी  जो  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  को  बेहतर  ढंग  से  चला  रहा  को  समर्थन  देने  को

 बजाय  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  अतिरिक्त  बोझ  डालने  का  रास्ता

 चुना  माननीय  वित्त  जी  ने  2000  में  सामान्य  बाद-विवाद  पर

 सामान्य  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  सभा
 में  सहयोगी  दलों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  ध्यान  में

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करता

 हूं  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  दो  जाने  वाली  वस्तुओं
 की  कीमतें  कम  करके  और  राजसहायता  में  कटौती  को  वापस  लेकर

 केसानों  और  निर्धन  लोगों  को  राहत  प्रदान

 एयर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  लिमिटेड  में  सरकार  की  भागीदारी  कम  होती  जा  रही

 ऐसा  करते  समय  परिमंपत्तियों  का  उचित  मूल्यांकन  किया  जाना  चाहिये

 ताकि  विगत  में  की  गई  गलतियों  की  पुनरावृत्ति  न  सलेम  इस्पात
 संयंत्र  तमिलनाडु  के  लोगों  को  काफी  प्रिय  विनिवेश  प्राप्तियों  को

 सामाजिक  क्षेत्रों  में  व्यय  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुन्गठग  और  सरकारी  ऋण  का  भुगतान  करने
 में  खर्च  किया  जाना  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  अलाभकारी

 निगमित  इकाइयों  को  बंद  करते  समय  कामगारों  क॑  हितों  की  रक्षा  की
 राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  के  अन्तर्गत  संसाधन  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति

 योजना  आर  अथवा  स्वेच्छिक  अलगाब  योजना  एस

 के  खर्च  की  पूर्ति  में  पर्याप्त  नहीं  रहे  सरकार  को  इन  परिसंपत्तियों

 की  प्रतिभूति  पर  बाजार  से  संसाधन  उगाहने  क॑  लिए  किसी  तंत्र  को
 स्थापना  और  कामगारों  और  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने
 के  लिये  इन  तिधियों  का  उपयोग  करना
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 बीमा  क्षेत्र  को  निजी  क्षेत्र  के  लिये  खोल  दिया  गया  सरकार
 का  रियासती  बीमा  पालिसी  योजनाओं  को  कहां  तक  सक्रिय  बनाने  का

 विचार  निजीकरण  और  उदारीकरण  के  नाम  पर  गरीब  लोगों  को

 क्षति  नहीं  होनी  सरकार  को  उन्हें  उनकी  आवश्यकताओं  के

 अनुरूप  रियायती  बीमा  पालिसियां  प्रदान  करना  जारी  रखना  एल

 आई  जी  आई  सी  और  ओरियन्टल  इन्श्योरेन्स  कंपनी  जैसी  मौजूदा
 कम्पनियों  को  सुदृढ़  बनाया  जाना  चाहिये  और  उन्हें  प्रतिस्पर्धा  का  सामना

 करने  के  लिये  तैयार  किया  जाना

 इसी  प्रकार  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  शुल्क  ढांचे  को  युक्तियुक्त
 बनाने  के  नाम  पर  स्ोई  पर  आधारित  कागज  उत्पादों  पर  8  प्रतिशत

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाया  है  जिसके  विरुद्ध  अनेक  अभ्यावेदन  दिये

 गये  हैं  और  माननीय  डा०  कलेन्गर  ने  माननीय  प्रधानमंत्री  को

 एक  अर्द्शासकीय  पत्र  भी  भजा  मैंने  भी  2000  में

 लोकसभा  में  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  के  दौरान  यह  मुद्दा
 उठाया  चूंकि  यह  एक  पारिस्थितिकीय  के  अनुकूल  परियोजना

 जिसमें  अपारम्परिक  कच्चे  माल  खपत  होगी  और  इससे  वृक्ष  और  बन

 संरक्षित  माननीय  विन  मंत्री  को  शुल्क  में  कमी  करनी

 उद्योग  की  सहायता  करने  के  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उद्योग  पर  दंड

 लगाया  गया  है  दि  तमिलनाडु  न्यूजप्रिंट  एण्ड  पेपर्स  लिमिटेड  इस
 क्षेत्र  में  एक  अग्रणी  उद्योग  है  और  यह  उद्योग  विश्व  के  अन्य

 देशों  को  भी  तकनीकी  विशेषज्ञता  प्रदान  कर  रहा  यदि  शुल्क  मे

 कमी  नहीं  को  तो  उससे  खोई  पर  आधारित  कागज  मिलों  को

 जिकें  विश्व  बाजार  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती  भारी  झटका

 सरकार  ने  लाभांश  कर  और  न्यूनतम  विकल्प  कर

 आल्टरनेट  में  वृद्धि  की  बहरहाल  सभी  स्वतंत्र  विद्युत  परियोजना
 अब  से  तीन  से  चार  वर्ष  बाद  अपना  बाणिज्यिक  कार्यकलाप  शुरू  करेंगी
 और  केवल  तभी  वे  सरकारी  राजस्व  में  अपना  योगदान  दे

 मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  विद्युत  क्षेत्र  और  आधारभूत  परियोजनाओं
 पर  लगाए  जा  रहे  लाभांश  कर  न्यूनतम  विकल्‍प  कर  के  उपबंधों  पर

 उद्योग  के  विकास  और  उद्योग  को  प्राप्त  होने  बाले  विदेशी  पूंजी  निवेश

 के  हित  में  पुनर्विचार  किया

 आई  एस  आई  एजेन्टों  द्वारा  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  कमजोर
 बनाने  के  लिये  षडयंत्र  रचने  और  संगठित  रूप  से  नकली  नोट  छापने

 के  दृष्टिगत  सरकार  को  कोई  ऐसा  दोषरहित  उपाय  खोजना  चाहिये  जिसके
 जरिए  आम  आदमी  नकली  नोटों  का  पता  लगा  सरकार  नकली
 नोट  खऋ्पने  की  प्रक्रिया  को  कठिन  बनाने  के  लिये  अधिक  जटिल  डिजाइन
 और  विशेष  प्रतीक  अपनाने  पर  विचार  कर  सकती  इसी  प्रकार  प्रतिभूति
 करेन्सी  पत्र  भी  विशेष  पालीमर  आधारित  कागज  और  विशेष  प्रकार

 की  स्याही  का  उपयोग  कर  बनाये  जाने  चाहियें  ताकि  नकली  नोटों  का
 बडी  आसानों  से  पता  चल

 इसी  नकली  नोटों  के  स्रोत  और  आपूर्ति  के  संबंध  में  भी
 जानो  उदाहरण  के  लिये  मुखबिरों  के

 लिए  पुरस्कार  योजना  के  अन्तर्गत  जब  भी  ऐसी  सूचना  प्राप्त  तो

 वह  सूचना  संबंधित  अधिकारियों  को  दी  जानी

 ग़प्त  मचना  एकत्र  का 37  ुफना  डक  के
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 से  एक  योजना  के  अधीन  लोगों  को  आयकर  विवरणियां

 दर्ज  करनी  पड़ती  हैं  और  वेतनभोगी  कर्मचारियों  के  मामले  में  जहां  प्रथम
 दृष्टया  कोई  संदेह  नहीं  होता  विवरणियां  साधारणतया  स्वीकार  कर
 ली  जानी  चाहियें  अन्यथा  यदि  आयकर  अधिकारी  छेटी-छोटी  बातों  को
 लेकर  लोगों  को  तंग  करना  शुरु  कर  तो  लोग  अपनी  विवरणियां
 दर्ज  कराने  के  लिये  आगे  नहीं

 उत्पाद  शुल्क  संबंधी  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  ने  मभी
 संकल्पों  और  व्यापक  योजनाओं  को  वेबसाइट  पर  जारी

 करने  की  सिफारिश  की  मेरे  विचार  से  विभाग  को  इस  सिफारिश
 को  लागू  करना

 इसी  प्रकार  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  तथा  अन्य  संबद्ध
 मामलों  में  विवादों  की  स्थिति  में  शिकायतों  के  निवारण  के  लिये
 मध्यस्थता  तंत्र  की  स्थापना  की  जानी  सभी  मामलों  को  न्यायालय
 और  न्यायाधिकरण  के  पास  ले  जाने  के  बजाय  कोई  मध्यस्थता  तंत्र
 होना  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  मुददे  पर  भी  विचार

 नाबार्ड  अथवा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  परियोजना  द्वारा  जारी  किये
 गये  बंधपत्रों  में  निवेश  किये  जाने  पर  प्राप्त  पूंजीगत  लाभ  को  कर

 मुक्त  बनाने  के  लिये  बित्त  विधेयक  में  संशोधन  किये  जा  रहे  यह
 भी  प्रसन्‍नता  का  विषय  है  कि  मंत्रिमंडल  ने  चेन्नई  और

 कलकत्ता  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  2003  तक  चार  लेन  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 बनाने  के  निर्णय  को  भी  स्वीकृति  प्रदान  की  दी  सड॒कों  के  विकास

 के  लिये  पृथक  कोष  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  डी०  एम»  के०  पार्टी  की  ओर  से  माननीय

 वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  सभापति  आपको  बहुत-बहुत

 मुझे  खेद  है  कि  मैं  वित्त  विधेयक  का  विराध  कर  रहा  मैं
 ऐसा  इसलिये  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  में  विपक्षी  दल  का  सदस्य  हूं  बल्कि

 माननीय  वित्त  मंत्री  के  प्रति  सम्मान  व्यक्त  करते  हुए  मैं  बहुत  बड़ी  गलती

 का  उल्लेख  करना  चाहता  वित्त  विधेवक  गलत  आंकड़ों  और  गलत

 दिशानिर्देशों  के  आधार  पा  तैयार  किया  गया  में  राजस्व  विभाग

 की  कतिपय  मदों  पर  चर्चा  करने  से  पूर्व  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 मुझे  यहां  1999-2000  और  2000-2001  की  बजट  प्राप्तियों  की  दो

 फोटो  प्रतियां  प्राप्त  हुईं  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  और  वित्त  मंत्रालय

 के  माननीय  राज्य  मंत्री  श्री  वी०  धनन्जय  कुमार  जो  राजस्व  विभाग  के

 प्रभारी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  यह  देखें  कि  मैं  जिस  गलती

 का  उल्लेख  कर  रहा  उस  पर  उनका  ध्यान  क्यों  नहीं

 अपना  भाषण  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मैं

 यही  भाषण  तैयार  कर  पाया  हूं  क्यों  कि  समय  काफी  कम  मैंने

 पृष्ठ  31  पर  अनुमानित  आंकड़ों  अथवा  बजटीय  आंकड़ों  की  अपेक्षा

 वास्तविक  आंकड़ों  को  ही  देखा  जहां  तक  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  से  प्राप्त  आय  का  प्रश्न  आयात  के  अन्तर्गत  कुल
 मद  52  हैं  और  निर्यात  के  अन्तर्गत  पांच  और  70  मर्दों

 पर
 नियति

 पर  ठपकार  लगाया  गया  इन  74  मर्दों  में  मैंने  वर्ष  1997-98  और
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 1998-99  के  वास्तविक  आंकड़ों  को  देखा  है  और  इनमें  एक
 पैसे  का  भी  अन्तर  नहीं  जहां  तक  वास्तविक  आंकड़ों  का
 संबंध  या  तो  कर्मचारियों  ने  माननीय  वित्त  मंत्री  को  गलत  सूचना
 दी  गलत  मार्ग-दर्शन  किया  है  अथवा  किसी  अन्य  कारण  से  ऐसा
 हुआ

 मैं  कुछ  उदाहरण  देता  1997-98  के  लिये  ताजे  और  शुष्क
 फलों  के  संबंध  में  187.52  करोड  रुपये  दर्शाये  गये  हैं  और  1998-99
 में  भी  वहों  आंकड़े  दर्शाये  गये  मैं  एक  और  उदाहरण  देता
 आर्गेनिक  रसायनों  के  लिये  1997-98  में  471.95  रुपये  का  आ ंकड़ा

 दर्शाया  गया  है  और  अगले  वर्ष  में  भी  इसी  आंकडे  को  दर्शाया  गया
 आर्गेनिक  प्लास्टिक  तथा  अन्य  मंद  के  लिये  1997-98  में

 1,571.83  रुपये  का  आंकडा  दर्शाया  गया  है  और  1998-99  में  भी
 यही  आंकडा  दर्शाया  गया  यदि  अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  हो  तो  में
 ये  प्रतियां  माननीय  मंत्री  को  अभी  देने  को  तैयार  मैं  अन्य  सभी
 मदों  के  योग  पर  भी  1997-98  के  लिये  5,458.60  रुपये
 का  आंकड़ा  दर्शाया  गया  है  और  1998-99  में  भी  यही  आंकडा  दर्शाया
 गया  आयात  शुल्क  पर  कुल  अनुदान  राशि  41,479.96  करोड़
 रुपये  वर्ष  1998-99  में  भी  यही  आंकडा  दर्शाया  गया  ये
 वास्तविक  आंकड़े  वर्ष  1997-98  में  सकल  निबल  आयात  शुल्क
 4,00,038.84  करोड़  रुपये  हैं  और  वर्ष  1998-99  में  भी  यही  आंकडा
 दर्शाया  गया

 यदि  वर्ष  1997-98  का  संबंध  श्री  पी०  चिदम्बरम  से  तो  वर्ष
 1998-99  का  संबंध  वर्तमान  वित्त  मंत्री  से  यदि  वर्तमान  माननीय

 वित्त  मंत्री  ने  वर्ष  1997-98  में  वास्तविक  आंकड़ों  की  नकल  की  है
 और  उन्हें  इस  संसद  और  राष्ट्र  को  प्रस्तुत  किया  तो  मैं  यह  चाहता

 हूं  कि  मंत्रालय  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  अथवा
 उस  प्रभारी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी  चाहिये  जिन्होंने  संसद
 और  राष्ट्र  को  ये  गलत  आंकड़े  प्रस्तुत  किये

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  टी०  आर  एक  शुद्धि  पत्र
 पहले  से  ही  जारी  किया  गया  .

 श्री  प्रवीण  शुद्धि  पत्र  हमें  दिया  जाना  इस  सभा
 को  और  राष्ट्र  को  बताया  जाना  चाहिये  कि  यह  गलती  कैसे  हुई
 मैं  यह  बताने  के  लिये  कि  शुद्धिपत्र  जारी  किया  गया  आपका

 धन्यवाद  करता  लेकिन  बजट  की  यह  प्रति  2000  में  प्रस्तुत
 की  गई  थी  .  .  -  आपको  हमें  सूचित  करना  चाहिये

 शुद्धिपत्र  कहां  कृपया  एक  प्रति  उपलब्ध  इसे  प्रस्तुत  किया
 .  .  -

 श्री  प्रियरंजन  दासमुन्शी  माननीय  सदस्यों  को

 व्यवधान  नहीं  डालना  वित्त  मंत्री  कल  उत्तर  उन्हें  अपना
 भाषण  पूरा  करने  दीजिये  .  .  .  उन्हें  इसे  बनाने  दिया

 आप  आज  रात  को  शुद्धिपत्र  तैयार  कर  सकते  हैं  और  इसे  कल  जारी
 कर  सकते  हैं

 श्री  प्रवीण  इसे  इस  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  करने  से

 पूर्व  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाना  यदि  इसमें  नहीं

 तो  आप  इस  पर  कल  चर्चा  कर  सकते  हैं  .  .  .



 fet]

 श्री  थावरचंद  गेहलोत  सभापति  ये  तोड़
 में  लग  रहे  इनको  मना

 श्री  प्रवीण  सभापति  तोड़  करना  मेरा  काम

 र्‌  :  क्याकि  जो  सरकार  न्यूनतम  समझौता
 कार्यक्रम  पर  आधारित  जिसे  अलग-अलग  विचारधारा  वाले  24  दल
 समर्थन  दे  रहे  ण  नहीं  कर  यह  तो  कंवल

 विभ्वंस  हो  कर  सकती  चाहे  वह  मस्जिद  का  हो  अथवा  आर्थिक
 नीति  आप  इसका  निर्माण  अथवा  पुननिर्माण  नहीं  कर  आप

 केवल  इसे  गिरा  सकते  मैं  कुछ  प्रमुख  विपयों  पर  बोलने

 जा  रहा  व्यवधान  )

 श्री  सी०्पी०  आपने  क्रिसका  निर्माण  किया

 श्री  प्रवीण  हमने  बी  एच  ई  आई  पी  सी

 आई  ओ  ओ  एन  जी  सी  आदि  का  निर्माण  कराया  गेल

 निकाल  पा  रहे  है  क्‍योंकि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ओर  श्री  महावीर

 त्यागी  ने  इन  उद्यमों  का  निर्माण  कराया  हमने  ये  सभो  कार्य  कराए

 आप  किसी  एक  सार्वजनिक  उपक्रम  का  उदाहरण  प्रस्तुत  काजिए

 जिसका  आपने  निर्माण  कराया  हो  व्यवधान  |

 श्री  सी०पी०  आपने  कई  वर्षों  तक  शामन  किया  है

 श्री  प्रवीण  आप  ऐसा  कोई  काम  बता  दो  जिसे  आपने
 पिछले  तीन  साल  में  किया  .  .  .

 सभापति  आप  चेयर  को  तरफ  देखकर

 श्री  प्रवीण
 बात  समझते  हैं

 ]

 कछ  भी  हमारे  जवानों  और  हमारी  सेना  के  प्रति  सर्वाधिक

 मम्मान  के  साथ  मैं  निजीतौर  पर  रक्षा  बजट  में  30  प्रतिशत  वृद्धि  का

 वरोध  करता  मैंने  वर्ष  1996-97  के  दौरान  रक्षा  मंत्रालय  के  व्यय

 का  अध्ययन  उस  समय  व्यय  29,505  करोड  रुपये  इस

 वर्ष  के  बजट  में  रक्षा  के  लिए  आवंटन  को  बढ़ाकर  58,587  करोड
 गपये  कर  दिया  रक्षा  बजट  में  शत  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई

 न्‍ह  हमारे  जैसे  निर्धन  देश  के  कुल  व्यय  का  15  प्रतिशत  बैठता
 . .  (  व्यवधान  )

 आपसे  बात  करना  ठीक  है  क्योंकि  आप

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूडी  क्‍या
 कांग्रेस  पार्टी  का  यही  दृष्टिकोण  (

 श्री  प्रियरंजन  उन्हें  अपने  वियार  प्रकट  करने

 संसद  में  सभी  पार्टियों  की  वकालत  करने  वाले  सबसे
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 जनरल  आप  हैं  उन्हें  अपनी  बात  रखने  उन्हें  अपना  भाषण

 देने  ...  .

 श्री  प्रवीण  मैं  इसका  विरोध  करता  धन  निर्धन  लोगों

 और  सामाजिक  क्षेत्र  पर  व्यय  किया  जाना  चाहिए  .

 कुल  व्यय  का  15  प्रतिशत  रक्षा  क्षेत्र  पर  और  26  प्रतिशत  व्याज  चुकाने
 के  लिए  लगाया  तो  फिर  देश  के  निर्धन  लोगों  के  लिए  क्‍या

 बचेगा
 ?  यह  मेरा  प्रश्न

 अब  में  आयकर  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  घिभागों  से  संबंधित

 प्रावधानों  के  बारे  में  बोलने  जा  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पुनः

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  राजस्व  विभाग  के  बजट  अनुमान  संशोधित
 ्नमान  और  वास्तविक  प्राप्तियों  के  आंकडे  एकत्र  करें  और  उन्हें  सही

 राजस्व  विभाग

 का  संबंध  वर्ष  1998-99  में  बजट  अनुमान  की  तुलना  में  2,879
 क्ररोड  रुपये  की  कमी  की  मैं  आयकर  और  निगमित  कर  दोनों
 के  आंकड़े  एक  साथ  प्रस्तुत  कर  रहा

 में  आपको  केवल  एक  उदाहरण  जहां  तक

 रात्रि  8.00  बजे

 संशोधित  अनुमान  में  3,716  करोड  रुपये  की  कमी  की  गई
 राजस्व  विभाग  में  बजट  अनुमान  की  तुलना  में  संशोधित  अनुमान  में

 इस  तरह  की  कमी  केसे  सहन  की  जा  सकती  है  ?  विभाग  क्‍या  कर
 रहा  दूसरी  ओर  वास्तविक  संग्रहण  के  संबंध  जैसः  कि  मेरे
 वरिष्ठ  सहयोगियों  ने  उल्लेख  किया  वित्त  संबंधी  स्थायी  समिति  को

 दिए  गए  आंकडों  में  यह  बताया  गया  है  कि  31  2000  की
 स्थिति  के  अनुसार  केवल  राजस्व  विभाग  में  ही  52,000  करोड़  रुपये
 की  राशि  बकाया  इसमें  से  आयकर  में  41,000  करोड  रुपये  और
 इससे  अधिक  राशि  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  6,000  करोड  रुपए
 अथवा  7,000  करोड  रुपये

 मेरा  यह  सुझाव
 है  कि  कर  निर्धारण  हो  जाने  के  पश्चात्‌  निर्धारिकी

 द्वारा  अपील  करने  पर  उसे  कर  का  पांच  अथखा  दस  प्रतिशत  भुगतान
 करने  के  लिए  कहा  इस  संबंध  में  विधान  लाया  इसमें
 पहली  अपील  का  अधिकार  पहली  अपील  पर  निर्णय  होने  के
 बाद  यदि  निर्धारिती  दूसरी  बार  अपील  करता  है  तो  उसे  बकाया  कर

 का  पचास  प्रतिशत  भुगतान  करना  आयकर  विभाग  में  चार  स्तर

 पर  अपील  की  जा  सकतो  पहली  आयकर  आयुक्त  के  स्तर  पर

 दूसरी  आयका  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  स्तर  तीसरी  माननीय  उच्य
 न्यायालय  के  स्तर  और  चौथो  अपील  माननोय  उच्चतम  न्यायालय
 के  स्‍तर  पर  की  जा  सकती  हम  यह  जानते  हैं  कि  एक  मामले
 के  अदालत  में  जाने  के  याद  इस  पर  निर्णय  होने  में  कितने  वर्ष  लग

 जाते  अब  31  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  राशि

 52,000  करोड़  रुपये  यदि  आप  3  2000  की  स्थिति  के

 अनुसार  आंकड़े  एकत्र  करें  तो  यह  और  अधिक  होगी  और  यह

 60,000  करोड  से  भी  अधिक  हो  सकती  यदि  आप  कर  निर्धारण
 के  लम्बित  मामलों  पर  गौर  करें  तो  यह  देखेंगे  कि  यह  स्थिति  इसलिए
 है  क्योंकि  उन्हें  30  दिन  का  समय  अथवा  इसी  तरह  की  कोई  अवधि
 मिलती



 दूसरी  जहां  तक  आयकर  ढांचे  का  संबंध  इस  देश  के
 लोग  पिछले  कई  वर्षों  से  इस  अधिनियम  को  सरल  बनाने  और  कर ल
 ढांचे  को  तर्क॑संगत  बनाने  का  अनुरोध  कर  रहे  यह  सही  है  कि
 पिछली  सरकार  ने  यह  नहीं  उस  समय  आप  नोकरशाह
 थे  और  अब  आप  सत्ता  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  हमें  1972
 तक  की  स्थिति  पर  गौर  करने  की  जरूरत  नहीं  मैं  आपसे  1970
 की  स्थिति  देखने  का  अनुरोध  करता  जब  सर्वाधिक  कर  82  प्रतिशत

 मैं  आपको  आंकड़े  भी  1980  में  अधिकतम  दर  72  प्रतिशत
 थी  अर्थात्‌  60  प्रतिशत  कर  और  उस  पर  12  प्रतिशत  सरचाजं  कर
 1990  में  अधिकतम  दर  54  प्रतिशत  थी  अर्थात्‌  इसमें  50  प्रतिणत  कर
 और  4  प्रतिशत  सरचार्ज  शामिल  और  अब  यह  कम  हाऋर
 प्रतिशत  रह  गया  यह  सभी  लोग  मानते  हैं  कि  यह  दर  विश्व  में
 सबसे  कम  क्या  व्यापारी  समुदाय  ने  वर्तमान  सरकार  के  कर  दांचे
 पर  संतोष  व्यक्त  किया  है  अथवा  पिछलो  सरकार  के  कर  टाचे  पर

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  :::
 जो  पिछले  30  वर्षों  से  कर  80  प्रतिशत  से  अधिक  होने  पर  व्यापारी

 समुदाय  के  लिए  विभिन्‍न  रियायत  और  कटौती  की  व्यवस्था
 अब  ऐसी  स्थिति  में  जब  कर  को  कम  करके  30  प्रतिशत  कर  दिया
 गया  है  क्‍यों  ये  छूट  और  रियायत  न्यायोचित  मैं  यह  नहीं

 कहूंगा  कि  मुझे  आपका  उत्तर  परन्तु  मैं  आपसे  इस  पर  विचार
 करने  का  अनुरोध

 आप  वेतनभोगी  कर्मचारी  की  व्यापारी  के  साथ  तुलना  कर
 रहे  जब  कोई  व्यवसायी  चाहे  वह  वकील  हो  अथवा  व्यापारी
 अपनी  रिटर्न  दाखिल  करता  तो  उसके  निवल  लाभ  पर  कर  लगाया

 जाता  इसमें  किस  प्रकार  के  व्यय  की  अनुमति  है  ?  आयकर  रिटर्न

 की  चार  साल  में  एक  बार  संवीक्षा  की  जाती  व्यापारियों  द्वारा  सभी

 तरह  के  व्यय  जैसे  मोटरकार  यात्रा  व्यापारी  द्वारा  अपनी

 दुकान  अथवा  कारखाने  अथवा  आवास  में  किए  जाने  बाले  धार्मिक

 अनुष्ठानों  के  निर्धारितियों  द्वारा  अपने  संबंधियों  और  कर्मचारियों

 को  विवाह  के  अवसर  पर  दिए  गए  कारखाने  और  आवास  दोनों

 स्थानों  पर  टेलोफोन  के  खर्चों  का  व्यापार  व्यय  के  रूप  में  दावा  किया

 जाता  रिटर्न  को  संवीक्षा  करते  समय  हम  इसका  एक

 हिस्सा  ही  आय  के  रूप  में  दर्शाते  अपील  की  समीक्षा  में  यह  भी

 नहीं  दर्शाया  जाता  दूसरी  ओर  बेतनभोगी  कर्मचारी  को  केवल  मानक

 कटौती  की  सुविधा  उपलब्ध

 जब  हम  यह  कहते  हैं  बेतनभोगी  कर्मचारियों  और  व्यपारियों  की

 आयकर  सीमा  अलग  अलग  होनी  चाहिए  तो  न्यायलय  द्वारा  इसे  विधि

 के  समक्ष  समानता  के  नाम  पर  अस्वीकार  कर  दिया  जाता  व्यापारियों

 को  विभिन्‍न  पिछडे  और  दूर  के  क्षेत्रों  में  व्यापार  करने  हेतु  पांच

 वर्ष  तक  कर  की  छट  प्रदान  की  जाती  वेतनभोगी  कर्मचारी  भी

 अत्यधिक  दर-दराज  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कार्य  करते  परन्तु  राज्य

 प्रकार  निगमों  अथवा  केन्द्र  सरकार  के

 कर्मचारियों  और-एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  जो  हमेशा

 दुर्गम  क्षेत्रों  में  रहते  हुए  कार्य  करते  हैं  को  ऐसा  लाभ  क्‍यों  नहीं  दिया

 जाता

 मैं  माननीय  वित्त
 मंत्री

 से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  देशभर  के

 वेतनभोगी  कर्मचारियों  के  लिए  टौती  में  बढ़ोत्तरी करने  के  मामले
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 पर  विचार  यदि  आयकर  सीमा  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता
 है  तो  कम  से  कम  मानक  कटौतो  की  सीमा  को  बढ़ाकर  50,000
 रुपये  तो  किया  हो  जा  सकता  यदि  इस  संबंध  में  वह  अपने  उत्तर
 में  कल  घोषणा  कर  दें  तो  इससे  इनकी  पार्टी  को  विशेषकर  शहरी
 क्षेत्रों  मे ंनिगम  के  चुनाव  जीतने  में  सहायता  मिलेगी  .  .  .

 ]

 थोड़ा  लम्बा  पांच  साल  तक  राज  करेंगे  तो  हमें  वापस

 मुझे  एक  बात  और  कहनी  है  जो  राजसहायता  के  बारे  में
 राजसहायता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  कि  आर्थिक

 राज  महायता  कम  करने  को  बाहम  ये सधार  के  चलते  सरकार

 म॒धार  वाम्तव  में  सुधार  नहीं  बल्कि  ये  अंतराट्रोय  मुद्रा  कोष  ओर
 विश्व  ब्रेंक  द्वारा  निर्धारित  शर्तें  और  पूर्व  शर्तें  हम  इनका  पालन
 कर  रहें  जब  पश्चिमी  देश  अपने  भरेल  उद्योग  को  राजसहायता  दे
 ग्ह  तो  हमारा  यह  देश  ऐसी  सहायता  क्‍यों  नहीं  दे  सभी

 बम्तओं  की  बात  किए  बिना  में  सिर्फ  दभ  का  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।
 अभो  किसी  ने  यह  बताया  कि  हम  खिटेश  से  दधथ  का  आयात

 कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारें  देश  में  पशपालन  करने  बाले
 और  दृध  का  व्यापार  करने  वाले  निर्धन  लोगों  को  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़  रहा  है

 विश्व  के  सर्वाधिक  प्रग्गातशील  जापान  में  दूध  पर  राजसहायता
 82  कनाडा  में  59  प्रतिशत  और  यूरोपीय  मंघ  में  यह  54  प्रतिशत

 राजसहायता  कम  करने  के
 लिए  कहते  .  .  .  मेरा  ख्याल  है  कि  इनमें  कई  लोगों
 के  घरों  में  भैंस  और  गाय

 दूसरी  ओर  ये  पश्चिम  देश  हो  हमें

 ]

 क्योंकि  वे  गाय  को  मां  कहते  हैं  तो  घर  पर  मां  को  तो

 (

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  धनंजय  माननीय

 को  उन  देशों
 के  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  बारे  में इस  सभा

 भी

 श्री  प्रवीण  में  अपने  अगले  विषय  पर  आ  रहा  हूं  जो

 आयात  शुल्क  के  बारे  में  हाल  ही  में  हमने  गेहूं  पर  50  प्रतिशत
 आयात  शुल्क  लगाया  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  खाद्यानों  के

 आयात  पर  214  प्रतिशत  आयात  शुल्क  लगाया  जाता  इसका  मतलब
 यह  है  कि  जब  हम  अपना  माल  वहां  भेजेंगे  तो  हमें  214  प्रतिशत  शुल्क

 हम  वहां  से  लाएंगे  तो  वे  केबल  50  प्रतिशत
 का  भुगतान  माननीय  वित्त  मंत्री  यह  जानते  ५  होंगे  कि  हम

 और  सिले  मिलाए  वस्त्र  उद्योग  का  क्‍या

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  कपास  के  ही  आयात  पर  52  प्रतिशत

 शुल्क  लगाया  जाता  कपड़ों पर  32  प्रतिशत  शुल्क

 टेना  पड़ेगा  और  यदि

 कपास  चमड़ा  उद्योग

 TO  SUIT
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 प्रवीण

 और  जूते-चपलों  पर  58  प्रतिशत  शुल्क  लगाया  जाता

 हम  इसका  निर्यात  नहीं  कर  पा  रहे  वदरा

 से  आयात  अधिक  सस्ता  हो  गया

 £

 आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  जोकि  गावों

 का  देश  तब  तक  विकास  नहीं  कर  सकेगा  जब  तक  हम  इसमें

 कुटीर  लघु  उद्योग  और  रोजगारोन्मुख  परियोजनाओं  को

 महत्व  नहीं  देंगे  ताकि  सभी  शिक्षित  और  अशिक्षित  लोगों  को  रोजगार

 मिल  मैं  आपको

 और  बाल  श्रमिक  के  नाम  पर  साठ  हजार  लघ  उद्योग  एकक  बंद  कर

 दिए  गए  हमारे  कारपेट  अन्य  देशों  में  लोकप्रिय  हो  गए  इन्हें

 निर्धन  लोग  बुनते  हैं

 सभापति  अब  समाप्त

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  बोलने  दीजिए  सभापति  में

 सिर्फ  रेवेन्यू  के  बारे  में  बोल  रहा

 हमारे  कालीन-उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  अल्पसंख्यकों

 और  दक्षिणी  गुजरात  में  अनुसूचित  जनजातियों  द्वारा  बुने  हुए  अमेरिका

 में  लोकप्रिय  हुए

 भपन  गजरात  राज्य  का  उदाहरण  दगा  वहा  पर्यावरण

 वहां  धनी  लोगों  तथा  होटलों  में  इसे  खरीदा  गया  एक  बार

 ये  लोकप्रिय  हो  जाते  तो  वे  अपने  प्रतिनिधि  यहां  भेजते  उनके

 द्वारा  कया  कारण  दिया  गया  ?  भारत  से  कालीन

 क्यों  ?  क्‍योंकि  14  वर्ष  से  कम  का  बच्चा  यह  काम  कर  रहा

 गरीब  आदमी  का  बच्चा  जो  स्कूल  जाने  में  असमर्थ  क्योंकि

 उसके  माता-पिता  को  जीवनयापन  हेतु  पर्याप्त  आय  नहीं  को  कालीन

 बुनाई  का  काम  करना  पड़ता

 आयात  मत

 सभापति  अब  कृपा  करके  अपना  आसन  ग्रहण

 ]

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  :  यदि  एक  बच्चा  तमिलनाडु  में  जैसे  शिवकाशी

 में  एक  पटाखे  की  फैक्ट्री  में  या  लोहे  अथवा  ऐसी  कुछ  चीजें  जो

 खतरनाक  के  साथ  कार्य  करता  तो  इस  पर  आपत्ति  हो  सकती

 लेकिन  14  साल  के  एक  बच्चे  के  कालीन  उद्योग  में  कार्य  करने

 पर  आपत्ति  नहीं  की  जा  लेकिन  बाल  श्रम  के  नाम  पर्यावरण

 के  नाम  पर  मेरे  राज्य  में  60,000  एकक  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  और

 यहो  स्थिति  देशभर  में  भी  हो  सकती

 मैं  शीर्षस्थ  लोगों  के  बारे  में  बोलना
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 सभापति  कृपा  करके  समाप्त

 '
 अनवाद अ1११॥५  |

 श्री  प्रवीण  मैं  अभी  शीघ्र  ही  समाप्त  कर  रहा

 आपको  बकायों  तथा  बैंक  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  एक  विधान  बनाना

 जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  58,000  करोड़  रु  की  राशि

 बकाया  आप  सभी  राष्ट्रीकृत  बैंकों  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों

 तथा  पदाधिकारियों  के  लिए  बकायों  की  बसूली  हेतु  लक्ष्य  जरूर

 निर्धारित  यदि  वे  वसूली  करने  में  समर्थ  नहीं  तो  उन्हें  उनकी

 परिसम्पत्तियां  जब्त  कर  लेनी  चाहिए  जो  प्रतिभूति  के  रूप  में  रखी  गई

 यदि  कोई  परिसम्पत्तियां  नहीं  तो  बैंक  अधिकारियों  के  विरूद्ध

 कार्रवाई  करनी  चाहिए  .

 श्री  वी०  धनंजय  आप  कहते  रहे  हैं  कि  58,0

 रुपये  की  राशि  बकाया  सभा  को  यह  बताएं  कि  58,000  करोड
 रू  की  यह  राशि  किस  दिन  बकाया

 मेजर  जेनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूडी  यह

 शशि  किस  दिन  बकाया  पिछले  एक  दो  दस  वर्ष  या

 ब्रीस  वर्ष  में  जमा

 श्री  प्रवीण  यह  3  2000  की  स्थिति  के  अनुसार
 7९८

 मेजर  जेनरल  भुवन  चन्द्र  आपके  समय

 f  यह  एकत्रित  हुआ के  दारान  यह  कितनी  आपके  समय  के

 व्यवधान  )

 श्री  प्रवीण  में  जानता  आप  मुझसे  क्या  चाहते

 श्री  वी०  धनंजय  पिछले  दो  वर्षों  के  उसमें  एक
 पैसा  भी  नहीं  जुड़ा

 श्री  प्रवीण  अब  आप  सत्ता  में  आप  देश  पर  शासन
 कर  रहे  हैं  (  व्यवधान )  यदि  आप  वहां  आराम  में  नहीं

 तो  हम  परस्पर  परिवर्तन  कर  सकते  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 ने मेजर  जेनरल  भुवन  चन्द्र  तब  आप  इसे

 58,000  करोड़  रू  से  68,000  करोड़  र  बना  देंगे  .  .

 श्री  प्रवीण  प्रसिद्ध  कृषि-वैज्ञानिक  डॉ०  स्वामीनाथन
 ने  सार्वजनिक  रूप  से  कहा  है  कि  और  उदारीकरण
 से  बेरोजगारी  निराशा  बढ़ेगी  और  कष्ट  मैं

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  नए  आर्थिक  सुधारों  का

 अन्धानुकरण  न  एक  यथार्थपरक  दृष्टिकोण  होना  हम  गरीब
 बेरोजगार  आदमी  और  विशेषरूप  से  समाज  क॑  गरीब  तबके

 के  लोगों  पर  ध्यान  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त
 करता
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 श्री  सुदीप  बंच्योपाध्याय  उत्तर  सभापति
 जब  श्री  पी०  एच  पांडियान  ने  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ,
 तो  मैं  इसका  विरोध  किसलिए  मैं  वित्त  विधेयक  का  पूरा
 समर्थन  करता  और  मैं  उन  मुद्दों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  जिनकी
 बजट  भाषण  में  पहले  हो  चर्चा  की  जा  चुकी  बजट  भाषण  और
 वित्त  विधेयक  पूरी  तरह  दो  भिन्न  मामले  और  मैं  ऐसे  किसी  मामले
 को  नहीं  उठाना  चाहता  जिनकी  चर्चा  बजट  में  पहले  ही  हो  चुकी
 उस  समय  मैंने  कुछ  मुददे  उठाए  थे  लेकिन  एक-दो  प्रश्न  अभी
 भी  अनुत्तरित  रह  गए

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  राजकोषीय  घाटे  को  पूरा  करने
 के  लिए  जब  पूरा  प्रयास  चल  रहा  है  और  मैंने  आम  बजट  पर  चर्चा
 के  दौरान  भी  इस  प्रासंगिक  प्रश्न  को  उठाया  था  कि  सरकार  बड़े  औद्योगिक
 घरानों  द्वारा  ऋणों  की  अदाएगी  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठने
 जा  रही  है  और  सरकारी  बैंकों  और  अन्य  विभिन्न  वित्तीय  संस्थानों
 के  ऋणों  के  भुगतान  में  चूक  करने  वाले  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के
 विरूद्ध  कड़े  उपाय  क्‍यों  नहीं  किए  जा  रहे

 बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  इसी  प्रश्न  को  मैंने  बारबार  उठाया
 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  था  और  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  हमारे  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  समय  इसका  उत्तर

 हम  जानते  हैं  कि  वित्त  मंत्री  काफी  मुसीबतों  का  सामना  कर  रहे
 हम  उनकी  समस्‍यायें  और  सीमाएं  भी  जानते  लेकिन  हमलोग

 यह  देखकर  प्रसन्न  हैं  कि  बजट  के  प्रस्तुत  किए  जाने  क॑  बाद  आप

 को  कम  से  कम  बुराई  तो  नहीं  लेनी  यह  सम्पादकीय  टिप्पणी

 थी  और  यह  एक  समाचार  था  जो  देश  के  सभी  प्रमुख  समाचार-पत्रों
 में  प्रकाशित  हुआ  लेकिन  आज  सार  देश  वित्त  मंत्री  के  उत्तर

 की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  कि  क्‍या  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लिए  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  की  कीमतें  वापस  ली  जाएंगी  या  मिट्टी  के  तेल

 और  रसोई  गैस  की  कीमतों  में  वृद्धि  वापस  ली  जाएगी  या  नहीं  और

 यूरिया  की  कीमतों  में  वृद्धि  वापस  ली  जाएगी  या

 मैं  वित्त  विधेयक  के  प्रावधानों  को  स्पष्ट  करने  हेतु  परिचालित

 ज्ञापन  पढ़  रहा  हमें  न्‍्यूनाधिक  सभी  प्रस्तावों  को  समर्थन  देने  में

 कोई  हिंचकिचाहट  नहीं  जहां  तक  मूलभूत  शुल्कों  का  सम्बन्ध

 अनाजों  को  छोड़कर  कृषि  तथा  बागवानी  मदों  पर  शुल्कें  बढ़ाई  गई

 जहां  तब  आयातों  पर  अधिकार  का  सम्बन्ध  कुछ  मर्दों  जैसे

 प्राकृतिक  डेमोरुबिसिन  एच  सी  आई  तथा  गामा  फेरिक  ऑक्साइड

 पर  मूल  शुल्कों  में  वृद्धि  हुई  है  जिसके  बारे  में  वित्त  मंत्री
 ने

 आज

 भी  कुछ  कहा

 सीमा-शुल्क  में  अतिरिक्त  शुल्क  में  वृद्धि  हुई  ज्ञापन  में  अन्य

 मुर्दे  हैं  वस्त्र  पर  भारत-अमेरिका  और  भारत-यूरोपीय  संघ  और

 अधिनिर्णय  और  जुर्मानों  के  संबंध  में

 जहां  तक  ज्ञापन  के  पृष्ठ  16  में  दूरसंचार  क्षेत्र  का  सम्बन्ध

 हम  हसका  दृढ़ता  से  विरोध  करते  दूरसंचार  क्षेत्र  के  निम्नलिखित

 मर्दों  पर  मूल  सीमा-शुल्कों  में  कमी  निम्नलिखित  अनुसार  की  गई
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 सेलूलर  फोर्नों  पप  कर  25  प्रतिशत  से  5

 (2)  सेलूलर  फोनों  के  पुर्जों  पर  20  प्रतिशत  से  5  और

 (3)  सेलूलर  फोनों  के  लिए  बैटरी  पैक  पर  40  प्रतिशत  से  15
 ''

 इन  प्रस्तावों  की  हमारे  देश  के  लोगों  द्वारा  सराहना  नहीं  की  जा
 रही  एक  आप  राज-सहायता  में  कटौती  कर  रहे  हैं  और  अनिवार्य

 वस्तुओं  की  कीमत  बढ़ा  रहे  हैं  तबकि  दूसरी  आप  सेलूलर  फोनों
 और  सेलूलर  फोन  के  पुर्जों  और  सेलूलर  फोन  के  बैटरी  पैकों  पर

 सीमा-शुल्कों  में  कटौती  कर  रहे  आप  स्पष्ट  करें  कि  किस  आधार
 पर  आपने  यह  निर्णय  लिया

 जहां  तक  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  इसकी  मं  पूरी
 तरह  से  प्रशंसा  करता  कम  से  कम  छह  क्षेत्रों  कम्प्यूटरों
 के  लिए  एच  डी  डी/एफ  डी  डी/सी  डी  आर  ओ

 एम  ड्राइव  और  अन्य  स्टोरेज  डिवाइसेसर  इन्टीग्रेटिड  सर्किट्स  तथा  मोइक्रो
 कलर  मानीटर्स  के  लिए  डेटा  ग्राफिक  डिस्प्ले  कम्प्यूटरों

 तथा  सी  डी-आर  ओ  एम  के  लिए  कलर  मानीटरों  में  इस्तेमाल  हेतु
 डिफ्लेक्शन  संघटकों  में  मूल  सीमा-शुल्क  घटाकर  शून्य  प्रतिशत  कर

 दिया  गया

 जहां  तक  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  कः  संबंध  है  यह  वस्तुतः  एक
 अच्छी  बात  अमेरिकी  राष्ट्रपति  श्री  बिल  क्लिंटन  ने  हमारे  देश  में
 अपनी  पिछली  यात्रा  के  दौरान  भी  इस  बात  की  प्रशंसा  की  थी  और
 उन्होंने  यह  भी  माना  था  कि  भारत  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  की  ओर
 तेजी  से  बढ़  रहा  है  और  आज  या  कल  विश्व  को  नेतृत्व  दे  सकता

 हम  प्रशंसा  करते  हैं  कि  आपके  पास  अपना  दर्शन  मैं  व्यक्तिगत

 रूप  से  आपकी  प्रशंसा  करता  आपकी  विषय  पर  पकड़  है  और
 अर्थव्यवस्था  पर  आपकी  पकड़

 जब  एक  आशंका  थी  कि  पूरा  बजट  गरीब-विरोधो  सिद्ध  होने
 जा  रहा  तो  हम  उससे  सहमत  नहीं  निश्चय  आपके  बजट
 भाषण  के  समय  अनेक  सकारात्मक  प्रस्तावों  की  घोषणा  हुई  इसमें
 ग्रामीण  बुनियादी  ढांचा  विकास  के  लिए  1,000  करोड़  नई
 प्रधानमंत्री  ग्रामोद्योग  योजना  के  लिए  5,000  करोड़  २,  स्वास्थ्य

 तथा  पेयजल  के  लिए  और  अधिक  1,700  करोड़  रू  और  अतिरिक्त
 पांच  लाख  किसानों  के  लिए  किसान  क्रेडिट  कार्डों  के  आबंटन  को

 स्पष्ट  रूप  से  शामिल  किया  गया  ये  प्रस्ताव  गरीबों  के  हित  में

 हैं  और  गरीब  को  वास्तविक  तौर  पर  लाभ  देने  वाले  मैं  इससे

 इन्कार  नहीं  मैं  श्री  बैको  द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  पूरा  समर्थन

 करता  हूं  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  निश्चित  रूप  से  राष्ट्रीय  लोकतांत्िक

 मोर्चा  सरकार  की  ओर  से  वित्त  मंत्रालय  का  इस  मुकाम  पर  नेतृत्व
 करने  के  लिए  सबसे  सहो  व्यक्ति  को  चुना

 मैं  बहु-प्रचारित  कर  विवाद  समाधान  योजना  से  संबंधित  एक  अन्य

 मुददे  को  उठाना  इस  पर  हस  सभा  में  भी  चर्चा  हुई  जैसी
 रिपोर्ट  आ  रही  उनके  अनुसार  यह  योजना  लोगों  को  लाभ
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 नहीं  दे  रहो  है  और  अनेक  शिकायतें  मिल  रही  मैं  जानना  चाहंगा
 कि  क्‍या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसी  सूचना  है  और  जहां  तक  उन

 शिकायतों  का  संबंध  सरकार  अब  तक  क्‍या  कदम  उठा  रही

 मैं  एक  या  दो  बिन्दुओं  पर  स्पष्टीकरण  मांगना  चाहता  आपने
 औषधीय  श्रेणी  के  औषधीय  श्रेणी  के
 अनेक  अन्य  औषधीय  मदों  पर  आठ  प्रतिशत  उत्पाद-शुल्क  ढांचे  को

 ७हुत  अच्छी  तरह  ऐनसथेसिया  तथा  परिवर्तित  किया  जिस
 किसी  मद  पर  आठ  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  मिट्टी  का  एल
 पी  कपडे  धोने  के  सूती  धागे  और  10  अश्वशक्ति  के  डीजल

 इंजिनों  जैसे  कुछ  मदों  पर  आंशिक  छूट  के  साथ  सोलह  प्रतिशत  केंद्रीय

 मूल्यवर्धित  कर  वसूला  मैं  सिर्फ  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि
 उस  आंशिक  छूट  का  क्‍या  अर्थ  पृष्ठ  17  में  जहां  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  के  संबंध  में  बताया  गया  पैरा  में  यह  स्पष्ट  रूप  से
 कहा  गया  है  कि  8  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  नहीं  बसूल  किया  जायेगा

 किन्तु  16  प्रतिशत  केन्द्रीय  मूल्य  वर्द्धित  कर  वसूल  किया
 जायेगा  और  कुछ  मदों  के  लिए  आंशिक  छूट  लागू  की  उस
 आंशिक  छूट  का  क्या  अर्थ  हम  सिगरेट  पर  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि
 का  विरोध  नहीं  एक  पैरा  इस  विषय  पर  कुछ  उद्योग  से
 संबंधित  विशिष्ट  परिवर्तन  किये  गये  हैं  जिनका  आपने  उल्लेख  किया

 आपने  उत्पादन  शुल्क  का  एम  आर  पी-आधारित  उत्पादन

 शुल्क  की  अदायगी  की  पद्धति  में  परिवर्तन  और  न्याय  निर्णय  और  जुर्माने
 आदि  के  संबंध  में  परिवर्तन  के  बारे  में  भी  स्पष्ट  किया  हम  अपने

 तृणमूल  कांग्रेस  की  ओर  से  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  हम  इसकी
 सराहना  करते  हैं  और  अपना  समर्थन  देते  सहयोगी  दल  इसे  निश्चित
 रूप  से  इस  सरकार  का  मुख्य  आधार  हैं  किन्तु  हमें  भी  कुछ  मौकों
 पर  जनता  का  सामना  करना  होता  मैने  कुछ  ही  दिन  पहले  कहा
 था  कि  सत्ता  में  आने  के  बाद  यदि  हम  एक  हो  बार  कुछ  वस्तुओं
 का  मूल्य  बढ़ा  देंगे  तो  जनता  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 यदि  इस  तरह  की  घोषणाएं  की  जाती  हैं  तो  जनता  की  प्रतिकूल
 प्रतिक्रियाएं  हो  सकतो  हम  आपसे  अपील  करते  हैं  कि  इस  प्रकार

 मूल्यों  में  किए  गए  परिवर्तन  को  वापस  मत  आपसे  ऐसा
 करने  को  कभी  नहीं  किन्तु  मैं  आपसे  यह  अवश्य  कहूंगा  कि
 कम  से  कम  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के
 संबंध  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  बस्तुओं  के  मामले
 में  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  आप  कम  से  कम  मिट्टी  के
 तेल  के  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  पर  पुनः  विचार  करें  क्‍योंकि  यह  रोजमर्रा
 खपत  जाने  वाली  वस्तु  है  और  इस  वृद्धि  के  कारण  लोगों  को
 तकलीफ

 इस  इस  सरकार  के  सहयोगी  दल  आपसे  व्यक्तिगत  रूप

 से  और  प्रधानमंत्री  से  भी  हमने  विभिन्न  अवसरों  पर  अपने  अभ्यावद+

 प्रस्तुत  विभिन्न  अवसरों  पर-चाहे  वह  सी  आई  आईं  की  बैठक

 या  प्रेस  या  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया  को  संक्षिप्त  जानकारी  देनी

 आपने  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  कि  आप  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार

 नहीं  कश्गे  और  जो  भी  घोषणाएं  की  गई  आप  उन  पर  कायम

 किन्तु  सहयोगी  दलों  की  मांगों  पर  विचार  करने  को  लिए  फिर

 भी  मैं  आपके  पास  आया  सहयोगी  दलों  ने  इस  सरकार  को  अपना
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 पूरा  समर्थन  दिया  है  और  वे  अपने-अपने  को  जनता  का  मत

 ले  रहे  सभी  ने  हमसे  जनता  की  भावनाएं  आप  तक  पहुंचाने  का

 भिवेदन  किया  हमें  पूर्ण  रूप  से  विश्वास  है  ये  सभी  अपील  और

 प्रस्ताव  व्यर्थ  नहीं

 निश्चित  रूप  से  मेरा  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  आपके  जैसा  व्यक्ति

 जिसके  पास  जनयभावनाओं  का  सम्मान  करने  वाला  दृश्य  दूरदृष्टि
 प्रबंधन  क्षमता  और  दृष्टिकोण  है  आप  इन  बार्तों  पर  ध्यान  देंगे  और

 इन  पर  पुनः  विचार  करके  कुछ

 मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  3  सभाषति

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  वित्त  विधेयक  पर  हो  रही  चर्चा

 में  भाग  लेने  की  अनुमति  प्रदान  53  साल  की  देश  की  आजादी

 के  बाद  सरकार  चलाने  वाले  लोगों  की  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  यह  रही

 है  कि  आज  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  8,000  रुपए  के  विदेशी  कर्ज

 में  डूबा  हुआ  मुझे  यह  कहने  में  बिलकुल  संकोच  नहीं  है  कि

 देश  को  जो  यह  उपलब्धि  हासिल  हुई  उसमें  केवल  सत्ता  में  बैठे

 हुए  आज  के  लोगों  का  ही  दोष  नहीं  53  साल  तक  जिन  भो  लोगों

 के  हाथ  में  देश  की  बागडोर  रही  निश्चित  तौर  पर  इस  कृव्यवस्था
 के  लिए  और  देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  लिए  वे  जिम्मेदार  इस

 विदेशी  कर्ज  ने  देश  की  प्रगति  को  किस  मुहाने  तक  ले  जाने  का

 काम  किया  यह  लम्बे  बहस  का  विषय  लेकिन  इस

 विदेशी  कर्ज  ने  अमीर  और  गरीब  के  बीच  की  खाई  को  और  ज्यादा

 चौड़ा  करने  का  काम  किया  यदि  वर्तमान  हुकूमत  चलाने  वाले

 लोग  भी  विदेशी  कर्ज  की  तरफ  आंख  मूंद  कर  इस  देश  को

 विदेशियों  के  हाथ  में  गिरवी  रखने  का  स्वप्न  देख  रहे  हैं  तो  वे  मुगालते
 में

 हम  बड़े  अदब  के  साथ  कहना  चाहते  हैं  कि  इस  विदेशी  कर्ज
 की  अदायगी  के  लिए  इस  देश  के  प्रधान  मंत्री  इस  देश  के
 मंत्रीगण  और  संसद  सदस्यों  को  सबसे  प८ले  पहल  कैरनी  इस
 8,000  रुपए  प्रति  व्यक्ति  के  विदेशी  कर्ज  की  अदायगी  प्रत्येक
 व्यक्ति  को  एक  जिम्मेदार  नागरिक  होने  के  नाते  व्यक्तिगत  तौर  पर  करनी

 आज  बढ़ते  बजटीय  घाटे  और  राजकोषीय  घाटे  की  बात  करके

 कृषि  क्षेत्र  में सब्सिडी  को  समाप्त  किया  जा  रहा  उर्वरकों  पर  सब्सिडी

 को  समाप्त  किया  गया  डीजल  पर  और  मिट्टी  के  तेल  पर  सब्सिडी
 को  कम  किया  गया  हम  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहते  हैं  कि

 किसान  अगर  कृषि  उत्पादों  का  सबसे  बडा  उत्पादक  है  तो  अन्य  वस्तुओं
 का  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता  भी  आज  इस  महंगाई  की  मार  से  सबसे

 ज्यादा  इस  देश  का  किसान  प्रभावित  हुआ  इस  महंगाई  कौ  मार
 से  प्रभावित  होने  के  कारण  कृषि  की  पैदावार  स्थिर  हो  गई  है  और

 घटती  चली  जा  रही  हम  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहते  हैं  कि
 यदि  राजकोषीय  बजटीय  घाटे  को  पूरा  करना  चाहते  हैं  तो  इस
 देश  के  अंदर  कालाधन  जो  सुरसा  की  तरह  मुंह  फैलाता  चला  जा
 रहा  है  उसे  बाहर  निकालना
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 लखनऊ  और  पटना  जैसे  बडे  महानगरों  और  प्रदेश  की
 राजधानियों  में  बड़ी-बड़ी  अट्टालिकाएं  हमारी  व्यवस्था  को  चुनौती  दे
 रही  आपकी  आयकर  प्रणाली  को  भी  मुंह  चिढ़ोने  का  काम  कर
 रही  यदि  आपके  अंदर  दृढ़  निश्चय  संकल्प  है  तो  आपको  उस
 कालेधन  को  प्राप्त  करना  आज  कालेधन  ने  पूरे  देश  के  अंदर
 समानांतर  अर्थव्यवस्था  का  रूप  धारण  कर  लिया  यह  चुनौती  चिंता
 का  विषय  इस  चुनौती  को  आपने  स्वीकार  नहीं  किया  तो  आने
 वाला  आने  वाला  इस  देश  का  इतिहास  आपको  माफ  नहीं

 आप  भी  उन  यथास्थितिवादी  लोगों  की  श्रेणी  में  रखे
 जिन  लोगों  ने  इस  देश  को  बहुत  दिन  तक  यथास्थिति  में  रखने  का
 काम  किया

 हम  बड़े  अदब  के  साथ  कहना  चाहते  हैं  कि  आपको  उस
 58,000  करोड़  रुपए  को  वसूलने  की  चिंता  होनी  जो  इस  देश
 के  पूंजीपतियों  के  यहां  ऋण  के  रूप  में  आज  ऋण  की  वसूली
 के  नाम  पर  किसान  के  साथ  और  मजदर  के  साथ  किस  तरह  का
 व्यवहार  हो  रहा  यह  वित्त  मंत्री  आप  स्थानीय  स्तर  पर  जाकर

 तहसील  का  वह  सीलन  और  बदबूदार  वह  जेल  जिसमें
 500  रुपए  तक  के  बकायादार  को  पकड़  कर  आपका  करार्क  अमीन
 उसे  बंद  करने  का  काम  करता

 जिन  उद्योगपतियों  के  ऊपर  करोड़ों  रुपया  बकाया  उनसे  ऋण

 बसलने  के  लिए  आपके  पास  वक्त  नहीं  जो  आपके  बैंकों  की

 ऋण  नीति  इस  नीति  के  अन्तर्गत  आम  गरीब  कितना

 उपेक्षित  और  मर्माहत  हो  रहा  शायद  आपको  उसकी  पीड़ा  का  एहसास
 हीं  आज  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  आई०  आर  डी०

 पी०  योजना  के  कृषि  लोन  के  अन्तर्गत  जब  नौजवान  किसान

 मजदर  बैंकों  में  ऋण  लेने  के  लिए  जाता  ऋण  की  एक  निश्चित
 धनराशि  रिश्वत  के  रूप  में  उसे  देने  के  पश्चात्‌  उसे  ऋण  प्राप्त  होता

 परी  ताकत  बैंक  की  चौखट  पर  रगड़ने  के  बाद  उसे  ऋण  प्राप्त

 होता  उसकी  जितनी  ऊर्जा  वह  ऋण  प्राप्त  करने  में  ही  समाप्त

 हो  जाती  उसका  उत्साह  समाप्त  हो  जाता  है  और  आज  इस  व्यापारिक

 स्पर्धा  के  युग  में  वह  नौजबान  उस  ऋण  को  प्राप्त  करने  के  बाद  उस

 ऋण  की  अदायगी  नहीं  कर  जब  किसी  व्यक्ति  के  अंदर  उत्साह

 ही  समाप्त  हो  जाएगा  तो  वह  प्रगति  के  पथ  पर  कैसे  इसकी

 कल्पना  स्वयं  वित्त  मंत्री  जी  कर  सकते

 आज  सरकार  की  गलत  नीौतियों  के  कारण  किसान  और  मजदूर

 तबाही  के  रास्ते  पर  खड़ा  आज  आपने  केरोसिन

 ऑयल  तथा  रसोई  गैस  की  सब्सिडी  में  कटौती  की  इससे  निश्चित

 रूप  से  मध्यम  तथा  निम्न  वर्ग  प्रभावित  हुआ  हम  आपसे  कहना

 चाहते  हैं  कि यदि  आप  बजटीय  घाटे  को  पूरा  करना  चाहते  हैं  तो  आपको

 अपने  ही  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  अरुण  शौरी  जी  के  पूर्ष  के  लेखों

 को  पढ़ना  चाहिए  जिन्होंने  कहा  था  कि  कैसे  हम  फिजूलखर्ची  को  रोकेंगे

 और  फिजूलखर्ची  को  रोककर  हम  कितना  रुपया  इस  देश  का  बचा

 सकते  मैं  बड़े  ही  अदब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि
 आज  इस

 देश  का  इस  देश  का  अपनी  अपनी  ईमानदारी

 और  अपनी  मशक्कत  से  इस  देश  को  केवल  आर्थिक  स्थिति  में  सहयोग

 ही  प्रदान  नहीं  कर  रहा  है  बल्कि  वह  ईमानदारी  से  इस  देश  की  तरक्की
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 में  अपना  योगदान  कर  रहा  इसलिए  कृपा  करके  उसे  मारने  की
 कोशिश  मत

 आप  जिन  कार्यक्रमों  को  लागू  कर  रहे  उन  कार्यक्रमों  की  समीक्षा
 भी  आपको  करनी  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  आपने
 प्रदेशों  को  करोड़ों  रुपया  दिया  उसमें  आपने  मानक  किया
 है  कि  चालीस  प्रतिशत  सामग्री  पर  खर्च  किया  जाएगा  और  साठ
 लाभांश  पर  खर्च  किया  यदि  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  की
 पूरे  देश  के  पैमाने  पर  आप  समीक्षा  करें  तो  मैं  साफ  तौर
 चाहता  हूं  कि  पचास  प्रतिशत  से  भी  कम  धन  का  सदुपयोग  हो  रहा

 है  और  पचास  प्रतिशत  से  अधिक  धन  का  दुरुपयोग  हो  रहा  आपने

 मजदूरों  को  रोजगार  देने  के  लिए  इस  योजना  को  लागू  किया  लेकिन

 प्रदेशों  मे ंजाकर  देखिये  कि  इस  योजना  के  अन्तर्गत  मजदूरों  को  कितना

 रोजगार  प्राप्त  हो  रहा  यह  रुपया  अधिकारियों  और  ठेकेदारों  की

 जेब  में  जा  रहा  इन  योजनाओं  की  समीक्षा  इन  योजनाओं

 को  व्यवहारिक  रूप  प्रदान  आप  बहुत  पैसा  बचा  सकते  आज

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी  इस  देश  में  जो  विसंगति  उसकी  तरफ  भी

 आपको  ध्यान  देना  अभी  पिछले  दिनों  इसी  सदन  के  पटल

 पर  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  शिक्षा
 की  राष्ट्रीय  औसत  दर  52.2  प्रतिशत  है  और  उसमें  भी  विसंगति  यह

 है  कि  उत्तर  आन्भ्र  प्रदेश  और  जम्मू  कश्मीर  जैसे  राज्य

 उस  52.2  प्रतिशत  के  राष्ट्रीय  औसत  दर  को  भी  प्राप्त  करने  में  भी

 पिछड॒  गये  हम  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहते  हैं  कि

 चिकित्सा  और  शिक्षा  ये  बुनियादी  चीजें  ये

 सुविधायें  हह  आदमी  को  मिलनी  इस  दिशा  में  आपको  ठेस

 पहल  करनी  व्यावहारिक  नीति  अख्लियार  आप  कागजों

 में  तो  नीतियों  को  लागू  करते  चले  जा  रहे  हैं  आप  रोज  नये-नये  कार्यक्रम
 दे  रहे  हैं  लेकिन  उन  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन  ठीक  तरीके  से  हो  रहा

 है  या  नहीं  हो  रहा  इस  पर  भी  आपको  नजर  डालनी  आज

 आपने  मिट्टी  के  तेल  पर  से  सब्सिडी  समाप्त  करके  गरीब  की  रोशनी

 को  छीन  लेने  का  काम  किया  यदि  अन्य  सामानों  की  सब्सिडी
 को  बहाल  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  मिट्टी  के  तेल  की  सब्सिडी  तो  निश्चित
 रूप  से  बहाल  करनी  अंत  में  दुष्यंत  कुमार  जी  की  इन  पंक्तियों
 के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  :-

 कहां  तो  तय  था  चिरागां  हरेक  घर  के

 कहां  चिराग  मयस्सर  नहीं  है  शहर  के

 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  आपने  बजट  की  परिचर्चा
 में  भाग  लेने  के  लिए  मुझे  जो  वक्‍त  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका

 आभारी  यह  हर  आदमी  जानता  है  कि  जो  बजट  हर  साल  पेश
 किया  जाता  वह  सरकार  का  एक  दर्पण  होता

 उस  दर्पण  में  न  केवल  सरकार  अपनी  तस्वीर  देखती  बल्कि

 देश  का  हर  नागरिक  यह  देखना  चाहता  है  कि  तस्वीर  कितनी  साफ-सुथरी
 है  और  तस्वीर  कितनी  अच्छी  है  तथा  तस्वीर  से  देश  का  कितना  भला

 हो  सकता  हमारी  इंडियन  नेशनल  सरकार
 की  एक  सहयोगी  पार्टी  है  और  हम  सरकार  के  बजट  का  भरपूर  समर्थन
 भी  करते  लेकिन  जहां  कमियां  हैं  और  जो  बातें  आम

 किसान  के  हितों  के  खिलाफ  उन  बातों  को  उजागर  करना
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 सुशील  कुमार

 हमारा  फर्ज  बनता  मैं  उन्हों  कछ  बातों  की  ओर  सरकार  का

 वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  संसद  में  कहा  था  कि  सरकारी  खर्च

 में  किसी  न  किसी  रूप  में  कमी  करके  हम  बजटीय  घाटे  में  कमी

 लेकिन  पिछले  साल  के  आंकड़ों  को  देखा  तो  इस  साल

 बेतन  में  वृद्धि  हुई  सरकारी  नौकरियों  में  जो  तनख्वाहें  दी  जाती
 उनके  आंकड़ों  को  देखा  तो  आप  पायेंगे  कि  1999  में  सरकार
 ने  37,45,664  करोड  रुपए  खर्च  लेकिन  इस  वर्ष  38,26,665
 करोड  रुपए  खर्च  वर्ष  2000-2001  में  कुल  व्यय

 3,38,487  करोड़  रुपए  आंका  गया  जिसमें  से  88,100  करोड़  रुपए
 योजनागत  तरीके  से  खर्च  करने  की  बात  कही  गई  यानि

 प्लानिंग  से  खर्च  अगर  हम  गैर-योजनागत  तरीके  पर  खर्च  को

 तो  वह  खर्च  2,50,387  करोड़  रुपए  यानि  चौथाई  हिस्सा  हम
 योजनागत  तरीके  से  खर्च  कर  रहे  हैं  और  तीन-चौथाई  हिस्सा

 हम  गैर-योजनागत  तरीके  से  खर्च  कर  रहे  अगर  अर्थव्यठस्था
 में  सुधार  करना  तो  गैर-योजनागत  तरीके  से  खर्च  में  कमी  करनी
 होः  ।

 सभापति  आंकडे  याद  नहीं  रहते  इसलिए  मैं  आंकड़े
 पढ़कर  बता  रहा  गत  वर्ष  1999-2000  में  संशोधित  योजनागत  तरीके
 से  लगभग  8000  करोड़  रुपए  अधिक  खर्च  जबकि  गैर-योजनागत
 तरीकों  पर  26000  हजार  करोड़  रुपए  खर्च  एक  तरफ  हम  किसानों
 को  प्राप्त  सुविधाओं  पर  सब्सिडी  में  कटौती  कर  रहे  हैं  और  राशन
 व  खाद्यान्न  की  सब्सिडी  पर  कटौती  कर  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  इन
 खर्चों  में  बढ़ोतरी  हो  रही  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  किसानों  को  जो  भी  सब्सिडी  दी  जाती  वह  इसलिए  दी

 जाती  क्योंकि  किसान  देश  की  रीढ़  किसानों  के  साथ  हर  आदमी

 जुड़ा  है-चाहे  व्यापारी  या  मजदूर  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश

 है  और  बिना  किसान  के  हमारा  देश  चल  नहीं  अगर  आंकड़ों
 के  हिसाब  से  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  देखा  जाए  तो  सकल  घरेलृ
 उत्पाद  कृषि  क्षेत्र  से  जहां  पहले  55  प्रतिशत  होता  लेकिन  आज

 24  से  25  प्रतिशत  तक  ही  रह  गया  जब  कि  आज  देश  का  बच्चा-बच्चा

 जानता  है  कि  60  से  70  प्रतिशत  लोग  खेती  से  जुडे  बार-बार
 बयान  भी  आते  हैं  और  कहा  भी  जाता  है  कि  किसान  की  सब्सिडी

 इसलिए  खत्म  की  क्योंकि  किसानों  को  उसका  फायदा  उद्योगपतियों

 को  उसका  फायदा  होता

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  बजाय  सब्सिडी

 खत्म  करने  क्‍या  कोई  ऐसा  साधन  नहीं  जिससे  इस  सब्सिडी

 का  फायदा  किसान  को  होता  ताकि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  उपज  पैदा
 करके  देश  को  समृद्ध  और  उन्नत  बनाने  में  कामयाब  इसी  तरह
 सब्सिडी  के  मामले  में  बार-बार  खाद्यान्न  की  बात  कही  जाती  हमने

 सब्सिडी  में  कटौती  करके  मजदूर  गरीब  को  राहत  देने  का  काम

 अगर  हिसाब  लगाया  मान  लो  एक  परिवार  के  लिए  कम

 से  कम  30  किलो  अनाज  तो  पहले  जो  गरीब  आदमी  30  किलो

 अनाज  खरीदता  वह  तकरीबन  170  रुपए  के  आस-पास  पड़  जाता

 आज  अगर  देखें  तो  वह  210  रुपए  के  आसपास  पड़ता  सरकार
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 जाएं अगर  यह  कहे  कि  हमने  गरीब  को  फायदा  ये  आंकड़े  देखे

 तो  30  से  35  रुपए  का  उसका  खार्चा  बढ़ा  मैं  इस  बात  से  सहमत

 मंत्री  जी  भी  कहते  हैं  कि  हमने  सब्सिडी  बढ़ाई  लेकिन  हकीकत

 में  देखा  जाए  तो  फूड  कार्पोरेशश  ऑफ  इंडिया  के  रख-रखाव  को

 वजह  से  जो  इकोगोमिक  कास्ट  बढ़  रही  हमारा  ज्यादातर  खर्च  उसी

 कारण  मैं  यही  कहंगा  कि  कैरोसिन  को  गरीब  आदमी  इस्तेमाल

 करता  आपने  फर्टीलाइजर  पर  सब्सिडी  खत्म  को  पहले  किसान

 को  4000  प्रति  टन  देना  पड़ता  सब्सिडी  खत्म  करने  के  बाद  वह

 कीमत  4600  प्रति  टन  हो  गई  जो  किसान  पर  अनावश्यक  बोझ

 इन  मामलों  आम  आदमी  को  राहत  देने  के  मामलों  में  वित्त

 मंत्री  जी  अपना  पूरा  योगदान  देंगे  और  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 सरकार  के  हम  सहयोगी  हैं  और  हमारा  दायित्व  बनता

 है  कि  हम  सही-सही  बातें  सरकार  की  जानकारी  में  मैं  यह

 भी  मानता  हूं  और  सरकार  भी  बार-बार  कहती  है  कि  हमारे  पास  अनाज

 के  बहुत  भंडार  हमारी  जो  विदेशी  मुद्रा  उसका  भी  भंडार  बढ़ता

 जा  रहा  लेकिन  मंत्री  जी  अगर  डालर  और  रुपए  की  तुलना  करें

 तो  यह  महसूस  होगा  कि  हमारा  कितना  भंडार  बढ़ा

 आज  हम  डालर  के  मुकाबले  में  रुपए  की  कीमत  देखें  तो  बहुत
 कम  इसी  तरह  से  भंडार  के  मामले  में  हम  कहते  हैं  कि  हमारे

 पास  अनाज  के  बहुत  भंडार  लेकिन  अगर  उसका  खरीदार  नहीं

 रहेगा  तो  उसका  फायदा  क्‍या  होगा  ?  आज  भी  लाखों  टन  अनाज  रख-रखाव
 की  कमी  की  बजह  से  खराब  होता  मेरा  कहना  यही  है  कि  आम

 गरीब  और  किसान  को  फायदा  हालांकि  वित्त  मंत्री  जी

 ने  बहुत  अच्छ  बजट  पेश  करने  की  अपनी  तरफ  से  कोशिश  की  है

 लेकिन  कहीं-कहीं  चूक  भी  हुई  उन  चूकों  में  सुधार  करेंगे  और

 हमारा  देश  आगे  समृद्ध  उसके  लिए  सुधारात्मक  कदम

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  बहुत-बहुत

 श्री  जोवाकिम  बखला  सभापति  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दरअसल
 मैं  अपनी  पार्टी  आए  एस०  पी०  की  तरफ  से  वित्त  विधेयक  का  समर्थन

 करने  में  असमर्थ  हूं  क्योंकि  जो  आशाएं  हमें  इस  विधेयक  से  थी  वह

 पूरी  नहीं  हुई  गरीब  तबके  के  लोगों  को  विशेषकर  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  जो  लोग  रहते  हैं  उसके  विबास  को  गति  देने  का  काम  जिस

 सरकार  का  उस  सरकार  की  अर्थनीति  अभी  जो  हमें  दिखाई  दे
 रही  है  और  जिस  तरह  के  निर्णय  सरकार  द्वारा  लिये  जा  रहे  हैं  उससे

 यह  मालूम  नहीं  होता  है  कि  गरीब  और  धनी  के  बीच  की  खाई  को
 पाटने  के  काम  में  सरकार  को  सफलता  उदाहरण  के  लिए

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  की  जाने  वाली  खाद्यान्न
 की  वस्तुएं  जो  गरीब  लोगों  को  वितरित  की  जाती  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  मुहैया  कराई  जाती  उन  अनाजों  के

 दामों  में  वृद्धि  करने  का  काम  इस  सरकार  ने  किया  इन  अनाजों
 के  ऊपर  से  सब्सिडी  हटने  के  कारण  जो  अनाज  राशन  की  दुकानों
 के  माध्यम  से  इन  गरीब  तबके  के  लोगों  को  सस्ते  दार्मों  पर  उपलब्ध

 उनके  दाम  ज्यादा  हो  जाने  की  वजह  से  आज  ये  लोग  उन  अनाजों
 के  लेने  में  असमर्थ
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 सभापति  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  नीति  गरीब

 तबके  के  पक्ष  में  मैं  विपक्षी  दल  में
 होने

 के
 नाते

 इसका  विरो तबके  के  पथ  क्षी  दल  में  होने  के  नाते  इसका  ध
 कर  रहा  एक  डी०  ए०  की  सरकार  का  जो  घटक  दल  विशेष
 करके  माननीय  सदस्य  सुदीप  बंद्योपाध्याय  ने  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से
 विनम्रतापूर्वक  आग्रह  किया  कि  अपने  इस  निर्णय  पर  पुनर्विचार
 जिसके  तहत  आपने  राशन  में  दिये  जाने  वाले  अनाज  के  दार्मों  में  वृद्धि
 करने  का  निर्णय  किया

 साथ-साथ  विशेष  कर  गांवों  और  होस्टलों  में  रहने  वाले  कॉलेज
 के  छात्र  हों  या  स्कूल  के  छात्र  उनके  प्रयोग  में  आने  वाले  कैरोसिन
 तेल  के  दाम  भी  बढ़ा  ते  उसो  से  दीपक  जला  कर  पढ़ाई  करते

 मैं  नहीं  समझता  कि  आपने  ऐसा  करके  कोई  भलाई  का  काम

 सत्तारूढ़  दल  के  सहयोगी  दलों  ने  आपके  इस  निर्णय  का  विरोध
 मैं  भी  इस  निर्णय  का  विरोध  करता  शिक्षा  को  जो

 देनी  उसे  देने  का  काम  नहीं  शिक्षा  की  जो  रोशनी
 गांवों  तक  पहुंचनी  इमारतों  को  बनाने  के  माध्यम  से  जो  रोशनी
 होनी  वहां  स्कूल  की  बिल्डिंग  बनानी  शिक्षकों  का  प्रबन्ध
 होना  लेकिन  आपने  उस  ओर  ध्यान  देने  का  काम  नहों
 आपने  धनी  श्रेणियों  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देने  का  काम  सेल्यूलर
 फोन्स  के  जरिए  पैसा  कमाने  का  इससे  साबित  होता  है  कि
 आप  अपमीरों  की  तरफ  अधिक  ध्यान  देते  गरीब  तबके  को  आर्थिक

 सहायता  देकर  ऊपर  उठाने  का  दायित्व  इस  सरकार  का  है  लेकिन  आप

 यह  काम  करना  नहीं  चाहते  आपने  गरीब  तबके  को  नजर

 अन्दाज  करके  बडे-बडे  उद्योगपतियों  को  सहूलियतें  इससे  उनके

 मुनाफे  में  वृद्धि  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  में  असमर्थ

 आपने  गरीब  विरोधी  जो  निर्णय  मैं  उसका  पुरजोर  विरोध

 करता

 जैसा  मैंने  कहा  कि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सही  प्रबन्ध  होना  चाहिए
 ताकि  पिछड़े  क्षेत्र  के  पिछड़ी  जाति  के  अनूसूचित  जाति

 एवं  जनजाति  के  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधाएं  प्राप्त  हो

 इससे  उन्हें  विकास  करने  का  पूरा  स्कोप  वित्त  मंत्री  ज्यादा

 से  ज्यादा  आर्थिक  सहायता  उन  लोगों  तक  पहुंचाएं  जो आज  तक  पिछड़े

 इससे  वे  मेन  स्ट्रीम  में  आएंगे  और  कम्पीटिशन  में  आ  वह

 तब  तक  इस  तरह  की  स्थिति  पैदा  नहीं  करते  तब  तक  समाज  में  गरीबी

 और  अमोरी  के  बीच  की  खाई  को  पाट  नहीं  जब  तक  आप

 गरीब  लोगों  को  ऊपर  उठाने  का  दायित्व  सही  तरीके  से  नहीं  निभाएंगे

 तब  तक  आप  देश  को  उनन्‍लति  के  पथ  पर  नहीं  ला  आपकी

 नीयत  साफ  होनी  आप  जो  नीति  लेने  का  निर्णय  करें  उसमें

 देखें  कि  आप  देश  को  जिस  उनति  के  रास्ते  पर  ले  जाना  चाहते

 उसमें  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  घर  और  चिकित्सा  का

 प्रबन्ध  किया  है  या  उन्हें  चिकित्सा  आदि  सुविधाएं

 देने  पर  सही  निर्णय  लेंगे  तब  देश  की  उन्‍नति  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  लोगों  को  यदि  ठीक  समय  पर  उनति  के  रास्ते  पर  स्वतंत्रता

 के  ५2  साल  बाद  भी  नहीं  ला  पाए  तो  उनकी  यही  स्थिति  बरकरार

 रहेगी  चाहे  आप  कितना  अच्छा  बजट  क्‍यों  न  यदि  उसे  कार्य

 रूप  में  नहीं  उसका  कोई  फायदा  नहीं  कांग्रस  और  बी०

 जे०  पी०  की  सरकारों  में  कोई  अन्तर  नहीं  देखता  जब॑  कांग्रेस  की

 सरकार  थी  तो  हर  बजट  में  यह  घोषणा  की  जाती  थी  कि  गरीबी
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 हटाई  मेरा  सवाल  है  कि  स्वतंत्रता  के  इतने  सालों  के  बाद
 भी  गरीबी  क्‍यों  नहीं

 गरीब  लोग  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  क्यों  नहीं  आ  यही  सवाल
 मैं  आज  की  सरकार  से  पूछना  चाहता  क्या  आप  गरीबों  को  दी
 जाने  वाली  सबसिड़ी  को  कम  करके  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
 लोगों  को  ऊपर  उठाना  चाहते  क्या  आप  राशन  के  अनाज  के  मूल्य
 बढ़ाकर  किरोसिन  ऑयल  का  दाम  बढ़ाकर  उन  लोगों  की  मदद  करना

 चाहते  क्‍या  आपकी  नजर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  तरफ  है  या
 जो  बडे-बडे  उद्योगपति  उनको  ज्यादा  मुनाफा  देने  का  काम  करना
 चाहते  इसलिये  सरकार  द्वारा  इस  वित्त  विधेयक  में  लिये  गए  निर्णयों
 का  समर्थन  करने  में  स्वयं  को  असमर्थ  पाता  हूं  और  इसंका  पुरजोर
 विरोध  करता

 ]

 श्री  खारबेल  स्वाईं  चूंकि  माननीय  श्री
 श्री  किरीत  डॉ  बी०  बी०  रमैया  और  अन्य  सदस्यों  ने

 कर  प्रस्तावों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  है  और  पहले  ही  अब  9
 बजने  वाले  मैं  वह  सब  बातें  नहीं  किन्तु  जब

 माननीय  श्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  वाद-विवाद  आरंभ  किया  था  तो
 कहा  था  कि  गरीबों  के  लिये  अवश्य  सब  कुछ  किया  जाना

 यह  उनके  भाषण  का  सार  जब  कांग्रेस  पार्टी  के  ही  श्री
 प्रवीण  राष्ट्रपाल  ने  अपना  भाषण  समाप्त  किया  तो  उन्होंने  भी  कहा
 था  कि  इस  वर्ष  रक्षा  बलों  के  लिये  13,000  करोड़  रुपये  खर्च  किये

 तब  उन्होंने  प्रश्न  किया  गरीबों  को  किस  प्रकार  लाभ

 पहचा  ?  ''

 इस  सभा  में  सभी  ने  अपने  भाषण  में  यह  दर्शया  है  कि  इस
 देश  के  गरीब  लोगों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  सरकार  केवल

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और  अमीर  लोगों  के  हितों  का  ध्यान  रख  रही
 मेरा  प्रश्न  यह  है  लीजिए  पाकिस्तानी  भारत  पर  आक्रमण

 करती  है  और  उनकी  सेना  भारतीय  सेना  को  पराजित  कर  देतो  है
 तो  क्‍या  वह  सेना  केवल  अमीर  लोगों  को  क्‍या  यह
 सत्य  नहीं  है  कि  भारतीय  सेना  गरोब  लोगों  की  भी  रक्षा  कर  रही

 क्‍या  रक्षा  बलों  पर  किया  गया  व्यय  केवल  अमीर  लोगों  के
 लिये

 माननीय  सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाया  था  टेलीफोन  पर  सीमा

 शुल्क  क्‍यों  घटाया  क्‍या  यह  विलास  की  वस्तु  हर  अर्थशास्त्री

 यह  जानता  है  कि  टेली  घनत्व  में  एक  प्रतिशत  वृद्धि  से  जी०  डी०  पी०
 में  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  जाती  यह  विलास  की  वस्तु  नहीं

 यह  एयर-कंडीशनर  या  वातानुकूलित  कारों  की  तरह  नहीं  अतः

 यह  बुनियादि  ढांचे  का  मात्र  एक  हिस्सा  यह  विकास  का  सूचक
 भारत  जैसा  देश  कुछ  स्तर  तक  आर्थिक  स्थिरता  तभी  प्राप्त  कर

 सकता  है  जब  यहां  लगातार  कुछ  वर्षों  के  लिए  सात-आठ  प्रतिशत
 की  वृद्धि  दर  बनी  विकास  हेतु  हम  उसे  किस  प्रकार  प्राप्त

 बुनियादी  ढांचे  यानि  कलकत्ता  से  चेनई  से  मुम्बई  से

 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  के  लिए  7000  कि०  मी०  लम्बे  चार  पथ

 वाले  मार्ग  के  निर्माण  के  मामले  को
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 यदि  यह  दो  से  तीन  साल  में  तैयार  हो  जाता  है  तो  इससे  कितने

 श्रम  दिवसों  का  सृजन  इसके  लिए  कितनी  मात्रा  में

 सीमेंट  और  इस्पात  की  आवश्यकता  क्‍या  इससे  गरीबों  को  लाभ

 नहीं  इससे  गरीबों  को  लाभ  होगा  और  इसके  लिये  आपको
 धन  की  आवश्यकता  होगी  आप  धन  कहां  से  प्राप्त  आप  राजस्व
 प्राप्ति  से  पूंजीगत  व्यय  के  संग्रहण  इस  देश  का  ऋण  भार  कम
 करके  और  विदेशी  ऋण  पर  ब्याज  की  अदायगी  में  कमी  करके  धन
 प्राप्त  कर  सकते  इस  मामले  में  में  कहना  चाहूंगा  कि  गरीबी  को

 सदगुण  और  संपन्‍नता  को  पाप  दर्शाने  से  देश  का  कुछ  भला  नहीं

 गरीबी  कभी  भी  सदगुण  नहीं  हम  कहते  हैं  वह  सरकार  अच्छी
 है  जो  गरीब  लोगों  को  मिट्टी  का  तेल  इत्यादि

 मुफ्त  प्रदान  करती  किन्तु  इसके  लिये  आप  धन  कहां  से
 हर  कोई  कहता  है  अमीर  लोगों  पर  कर  लगाया  जाये  जैसे  कि  अमीर
 लोगों  के  पास  रुपयों  से  भरे  बक्से  आप  कभी  भी  उन  पर  कर

 वे  आपके  पास  आकर  उसे  जमा  कर

 अभी  हाल  में  जब  सभा  में  मृल्य  वृद्धि  से  संबंधित  वाद  विवाद
 चल  रहा  था  तो  श्री  शंकर  प्रसाद  जायसवाल  ने  माननीय  सदस्यों  से
 संसद  सदस्यों  की  कैन्टीन  के  लिए  दी  जा  रहो  राजसहायता  में  कटौती
 पर  सहमति  देने  को  सभा  में  उपस्थित  सभी  सदस्य  स्तब्ध  रह

 किसी  ने  भी  इस  विषय  में  एक  शब्द  नहीं  कल्पना
 की  किस  उड़ान  के  वशीभूत  होकर  आप  कह  सकते  हैं  कि  संसद
 सदस्यों  को  बहुत  ही  कम  वेतन  दिया  जाता  कोई  भी  अपना
 विशेषाधिकार  छोेड़ना  नहीं  इसी  यह  मानवीय  प्रकृति
 सभी  सब  कुछ  प्राप्त  कर  लेना  चाहते  अमीर  लोग  देना  नहीं
 गरीब  लोग  भी  देना  नहीं

 किन्तु  मैं  अपने  माननीय  वित्त  मंत्री  को  सराहना  करता  हूं  कि  अनेक
 रोपारोपणों  के  वे  सी०  आई०  एफ०  आई०  सी»

 सी०  आई०  के  एक  मित्र  वे  अमीर  लोगों  के  मित्र  हैं  और  सदा
 उनके  साथ  चल  रहे  हैं  और  उन्होंने  विगत  तीन  वर्षों  में  बहुत  सशक्त
 ओर  मसाहसी  उपाए  अपनाए  इस  कारण  से  1999-2000  में  कर
 सगहण  आंकड़ों  में  19.27  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  कुल  मिला  कर

 कर  संग्रहण  1,70,118  करोड़  रुपये  अप्रत्यक्ष  करों  में  16.77  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुईं  उत्पाद  शुल्क  संग्रहण  में  17.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 प्रत्यक्ष  कर  में  24.48  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  आयकर  में

 25.84  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और  निगमित  कर  में  25.78  प्रतिशत
 को  वृद्धि  हुई  यह  1999-2000  के  आंकडे  इसमें  प्रतिशत-बार

 गोर  आयकर  वार  वृद्धि  हुई

 अब  मैं  आपको  अन्य  आंकडे  भी  1998-99  में  बाह्य  ऋण
 1920  करोड़  रुपये  उसमें  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  76  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  किन्तु  वर्ष  1999-2000  में  बाह्ा  ऋण  घट  कर  केवल

 906  करोड़  रुपये  रह  गया  इसी  प्रकार  1998-99  में  बाजार  ऋण
 में  112  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  और  गत  वर्ष  इसमें  केबल  12  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  पिछले  यानि  1998-99  बाह्य  ऋण  की  अदायगी
 में  19.6  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  थी  और  1999-2000  में  यह  केवल

 7.59  प्रतिशत  यह  इस  प्रकार  से  हुआ  कि  माननीय  वित्त  मंत्री

 को  कुशल  नीतियों  के  कारण  ऋण  भार  कम  किया  जा  रहा  है  और

 कर  उपयुक्त  कतह  से  संग्रहित  किया  गया

 हर  कोई  उन  58,000  करोड़  रुपयों  की  बात  कर  रहा  है

 जो  संग्रहित  नहीं  किये  गये  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  निवेदन

 कर्गता  हूं  कि  वे  एन०  पी०  ए०  के  संबंध  में  इस  सभा  में  स्थिति  स्पष्ट

 उन्हें  यह  स्पष्ट  करने  दिया  जाये  कि  यह  कब  जमा  क्‍या

 यह  पिछले  दो  वर्षों  में  जमा  हुई  अथवा  पिछले  45  वर्षों  में  जमा

 हमें  इस  बारे  में  नहीं  पता  यहां  तक  कि  वित्त  संबंधी  स्थायी

 समिति  में  जब  हमने  अधिकारियों  से  पूछ  तो  उन्होंने  पास

 ये  आंकडे  नहीं  हम  आपको  ये  आंकडे  बाद  में  उन्होंने  ये

 आंकडे  प्रस्तुत  दे  दिये  होंगे  और  माननीय  वित्त  मंत्री  को  उन  आंकड़े

 के  बारे  में  जानकारी  अतः  उन्हें  इस  सभा  में  यह  स्पष्ट  करना

 चाहिये  कि  किसके  कार्यकाल  में  और  किस  वर्ष  यह  58,000  करोड

 रुपये  जमा

 मैं  दो  अथवा  तीन  सुन्नाव  एक  सुझाव  एम०  पी०  ए

 डी०  एस०  के  संबंध  में  है  क्‍योंकि  एम०  पी०  एल>०  ए०  डी०  एस»  के

 अंतर्गत  जारी  धनराशि  आयोग  विकास  का  मार्ग  अपनाने  के  लिए  लिया
 गया  नियम  यह  है  कि  इस  धनराशि  का  उपयोग  स्थायो  परिसंपत्ति

 के  सृजन  के  लिये  किया  क्‍या  हम  इस  धनराशि  का  उपयोग
 रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  के  लिये  नहीं  कर  मैं  माननीय

 ख्ित्त  मंत्री  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  का  निवेदन  करता  क्‍या

 हम  एक  सहकारिता  संगठन  नहीं  चला  सकते  जिससे  हम  कुछ  लौगों

 को  रोजगार  भी  दे  सकते  मैं  समझता  हूं  कि  रोजगार  के

 अवसर  पैदा  करने  की  अनुमति  दी  जानी

 मेरा  अगला  सुझाव  शिक्षा  के  बारे  में  हम  मासिक  शुल्क  के

 रूप  में  बहुत  कम  राशि  का  भुगतान  करते  पूरे  भारत  महाविद्यालयों

 में  मासिक  शुल्क  कम  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  शिक्षा  कर  लगाने

 का  अनुरोध  करता  क्‍यों  यदि  भारत  में  कोई  व्यक्ति  अपने
 बच्चों  को  1,000  रू  प्रतिमाह  प्रति  बच्चा  खर्च  कर  अंग्रेजी  माध्यम
 के  स्कूल  में  भेज  सकता  तो  वह  शिक्षा  के  और  गरीबों  के  लिए

 भारत  सरकार  को  100/-  रू  या  200/-  रू  का  भुगतान  क्‍यों  नहीं

 कर  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  पर  बिचार  करना  चाहिए
 और  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भारत  के  लोगों  विशेषकर

 उन  पर  जो  भुगतान  कर  सकते  शिक्षा  कर  लगाया  जाए  ताकि  इस
 देश  में  शिक्षा  के  स्‍तर  में  सुधार  लाया  जा

 भारत  सरकार  ने  पहले  ही  निर्यात  संवर्धन  जोन  स्थापित

 किए  मैं  भारत  सरकार  को  इसके  लिए  धन्यवाद  देता
 उत्तर  राजस्थान  तथा  उडीसा  जैसे

 राज्य  वे  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  निर्धन  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इन  राज्यों  और  उड़ीसा  के  लिए
 सारे  संसाधन  लगाएं  ताकि  उनकी  स्थिति  में  सुधार  आ  जब  तक
 उनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  आयेगा  और  जब  तक  वे  महाराष्ट्र
 तथा  गुजरात  जैसे  अपेक्षाकृत  धनी  राज्यों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं
 तब  तक  समग्त  रूप  से  अगली  शताब्दी  में  एक  महाशक्ति  नहीं
 बन



 421s  वित्त  विधेयक

 इन  शब्दों  क  साथ  +  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  विजय  हान्दिक  सभापति  मैं  वित्त
 विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हालांकि  मैं  स्वयं
 को  वित्त  विधेयक  तक  ही  सीमित  रखूंगा  किन्तु  मुझे  आशंका  है  कि
 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  सरकार  की  चिन्ता  हमेशा  मात्र  सद्द्च्छा बन  कर  रह  जाती  है  जब  मामले  पर  ध्यान  देने  का  समय  आता  है
 तो  ये  चिन्ताएं  ताश  के  पत्तों  की  तरह  ढह  जाती

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वित्त  विधेयक  क्षेत्र  कं
 विकास  के  प्रति  सरकार  की  उदासीनता  को  परिलक्षित  करता  है  जैसा
 कि  सामान्य  बजट  में  दर्शाया  गया  जिस  पर  इस  क्षेत्र  के  कई
 सदस्य  पहले  ही  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  वित्त  विधेयक  के
 कई  उपबन्ध  इस  क्षेत्र  के  बहुचर्चित  उद्योगीकरण  की  संभावना  के  लिए
 प्रतिकूल

 पद्धति  वही  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  खाद्य  राजसहायता  पर  कटौती
 करके  निर्धनों  पर  प्रहार  किया  न  कि  निर्धनता  इसी  तरह  वित्त
 विधेयक  उन्होंने  निम्न  विकास  के  बदले  निम्न  विकसित  पर  प्रहार

 वित्त  मंत्री  के  रूप  में  डॉ  मनमोहन  सिंह  के  कार्यकाल
 के  दौरान  में  और  दशक  के  पूर्वार्द्ध  पहली  बार  ॥0-वर्षीय
 कर  अवकाश  की  घोषणा  की  गई  हालांकि  इस  क्षेत्र  में  इसका
 बडे  उत्साह  से  तब  स्वागत  हुआ  फिर  भी  हम  में  से  कई  लोगों
 की  शंका  थी  क्‍योंकि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बुनियादी  सुधिधाओं  के  न  होने
 के  कारण  ऐसे  कर  लाभ  से  ज्यादा  उपलब्धि  प्राप्त  नहीं  कौ  जा  सकती

 हमने  न  केवल  एक  करावकाश  की  बल्कि  इसे  तब  तक
 जारी  रखने  का  सुझाव  दिया  था  जब  तक  यह  बुनियादी  ढांचा  सतत्‌
 औद्योगिक  विकास  के  स्तर  को  प्राप्त  न  कर  यह

 कई  ऐतिहासिक  कारणों  से  उत्पन्न  क्षेत्र  के  पिछडापन  के  कारण
 यह  हमारे  देश  के  अपेक्षाकृत  राज्यों  की  तुलना  में  क्षेत्र  कर

 लाभों  और  कर  रियायतों  का  लाभ  नहीं  उठा  धारा  10  के  अन्तर्गत

 प्रतिशत  कर  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  निर्मातोन्मुखी  उपक्रमों  का  मामला

 एक  प्रासंगिक  उदाहरण  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इससे
 सॉफ्टवेयर  निर्यात  को  काफी  बढ़ावा  मुक्त  व्यापार

 क्षेत्र  में  निर्माता  एककों  को  1981  के  प्रथम  दिन  के  बाद  से

 10  वर्षों  की  कर  छूट  देने  वाले  धारा  अथवा  धारा

 के  अन्तर्गत  बिना  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  ए०  लगे  ही  1

 1994  के  बाद  10  वर्षों  के  लिए  पूरी  छूट  उठने  वाले  इलेक्ट्रानिक

 हार्डवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  या  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  के  मामले  को

 लेकिन  पूर्वेत्तर  क्षेत्र  में  मुक्त  व्यापार  हार्डवेयर  सॉफ्टवेयर

 पार्कों  तथा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोनो  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  की

 कमी  हाल  ही  में  गुवाहाटी  में  ऐसी  बुनियादी  सुविधाओं  और  गुवाहाटी
 तथा  मेघालय  में  बर्नीहाट  में  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  और  निर्यति

 संवर्धन  औद्योगिक  पार्कों  का  सृजन  किया  जा  रहा  है  और  जब  बुनियादि

 सुविधाएं  तैयार  हो  गई  इन  कर  लाभों  को  वापस  ले  लिया  गया

 क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  सफलता  के  लिए

 शेष  देश  से  या  विदेशी  निवेशकों  से  क्षेत्र  निवेश  कैसे  आकर्षित  कर

 सकता  है  और  छोटे  सॉफ्टवेयर  फर्म  और  निर्यातोन्मुखी  उपक्रम  जिनकी
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 अब  क्षेत्र  में  स्थापना  अपेक्षित  कोई  कर  छूट  नहीं  प्राप्त  न्यूनतम
 बैकल्पिक  कर  लगाए  जाने  से  एक  अन्य  रुकावट  उत्पन्न  हो
 गई  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  स्थित  एकौकृत  बुनियादी  ढांचा  विकास  केन्द्रों
 और  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  पर  धारा  के  अन्तर्गत  आयकर

 छूट  प्राप्त  धारा  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  कहीं  भी  स्थिति  विनिर्दिष्ट
 उद्योगों  के  लिए  भो  कर  छूट  प्राप्त  धारा  115  क  क
 के  अन्तर्गत  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  लगाए  जाने  से  ये  छूटें  अब  समाप्त
 की  जा  हही

 सभापति  आपका  समय  समाप्त  हो  गया

 श्री  विजय  कृपया  मुझे  कुछ  समय  क्‍योंकि  मैं  कम
 से  कम  अपनी  बात  को  कह  अपनी  बात  कहने  हालांकि

 न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिको  पार्क  ,  निर्यात  प्रोसेसिंग  क्षेत्र

 निर्यातोन्मुखी  और  निर्यात  आय  पर  लागू  नहीं  किन्तु  यह
 क्षेत्र  क ेलिए  असंगत  और  उपेक्षापूर्ण  है  क्योंकि  न्यूनतम  वेकल्पिक  कर
 से  कोई  ऐसी  छूट  पूर्वोत्त  के  उद्योगों  को  नहीं  दी  गई  अब  भी

 अत्यधिक  विलम्ब  नहीं  हुआ  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यथार्थवादी
 सोच  से  इन  मुददों  की  समीक्षा  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  और  यदि
 वे  बास्तव  में  क्षेत्र  में  विकास  चाहते  हैं  तो  धारा  और

 को  कम  से  कम  पांच  वर्षों  तक  क्षेत्र  में  जारी  रखना

 जब  हम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  औद्योगिकीरण  पर  चर्चा  कर  रहे  में

 माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  क्षेत्र  में  लघु  औद्योगिक  एककों  की  ओर

 भी  आकर्षित  करना  लघु  औद्योगिक  एककों  को  पर्याप्त  धनराशि

 से  अर्थक्षम  बनाना  लघु  औद्योगिक  एककों  के  प्रभावी  रूप  से  काम

 न  करने  और  पर्याप्त  औद्योगिकीरण  तथा  रोजगार  के  अवसरों  के  अभाव

 में  इस  क्षेत्र  में  कोई  शान्ति  नहीं  इस  क्षेत्र  की  आर्थिक  प्रगति

 लघु  औद्योगिक  एककों  के  पुनरूत्थान  में  निहित  है  जिनमें  लाखों  बेरोजगार

 युवाओं  और  महिलाओं  को  रोजगार  नौकरशाही  के  घपलों  से

 अस्त  और  गैर  जिम्मेदार  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थान  से  परेशान  लघु
 उद्यमी  अब  ब्याज  से  छूट  की  मांग  कर  रहे  मंत्री  कया

 मैं  इसे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लघु  उद्यमी  ब्याज  से  छूट  की  मांग

 कर  रहे

 पिछले  20  वर्षों  से  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के

 इन  एककों  ने  काफी  नुकसान  उठाया  जिससे  अधिकांश

 लगभग  18,000  एकक-रूग्ण  या  बन्द  हो  बैंकों  और
 वित्तीय  संस्थानों  में  जमा  ब्याज  को  माफ  करने  की  जरूरत  है  ताकि
 अर्थक्षम  एककों  ,  विशेषकर  राज्य  स्तरीय  अन्तर-संस्थात्मक  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  तथा  असम  राहत  उपक्रम  अधिनियम  द्वारा  रूग्ण  घोषित  एककों

 का  पुनरूद्धार  किया  जा  बैंकों  से  आसान  शर्तों  पर  ऋण  प्राप्त

 करके  उनका  पुनरूद्धार  किया  जाना  चाहिए  और  बैंकों  को  उनकी  सामाजिक

 प्रतिबद्धता  पूरी  करने  हेतु  अनुदेश  दिया  जाना

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंलघु  औद्योगिक  एककों  के  संबंध  में  विशेषज्ञों
 की  विभिन्न  समितियों  की  विशेषकर  कपूर  समिति  की  अद्यतन
 रिपोर्ट  को  अविलम्ब  कार्यान्यत  जाने  की  जरूरत  है  और  एक
 प्रभावी  पुनरूद्धार  पैकेज  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  कृत्यक  बल
 बनाया  जाना  चाहिए
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 सरकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  एकमात्र  अर्थक्षम  तथा

 चाय  के  प्रति  भी  उदासीन  यह  सर्वाधिक
 विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  उद्योगों  में  से  एक  इसे  सरकार  के
 सावधान  और  युक्तिसंगत  रखरखाव  की  जरूरत  उत्पाद  जिसे

 मनमोहन  सिंह  जब  वे  वित्त  मंत्री  समाप्त  कर  दिया

 को  लगाए  जाने  से  पहले  से  ही  अधिक  कर  लगाए  गए  उद्योग
 को  नुकसान  पहुंचाया  जब  तक  निर्माण  की  लागत  को  घटाया  नहीं
 जाता  है  तब  तक  कोई  प्रतिस्पर्धात्मक  मूल्य  नहों  हो  सकता  है  और
 उसके  बिना  नीलामी  बाजार  स्थिर  नहीं  बनाया  जा  सकता  नीलामी

 बाजार  के  स्थिरीकरण  के  साथ  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  इस  समस्या
 से  जुड़ा  हुआ  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  लाखों  नवयुवककों  ने  लघु  चाय  बागानों
 का  कार्य  शुरू  किया  है  और  इस  तरह  कम  से  कम  स्वयं
 बेरोजगारी  को  दूर  किया  अत्यधिक  श्रम  प्रधान  उद्योग  प्रमुख  रूप
 से  कृषि-आधारित  अद्योग  होने  के  कारण  चाय  के  उद्योग  में  अनिश्चितता
 की  स्थिति  बनी  रहती  मौसम  की  अनिश्चितता  भी  रहती  इस
 क्षेत्र  की  नवीनतम  घटना  यह  है  कि  नीलामी  बाजार  के  स्थिर  न  होने
 और  चाय  उद्योग  द्वारा  लागत  को  पूरा  न  कर  सकने  के  कारण  लघु
 चाय  उत्पादकों  की  हरी  पत्तियों  कौ  कीमत  कम  हो  रहो  उत्पाद
 शुल्क  फिर  लगाए  जाने  से  स्थिति  बदतर  हुई  मुझे  आशंका  है  इस

 अस्थिरता  से  न  केवल  बेरोजगार  नौजवानों  के  लघु  चाय  बागान  प्रभावित

 होंगे  बल्कि  यह  सामाजिक  राजनीतिक  अनिश्चितताओं  को  भी

 अन्त  में  में  सरकार  से  पूछता  हूं  कि  जब  हमारे  पास  फालतू  चाय

 तो  उसके  आयात  का  क्‍या  तुक  वास्तव  में  चाय  उद्योग  के

 प्रति  सरकार  का  दृष्टिकोण  ठीक  नहीं

 सभापति  अब  श्री  होलखोमांग  हौकिप  अपने  विचार

 श्री  प्रकाश  कांग्रेस  के  बाद  बी०  जे०  पी०  का  नम्बर  आया

 और  इसके  बाद  शिवसेना  का  नम्बर  आना  कांग्रेस  के  बाद

 बी०  जे०  पी०  के  दो  लोग  बोल  इसके  बाद  शिवसेना  का  नम्बर

 होना  -  बैठना  इसका  मतलब  यह  नहीं

 .

 ]

 बी०  जे०  पो०  के  बाद  शिवसेना  की  बारी  लेकिन  आपने

 कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्य  को  बुलाया  और  अब  आप  फिर  उधर  से  हो

 एक  और  सदस्य  को  बुला  रहे  हम  यहां  दो  घंटे  से  बैठे  हुए
 मेरी  पार्टी  स ेकेवल  एक  सदस्य  हो  बोला

 सभापति  उनकी  पार्टी  से  कोई  नहीं  बोले

 श्री  प्रकाश  उससे  मुझे  मतलब  नहीं
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 सभापति  ठीक  है  आपको  मौका  दिया

 श्री  प्रकाश  कतिपय  नियम  निर्धारित  होने  चाहिए  ताकि

 हम  अपने  कार्यकलापों  को  तदनुरूप  समायोजित  कर

 श्री  होलखोमांग  हौकिप  सभापति  आपका

 धन्यवाद  मेरा  भाषण  संक्षिप्त  लेकिन  सटीक  मैं  न  तो  विधेयक

 का  समर्थन  करता  हूं  और  न  मैं  कुछ  मुद्दों  पर

 ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहता  हूं  जो  कुछ  विशेष  रूप  से  पूर्वोत्तर
 राज्यों  को  प्रभावित  कर  रहे

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  कुछ  विशेष  रूप

 से  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  वित्तीय  घाटे  की  समस्या  के  समाधान  के  लिये

 एक  व्यापक  नीति  तैयार  दुर्भाग्यवश  अनेक  राज्य  उत्तरोत्तर  घाटे

 की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  यदि  यही  प्रवृति  जारी  रहती  हैं  तो

 सारी  प्रणाली  चरमरा  में  पूर्वोत्तर  के  कुछ  जिनक
 यारे

 में  में  जानता  हूं  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  और  उन  पर  ध्यान  कंच्द्रित

 करना

 मेरे  राग्य  मणिपुर  ने  अपने  कर्मचारियों  को  तोन  माह  का  वेतन

 नहीं  दिया  इससे  पूर्व  नागालैण्ड  में  चार  अथवा  पांच  महोने  का

 बेतन  नहीं  दिया  जा  सका  असम  और  त़्िपुरा  की  भी  ऐसी  ही

 स्थिति  केवल  मेघालय  और  अरूणाचल  प्रदेश  की  स्थिति

 ठीक  स्थिति  इतनी  खराब  सरकारी  कर्मचारों  हड़ताल  कर

 रहे  हैं  और  धरना  दे  रहे  ऐसा  अनेक  अनावश्यक  पर्दों  के

 अंधाधुन्ध  सृजन  और  फिर  कर्मचारियों  को  फिजूल  में  वेतन  की  अदायगी
 के  कारण  यदि  हम  नियमित  तौर  पर  धन  उधार  लेते  रहेंगे  और

 यदि  हम  लोकप्रिय  बनने  के  तौर  तरीके  अपनाते  रहेंगे  तब  निश्चित  रूप
 से  हम  दिवालिया  हो  जायेंगे  छोटे  अथवा  बड़े  राज्य  एक  के  बाद  एक

 उत्तरोत्तर  घाटे  की  स्थिति  में  जा  रहे  उनका  खर्च  उनकी  आय  से

 काफी  अधिक  आज  हम  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  में  फंस  गये

 कुछ  राज्यों  में  वर्तमान  वित्तीय  संकट  का  कारण  हाल  में  नये  वेतन-मान

 लागू  करना  वस्तुतः  नये  वेतन-मान  सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  में
 आधे  राजस्व  घाटे  के  लिये  उत्तरदायी

 इसलिये  मैं  कतिपय  सुझाव  देना  चाहता  हम  अपने  कर्मचारियों
 को  वेतन  का  भुगतान  करने  में  असमर्थ  हैं  और  वे  हर  रोज  हंगामा
 कर  रहे  वे  काम  नहीं  कर  रहे  बेतन  वृद्धि  के  साथ-साथ  राज्य
 स्‍्वर्य  भी  अपनी  दुर्दशा  के  लिये  दोषी  हम  केन्द्र  सरकार  को  दोष
 नहीं  देते  वर्षों  से  लोक  लुभावने  उपायों  और  वित्तीय

 कुप्रबंध  ने  राज्यों  की  आर्थिक  व्यवहार्यता  को  खोखला  कर  दिया
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 पूर्वोत्तर  राज्यों  को  केन्द्र  से  भारी  धनराशि  प्राप्त  होती  रही
 लेकिन  विडम्बना  यह  है  कि  धन  का  लाभ  आम  आदमी  तक  नहीं
 पहुंच  पाता  धन  लुप्त  हो  जाता  किसी  को  पता  नहीं  कि
 धन  कहां  चला  जाता  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  संविधान  के  अन्तर्गत  विशेष
 दर्जा  प्राप्त  संविधान  के  उपबंधों  के  अनुसार  इन  राज्यों  को  भारी
 धनराशि  और  अनुदान  प्राप्त  हो  रहे  ये  वित्तीय  विशेषाधिकार  बिना
 किसी  कारण  के  नहीं  इनमें  से  अनेक  राज्यों  के  पास  पर्यटन
 संसाधन  नहीं  कुछ  राज्यों  ने  बिक्री  कर  नहीं  लगाए  मेरे  राज्य
 में  पर्वतीय  क्षेत्र  में  आय  कर  भी  नहीं  लगाया  गया  ऐसा  इसलिये
 है  कि  इन  राज्यों  में  अधिकतर  उत्पाद  परिवहन  पर  होने  वाले  व्यय
 के  कारण  देश  के  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  पहले  से  हो  महंगें
 हमारा  माल  लम्बी  दूरी  के  लिये,ट्रकों  द्वारा  भेजा  जाता  हमारे  राज्य
 में  अवसंरचनागत  समस्याएं  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  वानिकी  से  पर्याप्त
 राजस्व  प्राप्त  होता  लेकिन  अब  वृक्षों  की  कटाई  को  भी  विनियमित
 कर  दिया  गया  अधिकतर  राज्यों  में  आय  का  कोई  स्रोत  नहीं

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  53  वर्षों  के  बाद  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 अभो  भी  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  पूर्वोत्तर  राज्य  अभी  तक

 भी  अर्जज  आय  को  देश  क॑  शेष  राज्यों  के  समकक्ष  नहीं  बना  पाये

 हैं  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  आय  देश  की  औसत  प्रति
 व्यक्ति  आय  की  तुलना  में  कम

 अब  मैं  आपको  अपने  राज्य  मणिपुर  के  बारे  में  बताना  चाहता
 हम  16  उग्रवादी  और  अलगाववबादी  भूमिगत  समूहों  का  सामना  कर

 रहे  हम  विवश  हम  विकासात्मक  कार्य  नहीं  कर  पाये  आवाजाही
 काफी  प्रतिबंधित

 राज्यों  में  गम्भीर  वित्तीय  संकट  की  स्थिति  बनी  हुई  पुर्वोत्तर
 में  कुछ  राज्यों  थें  वित्तीय  आपात  स्थिति  लागू  करने  और  बिना  लोक

 लुभावने  उपायों  के  सख्ती  के  साथ  निपटने  को  आवश्यकता  केवल

 तभी  वे  अपनी  वित्तीय  स्थिति  को  सही  बना  सकते  यदि  माननीय

 वित्त  मंत्री  के  नेतृत्व  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  इन  छोटे

 राजस्वविहीन  राज्यों  की  वित्तीय  प्रणाली  को  नियंत्रित  करने  के  लिये

 व्यापक  नीति  नहीं  बनायी  जाती  तो  में  सोचता  हूं  कि  जल्दी  हो

 हमारी  स्थिति  काफी  बदतर  हो

 राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  उन्हें  सदैव  केन्द्र

 सरकार  के  पास  पैसा  मांगने  के  लिये  आना  पड़ता  है-पैसा  पैसा

 और  राज्य  स्वयं  राजस्व  अर्जन  नहीं  कर  रहे

 मैं  इससे  प्रसन्‍न  नहीं  में  आठ  बार  विधान  सभा  का  सदस्य

 और  मंत्री  इन  लोगों  के  पास  कभी  कोई  वित्तोय  अनुशासन  नहीं

 यदि  हमारे  पास  बेहतर  वित्तीय  अनुशासन  तो  सोचता  हूं  कि

 हम  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  अधिक  प्रगति  और  विकास  कर  सकते

 दर्भाग्यवश  पूर्वोत्तर  में  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  हमारी  स्थिति

 संवेदनशील  और  परिवर्तनशील  मेरा  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  आर्थिक

 विकास  से  राज्य  में  शान्ति  और  वित्तीय  नियंत्रण  हो

 अन्त  में  मैं  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  को

 ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  की  वित्त  व्यवस्था  को
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 नियंत्रित  करने  के  लिये  कतिपय  उपाय  किये  कतिपय  कदम  उठाये
 यह  समय  की  मांग

 वे  एक  एक  करके  पिछड़ते  जा  रहे  इसका  कोई  अंत  नहीं
 इसे  रोका  जाना  उन्हें  वित्तीय  मामलों  से  सही  ढंग  से  निपटना

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  आपका  ध्यान  संदर्भगत
 विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  और  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि

 पूर्वोत्त  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  करें  और  हमारी  ओर  ध्यान

 श्री  प्रकाश  सभापति  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन
 करता  विगत  के  तीन  कार्यकालों  के  अपने  अनुभव  के  साथ  मुझे
 कुछ  कहना  है  जो  इस  माननीय  सभा  के  सभी  सदस्यों  के  लिये  कष्टदायक

 मैंने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  और  मुझे  यह  कहते  हुए
 खेद  हो  रहा  है  कि  हम  निर्वाचित  सदस्य  जो  इस  देश  के  नीति  निर्माता

 नौकरशही  के  हाथों  को  कठपुतलो  बनते  जा  रहे  जब  मैं  ऐसी
 बात  कहता  हूं  तो  मैं  अनेक  उदाहरण  भी  दे  सकता  हूं  लेकिन  मैं  यह
 दर्शाने  के लिये  केवल  दो  अथवा  तीन  उदाहरण  ही  दे  रहा  हूं  कि  नौकरशाही
 हमें  हर  बार  किस  तरह  से  झुकने  के  लिये  कहती  है  जबकि  हम  नीति
 संबंधी  निर्णय  लेते

 मैं  एक  घटना  का  वर्णन  कर  रहा  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  मेरी  बात  को  सुन  रहे

 ]

 तीन  वर्ष  पूर्व  आपने  कहा  था  हम  डंडा  राज्य  खत्म

 मैं  अपने  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  की  एक  घटना  का  वर्णन  करने
 जा  रहा  आयकर  विभाग  का  अतिरिक्त  जिसके  पास  समीक्षा
 की  शक्तियां  पा  मारने  की  नहीं  गत  तोन  वर्षों  से  सहकारी  बैंकों
 को  पोशान  कर  रहा  है  और  उन्हें  ब्याज  के  माध्यम  से  अर्जित  आय

 जो  कि  10,000  रुपये  से  कम  पर  आयकर  का  भुगतान  करने  के

 लिये  डिमाण्ड  नोटिस  भेज  रहा  अधिनियम  की  धारा  (3)

 के  अन्तर्गत  यह  कहा  गया  है  कि  बचत  बैंक  खाता  आवर्ती  जमा  खाता

 पर  दिया  दिया  जाने  वाला  ब्याज  के  अधीन  घोषित  मामलों

 के  अन्य  बैंकों  और  बैंकों  के  सदस्यों  को  दिया  जाने  वाला
 ब्याज  कर  से  मुक्त  अधिकारी  ने  इस  धारा  के  बावजूद  भी  नोटिस
 भेजे  मैंने  इस  संबंध  में  वित्त  सचिव  से  भी  सम्पर्क  किया
 आज  सुबह  मैंने  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  चेयरमैन  से  भी  भेंट  की

 मैंने  उन्हें  लिखित  शिकायत  कर  यह  मांग  की  है  कि  अधिकारी
 द्वारा  भेजी  गयी  इन  अवैध  डिमाण्ड  नोटिर्सों  को  वापस  लिया

 मुझे  इसका  यह  उत्तर  मिला

 )

 कानून  में  डिमाण्ड  नोटिस  विदड़ा  करने  का  प्रोविजन  नहीं  उसकी
 हियरिंग  करनी  पड़ेगी  और  में  देखा

 रे



 427...  वित्त

 प्रकाश

 ]

 अधिकारी  ने  यह  जानते  हुए  कि  वह  उन  बैंकों  को  ऐसे  डिमाण्ड

 नोटिस  नहीं  भेज  सकता  ,  जो  गत  दस  वर्ष  से  कर  रहे  हैं

 डिमाण्ड  नोटिस  भेज  रहा  है  और  उन्हें  परेशान  कर  रहा

 यह  अधिकारी  एक  और  तरह  से  भी  परेशान  कर  रहा

 अधिकारी  को  कतिपय  मामलों  में  खाताधारकों  की  सूचना  प्राप्त  करने

 का  अधिकार  है  लेकिन  वह  बैंकों  से  सभी  खाताधारकों  के  नाम  पत्ते
 आदि  भेजने  के  लिये  कह  रहा

 f  अनुवाद  ]

 उसके  पास  10  से  15  कर्मचारी  हैं  और  यह  चार  लाख  लोगों

 के  खातों  की  जांच  करना  चाहता  कोई  भी  अधिनियम  यह  नहीं

 कहता  कि  वह  बैंकों  से  विस्तृत  जानकारी  मांग  सकता  इस
 संबंध  में  एक  गोपनीय  खंड  जब  तक  कोई  अधिकारी  किसी  विशेष

 कारण  से  जानकारी  देने  के  लिए  कहे  तब  तक  बैंक  के  लिए
 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  बैंक  खाताधारकों  के  बारे  में  जानकारी

 आप  जानते  हो  हैं  कि  शिवरात्रि  के  दुध  की  खपत  अधिक
 होती  उसी  अधिकारी  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दो  दुग्ध  व्यापारियों

 का  सर्वेक्षण  एक  दुग्ध  व्यापारी  की  दुकान  मेरे  घर  से  मुश्किल
 से  10  फीट  दूर  स्थित  उसने  उसका  सर्वेक्षण  किया  और  दुग्ध  व्यापारी
 को  उसके  सनदी  लेखाकार  सहित  अपने  कार्यालय  में  बुलाया  और

 क्‍या  कर  रहे  उन्होंने  कहा  कि  करना  क्‍या  उन्होंने

 कहा  कि  मुझे  दो  लाख  रुपये  दे  दो  और  पांच  मिनट  में  बाहर  जाओ
 नहीं  तो  पन्द्रह  लाख  का  नोटिस  निकालता  मैंने  यह  आपके  सचिव

 को  लिसख्ब्ित  रूप  में  दिया  दो  लाख  नहीं  तो  यन्द्रह  लाख  का

 नोटिस  निकालता  दो  लाख  नोटिस  देश  का  फायदा
 हो

 उसी  अधिकारी  ने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  बिल्डर  का  सर्वेक्षण
 किया  और  एक  दिन  उस  बिल्डर  से  एक  करोड़  रुपये

 यद्यपि  उस  अधिकारी  को  लेने  की  बल्कि  केवल  सर्वेक्षण
 करने  का  अधिकार  प्राप्त  वह  इस  ढंग  से  पैसा  बटोर  रहा

 आयकरदाता  इस  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक  गठबंधन  की  सरकार

 से  और  वह  भी  आप  जैसी  प्रकृति  के  व्यक्ति  से  कुछ  बेहतरी  की

 आशा  कर  रहे  आप  अपने  डंडा  राज्य  को  कहां  से  नियमित  करते

 इसी  वजह  मैं  इस  निष्कर्स  पर  पहुंचा  हूं  और  मैं  यह  मांग

 कर  रहा  हूं  कि  आपको  आयकर  समाप्त  करने  के  लिए  गम्भीरता  से

 विचार  करना  सफेद  धन  और  काले  धन  में  कोई  भेद  किए
 बिना  पूरा  पैसा  बाजार  में  आने  मैं  ऐसा  आंकड़ों  सहित  कह

 रहा  गत  मैंने  यह  पता  लगाने  के  लिए  एक  एजेंसी  नियुक्त
 की  थी  कि  नौकरशाह  भ्रष्टाचार  के  माध्यम  से  कितना  पैसा  कमाते

 ये  अधिकारी  आप  जो  धनराशि  कर  के  रूप  संग्रहित  कर  रहे

 उससे  पांच  गुणा  अधिक  धनराशि  कमा  रहे  आय  कर  के  रूप
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 में  जो  भी  धनराशि  संग्रहित  करते  उसमें  से  प्रशासनिक  व्यय

 47  प्रतिशत  आप  की  निवल  आय  कितने  लोग  आयकर  दे  रहे

 केबल  एक  प्रतिशत  लोग  आयकर  दे  रहे  उन  एक  प्रतिशत

 लोगों  के  लिए  आपके  पास  65000  कर्मचारी  आपको  आयकर

 समाप्त  कर  देना  चाहिए  और  आपको  अपने  पूरे  कर्मचारी  सीमा

 शुल्क  उत्पादन  शुल्क  बिक्री  कर  विभाग  और  अन्य

 विभागों  को  स्थानांतरित  कर  देने  जिनसे  आप  अपने  राजस्थ  प्राप्ति

 की  स्थिति  में  सुधार  कर  सकते

 श्री  एन  विट्ठल  ने  एक  बहुत  हो  अच्छा  सुझाव  दिया  वह

 यह  है  कि  हमें  कम-से-कम  चार  वर्षों  के  लिए  सभी  करों  के  अन्तर्गत

 सभी  प्रकार  की  छूट  रदद  कर  देनी  उन  छूट  से  अधिकारियों

 को  ग्राहक  को  यह  रास्ता  दिखाने  का  अवसर  मिलता  है  कि  देश  को

 कैसे  कर  का  कम  भुगतान  कर  सकता  ये  लोग  ग्राहकों  को  बता

 रहे  हैं  कि  थे  कर  कैसे  बचा  सकते  वे  यह  कहते  हैं  कि  यदि

 ग्राहक्त  एक  करोड़  रुपये  बचाता  25  लाख  मुझे  दे  75  लाख

 आप  क्‍या  वे  देश  के  लिए  काम  कर  रहे  क्‍या  वे  बजट

 में  उस  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  काम  कर  रहे  जिसके  बारे

 में  आप  हमेशा  बात  करते

 मैं  फिर  बात  दोहरा  रहा  हूं  जो  मैंने  कही  है  अर्थात्‌  इस  देश  के

 लोग  यह  उम्मीद  कर  रहे  हैं  कि  महोदय  आपसे  और  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक
 गठबंधन  की  सरकार  से  आम  आदमी  को  न्याय  यदि  आप

 इस  अपर  आयकर  आयुक्त  जांच  पूरी  होने  तक  निलंबन  आदेश

 शीघ्र  जारी  कर  तो  मुझे  खुशी  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सभी
 उद्योगपति  आपके  नाम  से  एक  विशेष  दिवस  वे  आपके  नाम

 से  ऐसे  केक  जैसे  कि  यह  आपका  जन्मदिन

 इस  देश  में  ये  सब  बातें  हो  रहो  इसके  साथ  हो  मैं  यह  कहूंगा
 कि  हम  निर्वाचित  सदस्य  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  जब  कांग्रेस

 का  राज  तो  भा०  ज०  पा»  आलोचना  यदि  भा०  ज०  पा०  का
 शासन  तो  कांग्रेस  आलोचना  करेगी  और  यदि  जनता  दल  का  राज

 तो  हम  दोनों  उसको  आलोचना  राष्ट्रीय  मुद्दों  पर  चर्चा  करने

 की  बजाय  हम  इस  सम्मानित  सभा  में  अपना  बहुमूल्य  समय  एक-दूसरे
 की  राजनीतिक  रूप  से  आलोचना  करने  में  गंवा  रहे  हैं  और  नौकरशाह
 यही  चाहते  आप  लड़ते  हम  खाते  इसी  वजह  हम
 नियंत्रण  खो  रहे

 में  आपको  एक  और  उदाहरण  पिछले  छह  महीनों  से  बैंक
 करार  जारी  हमने  आपके  कक्ष  में  एक  बैठक  की  थी  और  ब्यौरा

 देते  समय  हमने  आपसे  यह  अनुरोध  किया  था  कि  बैंक  कर्मचारियों  को
 पेंशन  का  विकल्प  चुनने  के  लिए  एक  और  मौका  दिया  हम  आपको

 नहीं  मिलते  रहते  लेकिन  नौकरशाह  आपको  अक्सर  मिलते  हो
 रहते  दो अधिकारी  आपको  कोई  हिसाब-किताब  दे  रहे  हैं  और  आपको

 यह  बता  रहे  हैं  कि  यदि  इसके  लिए  आप  एक  और  मौका  देते
 तो  बैंक  पर  वित्तीय  बोझ  लेकिन  जब  58000  करोड़  रुपये  का

 ऋण  बकाया  तो  ये  अधिकारी  क्‍या  कर  रहे  कया  आप  लाखों
 कर्मचारियों  के  लाभ  के  लिए  काम  करेंगे  अथवा  आप  उन  कुछेक
 नौकरशाहों  के  लिए  काम  जो  आपको  अक्सर  मिलते  हैं  और
 आपको  यह  आंकड़े  देते  जो  कभी  भी  सही  नहीं



 महोदव  पीठासीन

 मेरी  आपसे  यह  अपील  है  कि  यदि  कल  आप  अपने  उत्तर  में
 यह  घोषणा  करें  कि  लाखों  बैंक  कर्मचारियों  को  पेंशन  का  विकल्प

 चुनने  के  लिए  एक  और  मौका  दिया  जा  रहा  तो  सभी  बैंक  कर्मचारी

 विनिवेश  के  संबंध  में  काफी  चर्चा  हुई  सरकारी  क्षेत्र
 की  ये  सभी  कम्पनियां  एकाधिकार  वाली  वस्तु  से  शुरु  की  गई
 वे  सभी  लाभ  कमा  रहीं  लेकिन  अब  ये  घाटा  उठा  रहीं
 एक  सुझाव  प्राइवटाइजेशन  कर  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  कृपया  सरकारी  क्षेत्र  की  इन  कम्पनियों  की  सभी  खरीददारियों
 की  एक  विशेष  एजेंसी  के  माध्यम  से  जांच  व्यापार  की  क्‍या
 चालबाजी  इसमें  खरीददारी  की  अनुमानित  लागत  हमेशा  तीन  गुना
 ज्यादा  दिखाई  जाती  यदि  किसी  वस्तु  विशेष  की  लागत  5  लाख
 रूपये  तो  वे  यह  कहेंगे  कि  उस  वस्तु  की  लागत  15  लाख  रुपये
 है  और  वे  एक  निविदा  आमंत्रित  एक  व्यक्ति  उस  वस्तु  की

 कीमत  15.20  लाख  दूसरा  15.05  लाख  रुपये  और  तीसरा
 व्यक्ति  उसकी  कीमत  14.95  लाख  उद्धृत  करेगा  जो  कि  न्यूनतम
 है  तथा  जिसे  वह  निविंदा  दे  दी  जाती  मेरी  आपसे  यह  चुनौती
 कृषया  पिछले  सात  वर्षों  से  सरकारी  क्षेत्र  की  इन  कंपनियों  द्वारा

 निविदा  कोटेशन  द्वारा  अथवा  सीधे  की  गई  सभी  खरीददारियों

 की  जांच  उनके  द्वारा  दिखाई  गई  अनुमानित  लागत  तोन  गुणा
 अधिक

 मेरे  पास  अनेक  उदाहरण  लेकिन  मैं  केवल  एक  उदाहरण  उद्धृत
 कर  रहा  एक  कंपनी  ने  कोई  कार्य  विशेष  70  लाख  रुपये  में

 उसी  तरह  का  कार्य  निस्संदेह  उससे  दोगुणा  क्षमता  के  साथ

 करने  पर  सरकारी  क्षेत्र  की  दूसरी  कंपनी  को  अधिक-से-अधिक

 1.4  करोड़  रुपये  व्यय  करना  चाहिए  लेकिन  उसने  उस  कार्य  पर

 4  करोड़  रुपये  व्यय  किए  जब  मैंने  उन्हें  पत्र  तो  उन्होंने

 कहा  कि  यह  कार्य  एकमुश्त  सौदा  था  उन्होंने  अलग-अलग  मदवार

 अनुमानित  आंकड़े  नहीं  लिए  मैंने  उन्हें  मैंने

 अपने  पुत्र  की  शादी  तो  मैंने  एक  ठेकेदार  को  इसके  लिए  आवश्यक

 व्यवस्था  करने  हेतु  कहा  विवाह  के  उसने  आकर  5  लाख

 का  बिल  तब  मेरी  पत्नी  ने  का  खाना

 कितना  दोपहर  का  कितना  शाम  का  कितना  है  और  प्रजैंट  में

 कितना  पैसा  कान्ट्रैक्ट  ने  कहा-हमने  बाइफरकेशन  कुछ  नहीं

 किया  हमने  लमसम  पैकेज  डील  किया  इसलिए  लमसम  पांच

 लाख  रुपया  दे

 इसका  कारण  यह  है  कि  राष्ट्रीय  मुददों  के  संबंध  में  हम  लोग

 एक  साथ  नहीं  यदि  हम  राष्ट्रीय  मुद्दों  के
 संबंध  में  एक  साथ

 तो  मुझे  विश्वास  है  कि
 आप  नौकरशाही  पर  अच्छा  नियंत्रण  कर

 सकते  नौकरशाही  हमारी  राजनैतिक  लड़ाई  का  फायदा  उठा  रही

 ठीक  चुनावों  के  समय  हम  राजनैतिक  रूप  से  लड़  सकते
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 हरेक  ने  मूल्य-वृद्धि  के  बारे  में  बोला  मैंने  भी  श्री  पाण्डेय
 को  यह  कहते  हुए  बीच  में  टोका  था  कि  क्‍या  यह  सभा  सर्वसम्मति
 से  इस  आशय  का  एक  संकल्प  पारित  करेगी  कि  कम-से-कम  अगले

 20  वर्षों  तक  पंथ  और  धर्म  पर  विचार  किए  बिना  एक  परिवार
 में  केवल  एक  बच्चा  यदि  ऐसा  होता  तो  हम  मूल्य  वृद्धि
 और  राजसहायता  की  इन  सभी  समस्याओं  को  समाप्त  कर  सकते
 लेकिन  मतों  के  कारण  कोई  भी  राजनैतिक  दल  ऐसा  करने  का  साहस

 नहीं  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  ऐसा  विधेयक
 मेरा  लोगों  और  नेताओं  से  यह  अनुरोध  है  कि  वे  एक  ऐसा  विधेयक
 लाने  में  मदद  जिसमें  यह  प्रावधान  हो  कि  कम-से-कम  अगले
 20  वर्षों  तक  पंथ  और  धर्म  पर  विचार  किए  बिना  एक  परिवार

 में  केवल  एक  बच्चा  मांग  और  आपूर्ति  का  समूचा  विषय  अर्थशास्त्र
 का  एक  साधारण  सिद्धान्त  यदि  हम  इसका  पालन  करते  तो

 हम  मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  कर  सकते

 अन्तिम  लेकिन  कम  महत्वपूर्ण  लेखाबिधि  में  यह  कहा  गया

 है  कि  बचाया  गया  धन  ही  अर्जित  धन  परसों  मैंने  किसी  संसद
 सदस्य  ने  जो  कहा  उसे  समाचार-पत्र  में  पढ़ा  केंटीन  की  सब्सिडी

 बंद  दो  करोड़  बच  मेरा  उससे  थौड़ा  आगे  बढ़कर  यह

 कहना  है  कि  अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  हमें  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  और

 इसके  साथ  ही  नौकरशाहों  द्वारा  किए  जाने  वाले  सभी  विदेश  दौरों  पर
 रोक  लगा  देनी  यदि  आवश्यक  तो  केबल  प्रधान  मंत्री  और

 राष्ट्रपति  हो  किसी  विदेश  दौरे  पर  यह  देखिए  कि  हमने  अभी

 तक  विदेश  दौरों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  है  और  मेरे  देश  को

 इसमे  क्‍या  फायदा  हुआ  अब  आपके  पास  मीडिया  यहां  से

 वहां  कम्प्यूटराइज  हो  नेटवर्क  हो  पेपर  पेपर
 अगले  पांच  वर्षों  तक  किसी  को  भी  कोई  विदेश  दौरा  करने  की  अनुमति
 नहीं  दी  जानी  किसी  किसी  नौकरशाह  और  इसके  साथ

 ही  किसी  भी  राजनैतिक  हस्ती  को  भी  किसी  विदेश  दौर  पर  जाने  की

 अनुमति  न  दी  ऐसा  करके  आप  पैसे  की  बचत  यदि
 आप  इस  अनावश्यक  खर्च  पर  रोक  लगा  तो  आप  काफी  पैसा

 बचा  आम  सामान्य  करदाता  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय
 से  इसी  प्रकार  के  वित्तीय  अनुशासन  को  उम्मीद  करता  क्योंकि  उन्हें

 दो  तरफा  अनुभव  वे  एक  अच्छे  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  थे  और

 अब  वे  एक  अच्छे  राजनेता  यदि  हम  आम  आदमी  की  आबकांक्षाओं

 को  पूरा  करने  के  योग्य  नहीं  यदि  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  शुरू  की

 गई  यही  बुरी  प्रथाएं  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक  गठबंधन  की  सरकार  के  कार्यकाल

 में  भी  दोहराई  जाती  तो  आम  आदमी  दोनों  के  बीच  अन्तर  कैसे

 जो  हो  रहा  वही  हो  रहा  फीगर  में  खाली  बोलना

 वे  कुछ  रचनात्मक  परिवर्तन  चाहते  मैं  यह  कहूंगा  कि  विधि

 सम्मत  कर  दाताओं  के  साथ  न्याय  किया  जाना  महोदय  इसी

 कारण  मेरा  आपसे  यह  अनुरोध  है  कि  बोल्ड  स्टेप  लेने  की  जरूरत

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि  कठोर  कार्यवाही  करनी  हम

 कठोर  कार्यवाही  कर  रहे  लेकिन  आम  जो  विधि  सम्मत्

 रूप  से  अपना  जीविकोपार्ज  कर  रहा  पर  कर  लगा  रहे
 कठोर  कार्यवाही  उन  पर  जो  करप्ट  यदि  सरकार  साहस

 तो  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  माननीय  वित्त  मंत्री

 जैसे  व्यक्ति  के  नेतृत्व  के  अन्तर्गत  आम  करदाता  को  निश्चित  रूप  से

 न्याय
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 श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  आपने  मुझे  समय
 उसके  लिए  मैं  आभारी  अर्थ  विधेयक  के  ऊपर  में  अपने

 विचार  रखने  के  लिए  खड़ा  हुआ  प्रभु  राम  चन्द्र  जी  14  वर्ष  का
 वनवास  काट  कर  अयोध्या  आए  तो  सीता  माता  को  बहुत  खुशी
 हनुमान  जी  ने  ज्यादा  पराक्रम  यह  बजट  ऐसा  इसमें  करोडों
 राशि  दिखाई  देती  लेकिन  इसमें  गरीब  को  बिलकुल  भी  छुआ
 इतना  ही  नहीं  झुग्गी-झोपडी  वाले  पिछडे  वर्ग
 वालों  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  नहीं  ऐसा  लगता  है  कि  इन्होंने
 सोचा  है  कि  इनका  गरोब  रहना  ही  अच्छा

 गरीब  को  हमेशा  बुरी  नजर  से  देखते  गरीबों  को  कुछ
 शिक्षा  नहीं  न  मान  मिलता  गरीबों  के  लिए  हर  चीज  में

 अंतर  होता

 उपाध्यक्ष  मराठी  में  एक  कहावत  है  कि

 अंदरि  करती  कन  शोधायाते  परि  अंति  निराश  लव  कर

 ही  ते  सोडतील  गनगोत  जस  उपाध्यक्ष

 गरीब  के  घर  में  चूहे  इधर-उधर  घूमते  हैं  लेकिन  उन्हें  अनाज  नहीं  मिलता
 इसलिए  वे  गरीब  के  घर  से  निकल  जाते  इसी  तरह  से  जो

 सगे-संबंधी  लोग  होते  हैं  वे  भी  गरीब  को  छोड़  जाते

 उपाध्यक्ष  पोल्ट्री  फार्म  उद्योग  को  सरकार  ने  न  तो  कृषि
 उद्योग  में  डाला  है  न  ही  कहीं  और  डाला  उसके  ऊपर  40  प्रतिशत

 इनकम  का  बोझ  बिरला-टाटा  ने  जबरदस्त  उद्योग  स्थापित

 इसलिए  उनको  धन्यवाद  देना  पैसा  भी  उन्होंने  खूब
 लेकिन  उनके  उद्योगों  से  गरीबों  के  लिए  इतना  रोजगार  कभी  नहीं
 जितना  पोल्ट्री  फार्म  से  दो  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मिलता  इस
 उद्योग  को  ध्वस्त  करना  अच्छी  बात  नहीं

 गैट  करार  से  अमरीका  में  इतनी  मुर्गी  होती  हैं  कि  उनको  समुद्र
 में  फेंक  दिया  जाता  है  लेकिन  यहां  का  धंधा  डूबने  वाला  है  और
 दो  करोड  लोग  बेकार  होने  वाले  हैं  मेरी  प्रार्थना
 है  कि  गैट  करार  से  आयात-निर्यात  तो  होने  वाला  है  लेकिन  ज्यादा

 टैक्स  लेकर  भी  यहां  के  धर्धों  को  आप  बर्बाद  न  करें  ऐसी  मेरी  प्रार्थना

 हथकरघे  का  धंधा  मेरे  गांव  में  अच्छी  तरह  से  होता  है  लेकिन

 वहां  इतनी  बेकारी  हो  गयी  कि  यह  धंधा  भी  डूबने  वाला  मेरी

 प्रार्थना  है  कि  वहां  के  बेकार  लोगों  को  रोजगार  दिया  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में एक  मुखाडा  जवार  क्षेत्र  जहां  के  लोगों  की  आमदनी  केबल

 38  नया  पैसा  मेरी  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  है  कि  वहां  एक  संसदीय
 कमेटी  बनाकर  भेज  दी  जो  इस  सच्चाई  की  जांच  आप

 ही  बताएं  कि  इतने  पैसों  में  वे  कैसे  शिक्षा  कैसे  खाना

 आपने  मुझे  समय  दिया

 श्री  रामानन्द  सिंह  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक

 का  समर्थन  करता  प्रतिपक्ष  की  तरफ  से  इस  सदन  के  वरिष्ठ  और

 सम्मानित  सदस्य  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  ने  वित्त  विधेयक  पर  भाषण

 करते  समय  यह  कहा  था  कि  भारत  सरकार  का  कर्जा  8.50  करोड़
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 रुपए  उन्होंने  ऋणम्‌  कृत्वा  घृतम्‌  पोबेत्‌  को  भी  चक्ल  उन्होंने
 यह  नहीं  कहा  कि  8.50  करोड़  रुपए  का  कर्जा  श्री  अटल  बिहारी

 सरकार  ने  उन्होंने  इस  बात  को  माना  कि  यह  कर्जा  पिछली

 सरकार  द्वारा  लंबे  समय  से  चला  आ  रहा  ऋणम्‌  कृत्वा  घृतम्‌  पीबेत

 की  बात  इस  सरकार  द्वारा  नहीँ  क्रो  जा  रही  पिछलो  सरकार  को

 बात  अलग  वित्त  मंत्री  ने  इसं  बजट  में  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को

 सुदृढ़  करने  पर  बल  वाणिज्यिक  सहकारी  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  के  संस्थानिक  माध्यमों  से  कृषि  क॑  लए  इस  वर्ष  जो

 ऋण  प्राप्त  हुआ  वह  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  41,800  करोड  रुपए

 की  बजाय  2000-2001  के  बजट  में  20  परसेंट  बढ़  कर  51500  करोड़

 रुपए

 इसी  तरह  ग्रामीण  आधार  सुविधा  विकास  निगम  को  बढ़ा  कर

 4500  करोड़  करने  का  निश्चय  इसके  द्वारा  दिए  ऋण  पर  आधा

 परसैंट  ब्याज  कम  करने  का  फैसला  इसी  तरह  उन्होंने  अर्थव्यवस्था

 से  सात  से  आठ  प्रतिशत  वार्षिक  वृद्धि  दर  निरन्तर  जारी  रखने  का

 निर्णय  प्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  करने  के  लिए  जो  कदम

 उठाए  वे  बहुत  ऐतिहासिक  और  उल्लेखनीय  उन्होंने  ज्ञान  आधारित

 अद्योगों  की  विकास  क्षमता  को  मजबूत  चमड़ा  और  कृषि
 संस्करण  जैसे  उद्योगों  को  आधुनिक  आधारभूत  सुविधाओं  की

 अड॒चनों  कौ  दूर  मानव  विकास  संसाधन  को  उच्च  प्राथमिकताएं

 निर्यात  बृद्धि  में  विदेशी  निवेश  और  विवेकपूर्ण  ऋण  प्रबन्धन

 के  जरिए  विश्व  अर्थव्यवस्था  में  अपनी  भूमिका  को  सशक्त  बनाने  और

 राजकोषीय  अनुशासन  स्थापित  करने  पर  जोर  यह  उस

 में  किया  जब  देश  के  सामने  अनेक  चुनौतियां  आज  सम॒चा

 राष्ट्र  यह  स्वोकार  करता  है  कि  अटल  बिहारी  बाजपेयो  जी  को  सरकार

 में  बित्त  मत्री  श्री  यशवंत  सिन्हा  ने  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  पटरी

 पर  लाने  के  लिए  बहुत  मजबूत  और  दूरगामी  कदम  उठाए  यह

 उस  स्थिति  में  किया  गया  जब  कारगिल  में  50  दिन  तक  युद्ध
 उड़ीसा  में  महाचक्रवात  से  पूरे  देश  को  परेशानी  आम  चुनाव  के

 पहले  समूचे  देश  में  राजनैतिक  अनिश्चितता  कुछ  स्थानों  में

 कमजोर  मानसून  की  स्थिति  तेल  की  कीमतों  में  तीन  गुना

 वृद्धि  और  विश्व  आर्थिक  सुधार  की  निरन्तर  कमजोर  जैसे  स्थिति

 अमेरिका  जैसे  बडे  राष्ट्र  द्वारा  आर्थिक  इसके  बावजूद
 वित्त  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  हिम्मत  के  साथ  देश  को
 अर्थव्यवस्था  को  पटरी  पर  लाने  के  लिए  बड़े  मजबूत  और  ठोस  कदम

 उठाए  और  अमेरिका  जैसे  राष्ट्र  के  प्रतिबंधों  की  किंचित  परवाह  नहीं
 की  और  देश  को  ऊंचा  उठने  के  लिए  अपनी  नीतियों  पर  मजबूती
 से  आगे

 इस  सरकार  ने  इस  बजट  में  किसान  क्रेडिट  योजना  शुरु
 50  लाख  लोग  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाभ  उठा  सके  मार्च  2001
 तक  75  लाख  कृषकों  को  लाने  का  प्रावधान  यह  ऋणम्‌  कृत्यां

 घृतम्‌  पीबेतू  की  बात-नहीं  मैं  तिवारी  जी  का  बहुत  सम्मान  करता

 हूं  और  मुझे  खुशी  है  कि  उन्होंने  बहुत  संतुलित  भाषण  मोटे
 तौर  पर  उन्होंने  वित्त  मंत्री  की  नीतियों  का  समर्थन  यह  स्वाभाविक

 प्रतिपक्ष  के  नेता  होने  के  नाते  उन्हें  कुछ  संकेत  देना  बह  सम्मानित
 और  बुजुर्ग  मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  उनके  भाषण
 के  अंत  में  स्वयं  टेबल  थपथपा  कर  भाषण  का  स्वागत  यह
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 बहुत  अच्छी  परम्परा  हमें  तिवारी  जी  के  भाषण  बहुत  कुछ  सीखने
 को  मिला  लेकिन  हमारी  ओर  स॑  श्री  बाइको  ने  वित्त  मन्नी  को  नीतियों
 के  एक-एक  बिन्दु  को  बहुत  मजबूती  और  दृढ़ता  से

 यह  सरकार  किस  तरह  से  देश  की  आर्थिक  नीतियों  को  मजबूती
 के  साथ  आगे  ले  जाना  चाहती  है  और  देश  को  ऊंचा  उठाना  चाहती

 प्रधानमंत्री  ग्रामोद्योग  योजना  के  तहत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सुविधा
 आवास  और  ग्रामीण  सड़कों  के  लिये  ५  हजार  करोड़  रुपये

 का  प्रावधान  किया  गया  इसमें  2500  करोड़  रुपया  ग्रामीण  सड़कों
 के  लिये  व्यवस्था  की  गई  पांच  बुनियादि  आवश्यकताओं  के  लिये
 बजट  में  कुछ  पुरानी  योजनाओं  को  मिलाकर  कुल  13  हजार  करोड
 रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  मैं  प्रतिपक्ष  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 देश  की  आजादी  के  52  साल  के  बाद  भी  क्‍यों  आज  हजारों  लाखों
 गांवों  में  पेयजल  न  मिलने  के  कारण
 की  देन  लेकिन  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  2000-2001  के  बजट  में  अगले
 पांच  साल  में  गांवों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  का  वायदा  किया
 इसमें  60  हजार  बस्तियों  और  30  हजार  विद्यालयों  में  पेयजल
 उपलब्ध  कराने  का  लक्ष्य  रखा  गया  1807  करोड  रुपये  की  मद
 को  बढ़ाकर  2000  करोड़  रुपया  किया  गया  यह  ऋणं  कृत्वा  घृतम्‌
 पीबेत्‌  नीति  नहों  यह  देश  के  गांवों  और  किसानों  को  ऊपर  उठाने
 के  लिये  नीति  बनाई  गई  देश  के  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  औद्योगिक

 रोजगार  सृजन  और  निर्यात  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाने  वाले

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  लिये  ऋण  सीमा  एक  लाख  से

 बढ़ाकर  5  लाख  कर  दी  गई  इसका  यह  देश  और  सदन  स्वागत

 करता

 उपाध्यक्ष  प्रत्येक  जिला  एवं  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  एक
 विशिष्ट  बैंक  शाखा  खोलने  का  वित्त  मंत्री  ने  प्रयास  शुरु  किया

 इसका  स्वागत  किया  जाना  प्रधानमंत्री  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 विकास  परियोजना  54  हजार  करोड  रुपये  की  एक  बहुत  ही  बहुआयामी
 योजना  है  और  इसके  कारण  डीजल  पर  एक  रुपया  प्रति

 लीटर  बढाया  गया  है  जिसका  देश  का  कोई  भी  समझदार  आदमी

 विरोध  नहीं  इस  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  सुधारने  की

 आवश्यकता

 इसी  तरह  सबसिडी  की  बात  यहां  की  गई  मैं  सबसिडी  के

 बहुत  खिलाफ  नहीं  मैं  एक  पुराना  समाजवादी  हूं  लेकिन  मैं  आज

 कहना  चाहता  हूं  कि  आजादी  के  52  साल  बाद  भी  हमने  लोगों  को

 अपने  पैरों  पर  खडा  करने  के  बजाय  यह  कर्ज  लेकर  ऋण  कृत्वा  घृतम्‌

 पीबेत्‌  सिद्धांत  चलाया  हालांकि  आज  भी  कुछ  क्षेत्रों  में  मजबूरी

 लोगों  को  सस्ता  अनाज  मिलता  फर्टिलाजर  में  कुछ  सबसिडी

 वित्त  मंत्री  जी  दे  रहे  अगर  वे  चाहते  तो  यह  छूट  देते  लोगों

 को  कछ  कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  विरोध  भी  झेलना  पड़ता  है  लेकिन

 हमारे  वाजपेयी  जी  और  वित्त  मंत्री  पर  इसकी  प्रतिक्रिया  हो  रही

 यह  स्वाभाविक  है  और  हमारे  दल  के  कुछ  लोग  नाराज  भी  हैं  लेकिन

 देश  को  सही  रास्ते  पर  लाने  के  लिये  यह  सबसिडी  की  राजनीति  जहां

 आवश्यक  गरीब  तबके  के  लिये  ठीक  लेकिन  जहां  इसका  दुरुपयोग

 होता  रहा  वहां  पर  अंकुश  लगाने  की  आवश्यकता  है  और  उन्होंने

 इस  दिशा  में  ठीक  काम  किया

 लोग  तरस  रहे  यह
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 उपाध्यक्ष  बिजली  के  क्षेत्र  में  पूरे  देश  में  सुधार  की  आवश्यकता
 मैं  अभी  आधा  घंटा  पहले  घर  गया  तो  पता  चला  कि  बिजली

 मध्य  प्रदेश  में  हालत  यह  है  कि  वहां  किसानों  को
 बिजली  नहीं  मिल  रही  बिजली  के  कार्यालय  पर  ताला  पड्ढा  हुआ

 मध्य  प्रदेश  तो  क्‍या  सारे  देश  में  पिछले  6  वर्षों  में  बिजली  का
 ने  विद्युत  मंयंत्रों

 गल  हो  गई

 उत्पादन  नहों  हुआ  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्री  जी
 का  नवीकरण  और  आधुनिकरण  करने  पर  राज्य  संगठनों  को  सहायता
 प्रदान  करते  की  एक  नई  योजना  शुरु  की  है  जिमके  अंतर्गत  केन्द्र
 प्रशासित  प्रटेशों  और  राज्यों  को  एक  हजार  करोड  रुपये  की  सहायता
 प्रदान  की  माननीय  तिवारी  जी  ने  बताया  कि  1993  में  बेरोजगारों
 की  संख्या  2  करोड  47  लाख  थी  जो  चिंता  की  बात  सरकार
 डस  संबंध  में  योजनायें  बना  रही  है

 उपाध्यक्ष  अंत  में  यह  बताना  चाहंगा  कि  माननीय  वित्त
 मंत्री  जो  ने  अपने  भाषण  में  वित्त  प्रबंधन  की  बात  की  है  जो  इस
 देश  के  लिये  महत्वपूर्ण  अभी  तीन  दिन  पहले  इस  सदन  में  मेरा
 एक  गैर-सरकारी  संकल्प  आया

 राजि  10.00  बजे

 जिमम॑  मेंने  कहा  था  कि  केन्द्र  द्वारा  जो  राज्यों  को  सहायता  दी
 जाती  अधियााश  ग़ज्य  उसका  सदुपयोग  नहों  केन्द्रीय  सहायता

 का  कुल  57  पूरे  देश  में  व्यय  होता  है  और  शेष  राशि  लैप्स
 होती  मैं  मानतोय  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त

 प्रब॑

 केवल  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  नहीं  राज्यों  का  वित्त  प्रबंधन  जब  तक
 ठीक  नहीं  तब  तक  देश  तरक्की  नहीं  कर  जैसा  श्री

 नारायण  दत्त  तिवारी  जी  ने  संकेत  में  कहा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  अपने

 कर्मचारियों  को  तनख्वाह  बांटने  के  लिए  4,800  करोड़  रुपये  का  कर्जा

 लेता  मध्य  प्रदेश  का  स्थापना  व्यय  91  परसेंट  है  और  वहां  के

 मुख्य  मंत्री  हवाई  यात्रा  में  चार  महीने  में  2  करोड़  67  लारझ  रुपये

 खर्च  करते  यह  ऋणम  कृत्या  घृतम्‌  पीबेत  इस  पर  केसे  अंकुश
 यह  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  तथा  प्रधान  मंत्री  जी  को  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  और  वित्त  सचियों  को  बैठकर  तय  करना  होगा  कि  अब

 समय  आ  गया  है  कि  राज्य  अपनी  जिम्मेदारियों  को  अम्यथा
 उनका  बोझ  आपके  ऊपर  आ  जाता  जितना  कर्जा  वे  लेते  जायेंगे
 उसकी  सारी  जवाबदारी  अंततोगत्वा  संघीय  शासन  की  गुनाह  राज्य

 भुगतान  केन्द्र  को

 उपाध्यक्ष  यहां  पर  ग्रामीण  विकास  राज्य  मंत्री  ने  कहा

 था  कि  हम  डी०  आर  डी०  ए०  का  चेयरमैन  सांसदों  को  मैं

 नहीं  जानता  वह  क्‍या  करने  वाले  लेकिन  मैं  एक  बात  कहना  चाहता

 हूँ  कि  जितनी  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  का  पैसा  जा  रहा  आप

 लोक  सभा  लाइब्रेरी  से  आंकड़े  अधिकांश  राज्य  सरकारें  उसका

 दुरुपयोग  कर  रही  खर्च  नहीं  कर  रही  अब  समय  आ  गया
 है  कि  केन्द्र  का  जो  पैसा  राज्यों  में  जा  रहा  उस  क्षेत्र  से  चुने

 हुए  जो  सांसद  उन्हें  यह  केन्द्र  सरकार  जवाबदारी  दे  कि  वे  उसकी

 लुक  आफ्टर  करे  कि  उस  राशि  का  सदुपयोग  हो  रहा  है  या
 जब  तक  उन्हें  चेयरमैन  नहीं  बनाया  तब  तक  यह  ठीक  नहीं

 आज  हमारी  स्थिति  यह  है  कि  मध्य  प्रदेश  का  बजट  असफल

 हो  गया  तो  मध्य  प्रदेश  के  सांसदों
 को

 जो  गाड़ी  मिलती  वह



 435  वित्त

 रामानन्द

 भी  रोक  दी  हम  लोग  विधान  सभा  क्षेत्र  के  तीन  हजार  गांबों

 में  कैसे  यदि  हम  पूरी  तनख्वाह  खर्च  कर  दें  तो  भी  दौरा  नहीं

 कर  वित्त  मंत्री  जी  अगर  इन  योजनाओं  को  क्रियान्बयन  करना

 है  तो  सांसदों  को  केन्द्र  गाडी  उपलब्ध  अनाप-शनाप  बहुत  सारा

 पैसा  खर्च  हो  रहा  कृपा  करके  आप  स्वंय  फैसला  देश

 के  कई  राज्यों  में  विरोधी  दल  की  सरकारें  वे  दूसरे  दल  के  सांसदों
 को  गाडी  नहीं  देना  मध्य  प्रदेश  में  भाः  जः  पा०  सांसदों  को

 गाड़ी  नहीं  मिल  रही  दूसरे  सांसदों  को  किसी  न  किसी  बहाने  गाडी
 मिल  रही  इसलिए  मेरी  प्रार्थना  हे  कि  केन्द्र  का  प्रबंधन  आप  चाहे
 कितना  भी  अच्छा  जब  तक  राज्य  आपको  सहयोग  नहीं
 राज्यों  का  प्रबंधतव  ठीक  नहीं  यह  संघीय  व्यवस्था  सफल  नहीं

 इसलिए  मेरी  आपसे  प्रार्था  है  कि  आपकी  नीति  चाहे  कितनी

 ही  अच्छी  आप  कितना  ही  अच्छा  बजट  पेश  लेकिन  जो  राज्य
 सरकारें  आपके  साथ  लगी  हुई  यदि  उनका  सहयोग  आपको  नहीं

 उन  पर  आप  अंकुश  नहीं  राज्यों  की  स्वायत्तता  के

 नाम  पर  उन्हें  मनमानी  करने  की  छूट  ऋणम  घृतम  पीबेत
 की  नीति  रखेंगे  तो  अंततोगत्वा  इस  देश  पर  कर्जा  यह  देश  कमजोर

 इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  प्रबंधन  में  राज्यों  को  भी  जोड़ने
 की  आप  कृपा  तभी  हमारी  नोति  सफल  इन्हों  शब्दों  के

 साथ  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  वित्त  विधेयक  का  समर्थन
 करता करता

 डिप्टी  स्पीकर श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी

 मुझे  भी  बोलने  का  मौका

 उपाध्यक्ष  किन्तु  आप  अगर  मुझे  धमकी  देंगे  तो  मैं

 आपको  बुलाने  की  स्थिति  में  नहीं

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  मैं  आपसे  सविनय  निवेदन

 कर  रहा

 उपाध्यक्ष  आपको  अवसर  श्री

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  माननीय  उपाध्यक्ष
 में  इस  वित्त  विधेयक  का  पुरजोर  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 मैं  प्रतिपक्ष  का  व्यक्ति  हूं  इसलिए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि
 परम्परागत  रूप  से  मुझे  इस  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करना

 लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  इस  विधेयक  का  शासकीय  पार्टी  के  तमाम
 सहयोगी  दलों  ने  भी  दबी  जुबान  से  विरोध  किया  भले  ही  उनकी

 यह  मजबूरी  हो  कि  वह  इसका  पुरजोर  विरोध  नहीं  का  भले
 यह  उनकी  मजबूरी  हो  कि  इस  वित्त  विधेयक  के  विरोध  इस  सरकार
 के  खिलाफ  अपनी  आवाज  को  उतना  बुलंद  नहीं  कर  सकते  हैं  जितनी

 उनको  करनी  चाहिए  लेकिन  सच्चाई  यह  है  जैसा  हमारे  रूलिंग

 पार्टी  के  दो-एक  सांसदों  ने  भी  कहा  है  कि  रूलिंग  पार्टी  के  सदस्यों

 में  भी  कुछ  बुनियादी  मुद्दों  को  लेकर  मतभेद  क्योंकि  पार्टियां  हम
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 लोगों  की  चाहे  जो  सच्चाई  यह  है  कि  हम  लोग  अपने  क्षेत्र  से

 चुनकर  आते  उन  गरोबों  का  बोट  और  विश्वास  लेकर  आते
 उन्हें  तसल्ली  देते  हैं  कि  पार्लियामेंट  में  पहुंचकर  हम  आपकी  आवाज
 को  बुलंद  हम  आपको  राहत  हम  आपके  लिए  नयी-नयी

 योजनाएं  रूलिंग  पार्टी  में  सदस्य  बंधकर  रह  जाता  यह
 जानते  हुए  भी  कि  हम  गरीबों  को  क्‍या  मुंह  विरोध  करने
 की  उसकी  अपनी  सीमा  होती  हम  लोगों  की  मजबूरियां  नहीं  होत

 .  मैंने  आपको  इंटरप्ट  नहीं  किया  था

 श्री  रामशकल  50  साल  में  आपने  क्‍या  वह

 श्री  श्रीप्रकाश  बोलते  हैं  तो  सुनने  की  भी  आदत

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  मैं

 तो  बहुत  बाद  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  इसलिए  ज्यादा  समय
 आप  भी  मुझे  नहीं  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  उन्होंने  सब्सिडी

 को  घटाने  का  कार्य  किया  हमारी  पार्टी  की  नीतियां  यह  नहीं  है

 कि  हम  सब्सिडी  को  जीवन  भर  के  लिए  रखने  देना  चाहते  हमारी

 सरकार  ने  भी  सब्सिडी  को  कट  करने  का  काम  किया  था  और  हम

 सिद्धांत  रूप  में  मानते  हैं  कि कभी  ऐसा  समय  आना  चाहिए  जब  सब्सिडी

 की  बैसाखी  को  हमें  पूरी  तरह  से  हटा  लेना  लेकिन  यह  समय

 अभी  नहीं  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  मुल्क
 में  आज  भी  45  फीसदी  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जी  रहे

 उस  मुल्क  में  सब्सिडी  इतनी  मात्रा  में  कैसे  घटाई  जा  सकती  एक

 समयबद्ध  कार्यक्रम  अगर  सरकार  बनाती  कि  20-25  या  30  साल  में

 पूरे  तरीके  से  इतने  प्रतिशत  की  दर  से  हर  वर्ष  सब्सिडी  घटाएंगे  तो

 उसका  समय  कम  से  कम  20  साल  होना  चाहिए  था  और  हर  वर्ष

 मॉनीटरिंग  होती  कि  हमारे  देश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  का  प्रतिशत  कितना  घटा  ज्यों-ज्यों  गरीबी  की  रेखा  से

 रहने  वालों  का  प्रतिशत  घटता  त्यों-त्यों  सब्सिडी  की  बैसाखी

 को  हटाने  का  काम  हम  अगर  इस  तरह  से  होता  तो  गरीयो

 पर  अतिरिक्त  बोझ  भी  न  पड़ता  और  एक  लंबे  समय  में  सब्सिडी  हट

 क्‍योंकि  हमारे  देश  की  जो  विडंबनाएं  हमारे  समाज  के  ढांचे
 की  जो  विडंबनाएं  उसको  तो  हमें  स्वीकार  करना  ही  पडेगा  चाहे

 उससे  हमें  जो  भी  नुकसान  होने  वाला  उससे  हमारी  योजनाएं
 कितनी  भी  बाधित  क्यों  न  होने  खाली  आखिर  आज  हम  एस»  सी

 और  एस०  टी०  को  जो  आरक्षण  देते  उसके  पीछे  यही  सिद्धांत
 काम  करता  है  कि  हमारे  परिवार  में  अगर  कोई  व्यक्ति  कमजोर

 कोई  व्यक्ति  अपंग  है  तो  हम  उस  व्यक्ति  को  तब  तक  सहारा  और

 मदद  देते  जब  तक  वह  पूरी  तरह  से  अपने  पैरों  पर  खड़ा  न

 हो

 उपाध्यक्ष  यह  सिद्धान्त  सबसिडी  पर  भी  लागू  किया  जाना
 सबसिडी  हटनी  लेकिन  सिद्धान्त  रूप  में  हमें  यह  भी

 मानना  है  कि  हमारे  देश  में  45  फीसदी  लोग  आज  भी  गरीबी  की

 रेखा  के  नीचे  जीवन-यापन  कर  रहे  अगर  एक  टाइम  बाऊंड  कार्यक्रम
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 बनाया  गया  अगर  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ऐसी  कोई  योजना  प्रस्तुत
 करते  कि  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  हम  20
 साल  में  गरीबी  की  रेखा  पर  जीने  वालों  तक  लाकर  खड़ा  कर  देंगे
 और  उसी  20  साल  में  हम  सबसिडी  को  उतनी  हो  दर  से  घटाते  चले

 तो  शायद  उस  प्रपोजल  से  आपको  भी  लोकप्रियता  आपके
 सहयोगी  दलों  ने  दबी  जुबान  से  जो  विरोध  किया  वह  विरोध  भी
 नहीं  करते  और  आपके  अपने  जिन  लोगों  ने  भले  ही  पार्लियामेंट  में

 लेकिन  पार्लियामेंट  के  बाहर  विरोध  किया  उनको  भी  राहत

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  दूसरा  मुद॒दा  उठाना
 चाहता  हूं  और  वह  यह  कि  हमारे  देश  में  मध्यम  आय  वर्ग  के
 नौकरीपेशा  जो  इस  बजट  के  माध्यम  से  यह  इन्तजार  कर  रहे
 थे  कि  शायद  इस  बार  इनकम  टैक्स  में  और  छूट  उनको  बहुत
 निराशा  हर  व्यक्ति  को  यह  आशा  थी  कि  सरकार  इनकम  टैक्स
 में  छुट  की  सीमा  को  शायद  और  लेकिन  सरकार  की  ओर
 से  इस  मुददे  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 उपाध्यक्ष  देश  में  समानान्तर  काले  धन  की  अर्थव्यवस्था
 आज  हमारे  देश  की  सबसे  बड़ी  समस्या  इस  मुल्क  में  एक  समानान्तर
 अर्थव्यवस्था  चल  रही  एक  अर्थव्यवस्था  संसद  के  माध्यम  से  निकल
 क्र  जाती  है  और  एक  अर्थव्यवस्था  समानान्तर  रूप  पर्दे  के  पीछे

 से  चल  रही  हम  कभी  सबसिडी  घटाने  की  बात  करते  हैं  कभी
 टैक्स  लगाने  की  बात  करते  कभी  एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ाने  की  बात
 करते  इसके  पीछे  मूल  उद्देश्य  यह  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  साधन
 और  ज्यादा  से  ज्यादा  आय  के  स्रोत  हम  अपने  लिए  उपलब्ध  कराना
 चाहते  इस  सरकार  ने  यह  नहीं  देखा  कि  समानान्तर  अर्थव्यवस्था

 पर  कहाँ  अगर  हम  अंकुश  लगा  तो  शायद  आय  का  सबसे  बड़ा
 स्रोत  वह  हो  आज  तो  स्थिति  यह  है  कि  काले  धन  पर  अंकुश
 लगाने  के  लिए  कोई  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  न  ही  काले  धन  को
 बाहर  निकालने  की  कोई  योजना

 उपाध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता

 हूं  कि  इनकम  टैक्‍स  के  लिए  हर  साल  जो  परिवर्तन  किए  जाते

 कभी  स्लैब  कुछ  घटाया  जाता  कभी  स्लैब  कुछ  बढ़ाया  जाता

 इस  सब  झंझट  से  बचने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  आप  इनकम  टैक्स  को

 मुद्रास्फीति  से  अगर  इनकम  टैक्स  कौ  दरों  को  इन्फ्लेशन  के

 साथ  जोड  दिया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमेशा  के  लिए  यह  एक

 सबसे  बड़ा  सरल  उपाय  सरकार  के  लिए  भी  और  जनता  के  लिए

 भी  हो  जाएगा  और  सच्चाई  यह  है  कि  हर  वर्ष  रुपए  की  कीमत  घटती

 हर  वर्ष  मूल्य  सूचकांक  बढ़ता  लेकिन  आयकर  की  दर  लगभग

 ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  कभी  मामूली  घट  तो  कभी  मामूली
 बढ़  अगर  कभी  घटाई  तो  महीने  में  कोई  सरचार्ज  लगा

 कर  उसे  बराबर  कर  दिया  जाता  इनकम  टैक्स  पेयर  को  कोई  फायदा

 नहीं  होता  और  जितनी  घटाई  जाती  उतनी  ही  वह  फिर  बढ़  जाती

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना

 चाहूंगा  कि  इनकम  टैक्स  को  इन्फ्लेशन  के  साथ  लिंक  कर  दिया

 तो  शायद  उससे  सबसे  बड़ा  लाभ  सरकार  को  भी  होगा  और  उससे

 आम  जनता  को  लाभ  इसी  के  साथ  में  आपसे  आग्रह  करूंगा

 कि  शेयर  होल्डर्स  पर  तो  हमारे  देश  में  कोई  टैक्स  नहीं  लगठा
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 कम्पनियों  द्वारा  जो  डिवीडेंड  दिया  जाता  वह  10  फीसदी  से

 20  फीसदो  कर  दिया  इसका  क्‍या  तर्क  इसका  नुकसान  यह
 होने  वाला  है  कि  शेयर  होल्डर्स  को  कम्पनियां  जो  डिवीडेंड  देती
 अप्रत्यक्ष  रूप  पर्दे  के  पीछे  से  उस  डिवीडेंड  का  प्रतिशत  घट

 इसका  नुकसान  आम  शेयर  होलडर्स  को  होने  वाला  आप  10  से
 20  फीसदी  भले  ही  कर  दें  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  हमारे  देश
 में  पूंजीपतियों  और  बड़े  लोगों  की  परम्परा  रही  है  कि  वे
 किसी  न  किसी  तरह  से  इस  घाटे  को  पूरा  करने  की  कोशिश
 करेंगे  और  वह  घाटा  अंततः  आम  छोटे  निवेशकों  के  कंधों  पर  पड़

 इसी  तरह  गवर्नमैंट  ने  एक्सपोर्ट  की  इनकम  को  टेक्सेबल  कर  दिया
 केवल  उन्हें  छोडा  जो  एक्सपोर्ट  ओरियेन्टेड  यनिट  में  रजिस्टर्ड

 इससे  नुकसान  यह  होगा  कि  जो  कम्पनियां  अपना  100  परसेंट  माल

 एक्सपोर्ट  करती  हैं  परन्तु  वे  ई०  ओ»  यू०  में  रजिस्टर्ड  नहीं  उन्हें  भी
 टैक्स  देना  मैं  दो  मिनट  में  अपना  भाषण
 समाप्त  कर  रहा

 दूसरा  बिन्दू  यह  है  कि  सॉफ्टवेयर  के  एक्सपोर्ट  पर  इनकम  टैक्स
 लगा  दिया  गया  पिछले  तीन  वर्षों  में  सॉफ्टवेयर  के  एक्सपोर्ट
 में  जो  बूम  आया  शायद  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  उसी  वजह  से  लालच
 में  आ  गये  और  उन्होंने  उस  पर  इनकम  टैक्स  लगा  सच्चाई  यह
 है  कि  पिछली  सदी  में  सारी  दुनियां  को  इंडस्ट्री  में  रेवोल्यूशन  हुआ

 उसमें  हम  पिछड़  हमारा  सौभाग्य  है  कि  आज  टैक्नौलॉजी

 में  जो  रेबोल्यूशन  हो  रहा  उसमें  हमारा  मुल्क  आगे  की  तरफ  बढ़ता

 चला  जा  रहा  सॉफ्टवेयर  की  इंडस्ट्री  सनराइज  इंडस्ट्री  है  और  यह

 सारी  दुनिया  के  लिए  सनराइज  इंडस्ट्री  इस  पर  हम  लोग  अभी

 से  इतने  मुगालते  में  न  आ  इस  इंडस्ट्री  को  हमारे  देश  में  फ्लरिश

 करना  ही  करना  इसको  पनपना  ही  पनपना  चाहे  उस  पर  कितना

 ही  टैक्स  लगा  दिया  मारा  आपके  माध्यम  से  यह  अनुरोध  है

 कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इस  पर  पुनर्विचार  करें  कि  एक्सपोर्ट  पर

 जो  टैक्स  लगाया  वह  वाजिब  है  या  इसके  अलावा  मुद्दे  तो

 बहुत  .

 उपाध्यक्ष  अब  आप  समाप्त

 श्री  श्रीप्रकाश  अंत  में  मैं  एक  बात  कहकर  अपनी

 बात  समाप्त  किसी  देश  का  कैपीटल  पूंजी  बाजार  उस

 देश  की  अर्थव्यवस्था  की  दशा  का  सूचक  होता  हमारे  देश  में

 सैंकडों  कम्पनियों  ने  छोटे-छोटे  निवेशकों  का  अरबों-खरबों  रुपया  लेकर

 भाग  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  1999  में  अपने  बजट  में  यह
 घोषणा  की  थी  कि  हम  सेबी  और  कम्पनी  मामलों  के  विभागों  की

 एक  ज्वाइंट  कमेटी  जो  उस  बात  का  पता  लगायेगी  कि  हिन्दुस्तान
 के  आम  निवेशकों  का  पैसा  लेकर  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  भाग

 बडी  मुश्किल  से  उस  ज्वाइंट  कमेटी  ने  पता  लगाया  और  पता  लगाकर

 कुछ  कम्पनियों  की  लिस्ट  प्रस्तुत  की  इससे  पहले  अक्टूबर  1998

 में  फिककी  के  सम्मेलन  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि

 कैपीटल  मार्केट  को  आकर्षित  करने  एवं  निवेशकों  का  पुनः  विश्वास



 439  वित्त

 [  श्री  श्रीप्रकाश

 जागृत  करने  के  लिए  ऐसी  कम्पनियां  जो  शेयर  के  माध्यम  से  निवेशकों
 का  पैसा  लेकर  भाग  गई  उनके  प्रोमोटर्स  के  खिलाफ  वित्त  मंत्रालय

 एव  अन्य  संबंधित  मंत्रालय  द्वारा  तीन  महीने  के  अंदर  सख्त  कारवाइ
 की  कार्रवाई  तो  कुछ  न  कुछ  जरूर  चल  रही  फाइलें

 तो  वित्त  मंत्रालय  में  जरूर  घूम  रहो  होगी  लेकिन  आज  तक  एक  भी

 निवेशक  को  एक

 उपाध्यक्ष  अगत्चय  आप  समाप्त

 श्री  श्रीप्रकाश  माननीय

 भी  वापिस  नहों  दिया

 पाध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपृ  ण

 मामला

 महत्वपूर्ण  लेकिन  दूसरों  ने  भी  बोलना

 श्री  श्रीप्रकाश  हम  केपीटल  मार्केट  को  कैसे  आकर्षित
 .

 उपाध्यक्ष  अब  आप  समाप्त

 श्री  श्रीप्रकाश  मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  जब  तक  आम  निवेशकों  का  जो  पैसा  डबा  माननीय  उपाध्यक्ष
 उसका  एमाउण्ट  तो  सुन  80  कम्पनियां  पैसा  लेकर  भागी

 हैं  और  उसमें  लगभग  50  लाख  निवेशकों  का  पैसा  लगा  उसमें

 50  लाख  संख्या  इन्वेस्टर्स  को  है  और  10  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा
 की  पूंजी  उनकी  डूबी  उन  सारी  की  सारो  कम्पनियों  के  डायरैक्टर
 और  मैनेजिंग  डायरेक्टर  इसी  हिन्दुस्तान  में  मौजूद  आज  तक  उनके

 खिलाफ  एक  भी  कार्रवाई  नहीं  की  जब  तक  उनको  वापस  उनका

 पैसा  नहीं  मैं  कहता  हूं  कि  चाहे  पूरा  पैसा  न

 लेकिन  अगर  सरकार  ऐसे  ऐसे  420  लोगों  के  पीछे  पड॒  जाये

 तो  उनका  25-50  प्रतिशत  कुछ  पैसा  जरूर  वापस  मिल  सकता

 उनको  पैसा  भी  मिलेगा  और  कैपीटल  मार्केट  की  ओर  लोग

 आकर्षित  होंगे  कि  यह  सरकार  कैपीटल  मार्केट  को  जिंदा  रखने  के

 लिए  कटिबद्ध

 मैं  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  इस  वित्त  विधेयक  का  पुरजोर  विरोध
 करता  आपको  समय  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता

 श्री  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक  के

 समर्थन  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  लेकिन  वित्त  विधेयक  के

 समर्थन  में  बोलने  से  पहले  मैं  जरूर  चाहूंगा  कि  आजादी  के  50  वर्षो
 के  याद  जब  हम  गांवों  में  जाते  हैं  तो  देखते  हैं  कि  गांवों  में  सड़क
 नहों  बिजली  नहीं  पानी  नहीं  है  तो  अपने  ऊपर  बड़ा  तरस  आता
 है  कि  आजादी  के  50  वर्षों  के  बाद  आज  गांवों  में  सड़क  नहीं
 बिजली  नहीं  पानी  नहों  इन  50  वर्षों  में  जो  सत्ता  और  सरकार

 में  बैठे  लोग  वे  यदि  हर  साल  हर  ब्लाक  में  पांच  गांवों  को  चयनित

 सैचुरेट  करने  की  बात  अगर  रही  होती  तो  आज  शायद  हम  लोगों

 के  पास  काम  नहीं  लेकिन  जो  सत्ता  और  सरकार  में  बैठे  लोग

 ठोक  से  पैसे  का  नियोजन  नहीं  केवल  लोगों  को  झूठे  नारे
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 देकर  सत्ता  और  सरकार  में  रहने  का  काम  गरीबी

 मिटाने  का  नाता  तो  जरूर  लेकिन  गरीबों  के  चेहरे  पर  मुस्कान
 नहीं  गरीबों  के  नाम  पर  तमाम  समाज  सेवी  संस्थाएं

 एन०  ओ०  बनाकर  इन  कांग्रेस  के  लोगों  ने  साइड  बिजनेस  करने

 का  काम  किया  इन्होंने  करोड़ों  रुपया  क्रेडा  और  कापार्ट  के  नाम

 पर  गरीबों  के  नाम  पर  लूटने  का  काम  केवल  पेपर  पर  एन
 ओ०  चलाने  का  काम  अगर  ठीक  से  पैसे  का  नियोजन

 हुआ  होता  तो  जो  देश  सोने  कौ  चिडियां  के  नाम  से  जाना  जाता

 आर्थिक  गुलामी  क  कगार  पर  न  खड़ा  आज  जब

 ब्रच्चा  इस  देश  में  जन्म  लेता  है  ता  9000  रुपये  का  कर्ज  लेकर

 आता  यह  किसकी  देन  में  कांग्रेसी  मित्रों  से  पूछना  चाहता  हूं

 कि  जब  बच्चा  जन्म  लेता  है  तो  9000  रुपये  का  कर्ज  लेकर

 आता  इस  नाते  यह  परिणाम  है  कि  इस  देश  कि  दुनियां  में  रुसवाई

 हर्द  ।

 वह  आज

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  जापान  बुरी  तरह  से  तहस-नहस  हो  गया

 लेकिन  जापान  अपने  पैरों  पर  खड़ा  हुआ  और  आज  जापान  पूरी

 दुनियां  को  कर्जा  बांट  रहा  आज  जापान  अपने  पैरों  पर  खडा  है

 और  वहां  का  एक-एक  व्यक्ति  राष्ट्रीय  लेकिन  इस  देश  में  कांग्रेसी

 कल्चर  पैदा  खाओ  और  खाने  देने  की  संस्कृति  देश  में  डबलप

 जिस  देश  का  प्रधान  मंत्री  घोटाले  में  न्यायालय  का  दरवाजा  खटखटायेगा
 और  नरसिंह  राव  की  सरकार  को  तो  अगर  घोटालों  के  आरोपों  की

 सरकार  कहा  जाये  तो  अतिश्योक्ति  नहीं  इस  नाते  कभी  नेता  शब्द

 बडे  गोरव  से  लिया  जाता  अब  तो  कोई  नेता  कहता  है  तो  लगता

 है  कि  गाली  दे  रहा  इस  प्रकार  से  कांग्रेसी  हुकूमत  ने  देश  को

 पीछे  धकेलने  का  काम  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  चरमराने  का

 काम  किया  और  देश  के  लोगों  को  धोखा  देने  का  काम  आज

 इसी  का  परिणाम  है  कि  वे  विपक्ष  में  बैठे  लेकिन  मैं  कहना  चाहंगा
 कि  भारतीय  जनता  पार्टी  की  जब  से  सरकार  आई  यह  ठोक  है

 कि  हमारे  दो  साल  भी  पूरे  नहीं  हो  रहे  होंगे  कि  इन  दल

 के  लोग  कहा  करते  थे  कि  यह  सरकार  अगला  बजट  प्रस्तुत  नहीं  कर

 पिछले  ॥2वीं  लोक  सभा  के  चुनाव  में  तमाम  विरोधी  दल  के

 लोग  इस  प्रकार  से  कहा  करते  लेकिन  जिस  प्रकार  से  हमारे  वित्त

 मंत्री  जी  ने  देश  का  बजट  प्रस्तुत  तमाम  विरोधी  दल  के  लोगों

 को  लगने  लगा  कि  अगर  भारतीय  जनता  पार्टी  की  सरकार  अगर  इसी

 प्रकार  से  चलतो  रह  गई  तो  हमारी  राजनैतिक  दुकान  बन्द  हो
 अब  इन  विरोधो  दलों  के  लोगों  ने  मिलकर  अच्छी  खासी  सरकार  जो

 देशहित  में  काम  कर  रही  ऐसी  सरकार  को  गिराने  का  काम

 इस  देश  की  जनता  का  करोड़ों  रुपये  का  जो  चुनाव  में  खर्च

 ऐसे  चुनाव  में  धकेलने  का  काम

 हमारी  सरकार  ने  दो-तीन  महत्वपूर्ण  फैसले  लिए  क्योंकि  हम

 लोग  गांव  से  चल  कर  यहां  तक  पहुंचे  किसानों  को  क्रेडिट  कार्ड

 देने  की  बात  सरकार  ने  की  हम  खेती  करते  अगर  हमें  खाद
 या  डीजल  की  जरूरत  पड़ती  थी  तो  हम  मार्केट  में  औने-पौने  दाम
 में  अपना  अनाज  बेच  कर  या  साहकार  से  कर्जा  लेकर  खाद  और
 डौजल  खरीदा  करते  लेकिन  सरकार  ने  किसानों  को  उपहार  स्वरूप



 वित्त  विधेयक

 क्रेडिट  कार्ड  देने  का  काम  किया  अगर  कोई  नौ  एकड  का
 काश्तकार  है  तो  उसको  एक  लाख  रुपए  का  कार्ड  मिलेगा  और  अगर
 कोई  तीन  एकड़  का  काश्तकार  है  तो  उसको  25,000  रुपए  का
 क्रेडिट  कार्ड  जितने  का  भी  कार्ड  बना  दो-तीन  किस्तों
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 सैर  थ्के  सकते में  पैसा  निकाल  कर  हम  अपने  लिए  खाद  और  डीजल  खरीद  सकते

 हमारी  सरकार  ने  बजट  में  जिस  प्रकार  से  रक्षा  बजट  में  बढ़ोत्तरी
 की  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  पहली  बार  विश्व  में
 भारत  को  परमाणु  सम्पन्न  राष्ट्रों  की  श्रेणी  में  लाने  का  काम  हमारी
 सरकार  ने  किया  पाकिस्तान  को  दुनिया  के  सामने  नंगा  करने  का
 भी  काम  हमारी  सरकार  ने  किया  है  यह  इस  सरकार  की  बहुत  बड़ी
 उपलब्धि  तमाम  ऐसे  कदम  उठाकर  सरकार  ने  देश  की  अर्थव्यवस्था
 को  पटरी  पर  लाने  का  काम  किया

 उपाध्यक्ष  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझाव  वित्त  मंत्री  जी  को  देना

 चाहता  आज  इस  देश  में  करोड़ों  बेरोजगार  नौजवान  सड़कों  पर

 घूम  रहे  उनके  हाथों  में  श्रमशकति  लेकिन  काम  नहीं  अगर

 सहकारिता  के  माध्यम  से  ज्यादा  से  ज्यादा  नवयुवकों  को  काम  उपलब्ध

 करा  पाएं  तो  यह  हमारी  सरकार  की  बहुत  बडी  उपलब्धि  होगी

 हमारे  देश  में  किसान  देश  की  रीढ़  किसान  जिस  दिन  खेती  करना

 बंद  कर  हमें  आलू  और  प्याज  के  भाव  समझ  में  आ
 मैं  दावे  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  जब  तक  किसानों  को  मजबूत
 नहीं  सिंचाई  की  अधूरी  परियोजनाओं  को  टेकअप  नहीं

 प्रकार  कौ  सुविधाएं  मुहैया  नहीं  कराएंगे  और  कृषि
 गे  का  दर्जा  नहीं  तब  तक  किसान  खुशहाल  नहीं

 इसलिए  हमें  आगे  आकर  किसान  के  हाथों  को  मजबूत  करना

 ब्रांमा  योजना  के  माध्यम  से  किसानों  को  लाभ  पहुंचाना

 इस  देश  में  भ्रष्टाचार  ब्लड  कैंसर  की  तरह  फैल  गया  आज

 भ्रष्टाचार  का

 कोई  पैसा  मिलता  है  काम  करने  का  तो  उस  पैसे  का  सदुपयोग  नहीं

 अगर  सरकार  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  लड़ना  चाहती  है  तो  बड़े-बड़े

 महानगरों  में  जो  नई-नई  कालोनियां  बस  रही  कौन  प्लाट  खरीद

 रहा  कौन  मकान  बना  रहा  इसका  सर्वेक्षण  कराना  चाहिए  और

 यह  देखना  चाहिए  कि  इन  लोगों  की  आय  के  साधन  क्‍या  इसलिए

 इन  प्रष्टाचारियों  के खिलाफ  एक  जेहाद  छेडनी  हम

 चाहे  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  दृष्टि  से  जितना  अच्छा  बजट  पेश  कर

 लेकिन  जिस  तरह  से  देश  की  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रहो  अगर

 इस  पर  नियंत्रण  नहीं  जनसंख्या  की  नीति  बनाकर  इसे  रोकने

 का  काम  नहीं  देश  पीछे  रह  इसलिए  हमें  इसके  लिए

 ठोस  कदम  उठाना  होगा  और  जनसंख्या  नीति  बनाकर  कठोरता  के  साथ

 लागू  करनी

 अगर  मेरे  इन  सुझावों  पर
 वित्त

 मंत्री  जी  ध्यान  देंगे  तो  हम  अवश्य

 ही  प्रगति  के  रास्ते  पर  अग्रसर  इतना  ही  कह  कर  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता

 जिस  तरह  से  बोलबाला  आम  आदमी  को  भी  अगर
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 श्री  सानछुमा  खुंगुर  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  वित्त
 विधेयक  पर  बोलने  का  मौका  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी

 में  हिन्दी  में  बोलने  का  प्रयास  मैं  आधे  दिल  से  इस  वित्त
 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  आधे  दिल  से  इसका  विरोध  करता

 आधे  दिल  से  विरोध  करने  का  मतलब  यह  है  कि  पिछली  लोक
 यानी  लोक  के  बजट  अधिवेशन  में  मेंने  अपने  भाषण

 में  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  किया  था  कि  हिन्दुस्तान  का  जो  उत्तर

 पूर्वी  हिस्सा  नार्थ-ईस्ट  रीजन  वहां  के  रहने  वाले  सारे  हिल  औ

 ट्राइबल  लोगों  को  इनकम  टैक्स  देने  से  छूट  मिलनी  लेकिन

 बड़े  ताग्जुब  और  दिल  दुखाने  की  बात  है  कि  हिल  और  ट्राइबल  लोगों
 के  अलावा  असम  में  जितने  प्लेन  जनजातीय  लोग  उनको  इनकम
 टैक्स  पे  करने  में  छट  नहीं  दी

 इसलिए  मैं  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  प्लेन  के  ट्राइबल  लोगों
 को  भी  इनकम  टैक्स  में  एग्जैम्पशन  देने  के  लिये  पालिसी  बनानी

 ]

 क्योंकि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  आदिवासी
 लोगों  को  आयकर  में  छूट  मिल  रही  जबकि  असम  के  मैदानों
 में  रहने  बाले  आदिवासी  लोगों  को  आर्थिक  न्याय  नहीं  मिल  रहा
 भारत  में  न्याय  शब्द  के  दो  अर्थ  क्यों  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सभी  आदिवासियों
 के  लिये  न्याय  के  एक  समान  मानदण्ड  होने  में  भारत  सरकार
 से  वित्त  मंत्री  से  असम  के  मैदानी  जिलों  में  रह  रहे  आदिवासी
 लोगों  को  भी  आयकर  में  छूट  दिये  जाने  की  अपील  करता

 )

 दूसरी  मांग  जो  पिछड़े  शैडयूल्ड  कास्टस  और  शैडयूल्ड  ट्राइब्स
 के  लोग  हैण्डीक्राफ्ट  कारपैट  और  टेक्स्टाइल  बेस्ड  प्रोडक्ट  प्रस्तुत
 करते  उन  पर  कस्टम  डयूटी  नहीं  लगानी

 ]

 अनुसूचित  जातियों  और  पिछडे  वर्ग  द्वारा  बनाये
 गये  हस्तशिल्प  और  वस्त्र  आधारित  उत्पादों  पर  सीमा  शुल्क
 या  उत्पाद  शुल्क  सहित  कोई  भी  केन्द्रीय  कर  नहीं  लगाया  जाना

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  प्रकार  ने  नार्थ-ईस्टर्न
 रीजन  के  विकास  के  लिए  बड़े-बडे  पूंजीपतियों  को  टैक्‍स  होलीडे  की

 सुविधा  दी  मेरे  विचार  में  पूर्वोत्तर  इलाके  में  स्थापित  उद्योगों  को
 टैक्स  होलीडे  देने  से  ही  उस  इलाके  का  विकास  संभव  नहीं

 हिन्दस्तान  क॑

 ]

 निजी  उद्योगपतियों  और  बडे  व्यापारियों
 की  सुविधा  देने  के  बजाय  भारत  सरकार  को  पूर्वो



 443  वित्त

 सानछुमा  खुंगुर

 ]

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  एल  पी  जी  और  पी

 डी  एस  द्वार  जो  अन्न  दिया  जा  रहा  के  दम  बढ़ाए  इन

 दामों  में  कमी  की  जानी  यूरिया  पर  जो  सब्सिडी  उस  पर

 विक्तार  करना  ताज्जुब  की  बात  बोडोलैंड  क्षेत्र  में  जितने

 भी  नेशनल  बैंक्स  के  कार्यालय  उनको  इन्सरजैंसी  के  नाम  पर  हटाया

 जा  रहा  मैं  इस  बारे  में  भारत  की  सरकार  से  एक  मांग  करना

 चाहता
 है

 ]

 मैं  भारत  सरकार  के  वित्त  मंत्री  से  यह  अपील  करता

 निर्देश  दें  कि  वे  विभिन्न  बैंकों  की  सभी  शाखाओं  को  बोडोलैण्ड  में
 उनके  संबंधित  स्थानों  पर  पुनः  स्थापित  यहां  पर  मैं  भारत  सरकार
 से  अपील  करता  हूं  कि  उपेक्षित  बोडोलैण्ड  क्षेत्र  क ेविकास  और

 सुधार  के  लिये  बोडोलैण्ड  ग्रामीण  बैंक  नामक  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक
 की  स्थापना  की  जानी

 उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बोडोलैंड  हाउसिंग  बैंक  भी  बनाना

 चाहिए  और  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  सीधे  एक  हजार  करोड़  रुपए
 देने  क्योंकि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  असम  की  सरकार  को  जितना

 रुपया  देती  वह  हमको  नहीं  देती

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  सीधे  बोडोलैंड  ऐरिया  के  लिए  कम

 से  कम  एक  हजार  करोड़  रुपए  देने  क्योंकि  यह  पिछले  50

 साल  से  बहुत  पिछड़ा  हुआ  इसलिए  रोड  एंड
 इरीगेशन  एंड  डेम  कंट्रोलिंग  फ्लड  मैनेजमेंट  और  कंट्रोल

 एंड  रीवर  इरोजन  डिंकिंग  वाटर  होस्पिटल  की

 मेडीकल  बोडोलैंड  सेंट्रल  सेंट्रल

 एग्रीकल्चरल  आई  आई  आई  टी  इंजीनियरिंग
 मेडीकल  पोलिटैक्नीक  स्कूल

 इनफोरमेशन  टैक्नोलॉजी  एंड  इंस्टीट्यूट  आफ  इनफोरमेशन  टेक्नोलॉजी  एंड

 कंप्यूटर  साइंस  और  रूरल  इलैक्ट्रीफकेशन  एम्पलायमेंट  एश्योरेंस  स्कीम

 के  कल्चरल  मार्केट  कॉम्पलेक्स  तथा  कोल्ड  स्टोरेज

 बनाने  के  लिए  कम  से  कम  5000  करोड़  रुपए  बोडोलैंड  टेरेटरी  को

 देने

 हिन्दुस्तान  की  तरफ  से  संविधान  की  धारा  275  के  मुताबिक
 जो  रुपया  दिया  जाता  उस  रुपए  को  सीधे  बोडोलैंड  टेरेटरी  को

 देने  हिन्दुस्तान  में  ऐसा  सिस्टम  महाराष्ट्र  में  महाराष्ट्र  में

 ट्राइबल  डेवलपमेंट  डिपार्टमेंट  में  सीधे  भेजा  जाता

 मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करना  चाहता  हूं
 पैसा  अनुच्छेद  275  के  अंतर्गत  असम  सरकार  को  भेजा  जा

 कि  जो

 रहा
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 वह  बेलफेयर  आफ  प्लेन्स  ट्राइबल  डिपार्टमेंट  को  दिया  जाना  चाहिये

 असम  सरकार  को

 Lists

 भ्राम  जनता  की  सुविधा  के  लिए  मांग  पी  डी  एस  सिस्टम

 और  बी  पी  एल  सिस्टम  के  जरिए  हरेक  परिवार  एस  एस
 टी  और  पिछडे  वर्ग  के  लोगों  को  कम  से  कम  एक  महीने  में  सौ

 किलो  चावल  और  आटा  देना  एक  महीने  में  सिर्फ  20  किलो

 दिया  जाता  उससे  क्‍या  बोडोलैंड  टेरेटरी  में  एक  बायो  फर्टीलाइजर

 प्लांट  स्थापित  करना  एम  पो०  लोकल  ऐरिया  डेवलपमेंट  के

 लिए  हरेक  को  साल  में  दो  करोड  रुपए  दिए  जाते  मेरी  मांग  है

 कि  नार्थ  ईस्टर्न  रीजन  के  हर  एम०  पी०  को  हर  साल  कम  से  कम

 दस  करोड़  रुपए  देने  क्योंकि  हमारी  कोकराझार  कांस्टीटयूएंसी

 बहुत  और  वहां  की  अन्य  काफी  कान्‍्सटीट्यूएंसीज  बैकवर्ड  हैं

 ]

 पिछले  52  वर्षों  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये  कुछ  नहीं

 किया  गया  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिये  आरक्षित  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिये  न्यूनतम  10  करोड़
 रुपये  निर्धारित  किये  जाने

 उपाध्यक्ष  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  एक  बड़ा  सीरियस  मुद्दा
 हिन्दुस्तान  की  भलाई  के  लिए  है  कि  मैं  मांग  करना  चाहता  हूं  कि

 एक  सेपरेट  नेशनल  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  फाइनेंस  डेवलपमेंट  कार्परेशन  बनना

 हिन्दुस्तान  में  एस  एस  टी  छात्रों  को  जो  छत्रवृति  दी  जाती
 उसकी  प्रजेंट  प्राइस  इंडेक्स  के  मुताबिक  वृद्धि  करनी

 ]

 उपाध्यक्ष  श्री  अब  आपको  अपना  भाषण
 समाप्त  करना

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  अंत  मैं  भारत  सरकार  से
 अपील  करता  हूं  कि  बोडों  समुदाय  और  प्रस्तावित  बोडोलैण्ड  राज्य  के
 अन्तर्गत  रहने  वाले  अन्य  पिछडे  वर्गों  के  कल्याण  और  विकास  के
 लिये  पृथक  बोडोलैण्ड  राज्य  की  चिर-प्रतीक्षित  मांग  पर  शीघ्र  विचार
 किया

 श्री  विष्णु  पद  राय  और  निकोबार  द्वीप
 उपाध्यक्ष  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खडा

 हुआ  विपक्षी  दलों  का  भाषण  मैंने  ध्यानपूर्वक  सबको  गरीबी
 की  बहुत  चिंता  वोट  डालने  तो  अमीर  और  मध्यम

 सभी  के  लोग  जाते  हैं  और  अपना  बोट  डालते  दुनिया  के  15

 देनदार  देशों  में  भारत  का  नम्बर  आठवां  यह  देन  उन  पिछले  शासक

 वर्ग  के  लोगों  की  है  जो  गरीबी  के  नाम  पर  सदा  चिल्लाते  रहते



 445  वित्त  विधेयक

 पिछली  सरकारों  ने  जब  भी  देश  में  बजट  पेश  किया  तो  हर
 बजट  में  टैक्स  सब  जानते  हैं  कि  जब  बजट  आता  है  तो  रुपये
 की  जरूरत  पड़ती  हम  देख  रहे  हैं  कि  50  साल  की  आजादी  के
 बाद  जो  इस  देश  को  चलाने  वाले  लोग  थे  वे  केवल  लोन  छोड़कर
 गये  हैं  और  साथ  में  कुछ  शब्द  छोड़कर  गये
 सब्सिडी  ।

 देश  को  एक  नयी  दिशा  देने  के  लिए  अब  हमारे  वित्त  मंत्री  जी
 ने  जो  कदम  उठाया  है  वह  सही  और  उचित  कदम  अभी  मैं  एक
 कांग्रेस  के  वरिष्ठ  नेता  के  मुंह  से  सुन  रहा  था  कि  डिफेंस  बजट  में
 इतना  रुपया  रखने  को  क्‍या  जरूरत  मैं  उनको  बात  सुनकर  बहुत
 हैरान  ये  केवल  कारगिल  की  बात  कर  रहे  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  डिफेंस  बजट  में  केवल  कारगिल  नहीं  पिछली  सरकारें  देश
 के  रास्ते  में  गड़ढ़ा  खोदकर  गयी  हैं  जिसका  हमारी  सरकार  रिपेयर  कर
 रही  उस  गड्ढे  को  बंद  कर  रही  ऐसा  हो  एक  बड़ा  गड्ढा  पिछली
 सरकारों  ने  अंडमान  निकोबार  के  दो  कोको  आइलैंड  छोटा  और
 बड़ा  को  लेकर  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  सन्‌  1948  में
 भारत  के  दो  द्वीप  बर्मा  को  गिफ्ट  कर  दिये  उन्होंने  देखा  नहीं  था
 कि  बर्मा  अंडमान  से  नजदीक  है  या  दूर  उसका  परिणाप्र  आज

 हु  उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  आज  भारत  सरकार  को

 अंडमान-निकोबार  की  रक्षा  करने  के  लिए  डिफेंस  बजट  में  अधिक

 धन  देना  पड़ता  कारण  यह  है  कि  जो  द्वीप  दिये  गये  थे  वह  बर्मा

 ने  चीन  को  लीज  पर  दे  दिये  और  अब  चीन  उनको  लेकर  दबाव  दे

 रहा  है  और  कोको  आइलैंड  पर  सर्विलेंस  बैठा  रहा  रॉकेट  लांचर

 बैठा  रहा  बी  बी  सी  के  माध्यम  से  हमने  सुना  है  कि  चीन  वहां

 प्लॉन  बना  रहा  है  क्रि  कोको  आइलैंड  से  रॉकेट  छोड़ने  पर  पांच  मिनट
 में  दिल्‍ली  पर  एटम  बम  गिराया  जा  सकता  अंडमान-निकोबार

 को  दूरी  कोको-आइलैंड  से  50-60  किलोमीटर  आज  हमारे  पश्चिमी

 बंगाल  के  भाई  यहां  नहीं  अमरीका  कुछ  करेगा  तो  बहुत  चिल्लाएंगे।आज
 चीन  एटम-बम  की  धमकी  दे  रहा  पश्चिमी  बंगाल  की  दूरी  कोको

 आइलैंड  से  800  किलोमीटर  है  और  दिल्ली  की  दूरी  कोको  आइलैंड

 से  5000  किलोमीटर  दिल्‍ली  तक  पहुंचने  में  उसको  पांच  मिनट

 समय  लगेगा  तो  आप  सोच  सकते  हैं  कि  पश्चिमी  बंगाल  तक  कितना

 समय  इसलिए  डिफेंस  बजट  में  जो  13000  करोड़  रुपया  रखा

 गया  है  वह  सही  कदम  इस  बारे  में  कौटिल्य  अर्थशास्त्र  से  मैं

 एक  उद्धरण  देना  चाहता  नहीं  करता  था  कि  शांति  सदा

 बनी  रह  सकती  उनके  विचार  में  जो  भी  बलशाली  वह  युद्ध
 शक्ति  दोनों  राजाओं  को  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  विवश

 करती

 क्या

 जिस  प्रकार  दो  लोहे  खुद  गर्म  होकर  आपस  में  जुड़  जाते

 ठीक  उसी  प्रकार  दो  शक्तिशाली  राजा  परस्पर  शांति  संधि  बनाए  रखने

 की  चेष्टा  करते  हमने  इसका  नमूना  जब  हमारी  13  महीने

 की  सरकार  थी  तो  हमने  एटम  बम  का  परीक्षण  इसके  बाद

 अमेरिका  के  राष्ट्रपति  श्री  बिल  क्लिटन  भारत  आए  और  आज  शांति

 की  बात  कर  रहे  इसलिए  एटम  बम  परीक्षण  और  भारत  के  डिफेंस

 बजट  में  जो  प्रोग्राम  बनाए  वे  सही  मैं  इनका  भरपूर  समर्थन

 करता

 13  1922  2000...  446

 गरीबी  उन्मूलन  की  चिंता  करके  और  गांधी  जी  के  सपने  को

 पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  लोगों  के  वोट  लिए  गए  लेकिन  इसका
 गलत  इस्तेमाल  मैं  उदाहरण  के  लिए  अंडमान  और  निकोबार  की

 बात  करना  वहां  प्लान  और  नॉन  प्लान  में  बहुत  कम  पैसा
 खर्च  होता  वहां  की  राजधानी  पोर्ट  ब्लेयर  के  वार्ड  नम्बर  18  में

 म्यूनिसिपल  कौंसिल  वहां  हर  वार्ड  में  कम  से  कम  20  से  30

 करोड  रुपए  की  जरूरत  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  में  रोड

 ब्रिज  जैसी  बेसिक  चीजों  को  लोगों  को  बेनिफिट  देने  के  लिए  तीन

 से  चार  हजार  करोड़  रुपए  की  जरूरत  पड़ती  है  लेकिन  प्लान  के

 लिए  केवल  चार  सौ  करोड़  रुपया  मिलता  इस  साल  के  बजः

 में  मैंने  देखा  कि  बह  रुपया  और  घट  प्लान  में  32  करोड

 रुपया  दिया  मैं  इस  बारे  में  बाद  में  वित्त  मंत्री  जी

 ने  गरीबी  उन्मूलन  के  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कई  स्कीम्स  शुरु
 उन्होंने  किसान  क्रेडिट  स्कीम  शुरु  उन्होंने  प्रधानमंत्री  ग्रामोद्योग

 हाउसिंग  रूरल  डिंकिंग  रूरल  हाउसिंग
 स्कीम्स  शुरु  सबसिडी  के  बारे  में  मैं  कहुंगा  कि  आज  इसके
 बारे  में  वित्त  मंत्री  चिन्ता  नहीं  कर  रहे  सबसिडी  कम  करने  के
 बारे  में  माननीय  मनमोहन  सिंह  जी  ने  खूब  चिंतन  किया  1991-92
 की  मनमोहन  सिंह  जी  की  स्पीच  में  फर्टिलाइजर  सबसिडी  के  बारे  में
 जो  उसे  कोड

 ]

 के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  आर्थिक  औचित्य  इतना  स्पष्ट

 है  कि  इसे  कहने  को  आवश्यकता  नहीं

 उन्होंने  फर्टिलाइजर  सबसिडी  घटाने  की  बात  कही  वित्त  मंत्री

 जी  ने  पहले  यूरिया  के  प्राइस  नहीं  1986-87,  1991-92  और

 1997-98  में  इसके  प्राइस  एनक्रीज  इसके  साथ-साथ  मनमोहन

 सिंह  जी  ने  जो  उसके  बारे  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  भी  वही
 कहते  हैं  कि  हर  साल  मीनिमम  सपोर्ट  प्राइस  बढ़ाने  पड़ते  हैं  इसलिए
 किसान  को  भी  उसका  थोड़ा  बहुत  भार  वहन  करना  पड़ता  फर्टिलाइजर
 प्लांट्स  में  जिस  यूरिया  का  उत्पादन  होता  मामूली  संख्या  में  किसान

 उसका  प्रयोग  करते  बडे-बडे  लोग  कमर्शियल  वैंचर्स  में  बडे-बड़े
 फार्म  हाउस  चला  कर  यूरिया  का  उत्पादन  करते  इसलिए  यूरिया
 से  सबसिडी  घटाई  जा  रही  इसके  दाम  बढ़ने  से  किसानों  पर  बोझ

 पड़ने  वाला  नहीं  मैं  इनकी  फीगर्स  लेकर  आया

 वित्त  मंत्री  ने  प्राइस  राइस  नहीं  1980-85  टू  1998-99

 में  फूड  ग्रेन्स  208  रुपये  पर-क्विंटल  से  244  रुपए  बढ़ाया  गया  इसके

 बाद  चार  ऑकेशन्स  में  भी  1990-91,  1995-96  में  इनके  रेट  बढ़ाए
 इसी  तरह  गेहूं  के  भी  दाम  बढ़ाए  इस  सरकार  ने  गरीब

 लोगों  को  अनेक  बेनिफिट्स  उन्हें  अधिक  अनाज  इसकी

 चिंता  करते  हुए  अनाज  की  मात्रा  10  किलो  से  20  किलो  बढ़ा

 बी०  पी०  एल०  सबसिडी  में  अधिक  रुपया  रखा  गया  में

 अंडमान  निकोबार  के  बारे  में  एक  बात  जरूर  हमारे  बोडोलैंड
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 के  साथी  ने  जो  मैं  उनसे  सहमत  हूं  क्‍योंकि  उन्होंने  इसकी  मांग

 की  अंडमान  निकोबार  में  दो  जिले  हैं-एक  अंडमान  और  दूसरा
 निकोबार  अनुसूचित  जनजाति  जिला  जहां  इनकम  टैक्स

 में  रिलीफ  मिलना  इसके  साथ  ही  भारत  का  एक  यापू  लक्षद्वीप
 है  जहां  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  परम्परागत  रूप  से  रहते  उनको
 भी  इनकम्र  टैक्स  में  रिलीफ  मिलना

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  अंडमान  की  कुछ  जरूरी
 मांगे  जो  पूरी  होनी  वहां  50  साल  के  बाद  पहली  बार
 कमल  खिला  है  वहां  ऐसा  वातावरण  नहीं  बने  कि  आप  रुपया  घटा

 आपने  1999-2000  के  प्लान  में  अंडमान  के  लिये  400  करोड
 रुपया  रखा  था  लेकिन  वर्ष  2000-2001  में  इसे  घटाकर  321  करोड़
 रुपया  कर  दिया  गया  इसको  बढ़ाना  जरूरी  इसका  कारण  यह
 है  कि  अंडमान  निकोबार  और  लक्षद्वीप  में  बसने  वाले  दूर  दराज  के
 लोग  केन्द्र  की  सहायता  पर  निर्भर  रहते  यह  चिन्ता  का  विषय
 अंडमान  निकोबार  से  हर  साल  148  करोड़  रुपये  की

 फूडग्रेन्‍्स  चेननई  और  बंगाल  में  जाते  इसलिये  प्लान  में  रुपया  बढ़ाया
 अंडमान  निकोबार  में  कुल  577  द्वीप  हैं  जिसमें  से  38  पर  आबादी

 बाकी  खाली  पडे  ऐसे  दो  द्वोप-जौन  लारेंस  और  हेनरी  लारेंस

 द्वीप  जहां  नाम  के  लिये  बन  हैं  अलावा  कुछ  नहीं  उन्हें  बसाने  के

 लिये  सरकार  कार्यवाही  करे  ताकि  वहां  खेती  की  जा  ऐसा  करने

 से  केन्द्र  को  जो  150  करोड़  रुपया  सबसिडी  अनाज  के  लिये  अंडमान
 निकोबार  को  देना  पड़ता  उसकी  जरूरत  नहीं  इसलिये  इस

 द्वीप  को  बसाने  के  लिये  सैटलमेंट  के  लिये  रुपया  दिया

 उपाध्यक्ष  अंडमान  निकोबार  ने  टूरिज्म  में  काफी  तरक्की

 की  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इस  ओर  भी  ध्यान  प्लान  तथा

 नॉन  प्लान  में  कुल  मिलाकर  इस  बजट  में  698  करोड़  रुपया  रखा

 गया  है  जबकि  वर्ष  1999-2000  में  प्लान  तथा  नॉन  प्लान  में  755

 करोड  रुपया  रखा  गया  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इसे

 बढ़ाकर  900  करोड़  रुपया  किया

 श्री  जी  पुट्टास्वामी  गौड़ा  सभापति  वित्त

 विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिये  मैं  अपको  धन्यवाद  देता

 हू

 माननीय  वित्त  श्री  यशवंत  सिन्हा  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  वित्त

 विधेयक  एक  लेखाकार  के  जिसकी  कोई  विशेष  दिशा  नहीं

 के  सिवा  और  कुछ  नहीं

 दूसरे  शब्दों  यह  बजट  किसानों  और  बेरोजगारों  के  अहित

 में  इन  कारणों  से  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्ण  रूप  से  विरोध  करता

 यह  बजट  पश्चगामी  ऐसा  कहने  के  पर्याप्त  कारण

 यह  कहने  कि  जरूरत  नहीं  है  कि  बजट  में  मुद्रास्फीति  की  ओर
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 झुकाव  निहित  यह  इस  बात  से  पता  चलता  है  कि  बजट  प्रस्तुतीकरण
 के  बाद  से  मुद्रास्फीति  दर  में  वृद्धि  दर्ज  की  गई  यह  प्रवृत्ति  अवश्य

 ही  जारी  रहेगी  और  इससे  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  का  जीवन

 और  समस्याग्रस्त  गरीबी  उपशमन  की  बातें  सिर्फ  कहने  की  बातें

 वस्तुतः  मुद्रास्फीति  में  प्रत्येक  वृद्धि  जिसके  कारण  वास्तविक  आय

 में  गिरावट  के  साथ  गरीबी  और  खाद्य  रसोई

 मिट्टी  के  तेल  और  गरीबी  रेखा  के  नीचे  आने  वाले

 लोगों  के  द्वारा  उपयोग  को  जाने  वाली  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 के  कारण  ऐसा

 वित्तीय  जिसकी  बजट  में  परिकल्पना  की  गई  जी  डी

 पी  का  5  प्रतिशत  माननीय  विक्त  मंत्री  इस  बात  का  श्रेय  लेना

 चाहते  हैं  कि  यह  5.8  प्रतिशत  से  गिर  कर  5  प्रतिशत  हो  गया

 वित्तीय  घाटे  में  यह  कमी  विनिवेश  से  5५,000  करोड  रुपये  के  राजस्व

 की  वसूली  के  कारण  वित्तीय  घाटे  में  कमी  का  कारण  राजसहायता
 में  कमी  और  साथ  ही  पूंजीगत  व्यय  में  कमी  होना  पहले  कारण

 से  मुद्रास्फीति  दर  में  वृद्धि  होगी  और  दूसरे  कारण  से  आर्थिक  विकास

 की  दर  प्रभावित  इसके  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  शेयरों

 की  बिक्री  का  प्रश्न  भी  पिछले  वर्षों  में  बिक्री  की  कार्यवाही  अनुमानित
 प्राप्तियों  से  कम  रही

 एक  और  कारक  है  जिससे  मुद्रास्फीति  की  प्रक्रिया  को  बढ़ावा

 मिलता  यह  मिट्टी  के  तेल  और  रसोई  गैस  के  मूल्य
 में  इसके  अतिरिक्त  खाद्य  पदार्थों  पर  राजसहायता  में  कटौती  को

 गई  ये  सभी  कारक  मिलकर  मुद्रास्फीति  की  दर  में  बृद्धि  का  कारण

 वित्तीय  घाटे  में  सुनियोजित  कमी  से  मूल्यों  के  स्तर  में

 गिरावट  आ  सकती  है  किन्तु  खाद्य  पदार्थों  पर  राजसहायता  में  कटौती

 से  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  भारतीय  परिप्रेक्ष्य  खाद्य

 पदार्थों  के  मूल्य  ही  सामान्य  मूल्य  सूचकांक  को  संचालित  करते

 जब  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  तो  स्रामान्य  मूल्य
 स्तर  में  वृद्धि  होती  है  और  इससे  मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  होती

 इस  प्रकार  इस  बजट  को  मुद्रास्फीति  बढ़ाने  वाला  बजट  कहा  जा
 सकता

 मुद्रास्फीति  के  समय  में  जनता  की  आय  में  वृद्धि  होती  अतः

 छुट  की  सीमा  को  कम  किया  जाए  ताकि  लोग  कर  के  दायरे  में

 आ  सकें  और  कर  राजस्व  में  वृद्धि  किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  बजट  में  वृद्धि  और  अन्य  संबंधित  क्रियाकलापों

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  वृद्धि  राष्ट्रीय  आय  में  60-65  प्रतिशत

 की  भागीदारी  के  साथ  भारतीय  अर्थव्यवस्था  का  मुख्य  आधार  यह

 क्षेत्र  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  लिये  खाद्यान्न  और  निर्यात  क्षेत्र  के  लिये
 कच्चा  माल  प्रदान  करता  किन्तु  कृषि  की  उपेक्षा  से  खाद्यान्न  के
 उत्पादन  में  गिरावट  होगी  और  निर्यातयोग्य  उत्पादों  में  कमी

 इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  और  बढ़ेगा  हालांकी  इस  अंतर  की
 विदेशी  मुद्रा  भंडारों  से  वित्तपोषण  के  द्वारा  भरपाई  की  जा  सकती

 इससे  पता  चलता  है  कि  कृषि  क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  की
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 आवश्यकता  है  जो  कि  राष्ट्र  की  अधिकांश  आर्थिक  समस्याओं  का
 एकमात्र  हल

 इस  संबंध  में  मैं  पेट्रोलियम  और  रसायन  संबंधी  स्थायी  समिति
 के  प्रतिवेदन  से  उद्धृत  करना  चाहता

 रात्रि  11.00  बजे

 मैं  दिनांक  27.4.2000  के  में  से  फार्म  सबसिडी
 लोबेस्ट  इन  पेनल  नामक  लेख  का  संदर्भ  देना  चाहता  इसके

 भारत  में  कल  कृषि  राजसहायता  का  भार
 विकसित  यूरोपीय  जापान  और  कनाडा  से  कहीं  कम

 .  तथापि  इन  जो  कि  विकसित  राष्ट्रों  का  प्रतिनिधित्व
 करते  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  और  कृषि  योग्य  भूमि  के
 प्रति  हेक्टेयर  के  संबंध  में  भारत  में  कृषि  राजसहायता  का  स्तर  सबसे
 कम

 इसके  कृषि  राजसहायता  जो  कि  वे  भारत  में  दे  रहे

 बहुत  कम  यह  17.8  रुपये  प्रति  हेक्टेयर  है  जो  बहुत  ही  कम

 कुल  कर  राजस्व  में  7000  करोड़  रुपये  की  कमी

 विनिवेश  से  10000  करोड़  रुपये  भी  नहीं  जुटाई  जा  ये  दो  कारक

 अवश्य  ही  वित्तीय  घाटे  को  लक्षित  5  प्रतिशत  से  अधिक  कर  देंगे
 और  इससे  मुद्रास्फीति  संबंधी  शक्तियां  उभरेंगी  और  यही  शक्यां  बजट
 में  निहित  मुद्रास्फीति  संबंधि  क्षमता  में  वृद्धि

 वित्त  मंत्री  गैर-योजना  व्यय  पर  नियंत्रण  करने  में  असफल  रहे
 वर्ष  2000-2001  के  लिये  35000  करोड  रुपये  अनुमानित  व्यय

 में  कुल  वृद्धि  का  लगभग  75  प्रतिशत  गैर-योजना  के  संबंध  में

 ऋण  पर  ब्याज  के  दावे  में  अतिरिक्त  10,000  कारोड़  रुपये

 ब्याज  का  कुल  भुगतान  लगभग  1,01,266  करोड़  रुपये  इसमें
 अर्थव्यवस्था  निश्चित  ही  ऋण  के  चंगुल  में  फंस  जायेगी  जिससे  आसानी

 से  निकालना  संभव  नहीं

 वित्त  मंत्री  ने  बजट  की  यह  कहते  हुए  व्याख्या  की  है

 कि  यह  एक  जिम्मेदार  बजट  है  जो  कि  हर  पहलू  के  विकास  पर

 बल  प्रधानमंत्री  ने  भी  बजट  को  सुधारोन्मुखी  और  प्रगतिशाली

 बताया  पिछले  वित्तीव  घाटा  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  4  प्रतिशत

 से  बढ़कर  5.6  प्रतिशत  हो  इस  वर्ष  यह  अवश्य  ही  7  प्रतिशत

 हो  जायेगा  क्योंकि  बजट  में  अनिश्चितता  चूंकि  बचत  की  दर  में

 रिकार्ड  गिरावट  आई  है  और  निवेश  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  है

 आर्थिक  वृद्धि  की  दर  अवश्य  ही  प्रभावित  होगी  जिससे  बेरोजगारी

 और  गरीबी  अधिक  बजट  प्रस्तावों  से  आर्थिक  स्थिति  के  और

 खराब  होने  की  संभावना

 भारत  को  बताया  गया  एक  ऐसा  देश  जहां

 भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  भ्रष्टाचार  ही  काले  धन  की  जड़  भारत

 में  काला  धन  1.70  करोड़  रुपये  यह  अनुमान  कम  रिजर्व  बैंक

 के  अनुमान  के  अनुसार  भारतीय  सिविल  अधिकारियों  और  व्यापारियों

 की  विदेशी  बैंकों  में  जमा  काले  धन  की  राशि  500,000  करोड़  रुपये
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 यदि  सरकार  यह  धन  निकाल  सके  तो  भारत  को  विश्व  बैंक  या

 अन्य  वित्तीय  एजेंसी  से ऋण  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  भारत

 विकसित  देशों  को  ऋण  दे  सकता  किन्तु  इस  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण
 मुद्दे  पर  बजट  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 महोदय  इनें  शब्दौ  के  माथ  है  ।  अपना  भाषण  सम  प्त  करता  हूँ
 और  मुझे  समय  देने  के  लिये  आपको  धन्यवाद  देता

 श्री  रामदास  आठवले  उपाध्यक्ष  अपने  भारत  देश
 के  महान  वित्त  मंत्री  यशवंत  सिन्हा  जी  ने  जो  बजट  पेश  करते  हुए
 अपने  देश  को  आगे  ले  जाने  का  प्रयत्न  किया  में  इस  बजट  का

 समर्थन  करने  में  इसलिए  असमर्थ  हूं  कि  आपने  जो  फाइनेन्स  बिल  हाउस
 में  पेश  किया  हम  बहुत  सालों  से  इसी  पर  हमेशा  चर्चा  कर  रहे
 हैं  कि  हमारे  देश  की  इकोनॉमी  कैसे  ठीक

 उपाध्यक्ष  अपने  देश  की  इकनौमी  जितनी  ठीक  होनी

 चाहिए  उतनी  ठीक  करने  में  हम  सफल  हुए  इसका  कारण  यह

 है  कि  अपने  देश  का  जो  शासन  होता  है  वह  पूरा  प्रशासन  पर  निर्भर

 रहता  है  और  यहां  का  प्रशासन  यहां  के  शासन  को  ठोक  प्रकार  से

 काम  करने  का  अवसर  नहीं  दे  रहा  प्रशासन  खराब  है  में

 ऐसा  तो  नहीं  कह  रहा  हूं  क्‍योंकि  प्रशासन  में  लोग  अच्छे  भी

 लेकिन  75  फीसदी  लोग  ठीक  नहीं  उनको  अपने  देश  से

 जितना  प्रेम  करना  उतना  नहीं  कर  रहें  हमारे  देश  में  ब्लैक

 मनी  का  निर्माण  कैसे  हो  सकता  उसमें  हमारे  लोग  लगे

 हमारे  देश  की  इकनोमी  को  डैवलप  करना  तो  देश  की  इनकम
 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  कुछ  लोगों  की  सम्पत्ति  बढ़ने  से  अपने

 देश  की  गरीबी  हटने  वाली  नहीं  मुझे  लगता  है  कि  अपने

 देश  गरीबी  हटानी  तो  कुछ  अमीर  लोगों  को  गरीब  बनाने  की

 जरूरत  ।

 उपाध्यक्ष  हमारे  बजट  से  हर  साल  गरीबी  बढ़ती  हर

 साल  बजट  में  10-15  हजार  करोड़  रुपए  बढ़ते  तो  गरीबी  की

 रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  पर  बढ़ती  जा  रही  उन

 लोगों  को  खाना  नहीं  मिलता  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  मिलता

 है  और  पहनने  के  लिए  कपडे  नहीं  मिलते  झुग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने

 वाले  लोगों  की  झ्लोपडियों  को  बुलडोजर  लगा  कर  नष्ट  किया  जाता

 है  और  उन्हें  जमीन  से  बेदखल  किया  जाता

 उपाध्यक्ष  अगर  उनके  बारे  में  हम  इस  हाउस  में  बात  नहीं

 तो  हमारे  यहां  आने  का  कोई  फायदा  नहीं  हमारे  सामने  जो

 लोग  बैठे  वे  इस  बजट  का  समर्थन  कर  रहे  उन्हें  ऐसा  लगता

 है  कि  मह  अच्छा  बजट  वे  लोग  तो  इस  बजट  को  अच्छा  बजट

 बताएंगे  क्योंकि  उन्हें  अगले  इलैक्शन  में  टिकट  लेना  यदि  थे

 समर्थन  नहीं  तो  उन्हें  टिकट  नहीं  इसलिए  सरकार  का
 समर्थन  करना  और  इस  बजट  को  अच्छा  तो  इनकी  मजबूरी

 यदि  ये  लोग  इस  बजट  का  समर्थन  नहीं  तो  मदन  लाल

 खुराना  जी  जैसी  स्थिति  हो



 451  वित्त

 रामदास

 उपाध्यक्ष  50-52  साल  की  आजादी  में  हप  आर्थिक  बराबरी

 नहीं  ला  यह  हमारे  लिए  बडी  शर्मनाक  बात  इकनामिक  इक्वलिटी
 तो  हमें  देश  की  जमीन  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  आवश्यकता

 शिक्षा  का  राष्ट्रीकरण  करने  की  आवश्यकता  है  और  देश  के

 गरीबों  को  न्याय  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  उन्हें  रोजगार  देने
 की  आवश्यकता  आपका  बजट  उनको  रोजगार  नहीं  दे  सकता  बल्कि
 आपके  बजट  से  बेरोजगारी  बढ़ने  वाली  यह  बजट  शुग्गी-झोंपडी
 में  रहने  बालों  को  मकान  नहीं  दे  लेकिन  यह  पापुलेशन  को

 बढ़ा  सकता

 उपाध्यक्ष  यहां  प्रमोद  महाजन  साहब  बेठे  मैं  उन्हें  बताना

 चाहता  हूं  कि  इस  समय  महाराष्ट्र  की  आबादी  10  करोड़  है  और  हम
 आबादी  बढ़ाने  में  दुनिया  के  मुकाबले  पीछे  नहीं  बल्कि  सबसे  आगे

 हैं  और  अन्य  सभी  चीजों  में  सबसे  पीछे  यदि  अन्य  सभी  बातों
 में  हमें  दुनिया  का  मुकाबला  करना  है  और  आगे  जाना  तो  हमें

 पापुलेशन  पर  काबू  करना  पापुलेशन  पर  काबू  करने  के  लिए
 मैं  मंत्री  महोदय  को  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि

 फेमिली  वन  का  नारा  सरकार  को  देना  आपका  पुराना
 नारा  परिवार  तीन  देकर  ही  आपने  इतना  परिवार

 जिससे  देश  को  जनसंख्या  भयानक  अवस्था  में  पहुंच  गई
 हमारे  देश  के  लोग  बच्चे  पैदा  करने  में  बहुत  एक्सपर्ट  इसलिए

 एक  परिवार  एक  बच्चे  का  नारा  देना  आवश्यक  यदि

 पापुलेशन  कंट्रोल  में  नहीं  तो  फूड  मिलने  वाला  नहीं  आपको

 पापुलेशन  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  तो  प्लान  करता

 लेकिन  आपने  इसलिए  प्लान  नहीं  किया  कि  कहीं  आप  पापुलेशन
 कंट्रोल  के  बारे  में  कुछ  तो  जनता  नाराज  हो  जाए  और  आपको

 वोट  न  इसलिए  आप  पापुलेशन  बढ़ाने  को  काम  कर  रहे  मेरी

 विनती  है  कि  जनसंख्या  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  प्लान

 उपाध्यक्ष  हमें  मालूम  है  कि  पांच  साल  यह  सरकार  सत्ता

 में  रहेगी  क्योंकि  आपके  अब  तक  के  समय  में  पूरी  गरीबी  हट  गई

 सभी  बेरोजगारों  को  रोजगार  मिल  गया  अपने  देश  का  जो  काला

 घन  है  वह  पूरा  व्हाइट  हो  गया  इसलिए  आपको  कोई  चिन्ता  नहीं

 सभापति  भ्रष्टाचार  में  व्यापक  रूप  से  विद्यमान  परसेंटेज

 सिस्टम  खत्म  होना  मैं  अभी  लन्दन  में  यहां  इतनी  अच्छी

 रोड  थी  कि  मुझे  लग  रहा  था  कि  मैं  कहां

 अपने  देश  में  सड़कों  की  हालत  अच्छी  नहीं  दिल्‍ली  की  सड़कें
 अच्छी  हैं  लेकिन  बाकी  जगह  इतनी  अच्छी  नहीं  मेरा  कहना  है  कि

 सड॒कों  की  टेक्नोलॉजी  के  बारे  में  भी  आपको  कुछ  सोचना

 कांट्रेक्टर  का  कहना  है  कि  हमें  उधर  5  4  परसेंट  या  2  परसेंट

 देना  पड़ता  जब  हम  उनसे  पूछते  हैं  कि  आपने  इसमें  कितना  पैसा

 खर्य  किया  है  तो  वे  बोलते  हैं  जितना  पैसा  मंजूर  उसमें  से  40

 परसेंट  पैसा  हमने  रोड  के  लिए  खर्च  किया  जब  हम  उनसे  पूछते
 हैं  कि  ब्राकौ  का  60  परसेंट  पैसे  का  क्‍या  वे  कहते  हैं  कि
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 हमने  इतना  पैसा  उनको  इतना  उनको  लेकिन  हमें  कुछ
 नहीं  दिया  इसलिए  कांट्रेक्टर  लोगों  को  ट्रेनिंग  देने  की  आवश्यकता

 श्री  यशवंत  सिन्हा  यदि  आपको  पॉपुलर  फाइनेंस  मिनिस्टर  बनना
 है  तो  इनको  ट्रेनिंग  देने  की  कोशिश  करिये  और  इनकी  ट्रेनिंग  के  लिए

 आप  मुझे  वहां  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  अपने  देश

 की  ब्लैक  मनी  को  खत्म  करने  के  लिए  अभी  प्रकाश  परांजपे  जी

 ने  कहा  कि  जो  अधिकारी  होते  वे  कहते  हैं  कि  15  लाख  रुपये

 भरने  हो  यदि  पहुती  का  पैसा  आपको  नहीं  भरना  है  तो  आप

 2  3  लाख  या  5  लाख  रुपये  दे  दीजिए  क्‍योंकि  उनको  भी

 लगता  है  कि  15  लाख  रुपये  भरने  के  बजाय  बिना  पाहुति  का  5

 लाख  रुपये  दे  दो  और  तुम  उधर  हम  इधर  जाते  इसी  तरह

 यह  काम  चलता  जा  रहा  है  देश  के  गरीबों  को  यदि  आपको  न्याय

 देना  है  तो  बजट  में  साढ़े  22  प्रतिशत  का  प्रावधान  होना  हमारे

 देश  का  संविधान  बताता  है  कि  जितनी  पापुलेशन  अनुसूचित  जाति  तथा

 जनजातियों  का  उतना  प्रावधान  हरेक  डिपार्टमैंट  में  होना  चाहिए  मगर

 आपके  बजट  में  कोई  प्रावधान  नहीं  मेरा  कहना  है  कि  अगले

 बजट  में  आप  इसके  बारे  में  आप  चार  साल  और  उधर  रहने

 वाले  हैं  क्योंकि  हम  उधर  आने  वाले  नहीं  हैं  इसलिए  आप  वहां  रहने

 वाले  आप  लोग  चार  साल  पांच  साल  दस  साल  भी

 रह  सकते  मेरा  कहना  है  कि  आपने  जितना  रहना  उतना  रहो
 मगर  देश  का  कल्याण  करने  के  बारे  में  भी  आप  आपको

 इस  देश  के  गरीबों  को  गरीबी  दूर  करने  और  अमीरों  की  अमीरी  को

 दूर  करने  के  बारे  में  सोचना  जो  सरकार  अमीरों  को  और

 अमीर  करती  वह  सरकार  ज्यादा  दिन  तक  सत्ता  में  नहीं  रहती  है

 इसलिए  गरीबों  को  अमीर  बनाने  के  लिए  आपको  प्रयत्न  करना

 श्री  राम  शक्ल  आपकी  शक्ल  तो  राम  की  तरह  नहीं
 दिखती  है  लेकिन  मेरी  शक्ल  राम  जैसी  दिखती  आपका  नाम  राम
 शक्ल  तो  वह  ठीक  वह  राम  शक्ल  हैं

 परन्तु  मैं  रामदास  मैं  इधर  हूं  इसलिए  आप  लोग  अयोध्या  में
 राम  मंदिर  का  प्रयत्न  न  जब  राम  आपके  सामने  हैं  तब  आप
 उधर  क्‍यों  मंदिर  बनाते  मंदिर  बनाना  है  तो  अपने  दिल  में  मंदिर

 इसके  लिए  फाइनेंस  मिनिस्टर  को  सोचना

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  अब  आप  कम्पलीट

 श्री  रामदास  आप  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  सोच
 रहे

 कदम  तो  आप  उठा  रहे  हो  मगर  गरीबों  को  आप  मिटा  रहे  हो

 कदम  तो  आप  उठा  रहे  हो  मगर  जनता  को  ही  आप  लुटा  रहे

 तुम्हारी  सरकार  को सही  कदम  तो  आप  उठा  नहीं  रहे
 हम  कुछ  दिन  बाद  हटा  रहे

 अर्थव्यस्था  को  सुधारना  आपका  काम  नहीं  अर्थव्यवस्था  को

 बिगाड़ना  ही  आपका  काम
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 काले  धन  को  नप्ट  करना  आपका  काम  नहीं  काले  धन  को  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करता

 बढ़ाना  ही  आपका  काम

 आपका  काम  ऐसा  ही  रहेगा  तो  भविष्य  में यदि  आपका  काम  ऐसा  ही  रहेगा  तो  भविष्य
 में

 आपके
 बहुत  उपाध्यक्ष  यह  सभा  4  2000  को  पूर्वाह

 बुरे  दिन  आ  सकते  इसलिए  आपको  अच्छा  काम  करना  है  तो

 दलितों  के  बारे  में  इन्हीं  शब्दों  के साथ  आपने  जो  बिल  पेश

 किया  उसका  हम  विरोध  करते  आप  पहले  लोहियावादी  थे  लेकिः  रात्रि  11.15  बजे
 अब  आप  वैसे  नहीं

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  4  2000/

 यह  मैं  सोच  रहा  हूं  इसलिए  आपको  दोबारा  लोहियाबादी  बनने  14  1922  के  पूर्वाह  ग्यारह

 की  आवश्यकता  अगर  आपको  इकोनोमी  की  क्यालिटी  आप  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 भी  लोहियावादी  लेकिन  आप  भी  चले  गये  ये  सब
 इधर  के  उधर  चले  जाने  से  सब  हो  रही  है

 एणणणणण
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 और  इंडियन  नई  द्वारा
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